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चिपाठी, हिस्दो प्रेत, इलाहाबाद हे 


समफण 
जिन्हों ने मुझे सरकार के कामों से पहले-पहल 
शोक दिलाया था, उन्हीं पूजनीय पिता 
बाबू मेवारामजी बी० ए० की 
पुण्यस्वति की... 


हिंदुस्तान में राजनैतिक चहल-पहल दिन-दिन बढ़ रही है | चारों तरफ़ राजनैतिक 
तब्दीलियों की माँग और कोशिशें हो रही हैं। बृटिश सरकार तक ने हिंदुस्तान के लिए 
स्व॒राज्य का ध्येय मंज़र कर लिया है। रूगड़ा सिफ़ इस बात का रह जाता है कि उस 
स्व॒राज्य का क्या रूप और रंग होगा और वह किस तरह लिया जायगा। सभी के मन में 
ऐसी तब्दीलियों के ज़माने में हिंदुस्तान की नई सरकार के बारे में तरह-तरह के खयाल 
उठते होंगे । द 

इन ख़यालों को अमल में लाने के लिए दूसरे देशों की सरकारों का हाल जान 
लेना हमारे लिए अच्छा होगा। अस्तु हम पाठकों के सामने यूरोप की सरकारों का हाल 
रखते हैं। 

इस छोटी किताब में जितना हो सकता था उतना यूरोप की लगमग सभी 
सरकारों का हाल पाठकों के सामने रखने की कोशिश की गई है | इंगलेंड, फांस, इटली, 
जर्मनी, स्विट्ज़रलेंड और रूस की सरकारों का हाल ज्यादा दिया गया है। इन छः देशों 
की सरकारों का हाल विस्तार से जान लेने के बाद फिर दूसरे यूरोपीय देशों की सारी 
सरकारों का हाल उतना ही विस्तार से जानने की आमतोर पर ज़रूरत नहीं रहती | फिर 
भी यूरोप के दूसरे देशों की सरकारों का हाल भी जितना इस किताब में आ गया है, 
उतना हिंदी की दूसरी पुस्तक में, और शायद हिंदुस्तान की दूसरी भाषाओं के अंथों में 
अभी तक नहीं दिया गया है। अस्तु हिंदी माषा-माषियों के आगे यह ग्रंथ रखते हमें खुशी 
होती हैं । हु 

इंगलेंड की सरकार का हाल जान कर हम अपने देश की राजनीति में अ्रमली 
बुद्धि का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं | फ्रांस की राजनैतिक दलबंदी इत्यादि की कठि- 
नाइयों का हाल पढ़ कर हम अपनी राजनैतिक कठिनाइयों पर नाउम्मेद न हों जाने का 
सबक़ ले सकते हैं। इटली की राजनीति से हमें पता लगेगा कि दुनिया में कठिन रोगों 
के लिए राजनीति में कड़वी दवाए' पीनी पड़ती हैं । जर्मनी से हम राजनैतिक मौत के मह 
में पड़ कर निकल आना सीख सकते हैं | स्विटज़रलेंड से हम अपने ग़रीब देश की सरकार 
को किफ़ायत से चलाने और अपने देश के गाँवों में खालिस ग्रजासत्ता क्रायम करने, 
तथा अल्प संख्याओं की समस्या सुलमाने की शिक्षा ले सकते हैं । रूस की मज़दूरपेशा- 
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शाही सरकार तो हमें राजनीति की एक नई दुनिया में ही ले जाकर खड़ो कर देती है, 
जिस से हम प्रजा के हित में सरकार का संगठन करने की बहुत-सी नई बातें सीख सकते 
हैं। यूरोप के दूसरे राष्ट्रों की सरकारों, खास कर लड़ाई के बाद बनने वाले नए राष्ट्रों 
की सरकारों का हाल जान कर भी हमें अपनी विभिन्न राजनैतिक समस्याएं सुलकाने में 
बड़ी सहायता मिल सकती हैं | अ्स्तु आशा है कि यह ग्रंथ साधारण मतदारों से लेकर 
राजनीति के विद्यार्थियों और कोंसिलों के सदस्यों इत्यादि उन सभी लोगों के काम आ 
सकेगा जिन्हें इस देश की राजनैतिक उलमनों से दिलचस्पी रहती है | 

टुर्भाग्य से अभी तक हमारे देश में सामाजिक विषयों पर आधुनिक ग्रंथ 
लिखने के लिए सहूलियतें बहुत कम हैं। बड़े-बड़े नगरों और विश्वविद्यालयों तक में 
एक ही स्थान पर सारे ज़रूरी अंथों का संग्रह नहीं मिलता है जिस से एक जगह सहूलियत 
से बैठ कर कोई पुस्तक लिखी जा सके | आधुनिक अंथों कीं भी इन पुस्तकालयों में बड़ी 
कमी रहती है | श्रस्तु इस अंथ को लिखने के लिए सद्यायक ग्रंथों को प्राप्त करने मेँ 
काफ़ी कठिनाइयां उठानी पड़ीं | बंबई की रायल ऐशियाटिक सोसाइटी और पेटिट 
इन्स्टीट्यू2 पुस्तकालयों से काफ़ी ग्रंथ मिले। मगर बंबई और मद्रास के सारे 
पुस्तकालयों की खाक छान कर भी जो ग्रंथ न॑ मिल सके वह परम उपयोगी अंथ मित्रों 
की सहायता और कृपा से प्राप्त हुए । इन मित्रों ओर स्नेहियों की सहायता के बिना इस 
ग्रंथ का इस रूप में निकलना संभव नहीं था | अस्ठु इन सारे मित्रों का और खास कर 
मेहरअ्नली, कृष्ण मेनन, विश्वनाथ, रंगीलदास कापड़िया, बी० शिवराव और श्रीराम का 
में आभारी हू । कुछ यूरोपीय देशों के नागरिकों और कॉसलों से जो सहायता मिली 
उस के लिए उन को भी धन्यवाद देना जरूरी है। सब से ज़रूरी धन्यवाद हिंदुस्तानी 
एकेडेमी को है जिस के द्वारा ग्रंथ पाठकों तक पहुँचेगा । 


अडयार मद्रास दो 3 
३० “जुलाई रह ३ | चंद्रभाल जौहरी 
पुनश्च 

यह अंथ लिख कर १० जुलाई सन्‌ १६३२ ई० को मैंने हिंदुस्तानी एकेडेमी के 

पास छपने के लिए भेज दिया था | एकेडेमी अपनी कठिनाइयों से अब तक इस अंथ 
के प्रकाशित न कर सकी | श्रव तक अर्थात्‌ अक्तूबर सन्‌ १६३८ ६० तक, जब यह ग्रंथ 
प्रकाशित हो रहा है हमारे देश में और यूरोप में बहुत कुछ तब्दीलियां हों चुकी हैं । 


हिंदुस्तान के लिए फ़ेडरल ढंग की सरकार की एक राजव्यवस्था बृटिश पार्लामेंट ने 
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स्वीकार कर ली है, और सबईों में एक ग्ंकार का स्थानिक स्वराज्य क्ोयम हो गया है, जहां 
पा्लीमिंट्री ढंग की प्रांतीय सरकारें काम चलाने लगी हैं। परंतु सात सूबों में कांगेस- 
दल की सरकारें होने पर भी चूंकि कांग्रेस ने ब्रटिश परार्लोर्मेट की बनाई हुई फ़ेडरेल 
राजव्यवस्था को स्त्रीकार नहीं किया है, और उस का थोर विरोध कर रही है, श्रभी तक 
इस देश की राजव्यवस्था अनिश्चित ही है। हिंदू मुस्लिम और देसी रजवाड़ों की 
समस्याएं तय करके अभी हमें अपने देश की राजव्यवस्था निश्चय करनी है। अस्तु 
यूरोप की सरकारों का हाल जानना हमारे लिए इस समय खास तौर से ज़रूरी है | 

छः वष के ज़माने में अर्थात्‌ जब यह अंध लिख कर तैयार हुआ था तब से 
आज तक जब कि यह प्रकाशित हो रहा है यूरोप में इतनी शीघ्रता से राजनैतिक फेरफार 
हुए, हैं ओर हो रहे हैं कि बदलने वाली इन यूरोपीय सरकारों काम-काज का पूरा 
हाल लिखना इस गअंथ में संभव्र नहीं हैं | जहां तक मुमकिन हो सका है वहां तक इन 
तब्दीलियों का ज़िक्र करने की कोशिश की गई है, जैसे कि जर्मन सरकार में हिटलर के 
ताक़त में आने से जो तब्दीलियां हई हैं उन का | परंतु आस्ट्रिया के बारे मे हम इतना 
ही अधिक कह सके हैं कि चूँकि यह एट्र अब जन रीश में मिला लिया गया है, इस 
की सरकार भी जर्मन सरकार के रूप-रंग की होगी। स्पेन में गद्युद्ध छिड़ा हुआ है। 
युद्ध के वाद न जाने इस देश की कैसी सरकार होगी ? आज कल आधे देश में इठली के 
अनुयायी जेनरल फ्रेंको का शासन है और आधे देश में रूस के अनुयायिश्रों का । अस्तु, 
हम ने पुरानी सरकार का ज़िक्र करके ही छोड़ दिया है । रूसी राज-व्यवस्था में स्टालिन 
ने बहुत-सी नई तब्दीलियां की है जिन से कहा जाता है यह सरकार बहुत कुछ व्यवस्थापकी 
ढंग को हो गई है। परंतु काग़ज़ पर व्यवस्थापकी ढंग की सरकार चाहे हो गई हो 
वास्तव में रूस में कम्यूनिस्ट दल की और स्टेलिन की अभी तक वेसी ही ताक़त क्रायम 
है। दूसरे यूरोपीय देशों में भी फेरफार हुए हैं| परत इन सब तब्दीलियों का पूरी तरह 
दाल कुछ समय बाद ही लिखा जा सकता है | 
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१--राज-व्यंवत्था 


यूरोप के देशों में इंगलेंडः से हमारा सब से अधिक संबंध रहा है। आजकल तो 
हमारी सरकार अँगरेज़ी है ही, भविष्य में भी हमारे देश की राज-व्यवस्था पर बहुत कुछ 
अगरेज़ी छाप रहेगी। इस राजनैतिक नाते से, ओर इस कारण कि यूरोप के और देशों की 
राज-व्यवस्थाओं पर भी इंगलेंड की राज-ज्यवस्था की बहुत कुछ छाप पड़ी है, यूरोप की 
ओर सरकारों का हाल जामने के पहले इंगलँड की राज-व्यवस्था का अध्ययन करना 
ही हमारे लिए ठीक होगा | 
इंगलेंड की राज-व्यवस्था बड़ी विचित्र और मनोरंजक है। दूसरे यूरोपीय देशों 
अथवा अमेरिका की तरह इस देश की राज-वज्यवस्था किसी काग़ज़ पर लिखी हुई नहीं है। 
ऐतिहासिक ओर राजनैतिक विकास के साथ-साथ इंगलेंड' की राज-व्यवस्था का भी 
धीरे-धीरे विकास हुआ है | यदाँ की राज-ध्यवस्था केवल किसी लोमहर्षण क्रांति का तीज 
फल, किसी संधि का अचानक परिणाम अथवा केवल किसी वेध-आदोलन-द्वारा प्राप्त 
क्वानून का नतीजा नहीं है। धीरे-ब्रीरे बड़ के पेड़ की तरह बढ़ कर युगों में इंगलेंड' की 
राज-व्यवस्था ने आजकल का विशाज्काय स्वरूप प्रात कर पाया है। इस बृहत्‌ बड़ की 
जटाएँ इंगलेंड के राजनैतिक-जीवन में फैल कर ऐसी घुस गई हैं कि किसी भी राजनैतिक 
हलचल में यह वृक्ष दृट्ता दिखाई नहीं देता है। बड़े-बड़े बवंडरों में भी हिल-जुल 
ओर भुक कर ही काम बना लेता है। | 
द द [ १७ 
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उन देशों की राज-व्यवस्था की व्याख्या और मीमांसा सरल होती है, जिन की 
राज-व्यवस्था किसी लिखित दस्तावेज़ के अनुसार चलती है। अमेरिका की सरकार का 
कोई काम उस देश की राज-व्यवस्था के अनुकूल है या नहीं यह जान लेना बहुत ही 
सरल है, क्‍योंकि वहाँ सरकार के हर काम की परीक्षा वहाँ की लिखित राज-व्यवस्था 
की कसौटी पर अदालत में की जा सकती है। मगर इंगलँंड की सरकार का कौन-सा काम 
पैर-क्वानूनी है यह केवल एक राय की बात है, क़ानून की बात नहीं; और यह राय बदलती 
रहती है | द क्‍ 

बृटिश राज-व्यवस्था की बुनियाद तो क़ानून ही है; परंतु अधिकतर उस का 
आधार रिवाजों पर है। यह कोई बड़ी अनोखी बात नहीं है। मनुष्य-समाज ही कितनी 
क्वामूनी और ऐतिहासिक कल्पनाओं पर निधोरित है। मूल मतलब मिट जाने पर भी 
पुरानी संस्थाएँ और पद क्वायम रद्द जाते हैं और उन का वास्तविक काम कोई दूसरा दी 
करता है। हाथी के दिखाने के दाँतों की तरह इन संस्थाओं ओर पदों का स्थान हो जाता 
है ओर वास्तविक कार्य करनेवाले अच्श्य रहते हैं। चारों तरफ़ संसार में ऐसी ही प्रगति 
दिखाई देती है। आधुनिक राज-व्यवस्थाओं में इस बात का बहुत ग्रयत्ञ किया जाता है कि 
सारी बातें लिखित क्रानूनों के ही अंतर्गत कर ली जाबें ओर कोई भी बात केवल रिवाज के 
नियम पर निधारित न रहे। परंतु इस प्रयत्ध में कभी पूरी सफलता प्राप्त नहीं होती | इंगलेंड' 
की राज-व्यवस्था का भी काफ़ी भाग अब लिखित क़ानूनों में समाविष्ट हो चुका है। परंतु इस 
देश में आजतक कभी इस बात का प्रयत्न नहीं किया -गया है कि सारी की सारी राज- 
व्यवस्था लिपि-बद्ध हो जावे। इस का कारण आलस्य॑ नहीं है। शअ्रेंगरेज्ञों के अपनी राज- 
व्यवस्था के अनूठे ढंग पर गयव॑ है। राजनीति का एक प्रख्यात अँगरेज़ विद्वान बड़े गये से 
लेखता है, “दो सो वर्ष से अधिक बीत चुके फिर भी हमारे देश में कोई राजमैतिक क्रांति 
नहीं हुई है। हमें न तो नए सिरे से अपनी राज-व्यवस्था की रचमा करने की आवश्यकता 
हुईं है और न हमें अपने विश्वासों की नींव ही ट्ठोलनी पड़ी है । हमें अपनी जाति की 
अतक-बुद्धि पर घमंड है। हम ने जान-बूक कर नियमबद्धता स्वीकार नहीं की है | हम 
आवश्यकतानुसार काम चलाना जानते हैं। हमें अपनी ऐसी ही कामचलाऊ राज-व्यवस्था 
पसंद है जो हर आवश्यकता और हर अवसर के उपयुक्त होती है, यद्यपि वह कुछ क्वानून, 
. कुछ इतिहांस, कुछ नीति, कुछ रिवाज और कुछ उन विभिन्न प्रमावों का एक संमिश्रण है, 
जो हर वर्ष या यों कहिए कि हर प्रहर सामाजिक जीवन को गढ़ते और बदलते रहते हैं |” 

इंगलेंड की सरकार का वर्णन लिखना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार किसी 
जीवित मनुष्य की दस वर्ष बाद की तसवीर में हाथ, पैर, मुख और शरीर वही रहने पर भी 
आकृति, भाव और ऊँचाई-मोठाई में परिवर्तन हो जाने के कारण बहुत कुछ फ़र्क़ हो जाता. 
है, उसी प्रकार दस वर्ष बाद भी बृटिश राज-व्यवस्था ऊपर से जैसी की तैसी बनी रहने पर 
गी भीतर से बहुत कुछ बदल जा सकती है। ऊपर से देखने से इंगलेंड की राज-व्यवस्था 
में बड़ी आश्चर्य-जनक स्थिरता दीखती है। राजा, पार्ल॑मिंट, मंत्रि-मंडल, निवाचक- 
. समूह, न्याय-विभाग इत्यादि बृटिश राजव्यवस्था के विभिन्न अंग सदा जैसें के तैसे बने 
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ह। 


रहते हैं अथवा यों कहिए कि जैसे के तैसे बने लगते हैं या दिखाई देते हैं। परंतु वास्तव में 
ज़माने के अनुसार उन में इतना परिवतेन हो जाता है कि नित नई मीमांसा की आवश्यकता 
रहती है। '€ 
इंगलंड की राजनीति की हमेशा से यह समस्या रही है कि कैसे राज्य-व्यवस्था के 
पुज्ञों को बिना बदले या तोड़े-फोड़े ज़माने के अनुसार ध्येय और सिद्धांतों की पूर्ति की 
जाय । दूसरे देशों में राज-व्यवस्थाएं बैठ कर गठ़ी गई हैं। इंगलेंड.में उसे पोंदे की तरह 
उगने दिया गया है| अ्रतएव इंगलंड की राज-ज्यवस्था के अंग स्वभावतः वातावरण के 
अनुकूल बन गए हैं | इंगलेंड की राज-व्यवस्था मशीन की तरह नहीं बनी है, शरीर की 
तरह बढ़ कर तैयार हुई है । 
अगरेज़ अपनी सरकार के ऊपरी रूप-रंग में परिवर्तन करना पसंद नहीं करते हैं 
सदियाँ बीत जाती हैं ओर इंगलंड की सरकार के वाह्मरूप में ज़रा भी अंतर नहीं होता है | 
आंतरिक, आवश्यक और वास्तविक रूप-रंग में बहुत कुछ फेर-फार होते रहते हैं। मगर 
इस फेर-फार का राज-व्यवस्था के किसी कानून अथवा पालौंमेंट की किसी तिथि में कहीं 
ज़िक्र तक नहीं होता है। न जनता ही को इस फेर-फार का कुछ पता होता है। अगर 
किसी भूकंप से इंगलंड की सभ्यता यकायक चकनाचूर हो कर मिट्टी में मिल जावे और 
हज़ारों वर्ष बांद इंगलंड के खड॒हरों से कोई विद्वान वहाँ की राज-व्यवस्था का ठीक-ठीक 
ज्ञान ग्राप्त करना चाहे, तो उस के लिए असंमव होगा । उसे सोलहवीं और बीसवीं शताब्दी 
के इंगलंड की राज-व्यवस्था में काई फ़क् नहीं मालूम होगा | 
अँगरेज्ञों को जितना पुरातन पर प्रेम है, उतना शायद पश्चिम की और किसी भी 
जाति को नहीं है । आधुनिक समस्याओं को हल करते समय भी वें पुरातन प्रथाओं का 
विचार रखते हैं। एक अगरेज़ विद्वान्‌ ने तो यहाँ तक लिखे दिया है कि, “हमारे देश की 
राज-व्यवस्था हमारे रस्मोरिवाज का ही एक अंग है।” 
द अगर किसी पढ़े-लिखे अँगरेज़ से पूछा जाय कि इंगलेंड की राज-व्यवस्था का 
ज्ञान कहाँ से हो सकता है, तो वह बेचारा अधिक से अधिक यह कह सकेगा कि मैग्माकाटो, 
पिटीशन आ्व राइट्स और बिल आऑव राइट्स इंगलेंड की राज-व्यवस्था की जड़ हैं। मगर 
इन तीनों काग़ज़ों को पढ़ कर बड़ी निराशा होगी। मैम्माकाटों में सरकारी इमदाद, बाँध और 
नदियों तथा माप और तौज् का ज्ञिक्र मिलेगा। पिटीशन ऑव राइटद्स में इस बात का 
जिक्र होगा कि बिना पार्लीमेंट की सलाह के राजा को प्रजां से कर वसूल नहीं करना 
चाहिए। बिल आँवू राइट्स में जनता को हथियार रखने की इजाज्ञत इत्यादि का ज़िक्र 
मिलेगा | बस | उन्नीसवीं शताब्दी के रिफ्राम्स ऐक्ट्स और पारलमिंट की आजतक की सारी 
चचो पढ़ने पर भी इंगलेंड की राजनैतिक संस्थाओं का सच्चा ज्ञान नहीं होता। पार्लामिंट 
के नियम, क़ानून अथवा प्रस्ताव में कहीं इंगलेंड में प्रजा-सत्तात्मक राज्य स्थापित होने का 
वाक़ायदा जिक्र नहीं है | क़ानून के अनुसार तो इंगलेंड में प्रजा-सत्तात्मक राज्य ही नहीं है, 
राजशाही है। मंत्रि-मंडल जैसी प्रधान-संस्था के क्रायम होने तक का कहीं किसी क़ानून में 
ज़िक्र नहीं है। जिस ऐक्ट के अनुसार वर्तमान स्वरूप में विक्टोरिया को इंगलेंड की 
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सरकार मिली थी, उस में भी जवाबदार मंत्री इत्यादि शब्दों का प्रयाग नहीं किया गया 
है। केवल एक कोने पर दिए. हुए एक छोटे से नोट में इस बात का इशारा है कि इस 
ऐक्ट से इंगलैंड की राज-व्यवस्था में कितना भारी परिवर्तन हुआ था। और भी बहुत-सी 
असंख्य बातों का, जैसे कि निवाचन-समूह का पार्लमिंठ पर प्रभाव, जन-मत का संगठन, 
प्रधान मंत्री की सत्ता, कार्यकारिणी ओर व्यवस्थापक सभा का समाज के विभिन्न अंगों से 
संबंध, साव॑जनिक सभाओं और राजनैतिक संस्थाओं का सरकार के कामों में भाग 
इत्यादि किसी चीज़ का पार्लमेंट के कानूनों में समावेश नहीं है। यही नहीं भाषण- 
स्थातंत्र और जनता का एकत्र हो कर सभा इत्यादि करने के जन्मसिद्ध अधिकारों 
का भी क़ानूनों में ज़िक्र नहीं है। प्रोफ़ेसर डाइसी लिखते हैं, “भाषण-स्वातंत्र का इंगलेंड- 
में सिर्फ़ यह मतलब है कि बारह दूकानदार मिल कर यह पंच फ़ेसला कर दें कि अमुक बात 
कहना उचित है, अमुक नहीं ।” इसी प्रकार जन-साधारण का मिल कर सभा करते का 
अधिकार केवल अदालतों के मतानुसार जनता के व्यक्तिगत अधिकारों में आ जाता है, कहीं 
किसी क़ानून में उस का ज़िक्र नहीं है | इंगलेंड की सरकार का काम अधिकतर आम समझ 
पर चलता है । जो बातें इंगलेंड के राजनैतिक जीवन में मिलती हैं वे वहाँ के क़ानूनों और 
किताबों में नहीं हैं, ओर जे बातें वहाँ के कानूनों ओर सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए 
वह कहीं देखने के नहीं मिलती हैं। इंगलेंड की राज-व्यवस्था के मुख्य अंग राज-छत्र, 
मंत्रिमंडल और पार्लमेंट हैं। 


२--राजछत्र 
..... इंगलैंड का राज्य सिद्धांतानुसार निरा निरंकुश, देखने में परिमित निरंकुश और 
वास्तविक गुण में प्रजासत्तात्मक है। इंगलेंड की राज-व्यवस्था के अच्छी तरह सममने 
के लिए इंगलेंड के राजा और राजछंत्र का भेद समझ लेना बहुत ज़रूरी है। यद्यपि कानूनों 
में इस भेद पर जोर नहीं दिया जाता है। 


इंगलेंड का राजछुत्र एक बड़ी कामचलाऊ चीज़ है। उस के लगभग ब्रह्म- के 
समान  सर्वक्ञ, स्वव्यापी ओर सर्वंशक्तिमान माना जाता है; परंतु इंगलेंड के जिस राजा 
की सत्ता का इतना वर्णन कानूनों, अदालतों, दस्तावेज्ञों और सरकारी ऐलानों में आता है 
वास्तव में न उस के इतने अधिकार हैं और न उस की इतनी सत्ता है | इंगलैंड में पुराने विचारों 
के अनुसार किसी परमात्मा के प्रतिनिधि राजा का राज्य नहीं है| वहाँ प्रजासततात्मक राज्य है 
ओर राज्य का सिरमौर नाममात्र के लिए राजा माना जाता है। जो अधिकार और सत्ता 
राजा की कही जाती है वह उस कहावती राजछुत्र की है जिस के राजां न पुकार कर राष्ट्र 
अथवा प्रजा की इच्छा? या और किसी इसी प्रकार के उपयुक्त नाम से पुकार सकते हैं | 
इंगलेंड का इतिहास पढ़ने से पता लगता है कि पुराने ज़माने में राजा के जे! व्यक्तिगत 
अधिकार थे वे धीरे-धीरे सदियों में राजा के व्यक्तिगत अधिकार न रह कर राजछत्र अथवा 
राष्ट्र के अधिकार हो गए हैं| इन अधिकारों का प्रयाग आजकल का राजा नहीं करता बल्कि 
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राष्ट्र की प्रतिनिधि पार्लीमेंट की एक समिति करती है। क्रानूनों के अनुसार राष्ट्र की सारी 
कार्यकारिणी सत्ता राजा में है। जल और थल-सेना के सारे अधिकारियों के! नियुक्त करने 
सेनाओं का संचालन करने, संधि ओर विग्रहद करने, शासन चलाने के लिए पदाधिकारियों 
के नियुक्त करने, शासन ओर दंडनीति पर देख-रेख रखने, अपराधियों के क्षमा प्रदान 
करने, पार्लीमेंट से स्वीकृत हुए. धन के खर्च करने इत्यादि सारे कार्य-संचालन का पूर्ण 
अधिकार केवल राजछत्र के है। इंगलेंड' के साधारण मनुष्यों के यह सुन कर अवश्य 
आश्चर्य होगा कि उन का राजा, सेना का बर्खास्त कर सकता है; सेनापति से ले कर सिपाही 
तक सारे अधिकारियों के निकाल सकता है; जहाज़ों के बेंच और राजसंपत्ति का नीलाम 
कर सकता है; इंगलेंड के प्रत्येक स्त्री और पुरुष के ला्ड बना सकता है और अपराधियों 
के क्षमा कर के सारी जेलें खाली कर सकता है; परंठु सच बात यह है कि इंगलेंड का 
राजा वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है| यह सारे अधिकार केवल उस के दिखाने 
के दाँत हैं। सब कुछ करने-धरने ओर इन अधिकारों के प्रयोग करने का अधिकार मंत्रि- 
मंडल को होता है| एक बार सन्‌ श्य७१ ईसवी में प्रधान मंत्री ग्लैडस्टन ने हाउस आऑँव्‌ 
कामन्स में इस आशय का एक मससविदा पेश किया था कि सेना के पदों के बेचा न जाय । 
इस मसविदे को हाउस आँव लार्डस के मंज़र न करने पर रानी के हकम से मसविदा क़ानून ._ 
बनाया गया था और सेना के पदों की बिक्री बंद हो गई थी। यह सब कुछ हुआ तो राजछत्र 
के नाम पर था; मंगर सच यह है कि रानी विक्टोरिया का इस में कुछ मी हाथ नहीं था ओर 
मंत्रि-मंडल ने राजछन्न के नाम से हुक्म निकाल कर इस मसविदें को क़ानून बना दिया था | 
इसी प्रकार १६०३ ई*० में मंत्रि-मंडल ने अपनी मर्जी से तीन आदमियों की एक कमेटी - 
के द्वारा सेना-संगठन की जाँच करा के युद्ध-दफ़र की बिलकुल पुनर्घंटना कर डाली थी, 
कमांडर-इन-चीफ़ के पद तक का खत्म कर दिया था ओर पार्लमेंट की राय तक नहीं ली 
थी। यह भी राजछुत्र के ही नाम पर किया गया था जिस से कि पार्लीमेंट मंत्रि-मंडल के इस 
निश्चय में कुछ दखल न दें सकी; मगर राजा बेचारे का वास्तव में इस रद्दोबदल में कुछ 
भी हाथ नहीं था। प्रधान मंत्री ने राजछत्र के नास पर सब कुछ किया था | 
इंगलेंड' का राजा वैध राजा है। दो सो वर्ष तक इंगलेंड में इसी बात पर मूगड़ा 
चलता रहा था कि राजा को क्या-क्या करने का अधिकार है ओर क्या-क्या नहीं। अंत में 
रिवाजी सिद्धांत के अनुसार यह हल निकाला गया कि राजा की 'करने धरने की सारी 
सत्ता! पार्लमिंट की एक जवाबदार समिति के हाथ में आ गई है। राजा के पास सिर्फ़ शान- 
शौकत ओर प्रभाव रह गया है। राष्ट्र के शासन-संचालन अथवा राष्ट्र की नीति निश्चय 
करने की उस के सत्ता नहीं है । इंगलेंड में राजनतिक कहावत हो गई है कि “राजा से बुरा 
नहीं हो सकता ।” इस का केवल इंतना ही ञ्रथ है किराष्ट्र का कोई काम बिगड़े तो उस की 
जवाबदारी किसी न किसी मंत्री पर रहती है ओर राजा का नाम ले कर केाई मंत्री या अधि- 
कारी अपना पल्‍ला नहीं छुड़ा सकता है। हाँ, अगर इंगलेंड का राजा बाज्ञार में जा कर 
किसी की जेब काटे अथवा किसी का खून कर डाले तो उस की ज़िम्मेदारी अवश्य किसी 
मंत्री पर नहीं होगी । इंगलेंड का राज्य एक प्रकार का मंत्रियों का प्रजातंत्र राज्य है | राजनीति 
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के भाड़े-टंटों से दूर रहने के लिए राजा ने राजतसत्ता दूसरों के हाथ में दें दी है। राजा 
की सत्ता चले जाने पर भी उस का प्रभाव क्रायम है।? एक मंत्रि-मंडल के इस्तीफा देने 
ओर दूसरे के आने तक दोनों के आने-जाने के बीच के समय में सारे शासन का भार और 
सत्ता राजा के हाथ में रहती है। पार्लीमिंठ में बहुसंख्यक दल के किस नेता को प्रधान मंत्री 
पद के लिए चुनना है, यह भी एक हृद तक राजा का ही अधिकार होता है--यद्यपि इस 
संबंध में अपने अधिकार का प्रयेग करने के लिए राजा के सामने बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं 
होता है |* राजा को पार्लीमेंट बर्खास्त करने ओर नया चुनाव करा के किसी विशेष प्रश्न 
पर प्रजा की राय लेने के लिए प्रधान मंत्री को मजबूर कर देने का अधिकार होता है। 
प्रधान मंत्री के पार्लीमेंट का नया चुनाव चाहने पर भी खास हालतों में राजा के नया 
चुनाव कराने से इनकार कर देने का भी अधिकार होता है | अस्तु, शासन पर अपना प्रभाव 
डालने के लिए राजा के हाथ में काफ़ी शक्ति रहती है। परंतु राजा इस शक्ति का प्रयोग 
कभी-कभी और ख़ास मौक़ों पर और वह भी थोड़े समय के लिए ही कर सकता है। साधारण 
तौर पर राजा के सिने तीन अधिकार होते हैं। एक तो मंत्रि-मंडल के सलाह देने का, दूसरा 
प्रोत्साहन देने का ओर तीसरा हिदायत करने का। मंत्रियों की समझ में जे। आधवे वह वे 
कर सकते हैं; परंतु हर आवश्यक निश्चय पर अमल करने से पहले उन्हें राजा की सलाह 
ले लेनी पड़ती है। राजा की राय वे मानें या न मानें; परंतु उस की बातें उन्हें ध्यान से 
अवश्य सुननीं पड़ती हैं| अस्त, एक बुद्धिमाव्‌ राजा चाहे तो मंत्रि-मंडल के निश्चयों पर 


काफ़ी प्रभाव डाल सकता है; परंतु निस्संदेह आजकल मंत्रियों के काम पर राजा का. 
बहुत असर नहीं होता है। रिवाज हो गया है कि राजा की सलाह मंत्रियों के आदर 


से इस कान से सुन कर उस कान से निकाल देनी चाहिए और राजा के बुरा नहीं मानना 
चाहिए. | मंत्रि-मंडल की प्रथा की तरह वध राजाशाही का भी इंगलेंड में ऐतिहासिक कठि- 
नाइयों के कारण विकास हुआ है। उदार दल ने सदा लड़-लड़ कर राजछुत्र की शक्ति कम 


करने की कोशिश की ओर अनुदार दल ने अक्सर राजा के अधिकारों के पुनः स्थापित 


करने की केाशिश की। और इस संघर्ष के फल-स्वरूप धीरेधीरे इंगलेंड में आधुनिक 
घ राजशाही की स्थापना हुई। 


५ क 


वैध राजशाही अपने ढंग की एक अजीब चीज़ है | यद्यपि अभी तक इंगलैंड में इस 
प्रबंध से अधिक अड़चनें नहीं पड़ी हैं ओर इस ढंग से काम मज़े में चलता आया है; परंतु 
फिर भी यह कहना उचित न होगा कि इस प्रकार की व्यवस्था सरल अ्रथवा स्वाभाविक है । 





. $ कहां जाता है कि सन्‌ १३३२ ई० की राष्ट्रीय सरकार बनाने के निश्चय से 


बहुत कुछ राजा पंचम जाज का भी हाथ था। 


२ सन्‌ १६३२ में जब एक दल के प्रधान मंत्री मेक्डानल्ड ने अपने दल की सरकार 
क्रायम न रख कर राजा से पार्लमेंट भंग कर के नए चुनाव का फ़रमान निकालने की प्रार्थना 
की थी, तब राजा ने उसी दल के किसी दूसरे नेता के मंत्रि-संडल बनाने का बुलावा न दे कर 
पाह्नमिंट भंग कर दी थी--यद्यपि राजा चाहता तो ऐसा कर सकता था! 


जलापंसपाभकाउस श्वीजाशाणाककायकाजइकाएडाउरपर पद िदापपताधयककाल तक कतलायल्‍ वर पक * ८ काल बिता कप 


इंगलेंड की सरकार [२६ 


सच तो यह है कि यह प्रबंध बढ़ा जटिल, अस्वाभाविक और ऐसा गोरखधंधा है कि 
साधारण आदमी की समझ में आसानी से नहीं आता | दुनिया में राजाओं का राज 
इतने दिनों तक रहा है कि राजाओं की निरंकुश सजाशाही साधारण मनुष्यों के लिए एक 

कृतिक-सी बात हो गई है। परंतु वैध राजाशाही साधारण अजा की समर में जल्दी से 
नहीं आती। अगर इंगलेंड' में राजा के नाम से आज यह एलान निकले कि औरतों के! 
गदन खुली नहीं रखनी चाहिए ते! राजब्यवस्था के विद्वान या तो इसे गप्प समझेंगे 
या समझेंगे कि इंगलेंड की राज्य-व्यवस्था में अवश्य क्रांति हो गई है। परंतु बहुत से 
साधारण मनुष्यों के! यह एलान ब्रिलकुल जायज्ञ और साधारण लगेगा, क्योंकि प्रजा के 
बड़े भाग के लिए राजा का वचन ही अब तक क़ानून है। भविष्य में इंगलैंड में राजा की 
क्या स्थिति होगी यह भावी राजाओं के चाल-चलन और राजनैतिक नेताओं के व्यवहार पर 
निर्भर है । आजकल राजा के राजनैतिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार न होने 
पर भी वह राष्ट्र के अन्य बहुत से कामों में सहायता पहुँचाता और पहुँचा सकता है। 
साहित्य, कजा, विज्ञान ओर बहुत से अन्य साव॑जनिक उपयोगी कामों के अपने प्रोत्साहन 
से राजा बहुत लाभ पहुँचा सकता है। राजनैतिक दलबंदी से दूर रहने से राजा सब के 
पिता के समान प्रिय रहता है। अस्ठ, वह देश के रचनात्मक कार्य में हाथ बटा कर राष्ट्र का 
बहुत कुछ भला कर सकता है। राजनैतिक दलों के बहुत से कार्यों से इस प्रकार के स्ब- 
हितकारी रचनात्मक कार्य, जिन में राजा सर्वप्रिय रह कर हाथ डाल सकता है, देश को कहीं 
अधिक लाभदायक दोते हैं| समुद्रों के आर-पार फैले हुए. बृटिश उपनिवेशों और चक्रवती 
बूटिश साम्राज्य के भी इंगलंड' का राजछत्र एक सूत्र में बाँधे रखने में बहुत सहायक हो 
सकता. है | केनेडा, आस्टिलिया, दक्षिण अफ्रिका और न्यूज़ीलेंड' में बसे हुए अमिमानी 
गारे लोग बृटिश मंत्रि-मंडल के अवीव रहना पसंद नहीं करते हैं; परंतु इंगलेंढ' के राज- 
छुत्र के अपना राज-छत्र मानते हैं और उस छत्र की छाया में रहना स्वीकार करते हैं । 
दूसरे देशों से अच्छा संबंध रखने और इंगलेंड के व्यापार इत्यादि का बढ़ाने में भी 
राज-छत्र काम आता है। इंगलंड की महारानी के सन्‌ १८४३ ई० और १८४५ ई० में फ्रांस 
जाने से इंगलेड' ओर फ्रांस का बैर मिट गया था, और दोनों देश मित्र बन गए थे | एडवर्ड 
सप्तम के गद्दी पर बैठने के समय दुनिया भर इंगलेंड के, दक्षिण अक्रिका में अत्याचार 
करने के कारण, बुरी नजर से देखती थी। राजा ने यूरोप के देशों की यात्रा की और 
उस के वहाँ जाने से सारी हवा ही बदल गई थी। फ्रांस, इटली, पुतंगाल ओर जरमनी 
सब फिर से इंगलैंड के मित्र बन गए थे। इसी प्रकार जब सन्‌ १६३१ ई० में इंगलेंड' का 
व्यापार घटने लगा था तो पंचम जा के युवराज ने दक्षिण अमेरिका के देशों की यात्रा 
कर के उन देशों में बृटिश माल का प्रचार किया था ओर बृटिश व्यापार के बढ़ाया था | 
दूसरे देशों से संधि और व्यापार केवल परराष्ट्रसचिव अथवा व्यापारसचिव के ग्रयक्षों से 
ही नहीं होते हैं| एक देश की जनता के दूसरे देश पर स्नेह होने से यह कार्य अधिक 
सरलता से हो जाते हैं ओर राजा घूम-फिर कर अपने व्यवहार से इस स्नेह-वर्धन के कार्य 
में अच्छी तरह सहायक हो सकता है । द 


है ५ कि है; ; २ 
इंगलेंड' की सरकार [ २३ 


सच तो यह है कि यह प्रबंध बड़ा: जटिल, अस्वाभाविक और ऐसा गोरखधंधा है कि 
साधारण आदमी की समर में आसानी से नहीं आता | दुनिया में राजाओं का राज 
इतने दिनों तक रहा है कि राजाओं की निरंकुश साजाशाही साधारण मनुष्यों के लिए एक 
प्राकृतिक-सी बात हो गई है। परंतु वैध राजाशाही साधारण प्रजा की समर में जल्दी से 
नहीं आती | अगर इंगलेंड में राजा के नाम से आज यह एलान निकले कि औरतों के! 
गदन खुली नहीं रखनी चाहिए ते! राजब्यवस्था के विद्वान या तो इसे गप्प समझेंगे 
या समझेंगे कि इंगलेंड की राज्य-व्यवस्था में अवश्य क्रांति हो गई है | परंतु बहुत से 
साधारण मनुष्यों के यह एलान बिलकुल जायज्ञ और साधारण लगेगा, क्योंकि प्रजा के 
बढ़े भाग के लिए राजा का वचन ही अब तक क़ानून है। भविष्य में इंगलेंड में राजा की 
क्या स्थिति होगी यह भावी राजाओं के चाल-चलन और राजनैतिक नेताओं के व्यवहार पर 
निर्भर है । आजकल राजा के राजनैतिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार न होने 
पर भी वह राष्ट्र के अन्य बहुत से कामों में सहायता पहुँचाता और पहुँचा सकता है। 
साहित्य, कला, विशान ओर बहुत से अन्य सार्वजनिक उपयोगी कामों के अपने प्रोत्साहन 
से राजा बहुत लाभ पहुँचा सकता है। राजनैतिक दलबंदी से दूर रहने से राजा सब के 
पिता के समान प्रिय रहता है। अस्तु, वह देश के रचनात्मक कार्य में हाथ बट कर राष्ट्र का 
बहुत कुछ भला कर सकता है। राजनैतिक दलों के बहुत से कार्यो से इस प्रकार के सर्ब- 
हितकारी रचनात्मक कार्य, जिन में राजा सर्वप्रिय रह कर हाथ डाल सकता है, देश को कहीं 
अधिक लाभदायक दोते हैं। समुद्रों के आर-पार फैले हुए. बृटिश उपनिवेशों और चक्रवर्ती 
बूटिश साम्राज्य के भी इंगलंड का राजछत्र एक सूत्र में बाँधे रखने में बहुत सहायक हो 
सकता- है । केनेडा, आस्टेलिया, दक्षिण अफ्रिका और न्यूज़ीलेंड' में बसे हुए अमिमानी 
गारे लोग बृटिश मंत्रि-मंडल के अवीन रहना पसंद नहीं करते हैं; परंतु इंगलैंड' के राज- 
छुत्र के अपना राज-छत्र मानते हैं और उस छत्र की छाया में रहना स्वीकार करते हैं। 
दूसरे देशों से अच्छा संबंध रखने और इंगलेंड के व्यापार इत्यादि के बढ़ाने में भी 
राज-छत्र काम आता है। इंगलंड की महारानी के सन्‌ १८४३ ई० और १८४५४ ई० में फ्रांस 
जाने से इंगलंड' ओर फ्रांस का बैर मिट गया था, और दोनों देश मित्र बन गए थे | एडवर्ड 
सप्तम के गद्दी पर बैठने के समय दुनिया भर इंगलंड का, दक्षिण अ्रफ्तिका में अलाचार 
करने के कारण, बुरी नजर से देखती थी। राजा ने यूरोप के देशों की यात्रा की और 
उस के वहाँ जाने से सारी हवा ही बदल गई थी। फ्रांस, इटली, पुतंगाल और जरमनी 
सब फिर से इंगलैंड के मित्र बन गए थे। इसी प्रकार जब सन्‌ १६३१ ई० में इंगलेंड' का 
व्यापार घटने लगा था तो पंचम जाज के युवराज ने दक्षिण अमेरिका के देशों की यात्रा 
कर के उन देशों में बृटिश माल का ग्रचार किया था ओर बृठिश व्यापार के बढ़ाया था। 
दूसरे देशों से संधि और व्यापार केवल परराष्ट्रसचिव अथवा व्यापारसचिव के प्रयक्नों से 
ही नहीं होते हैं। एक देश की जनता के दूसरे देश पर स्नेह होने से यह कार्य अधिक 
सरलता से हो जाते हैं और राजा घूम-फिर कर अपने व्यवहार से इस स्नेह-वर्धन के कार्य 
में अच्छी तरह सहायक हो सकता है । 


इंगलेंड की सरकार [ २४ 


विदद्ध भी काफ़ी मत था ओर कहा जाता था कि इंगलेंड' की शासन-व्यवस्था के प्रधान 
मंत्री की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार इस बात पर भी हमेशा बड़ा ज़ोर दिया जाता 
रहा है कि सिर्फ़ हाउस आँव्‌ कामन्स को सब कुछ स्थाह-सफ़ेद करने को हक़ है। मगर 
वास्तव में दिन ब दिन द्ाउस ऑँव्‌ कामन्स की शक्ति कम हेती जाती है और मंत्रि-मंडल 
की शक्ति बढ़ती जाती है| मंत्रि-मंडल के सदस्य हाउस आँबव कामन्स के सदस्य ही नहीं 
होते हैं बल्कि मंत्रि-मंडल की बैठकें सदा ही गुप्त और प्रिवी कोंसिल से अलग होती हैं। 
इंगलेंड का प्रख्यात प्रधान मंत्री ग्लैडस्टन हमेशा इस बात पर ज़ोर दिया करता था कि 
तिफ़े हाउस आँवबू कामन्स ही के सब कुछ अधिकार है; मगर उसी का, मंत्रि-मंडल को 
इतनी शक्तिशाली संस्था बनाने में भी, सब से अधिक हाथ था। मंत्रि-मंडल इंगलेंड' की 
व्यवस्थापक-सभा की ही समिति नहीं होती, बल्कि वास्तव में पार्लीमिंट में सब से ज्ञबरदस्त 
दल के द्वारा चुनी हुईं समिति भी नहीं होती है। बहुसंख्यक दल का नेता दल्ल में से अपने 
साथी मंत्रियों के अपनी इच्छानुसार चुनता है | 
ु इंगलेंड का मंत्रि-मंडल एक दुधारी तलवार की तरह है, जिस की एक धार मुथरी 
होती जा रही है और दूसरी तेज़ | ऐतिहासिक और क़ानूनी दृष्टि से--परंठु केवल कहने के 
लिए--मंत्रि-मं डल प्रिवी कोंसिल की एक समिति ओर बादशाह की चाकर है; और रिवाज 
से--मगर वास्तव--में वह राष्ट्र की ग्रजा की प्रतिनिधि होती है। शअ्रस्तु, इंगलेंड का मंत्रि- 
मंडल राजा का चाकर और प्रजा का प्रतिनिधि दोनों ही है। प्रारंम-काल में इंगलेंड 
के राजा प्रजा- का शासन राव, उमराबों, सरदारों और ज़मींदारों की सलाह से 
किया करते थे । बाद में वह दूसरे विद्वान्‌ अथवा चतुर मनुष्यों |से भी सलाइ लेने लगे 
ओर धीरे-धीरे ऐसे सलाहकारों की संख्या बढ़ती गई । फिर बहुत दिनों तक बादशाह और 
पार्लीमेंट का रगड़ चला क्योंकि राजाओं के यह बात असह्य हो उठी कि उनके 
चाकर हाउस आऑँव्‌ कामन्स्‌ के चुनिंदे हों। हाउस आऑँवब्‌ कामनन्‍्स के बहुत से दक्तियानूस 
सदस्यों तक के। यह बात अनुचित लगती थी कि सरकार का काम बादशाह की मर्जी 
पर निर्मर न रह कर प्रजा के प्रतिनिधियों के बहुमत पर निर्भर रहें । इसी लिए शुरू में कमी- _ 
कभी ऐसा भी होता था कि बादशाह का विश्वासपांत्र मंत्री ग्रजा के प्रतिनिधियों का 
विश्वास पात्र न हैने पर भी हाउस शव कामन्स में अल्यमत से ही सरकार का काम चलाता 
था। अठारहवीं सदी तक इंगलेड' के लोग मानते थे कि सरकार का शासन चलाना राजा का 
काम है, प्रजा के प्रतिनिधियों का नहीं। जिस मंत्री पर राजा का विश्वास होता 
था उस का विरोध करना बहुत से प्रजा के प्रतिनिधि पसंद नहीं करते ये। पार्लीमिंट 
का काम, राजा के मंत्रियों से मिल कर राजकाय अच्छी तरह चलाने के लिए केवल 
चचा करना, समका जाता था। सरकारी शासन चलाना राजा का ही काम माना 
जाता था। हाँ, लेग इतना अवश्य चाहते थे कि राजा के सलाह देनेवाले मंत्रियों 
के नाम सब के मालूम होने चाहिए और वे ऐसे जनग्रसिद्ध लेग होने चाहिए जिन 
पर जनता की श्रद्धा है; राजा के अनजाने मनुष्यों से राजकार्य में सलाह नहीं लेनी 
 चाहिए। अठारहवीं सदी तक जनमत के अनुसार इंगलेंड' में मंत्रि-मंडल का यही अर्थ 
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था; परंतु उन्नीसवीं सदी में स्थिति बदल गई थी क्येंकि सन्‌ श्य३४ ई० में राजा 
चतुर्थ विलियम के सर राबर्ट पील के प्रधान मंत्री नियुक्त करने पर हाउस ऑबू कामन्स्‌ 
नें उस का विरोध किया था ओर पील का सरकार का काम चलाना असंभव हो गया था| 
फिर भी सन्‌ १६०० ई० तक हाउस आँवू कामन्स्‌ ने कभी मंत्रि-मंडल के अपनाया नहीं 
था। किबिनेंट! अथात्‌ मंत्रिमंडल शब्द का कहीं सरकारी काग़ज़ या चचो में जिक्र 
तक आ जाने पर चारों तरफ़ से हाउस आँव कामन्स्‌ में उस का विरोध होता था। सन्‌ 
१६०० ई० में पहली बार हाउस आव कामन्स के कागज़ों में केबिनेंट” शब्द का प्रयोग 
मिलता है और इस के बाद इस संस्था का इंगलेंड की राज-व्यवस्था में बाक़ायदा स्थान 
मान लिया जाता है । किसी दूसरे देश की राज-व्यवस्था के मुख्य अंग का जन्म इस प्रकार 
नहीं हुआ होगा । 

मंत्रिमंडल के सदस्यों के राजा के प्रति स्वामिभक्त रहने, अपने अंतःकरण के 
अनुसार उस का सच्चा सलाह देने और राजा से जिन बातों की चर्चा हा उन को सदा 
पेट में छिपा के रखने की शपथ अवश्य लेनी पड़ती है; परंतु यह शपथ वे मंत्री की _ 
हैसियत से नहीं प्रिवी कैंसिल के सदस्य की हेसियत से लेते हैं। मंत्रिमंडल अभी तक 
बूटेन में क्रानूनी दृष्टि से प्रिवी कैंसिल की एक कमेटी है और चूँकि प्रिवी कौंसिल के हर एक 
सदस्य के इस प्रकार की शपथ लेनी पड़ती है, इस लिए मंत्रि-मंडल के सदस्य शपथ लेते 
हैं। प्रिवी कैंसिल इंगलेंड की एक मृतप्राय सी संस्था है। उस की एक कमेटी बृटिश 
साम्राज्य के सर्वोच्च न्यायालय का काम अवश्य करती है। परंतु बाक्नी वृध्शि साम्राज्य 
भर के दो-ढाई सो पग्रिंवी कैांसिल के सदस्यों से न ते! किसी राज्यकार्य में सलाह ली जाती 
है ओर न उन्हें कोई राज्य का गहन भेद ही पेट में छिपाए रखने की आवश्यकता पड़ती 
है| प्रिवी कोंसिल का, दिखावटी कार्य के अतिरिक्त, बस एक नाम रह गया है। जिस के 
सरकार लाड और नाइट के मध्य का खिताब देना चाहती है उस के कोंसिल का सदस्य 
बना दिया जाता है जिस से उसे अपने नाम के आगे “राइट आनरेबल” शब्द लिखने का 
अधिकार हो जाता है । हमारे देश के नरम दल के एक प्रसिद्ध नेता श्रीयुत श्रीनिवास शास्त्री 
भी इस प्रिवी कौंसिल के सदस्य हैं और वे राइट आनरेबल श्रीनिवास शास्त्री कहलाते हैं 
परंतु उन से न तो बृटिश साम्राज्य के संचालन में इंगलेंड के राजा कोई सलाह लेते हैं 
'और न उन्हें किसी बड़े भेद के छिपाए रखने का ही मौक़ा आता है। फिर भी अन्य प्रिवी 
कॉसिल के सदस्यों की तरह शपथ उन्हों ने भी ली है । 

इंगलेंड की राज-व्यवस्था में क़ानून के अनुसार मंत्रियां का उच्च स्थान केवल 
प्रिवी कोंसिल के सदस्यों की हैसियत से है। अन्यथा उन का स्थान केवल अन्य सरकारी 
नौकरों की तरह है | कई सरकार के नौकरों को तो मंत्रियों से भी अधिक अधिकार होते हैं । 
उदाहरणारथ कन्ट्रोलर जनरल इंगलेंड का सिर्फ़ एक सरकारी नौकर होता है परंतु उसे 
अधिकार होता है कि मंत्रि-मंडल अगर किसी ग़ेर-क़ानूनी मामले पर सरकारी ख़ज़ाने का 
रुपया खर्च करना चाहें तो वह उन के एक पाई भी न लेने दें। मगर इतना अधिकार रखते 
हुए भी कन्ट्रोलर जनरल राजा का एक नोकर ही है और मंत्री राजा का सलाहकार है। 
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मंत्रिमंडल और मंत्रि-समुदाय या मंत्रि-मंडली में बड़ा भेद है। मंत्रि-समुदाय में वे सारे 
सरकारी अधिकारी आ। जाते हैं जिन के पालौमेंट में बैठने का अधिकार होता है | मंत्रि-मंडल 
को संख्या निश्चित नहीं होती मगर उस में आमतौर पर निम्नलिखित मंत्री होते हैंः-- 
१. प्रधान मंत्री ै 
२, लाड चांसलर 
२. लाड प्रेसीडेंट ऑब्‌ दि कौंसिल 
४, लाड प्रिवीसील 
५. चसलर आँव दि एक्सचेकर ( अर्थ-सचिव ) 
६. होम सेक्रेटरी ( गरह-सचिव ) 
७, सेक्रेटरी फ़ॉर फ़ॉरेन अक़रेयर्स ( पर-राष्ट्रसचिव ) 
८. सेक्रेटरी फ़ॉर कॉलेनीज्ञ ( उपनिवेश-सचिव ). 
६. सेक्रेटरी फ़ॉर इंडिया ( भारत-सचिव ) 
१०, सेक्रेटरी फ़ॉर वार ( युद्ध-सचिव ) 
११, फरट लार्ड आऑव ऐडमिरेल्टी ( जलसेना-सचिव ) 
१२, सेक्रेटरी फ़ॉर ऐयर ( वायु-सचिव ) 
इन में ज़रूरत के अनुसार पाँच छः ज़रूरी विभागों के मंत्री और भी जोड़ लिए 
* जाते हैं जैसे कि प्रेसीडेंट आऑँव्‌ बोर्ड आँव्‌ ट्रेड ( व्यापार-सचिव ) प्रेसीडेंट आ्रॉव्‌ लोकल 
गवर्नमेंट बे।|र्ड ( स्थानिक शासन-सचिव ), चांसलर आँव्‌ दि डची आवलेकास्टर और 
चीफ़ सेक्रेटरी फ़ॉर आयरलेंड | मंत्रि-मंडल में प्रायः इस नियम के अनुसार मंत्री मिलाएं 
जाते हैं कि हर एक ऐसे विषय के लिए, जिस पर कॉमन्स में ज़ोर दिया जाता हो, मंत्रि-मंडल 
का एक सदस्य हाउस आऑब कामन्स के सामने ज़िम्मेदार ओर हाउस के रास्ता दिखाने 
वाला होना चाहिए | मंत्रि-मंडल में प्रायः बीस-पच्चीस मंत्री होते हैं ओर उन के सिवाय उतने 
ही या कभी-कभी उन से हुगने तक अधिकारी मंत्रि-समुदाय या मंत्रि-मंडली में होते हैं| 
मंत्रिमंडल हाउस आँव्‌ कामन्स्‌ के सरकार के हर काम के लिए जवाबदार होता 
है| जिस दिन हाउस आँव्‌ू कामन्स का मंत्रि-मंडल पर से विश्वास उठ जाता है, उसी दिन 
मंत्रि-मंडल केा इस्तीफ़ा दे देना होता है। मंत्रि-मंडल की सारे कार्मा में जवाबदारी सम्मि- 
लित* होती है अर्थात्‌ किसी एक मंत्री के काम का सारा यश और अपयश सारे मंत्रि-मंडल 
के सिर होता है। केाई एक मंत्री कितनी ही चतुरता से अपने विभाग का संचालन करे परंतु 
यदि उस का साथी कोई दूसरा मंत्री अपने विभाग में गड़बड़ करता है तो चहुर मंत्री के भी 
बुद्ध, मंत्री के साथ इस्तीफ़ा दें कर चला जाना होता है| इस का कारण शायद यह है कि 


* सन्‌ १४३२ ६० की सेकडानेल्ड की राष्ट्रीय सरकार के ज़माने में इंगलेंड के 
इतिहास में पहली बार व्यापारी चुंगी करों के प्रश्न पर मंत्रि-संडल के सदस्यों ने अपनी- 
अपनी राय अलग-अलग पार्लॉमेंट में ज़ाहिर की थो भौर भलग-अलग झपने मत दिए 
थे। अर्थ-सचिव मिस्टर नेविल चेंबरलेन के अनुदार दल की संख्या बहुत होने से उस का 
मसविदा स्वीकार हुआ था और सरकार की हार हो जाने का मौक़ा नहीं आया था | 
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सारे शासन-कार्य की मुख्य ज़िम्मेदारी प्रधान मंत्री पर होती है। वही अपने साथ के. 
मंत्रियों के चुनता है और इस लिए उन के सब भल्ले-जुरे कार्मा का जवाबदार भी वही होता 
है। सारे मंत्री प्रधान मंत्री के मातहत होते हैं ओर इस लिए किसी मंत्री से कोई काम 
विगड़ने पर ज़िम्मेदारी प्रधान मंत्री की ही समभी जाती है ओर उसे अपने सारे मंत्रियों के 
साथ इस्तीफ़ा दे देना पड़ता है| द 
अब मंत्रिमंडल आम तौर पर हाउस आव्‌ कौमन्स के एक दल की समिति होती 

है | इस समिति की कार्रवाई गुप्त होती है| दलबंदी और गुप्त कार्य इंगलेड की मंत्रि-मंडल 
पद्धति के मूल लक्षण हैं। मंत्रिमंडल पद्धति के इन मूल लक्षणों में परिवर्तन हो जाने 
पर इंगलेंड की राज-व्यवस्था में बड़ा अंतर हो जायगा । आश्चर्य की बात है कि जिस 
इंगलेंड' में हर काम की इतनी चर्चा अखबारों में होती है ओर जो देश राजनैतिक प्रश्नों पर 
खुली चर्चा करना प्रजासत्तात्मक राज्य का लक्षण मानता है उसी देश की मुख्य कार्य- 
कारिणी संस्था सदा परदे में काम करती है। मंत्रि-मंडल शुप्त संस्था होने पर भी व्यक्तिगत 
संस्था नहीं है। अन्य संस्थांओ्रों की कार्यकारिणी समितियों से इस में यह बड़े महत्व की 
भिन्नता है। अन्य संस्थाओं की कार्यकारिणी समितियों की भी कभी-कभी शुप्त बैठक होती 
है | परंतु सिर्फ़ कभी-कभी ज़रूरत पड़ने पर ही गुप्त होती हैं आमतोर पर नहीं । ,मंत्रि-मंडल 
की बैठक हमेशा गुप्त होती हैं । दुनिया की अन्य कार्यकारिणी समितियों के कार्य-संचालन 
के नियम होते हैं; उन की कारवाई ओर प्रस्ताव लिख लिए जाते हैं; उन के मंत्री और प्रधान 
होते है; बृटिश सरकार की कार्यकारिणी अर्थात्‌ बृटिश मंत्रि-मंडल के कार्य-संचालन के न 
कोई निश्चित नियम होते हैं; न उस की कारवाई ओर प्रस्ताओं का कहीं लेखा ही रहता है 
और न उस का कोई मंत्री होता है। उस की बैठकें का कोई निश्चित स्थान या ठिकाना तक 
नहीं होता है। बृटिश मंत्रि-मंडल का दुनिया की दूसरी संस्थाओं की तरह कोई आफ़िस, 
कक, काग़ज़, धन या मुहर कुछ भी नहीं होता है | सिवाय “फ़र्य लाड आऑँब दि टज़री' 
द्वारा न तो मंत्रि-मंडल के पास कोई ख़बर या कागज़ भेजा जा सकता है और न मंत्रि 
मंडल किसी के पास कोई संदेशा भेज सकता है। किसी भी कंपनी या क्लब या अन्य किसी 
सावंजनिक संस्था की कार्यकारिणी के इस प्रकार काम चलाने पर उस को दुनिया में 
बिलकुल एक गेर-ज़िम्मेदार संस्था समझा जायगा ओर कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा | 
मगर बृटिश साम्राज्य जैसी महान संस्था की कार्यकारिणी, मंत्रि-मंडल, का काम इस 
 अजीबो-ग़रीब ढंग से चलता है। जब प्रधान मंत्री को मंत्रि-मंडल की बैठक करनी होती है 
तब मंत्रियों के पास इस प्रकार का|एक छुपा हुआ काग़ज्ञ का ठुकड़ा पहुँचता है। “--स्थान 
पर,--समय पर, बादशाह के चाकर मिलेंगे |? इस काग़ज़ के पुरज़ पर किसी के हस्ताक्षर नहीं. 
होते हैं | परंतु वह 'फ़स्ट लाड आव दि टक़री' अर्थात्‌ प्रधान मंत्री के पास से आता है और 
उस पर समय और स्थान की खाना-पूरी प्रधान मंत्री की होती है | मंत्रि-मंडल की बैठकों में 

भाग लेनेवाले भी निश्चित नहीं होते हैं | कभी राजनैतिक दल के नेताओं के साथ किसी क्लब 
में मंत्रिमंडल की बैठक होती है; कभी किसी सरकारी दफ़र में शासनं-विभाग-पतियों के साथ 
होती है। मंत्रि-मंडल का अध्यक्ष प्रधान मंत्री होता है, और उस को अन्य संस्थाओं या. 
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ससितियों के अच्यक्षों के साधारण अधिकारों से कहीं अधिक अधिकार होते हैं | जिस विषय 
पर प्रधान मंत्री चाहता है चर्चा चलाता है ओर जब वह चाहता है तब चर्चा बंद कर देता 
है। प्रधान मंत्री ग्लैड्सटन तो मंत्रि-मंडल की बैठकों में मंत्रियों के बैठने की जगह तक 
मुक्करर कर देता था । मंत्रि-मंडल में चर्चा किसी नियमित ज़ाब्ते के अनुसार नहीं चलती है; 
साधारण बातचीत की तरह होती है। मंत्रि-मंडल कोई लिखित कार्य-क्रम या और कोई 
कारवाई का काग़ज़-पत्र नहीं रखता है। न तो मंत्रि-मंडल में होनेवाली चर्चा का कोई लेखा 
रक्‍्खा जाता है और न किसी मंत्री को मंत्रि-मंडल की किसी बात का मविष्य की याददाश्त के 
लिए नोट कर लेने का हक़ होता है | परंतु कह्य जाता है कि ग्लैडस्टन, पील और कई अन्य 
प्रधान मंत्री मंत्रि-मंडल में चर्चा चलाने के लिए अक्सर याददाश्त लिख लाया करते 
थे | मंत्रि-मंडल की प्रत्येक बैठक के कार्य की रिपोण लिख कर राजा के पास भेज देना 
प्रधान मंत्री का कतंव्य होता है। इस एक काग़ज़ के सिवाय और कहीं मंत्रि-मंडल के काम 
की कोई रिपोर्ट नहीं रहती है | कभी-कभी प्रधान मंत्री किसी ख़ास विषय पर मंत्रि-मंडल के 
सामने अपना लिखित बयान भी पेश करते हैं। दूसरे मंत्री भी कभी-क्मी किसी विशेष प्रश्न 
पर लिखित बयान पेश कर सकते हैं। मंत्रि-मंडल की बैठकों में मंत्री कुछ नहीं लिखते हैं; 
परंतु अपनी याद के लिए बाहर आ कर अपनी डाइरियों में काफ़ी लिख लिया करते हैं। 
कभी-कभी मंत्रियों के आपस में झगड़े हो जाने पर, राजा की अनुमति से मंत्रि-मंडल की गुप्त 
कारवाई की झलक बाहर भी आ जाती है। मगर ऐसा बहुत ही कम होता है। साधारणतया 
मंत्रिमंडल की सारी कारवाई गुप्त रहती है, ओर अखबारों के संवाददाता सिर पटक- 
पटक कर थक जाने पर भी भेद नहीं पाते हैं। 

अगरेज़ों के मंत्रिमंडल के कार्य-संचालन का ढंग अनूठा है। दुनिया की किसी 
दूसरी सरकार का मंत्रि-मंडल इस विचित्र ढंग से काम नहीं चलाता है। अमेरिका का 
मंत्रिमंडल अमेरिका के ग्रेसीडेंट की सलाहकार समिति होती है ओर प्रेसीडेंट की अध्यक्षता 
में हमेशा उस की कारवाई होती है। क्रान्स के प्रेसीडंट ओर अन्य देशों के राजाओं को मंत्रि- : 
मंडल की बैठकों में आकर कार्य में माग लेने का अधिकार होता है। इंगलेंड' में राजा 
मंत्रि-मंडल की बैठकों में नहीं जाता है। क्रांस में मंत्रि-मंडल की कारवाई की रिपोर्ट का सार 
मंत्रिमंडल की तरफ़ से समाचार-पत्रों तक में छपने तक के लिए. भेज दिया जाता है। 
बृटिश मंत्रि-मंडल सिर्फ़ एक युद्ध-घोषणा पर हस्ताक्षर करने अथवा किसी ऐसे ही दूसरे 
' अत्यंत गहन विषय पर काई काग़ज़ तैयार करने के अतिरिक्त आम तौर पर कोई लिखा- 
पढ़ी नहीं करता है | इंगलेंड' की राज-ध्यवस्था का केाई ऐसा नियम नहीं है कि इंगलेंड का 
राजा जो सारे शासन का कर्ता-चर्ता माना जाता है, मंत्रि-मंडल की बैठकों में न बैठे । 
विलियम तीसरा और रानी ऐन हमेशा मंत्रि-मंडल में अध्यक्ष बनकर बैठते थे। परंतु 
जर्मनी के शाहज़ादा जॉर्ज प्रथम के इंगलेंड का राजा बनने पर राजा के मंत्रि-मंडल के 
कार्य में भाग लेने में बड़ी अड़चन होने लगी; क्योंकि जॉर्ज अँगरेज़ी बिलकुल नहीं 
समभता था | तब से राजा के मंत्रि-मंडल में जाने की प्रथा ही उठा दी गई | अगर इंगलेंड 
के राजा मंत्रि-मंडल की काररवाई में भाग लेते रहते तो मंत्रिमंडल और आधुनिक बृटिश 
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सरकार का यह स्वरूप न होता | न तो मंत्रि-संडल में दलबंदी के विचार से केाई कारंबाई 
हो पाती; न मंत्रि-मंडल गुप्त संस्था बन पाती और न कार्यकारिणी और व्यवस्थापक-सभा 
का इतना घनिष्ठ संबंध हो पाता | इंगलेंड की राज-व्यवस्था का आधुनिक रूप-रंग आज 
कुछ दूसरा ही होता । क्‍ द 
... इणलेंड की यह विचित्र, बलवती मंत्रि-मंडल संस्था दुनिया की अन्य प्रजा- 
सत्तात्मक व्यवस्थापकी ढंग की सरकारों के लिए कई कारणों से आदर्श स्वरूप बन गई है| एक 
तो इस ढंग से सारी सत्ता प्रजा के प्रतिनिधियों के हाथ में रहती है, जिस से हर बात का 
आखिरी फ़ैसला प्रजा के हाथ में रहता है, ओर अजा-तत्तात्मक सिद्धांत की पूर्ति होती है। 
दूसरे इस ढंग की सरकार से राष्ट्र के शासन की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में रहती है जिन 
का मत ग्रजा के प्रतिनिधियों के बहुमत से मिलता है | तीसरे इस ढंग से कार्य-कारिणी 
को बड़ी सत्ता और स्वतंत्रता रहती है, जिस से देश का शासन अच्छा चलता है ओर शासन 
प्र हमेशा प्रजा के उन प्रतिनिधियों की देख-रेख रहती है जो स्वयं प्रजा को जवाबंदार 
होते हैं। चौथे इस ढंग से हर साव॑जनिक कार्य पर खुब विचार ओर चर्चा होती है। पाँचवें 
मंत्रियों को हमेशा अपने हर काम के लिए प्रजा की एक ऐसी कचहरी के सामने जवाब 
देने के लिए तैयार रहना पड़ता है जो काम बिगढ़ते ही उन को फ़ौरन्‌ बर्खास्त कर 
सकती है| छठे इस ढंग से एक सच्ची जन-सत्ता उत्पन्न होती है जिस का प्रत्येक सरकारी 
महकमें में तूृती बोलता है ओर जिस का कार्यकारिणी और व्यवस्थापक सत्ताओं पर 
एक-सा अधिकार रहता है। सातवें इस ढंग से प्रजा के प्रतिनिधियों की इच्छानुतार 
राज-व्यवस्था में सब प्रकार के सुधार अथवा परिवतंन आसानी से किए जा सकते हैं। 
मंत्रि-मंडल प्रणाली अथवा व्यवस्थापकी पद्धति की सरकार का यह विशेष लक्षण 
है कि मंत्री व्यवस्थापक सभा के सदस्य होते हैं ओर मंत्रि-मंडल के प्रत्येक काम की 
प्रजा के प्रतिनिधि देख-रेख रखते हैं, जिस से सरकार के बिगड़ते हुए कामों के भी प्रजा के 
प्रतिनिधि अपनी आलोचना से सुधार ओर रोक सकते हैं | मंत्रि-मंडल पर प्रजा के प्रतिनिधियों 
का जब तक विश्वास रहता है तब तक कार्यकारिणी की अखंड सत्ता रहती है। इंगलेंड में 
प्रधान मंत्री पालीमेंट के बहुमत के बल पर जो काम कर सकता है वह अमेरिका में प्रेसीडेंट 
भी नहीं कर सकता है। मंत्रियों के पार्लमेंट के सदस्य होने का रिवाज बन गया 
हे। कोई ऐसा क्रानून नहीं है कि मंत्रियों का पार्लीमिंट का सदस्य होना ही चाहिए। परंतु 
यदि इंगलेंड के मंत्री पालीमिंट के सदस्य न रहें ओर उन पर प्रजा के प्रतिनिधियों की देख- 
रेख न रहे, तो अवश्य ही कुछ दिंनों में वे “राष्ट्र के चाकर' न रह कर केवल 'राजा के 
चाकर' हो जायेंगे। प्रजा के किसी भी योग्य प्रतिनिधि को पार्लामेंट में अपनी योग्यता का 
परिचय दे कर राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था मंत्रि-मंडल के सदस्य तक बन जाने का मौका रहता है, 
जिस से इंगलंड में हर योग्य ओर महत्ताकांक्षी नागरिक के देश-सेवा का लालच रहता है । 
इंगलेंड में अमेरिका की तरह देश के सर्वश्रेष्ठ लोगों के अपनी योग्यता का परिचय देने के 
लिये राजनीति से मुख मोड़ कर दूसरे ्षेत्रों में नहीं जाना पड़ता है। 
आधुनिक बृटिश राज-व्यवस्था के अनुसार मंत्री पार्लीमिेंट के जवाबदार माने जाते हैं 
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चुके | मंत्रि-मंडल केवल क़ाबून बनाने और नीति निश्चय करने में ही 


५ 2८/८ ' ५ 


क्कनहउस के रोज़मर्रा के शासन की देख-रेख भी रखनी होती है। मंत्रियों 
की योग्यता और ईमानदारी पर तथा प्रजा के प्रतिनिधियों की उन से काम ले लेने की योग्यता 
पर इंगलेंड का सुशासन निर्म॑र रहता है । मंत्रि-मंडल-प #ति को सरकार में मंत्रियों के काम 
ब्रिगाड़ते ही प्रजा उन के कान खींच सकती है | मंत्रि-मंडल में पार्लीमेंट में ख्याति प्राप्त 
कर लेने वाले राजनैतिक नेता होते हैं, अमुभवी शासक नहीं | कुछ मंत्री अत्यंत तेजस्वी और 
चढुर होते तो हैं; कुछ केवल अच्छी योग्यता के चरित्रवान्‌ मनुष्य | आम तौर पर वे किसी 
कार्य में दक्ष अथवा विशेषज्ञ शायद ही कभी होते हैं। सेना-विभाग का मंत्री किसी वकील या 
व्यापारी के बना दिया जाता है, जिस के सेना अथवा युद्ध-कला का कोई खास ज्ञान नहीं 
होता । शिक्षा-विभाग पर कभी-कमी केाई ऐसे ज़मींदार या महाजन महाशय आ विराजते 
हैं जिन्हें शब्दों का उच्चारण तक ठीक-टीक करना नहीं आता | मंत्रि-मंडल के सदस्यों से 
सिफ़ कार्य-कुशल मनुष्य की बुद्धि से शासन चलाने की आशा रक्‍्खी जाती है| प्रजा की 
प्रतिनिधि-सभा पार्लीमेंट के सामने शासन के लिए जवाबदार मंत्री होते हैं और पार्लीमिंट 
देश की प्रजा के देश के शासन के लिए. जवाबदार होती है। सारे शासन-विभागों का 
काम लगभग सारा ही शासन विभाग के अधिकारी चलाते हैं | मगर किसी विभाग के छेटे 
से छोटे अधिकारी की ग़लती के लिए पार्लामिंट के सामने जवाब मंत्रियों के! देना होता है । 
इस जवाबदारी के सिद्धांत के आजकल की राजनैतिक भाषा में /मंत्रित्व की जवाबदारी' कहते 
हैं| इस पद्धति का लाभ यह है कि काई काम बिगड़ने पर जिस मंत्री की जवाबदारी होती है 
उस के पकड़ कर सज़ा दी जा सकती है | मगर सज़ा इंगलैंड' में इतनी ही होती है कि पार्लीमेंट 
काम बिगाइनेवाले मंत्री के बर्खास्त कर सकती है। यूरोप के दूसरे देशों की तरह इंग्लैंड 
में मंत्रियों पर शासन के काममे। के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। मगर 
अमेरिका की व्यवस्थापक-सभा तो किसी मंत्री के! उस की अवधि से पहिले निकाल तक नहीं 
सकती है। 
अब मंत्रियों की शासन की जवाबदारी इंगलैंड में मंत्रि-मंडल की सम्मिलित जवाब- 
दारी होती है। अर्थात्‌ शासन के हर काम के लिए, सारा मंत्रि-मंडल जवाबदार समझा 
जाता है| मंत्रि-मंडल का एक दिल और एक दिमाग़ माना जाता है और वे मिल कर एक 
आदमी की तरह राजा और पार्लीमेंट दोनों का सामना करते हैं | अठारहवीं सदी तक इस 
सिद्धांत पर हमेशा अमल नहीं होता था। मंत्री अक्सर शासन-कार्य में सहयोग से काम 
नहीं करते थे |. परंतु बाद में इस सिद्धांत पर सख्ती से अमल होने लगा। सन्‌ श्टप्प 
३० में जॉर्ज चतुर्थ ने अमेरिका के उपनिवेशें के संबंध में मंत्रियों की अलग-अलग राय 
तेनी चाही थी, परंतु मंत्रि-मंडल ने अपने सदस्यों की अलग-अलग राय भेजने से 
(न्‍्कार कर दिया था। सन्‌ १८४१ ई० में पर-राष्ट्रसचिव लॉर्ड पामस्टन के मंत्रि-मंडल की 
गाय के विरुद्ध फ्रांस के विषय में अपनी राय ज़ाहिर करने पर उसे मंत्रि-मंडल से इस्तीफा 
; देना पड़ा था । सन्‌ १६२४ के मंत्रि-मंडल के भारत-सचिव लॉर्ड ब्कनहेड के अखबारों 
लेख लिख कर अपना मत अलग दरशाने का भी प्रधान मंत्री बाल्डिविन ने विरोध किया 
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था और लॉर्ड बकनहैंड के कलम रख देनी पड़ी थी। कभी-कभी किसी मंत्री की व्यक्तिगत नीति 
और कार्य में अविश्वास का प्रस्ताव भी पालॉमेंट में पेश होता है और ऐसे मौक्लों पर 
सिफ़' उस एक मंत्री से भी इस्तीफ़ा लिया जा सकता है।* परंतु साधारण तौर पर अगर 
कोई मंत्री अपनी मर्यादा न लाँघें और मंत्रि-मंडल की राय से मिल कर काम चलाता रहे 
ते सारे मंत्रि-मंडल की दाल उस के कामों के बचाव के लिए तैयार रहती है और सारा 
मंत्रि-दल पालीमिेंट में उस की सहायता करता है। प्रत्येक विभाग का मंत्री अपने विभाग में 
मंत्रि-मंडल के प्रतिनिधि की हैसियत से काम करता है ओर सारा मंत्रि-मंडल उस से उस के 
काम के विषय में पूछ-ताछ कर सकता है । अस्त, जब कभी किसी विभाग में केाई ऐसी 
विवादग्रस्त बात उठती है जिस में कठिनाई खड़ी होने की संभावना होती है तो उस विभाग 
का मंत्री उस विषय में सारे मंत्रि-मंडल की सलाह ले लेता है। फिर जो कुछ भी निश्चय 
होता है वह मंत्रि-मंडल का सम्मिलित निश्चय होता है | मगर इंगलेंड की राज-व्यवस्था बड़ी 
लचीली है | इस 'मंत्रि-मंडल की सम्मिलित जवाबदारी' की पुरानी प्रथा के भी, जैसा हम बता 
चुके हैं, सन्‌ १६३२ ३० की राष्ट्रीय सरकार ने उठा कर, ज़रूरत पड़ने परं, ताक़ पर रख दिया 
था । राष्ट्रीय मंत्रि-मंडल क्रायम रखने का मंशा पूरा करने के लिए व्यापारी चुंगी करों के 
प्रश्न पर मंत्रि-मंडल के सदस्यों के पार्लीमेंट में अपने अलग-अलग विचार प्रगठ करने 
ओर अलग-अलग मत देने की इजाज़त दे दी गई थी। यह सब होते हुए भी मंत्रि-मंडल के 
सारे सदस्यों के सभी बातों का पता नहीं रहता है। थ्र/म तोर पर मंत्रि-मंडज्' के अंदर तीन-चार 
मंत्रियों का एक दूसरा भीतरी दायरा रहता है, जिस से प्रधान-मंत्री प्रायः हर प्रश्न पर सलाह 
लेता दे | कहा जाता है कि मज़दूर दल के प्रधान-मंत्री मेक्‍्डानेल्ड ने जब राष्ट्रीय सरकार 
. बनाने का निश्चय किया था तब एक-दो साथियों के छोड़ कर उस ने मंत्रि-मंडल के 
वूसरे सदस्यों से कोई सलाह नहीं की थी। पार्लोर्मिंट मंग करने का समाचार आ कर उस ने. 
अचानक मंत्रियों के सुना दिया था | इंगलेंड में प्रधान-मंत्री की सचमुच बड़ी सत्ता होती है । 
मंत्रि-मंडल के दूसरे सारे सदस्य उसके मातहत होते हैं । द 


४--व्यवस्थापक-सभा---हा उस श्ॉवू कामन्स्‌ 


इंगलेंड'ः की व्यवस्थापक-सभा को पालीमेंट कहते हैं। पालीमिंगट आजकल की 
दुनिया भर की सारी व्यवस्थापक-समाओं में सब से पुरानी, सब से बड़ी, और सब से शक्ति- 
शाली धारा-सभा है। जैसा उस के बारे में कहा जाता है सचमुच वह व्यवस्थापक-सभाओं की 
मा है। तेरहवीं सदी के लगभग पार्लॉमिंट का जन्म हुआ था; चौदहवीं सदी में वह पूरी 
तरह पर दो सभाओं में विभाजित हुई; सत्रहवीं सदी में उस ने राष्ट्र की लगाम राजा 
के ह्वाथों से ली और उन्नीसवीं और बीसवीं सदी में उस पर प्रजासत्ता का अच्छी तरह 
से रंग चढ़ा। धीरे-धीरे पालीमेंट ने अपनी सत्ता बढ़ा कर सरकार के हर विभाग पर 
अपनी हुकूमत जमा ली, और अब हर प्रकार से उस की सत्ता अपार और अखंड मानी 
द १ सन्‌ १३३२ हईं० में ऐबीसीनिया युद्ध के संबंध में परराष्ट्-सचिव सर सेझुथल 
दोर कौ नीति का विरोध होने पर उस से प्रधान-मंत्री ने इस्तीफ! ले लिया था । द 
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जाती है। राजनीति का गसिद्ध विद्वान लाई ब्राइस लिखता है कि “बृटिश 
पार्लीमिंट हर क्ानून को बना और बिगाड़ सकती है, सरकार के रूप और राजछत्र के उत्तरा- 
धिकारियों को बदल सकती है, न्‍्याय-शासन के अमल में हस्तक्षेप कर सकती है और 
नागरिकों के पवित्र और पुराने अधिकारों को नष्ट कर सकती है। पार्लमेंट और प्रजा में 
क्रानून कोई भेद नहीं मानता है, क्‍योंकि प्रजा की सारी अपार सत्ता और अधिकार पार्लीमिंट 
को होता है, मानों प्रजा ही पार्लामेंट है। क्वानूनी सिद्धांतों के अनुसार पार्लीमेंट पुरानी जन-सभा 
की उत्तराधिकारी होने के कारण बूटेन की प्रजा ही है। अमलन ओर क़ानूनन, दोनों तरह 
से, पार्लमिंट ही अब प्रजा और राष्ट्र की सारी सत्ता की एकमात्र और समुचित भंडार है; और 
इस लिए क़ानून में उस को ग़ेर-जवाब-दार ओर सर्वशक्तिमान माना जाता है ।” व्यवस्थापक, 
क्ानूती, शासन और धार्मिक, सब थ्रकार के प्रश्नों ओर प्रबंधों का विचार ओर फैसला करने 
का अखंड अधिकार पालॉमेंट को होता है। अस्त, इंगलेंड की सरकार को अच्छी तरह तम- 
काने के लिए पालीमेंट के रूप-रंग और काम-काज को अच्छी तरह समभने की ज़रूरत है | 
पालींमेंंट की दोनों समाओं--हाउस आऑँवबू कामन्स और हाउस आॉँव लाइस--में हाउस 
आॉवब्‌ कामन्स प्रजा के प्रतिनिधियों की सभा होने से प्रजा की सत्ता का केंद्र हो गई है। 
यहाँ तक कि इसी एक हाउस आँब्‌ कॉमन्स की समा को आम भाषा में पालीमेंट कह 
जाता है। 
दाउस आँव्‌ कामन्स में आजकल क़रीब ७०७ सदस्य होते हैं, जिन को पाँच साल 
के लिए चुना जाता है | पादरियों, सरकारी नोकरों, दिवालियों, पागलों, सरकारी ठेकेदारों, 
सख्त अपराधों के अपराधियों, और लाड्स को छोड़ कर दर एक मताधिकारी नागरिक 
हाउस ऑव्‌ कामन्स का सदस्य चुना जा सकता है। इक्कीस वर्ष के ऊपर के, किस्ती एक 
निर्वाचन क्षेत्र मं छः महीने तक बस चुकने वाले मर्दों को मत देने का अधिकार होता है | 
लड़ाई के बाद सेना से निकाले हुए सैनिकों के लिए छः महीने से घटा कर यह समय एक 
महीना कर दिया गया था। इस प्रकार एक जगह मताधिकार रखने वालों का दस पौंड की 
हेसियत का व्यापारी दफ़र दूसरे किसी निर्वाचन-््षेत्र में होने पर उस क्षेत्र में भी उन्हें एक 
दूसरा मत देने का अधिकार होता है। उसी प्रकार विश्वविद्यालयों में पढ़ कर उपाधि प्राप्त 
करने वालों को भी विश्वविद्यालयों के खास निर्वाचन-न्षेत्रों में एक दूसरा मत देने का अधिकार 
होता है। इक्कीस वर्ष की उन स्त्रियों को भी जिन को पाँच पौंड किराए के मकान या ज़मीन 
का मालिक होने से खुद या जिन के खाविंदों को स्थानिक चुनाओं में मत देने का अधिकार 
होता है, पारलीमेंट के चुनाव में मत डालने का दृक्त होता है | हाउस आँव्‌ कामन्स के सदस्यों 
को ४०० पड का वेतन या भत्ता दिया जाता है। उन को कामन्स सभा में जो चाहें 
सो कहने का हक़ होता है, ओर सभा के अंदर प्रगठट किए गए विचारों के लिए. उन पर 
बाहर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। हाउस आँव्‌ कामन्स की समा की बैठकों के 
ज़माने में ओर बैठकों के चालीस दिन आगे ओर पीछे तक सदस्यों को आम तौर पर किसी 
अपराध के लिए गिरफ़ार नहीं किया जा सकता है। हाउस आँव कॉमन्स की बैठके टेम्स 
नदी के किनारे, वेस्ट मिनिस्टर के पुराने पार्लीमेंट-मवन में ही अभी तक होती हैं | इस समा- 
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भवन में हाउस आॉव्‌ कामन्स के सारे सदस्यों के बैठने के लिए स्थान तक नहीं है; परंतु 
अपनी पुरानी चीज़ों के पुजारी अँगरेज़ों ने अभी तक इस स्थान को बढ़ाने या बदलने का 
प्रयत्न नहीं किया है। सभा स्थल में बैठने के लिए काफ़ी स्थान न होने कै कारण भी 
अक्सर हाउस आँव्‌ कामन्स के अध्यक्ष को सभा में सुव्यवस्था क्रायम रखने के लिए नियम 
बनाने पड़े हैं। उदाहरणार्थ जिन सदस्यों को किसी दिन की बैठक में खास तोर पर बोलने 
की इच्छा होती थी वे शुरू में ही सभा में आ जाते थे और अपना ठोष अपने बैठने के स्थान 
पर रख कर बाहर चले जाते थे | टोप रख देने से वह जगह उन की हो जाती थी और बाद 
में आने वाले सदस्य उस जगह पर नहीं बैठ सकते थे। आयरलेड के प्रतिनिधि अपनी सारी 
जगहों पर कब्जा रखने के लिए. एक सदस्य के साथ अपने सारे टोप भेजने लगे और वह 
एक सदस्य उन सब के टोपों को बहुत सी जगहों पर रख कर उन के लिए स्थान रख लेता 
था | अस्तु, सभा के अध्यक्ष को यह नियम बनाना पड़ा था कि कोई सदस्य अपने इस्तेमाली 
टोप के सिवाय दूसरा ठोप सभास्थल में नहीं रख सकता है। सभा की बैठकें दर्शकों के लिए 
खुली होती हैं; मगर पहले यह नियम था कि किसी एक सदस्य के उठ कर अध्यक्ष से यह 
कहते ही कि, मुझे अजनबी दीखते हैं. अध्यक्ष को सभा से दशकों को हटा देना पड़ता 
था । एक बार स्वयं प्रिंस ऑव वेल्स हाउस आँव्‌ कामन्स में माननीय दर्शक की तरह बैठे 
हुए थे। आयरलंड के एक शरीर सदस्य ने उठ कर अध्यक्ष से कह दिया कि, मुझे 
अजनबी दीखते हैं! | अध्यक्ष को मजबूर हो कर प्रिंस झ्ॉव वेल्स को सभा से हटा देना पड़ा | 
परंतु बाद में फ़ोरन हीं इस नियम को बदल दिया गया । द्वाउस आँव कामन्स संसार की 
एक बड़ी प्रख्यात और प्रतिभाशाली संस्था है | हाउस आँव्‌ कामन्स बृटिश जाति के जीवन 
का ग्राण और उस की राजनीति का केंद्र है। राजा और मंत्रि-मंडल की तरफ़ दुनिया की 
आँखें इतनी नहीं रहतीं जितनी कि हाउस आऑव्‌ कामन्स की तरफ़। उस की चर्चांश्रों की 
ख़बरें समुद्रों के पार जाती हैं ओर अँगरेज़ी न जानने वाले लोग भी उन्हें अपने देशी अख- 
बारों में पढ़ते हैं | हाउस आँब्‌ कामन्स में जो मनुष्य प्रसिद्ध होता है उसे संसार जान जाता 
है। बृटिश जाति का इतिहास ही हाउस आव्‌ कामन्स का अमीर उमरावों और राजा से लड़- 
लड़ कर स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त करने का इतिहास है। महारानी विक्टोरिया के काल 
के लेखकों का कहना था कि हाउस व कामन्स की सभा को सब कुछ करने का अधिकार 
है, ओर यही सभा इंगलेंड पर सब प्रकार से सीधा राज्य करती है। विक्टोरिया के समय में 
शायद ऐसा था; परंतु अब ऐसा कहना ठीक न होगा क्‍योंकि बहुत सी बातें अब हाउस 
आ्रॉव कामन्स के हाथ में न रह कर मंत्रि-मंडल के हाथ में चली गई हैं । 

हाउस आव कामन्स की सभा का मुख्य कास क़ानून बनाना है| अन्य कामों की 
अपेच्ता यह काम ही हाउस आऑँव कामन्स का लोगों की नजर के सामने अधिक रहता है | 
परंतु जिस प्रकार क़ानून के अनुसार इंगलेंड का राजा, पार्लीमिंट की सलाह और मर्जी से, 
कानूनों का बनानेवाला समभा जाता है, उसी प्रकार केवल क़ानूनी बुनियाद पर ही यह कह 
जा सकता है कि पार्लीमेंट या हाउत आऑव कामन्त क़ानून बनाता है। वास्तव में अब क़ानून 
बनाता है मंत्रिमंडल । हाउस आँव्‌ कामनन्‍्स की बहु-संख्या केवल मंत्रि-मंडल के मसबिदों 
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की हाँ में हाँ मिलाती है ओर अल्प-संख्या उन का विरोध करती है। हर क्रानून और हर 
मसला हाउस आँव कामन्‍्स में बहु-संख्या की सहायता और अल्प-संख्या के विरोध से तय होता 
हे | मंत्रि-मंडल बहुसंख्यक दल का होता है इस लिए हाउस आँव्‌ कामन्स की बहु-संख्या हमेशा 
उस का साथ देती है । जिन दिन कामन्स में बहु-सख्या मंत्रि-मंडल का विरोध करती है उसी 
दिन मंत्रि-मंडल के हाथ से सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं ओर दूध की मक्खी की तरह 
उसे निकाल कर फेंक दिया जाता है। फिर भी क़ानून बनाने में न इंगलेंड के राजा अथवा 
पार्लीमेंट की दूसरी सभा हाउस आॉव लॉड्स का माग रहता है ओर न हाउस आऑव कॉमन्स 
के साधारण सदस्यों का ही। जिस प्रकार हाउस श्ॉव कॉमन्स में अल्प-संख्या तीत्र आलो 
चना अथवा घोर विरोध करने के अतिरिक्त मंत्रि-मंडल की ओर से पार्ल॑मेंट में पेश किए 
मसविदों का ओर कुछ बना-बिगाड़ नहीं सकती उसी प्रकार मंत्रि-मंडल दल के सदस्य भी 
उन मसविदों में फेरफार नहीं कर सकते हैं। हाउस ऑव्‌ कॉमन्स के अध्यक्ष के दाहिनी 
ग्ोर बैठनेवाले पंद्रह-बीस मंत्रियों के! छोड़ कर अन्य पार्लीमेंट के सदस्यों का क़ानून बनाने 
में उतना ही हाथ होता है जिंतना पार्लीमिंट के बाहर रहनेवालों का | पार्लमेंट के साधारण 
सदस्यों के केवल आलोचना करने, उञ्र करने ओर सरकार का किसी खास चीज़ की तरफ़ 
ध्यान खींचने का मौक़ा रहता है; परंठु यह बातें कोई भी बाहर का आदमी अखबारों में 
लेख लिख कर अथवा व्याख्यान दे कर भी कर सकता है। पार्लमेंट में क़ानून बनाने की 
ताक़त मंत्रि-मंडल के उन सदस्यों के हाथ म॑ रहती है जो मंत्रि-मंडल के भीतरी दायरे में होते 
हैं| हाउस आऑव कॉमन्स में मंत्रि-मंडल के विरोधी दल के नेता की बात बहुत ध्यान से सुनी 
जाती है, क्‍योंकि उस के पीछे देश के लाखों मनुष्य होते हैं | मगर वह भी किसी सरकारी मस- 
विदे में परिवर्तन नहीं करा सकता है। मंत्रिगण उस की बातें ध्यान से अवश्य सुनते हैं और 
अगर उस की काई छोटी-मोटी बात या सुधार उन की पसंद आ जाता है तो उसे मान भी लेते 
हैं। परंतु जिस मंत्री के विभाग से मसविदे का संबंध होता है यदि वह विरोधी दल के नेता 
की बात मानने के तैयार न हो और विरोधी दल का नेता अपने सुधार को मंजूर कराने के 
लिए हठ पकड़े तो दलबंदी का सवाल खड़ा हो जाता है। मंत्रि-दल के सारे सदस्यों को 
मंत्रियों की तरफ़ से दल के लिए मत देने का सख्त आदेश हो जाता है। उस मसविदे की 
हार जीत मंत्रि-मंडल के जीवन-मरण का प्रश्न बन जाती है क्‍योंकि मंत्रि-मंडल के किसी . 
ज़रूरी प्रस्ताव की कामन्स में हार हो जाने पर मंत्रि-मंडल के इस्तीफ़ा दे देने की इंगलेंड' 
में प्रथा हो गई है। अस्तु मंत्रि-दल की बहु-संख्या मसविदे के पक्ष में मजबूर हो कर मत देती 
है ओर अल्प-संख्या उस के विरोध में | मंत्रि-पक्ष की बहु-संख्या होने के कारण स्वभावतः 
मंत्रि-पक्त की जीत होती है ओर विरोधी दल की हार होती है। विरोधी दल का नेता इस 
प्रकार अपने सुधार पर ज़ोर दे कर सिर्फ़ जनता का ध्यान खींच सकता है; मसविदे में परि- 
बर्तन नहीं करा सकता है | कैसी विचित्र बात है कि इंगलेंड के प्रायः सारे क़ानून व्ववस्था- 
पक-समा के सदस्यों की एक काफ़ी संख्या की इच्छा के हमेशा विरुद्ध बनाए जाते हैं ! 
. व्यवस्थापक सभा के क़रीब आधे सदस्यों का प्रायः क़ानून बनाने में कुछ हाथ नहीं होता 
है। हाँ, व्यवस्थापक-सभा के सभी सदस्यों को आलोचना और चर्चा का अधिकार होता 
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है; परंतु व्यवस्थापक-पद्धति की सरकार में व्यवस्थापक-सभा में होने वाले व्याख्यानों का 
किसी प्रश्न के निश्चय पर असर नहीं पड़ता है क्‍यों कि हर प्रश्न पर सत दलबंदी के 
हिसाब से दिए जाते हैं। अफ़लातून की अक्लमंदी से भरी वक्तृताएँ ओर शंकराचार्य की 
चर्चा भी आजकल के दलबंदी के अखाड़े हाउस आव्‌ कॉमन्स में सदस्यों के मतों को टस 
से मस नहीं कर सकती हैं । पार्लामेंट के सदस्यों का चुनाव ही मंत्रियों के पक्त अथवा विपक्ष 
में मत देने के लिए किया जाता है। जो सदस्य जिस क्षेत्र से चुन कर आता है वह उस 
क्षेत्र के निर्वाचक-समूह का प्रतिनिधि माना जाता है और उस क्षेत्र में रहनेवाले उस सदस्य 
के दल के कार्यकर्ता उस पर हमेशा नज़र रखते हैं| अगर वह ज़रा भी डावॉडोल होता और 
पा्लॉमिंट में दल के साथ मत देने में आनाकानी करता दिखाई देता है, तो फ़ौरन ही यह 
कार्यकर्ता उस की ख़बर लेते हैं और अगले चुनाव में उस के न चुनने की धमंकी देते हैं | 
बक ज़रूर अपने मतदारों की राय के विरुद्ध मी पार्लीमेंट में मत दिया करता था। परंतु 
ऐसे सदस्य बिरले ही होते हैं। आजकल के पार्लमेंट के सदस्य अच्छी तरह समभते हैं कि 
दल के नेताओं के विरुद्ध गए तो दूसरे चुनाव के बाद पालौींमेंट में बैठ भी न सकेंगे । कभी- 
कभी दल में फूट पड़ जाने पर किसी मंत्रि-मंडल की हार भी हो जाती है, अथवा ऐसे अवसर 
पर मंत्रि-मंडल स्वयं ही इस्तीफ़ा दे देता है। उदाहरणाथ ग्लैडस्टन सरकार सन्‌ श्व्ूद४ 
ई० में ओर रोज़बरी सरकार सन्‌ श्८६५ ई० में अपने दल के सदस्यों में मतभेद हो जाने 
से खत्म हो गई थीं। सन्‌ श्यूय६ ई के उदार दल के मंत्रि-मंडल ने आपस में फूट पड़ 
जाने पर स्वयं इस्तीफ़ा दे दिया था। परंतु अपवादों के छेड़ कर आम तौर पर हमेशा मंत्रि- 
मंडल की पार्लमिंट में बहु-संख्या रहती है, ओर मंत्रि-मडल ही बुटेन में क़ानून बनाने 
का काम करता है। 

मंत्रि-मंडल का ही क़ानून बनाने का काम करना इंगलेंड की राजनैतिक प्रणाली 
की एक खास चीज्ञ है। मंत्रि-मंडल क़ानूनों के मसविदे तैयार कर के व्यवस्थापक सभा के 
सामने बहस के लिए पेश करता है। व्यस्थापक-सभा में उन पर व्यक्तिगत सदस्यों के. 
विचारों के अनुसार बहस नहीं होती है| सारें मसविदे मंत्रियों की तरफ़ से पेंश होते हैं और 
उन पर दूसरे राजनैतिक दलों के विचारों की दृष्टि से पार्लमिंट में बहस होती है। मंत्रियों 
का केाई मसविदा पार्लमिंट में मंजूर न होने पर मंत्रि-मंडल के इस्तीफ़ा दे देना पड़ता है 
ओर निर्वाचक समूह के उस भाग का धका पहुँचता है जिस के नेता मंत्री छतते हैं| सिर्फ़ 
मंत्रि-मंडल के ही क़ानूब बनाने का काम करने की प्रथा से क़ानून धीरे-धीरे ओर देर में भले 
ही बने परंठु एक बड़ा फ़ायदा होता है। मंत्रि-मंडल पर ही क़ानूनों पर अ्रमल करने की 
ज़िम्मेदारी होने के कारण ऐसे क़ानून नहीं बनते हैं जिन पर अमल में कठिनाइयाँ पड़े या 
जिन पर अमली दृष्टि से काफ़ी विचार न हुआ हो | दूसरे यूरोपीय देशों में ऐसा नहीं होता 
है| अमेरिका में तो क़ानून बनाने की संस्था और क्रानूनों पर अमल करनेवाली संस्थाओं 
का बिलकुल एक-दूसरे से अलग रक्‍़खा गया है। यूरोप के दूसरे देशों में मंत्रियों और 
व्यवस्थापक-सभा के साधारण सदस्यों में इतनी होड़ रहती है कि बहुत-सी बार मंत्रि-मंडल 
की ओर से आए हुए मसविदे व्यवस्थापक-सभा में स्वीकृत नहीं होते हैं ओर साधारण 
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सदस्यों की ओर से आए हुए मसविदे मंज़्र हो जाते हैं| इन यारोपीय देशों में न तो 
मसविदे पेश करने का अधिकार सिर्फ़ मंत्रि-पंडल ही का रहता है ओर न सब मसविदों 
पर मत ही सिरफ़ दलों के विचार से दिए जाते हैं। परिणाम यह होता है कि क़ानूनों के 
अमल में लाने की ज़िम्मेदारी क़ानून बनानेवालों पर न रहने से बहुत से ऐसे क़ानून बन 
जाते हैं जिन पर अमज़ में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं | 

बिना उचित नेतृत्व के हर सभा का वही हाल होता है जो बिना सेनापति के 
किसी सेना का होता है। यही हाल सत्रहवीं सदी के अंत और अठारहवीं सदी के प्रारंभ 
काल मे हाउस आ्रॉव कामनन्‍्स का था। न सरकारी कर्मचारी ही हाउस आँव कामनन्‍्स का 
रास्ता दिखाते थे और न ॒प्रतिनिधियों-के चुने हुए मंत्री ही होते थे। हाउस आवब कामन्स 
सटे का बाज़ार-सा था। जिस के जो दिल में आता था करता था, और राजनैतिक सत्ता का 
दुरुपयोग होता था | आखिरकार इस बीमारी का इलाज मंत्रि-मंडल की सरकार में मिला, 
जिस पद्धति ज्रीसवी सदी म॑ सवधा मान लिया गया। अब यह बात प्राय 
स्वमान्य होगई है कि हाउस आँव कामन्स की सभा का कास शासन करना नहीं है। उस 
का काम केवल शासन को बागडोर ऐसे कुछ लोगों के हाथ में थमा देना है जे शासन के 
अच्छी तरह चला सके ओर फिर उन लोगों के कामों पर देख-रेख रखना है। पार्लमिंट के 
साधारण सदस्यों का क्राननी मसविदे पेश करने का अधिकार नाममात्र के लिए रह गया 
है | कोई भी सदस्य केाई मसविदा पार्लामेंट में पेश कर सकता है। परंतु मंत्रि-मंडल की 
सहायता न होने पर उस के मसविदे का पास होना असंभव होता है। कमी भाग्य से किसी 
साधारण सदस्य की तरफ़ से पेश होनेवाला मसविदा मंज़र हो कर क़ानून भी बन जाय तो 
भी जब तक मंत्रि-मंडल न चाहे उस पर अमल नहीं हो सकता है। हाउस आँव कामन्स 
में सदस्यों के वेतन देने के प्रस्ताव बहुत दिनों तक पास होते रहे परंतु जब तक इ 
विचारों के मंत्रि-मंडल ने नहीं अपनाया तब तक उन पर काई अमल नहीं हो सका | 
सन्‌ १९०२ इ० में स्त्री के मर जाने पर साली से विवाह करने के जायज्ञ ठहराने के लिए 
एक मसविदा पेश हुआ था, ओर पालमिंट में लगभग दुगने मत से वह पास भी है| गया 
था | मगर मंत्रियों ने इस क्लानून पर असल करने के लिए सहूलियतें नहीं दीं और बहुत 
दिनों तक यह मसविदा मृतप्राय ही रहा । हाउस आऑँव्‌ कामन्स के अधिकारों के संबंध 
में कहा जाता है। कि “हाउस आऑँव कामन्स आदमी के औरत ओर औरत के आदमी 
बनाने के सिवाय बृटेन में ओर सब ऋुछ कर सकता है |” यह कहना भी सत्य है क्योंकि 
निस्सन्देह कामन्स के संपूर्ण सत्ता होती है। मगर कामन्स अपनी इस सत्ता का प्रयाग सिफ़ 
मंत्रिमंडल की सलाह और उस के नेतृत्व म॑ ही कर सकता है, क्योंकि अब क्ानन बनाने 
तक की वास्तविक ताक़त हाउस आँव कामन्स के हाथों से निकल कर कार्यकारिणी के 

हाथों थ्र॑ चली ग 

हाउस आँव कामन्स की सभा के नियमों के अनुसार मंगलवार और बुधवार की 
सभा को छोड़ कर हमेशा पार्लामेंट में सरकारी काम पहले लिया जाता है | मंगलवार और 
बुधवार के दिन साधारण सदस्यों के प्रस्तावों की सूचनाएं पहले ली जाती हैं, ओर शुक्रवार 
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के दिन उन के मसविदों पर विचार होता है। ईस्टर के बाद से मंगलवार की शामें भी 
सरकार ले लेती है, और हिटसनटाइड के त्योहार के बाद से सिफ़ हिठसन के बाद के तीसरे. 
और चौथे शुक्रवार को छोड़ कर. और सारे दिन सरकार अपने काम के लिए लेने लगती है । 
ग्रस्त पार्लमिंट के साधारण सदस्यों को अपनी रचनात्मक राजनीतिशता दिखाने का काफ़ी 
समय तक नहीं मिलता है। जो दिन साधारण सदस्यों के लिए निश्चित होते हैं, उन पर भी 
उन के लिए बड़ी बंदिशें रहती हैं। रोज़ रात के बारह बजते ही पार्लमिंट की बैठक अपने 
आप खत्म हो जाती है। हर शुक्रवार को सभा शाम के साढ़े पाँच बजे ख़त्म हो जाती है | 
साधारण सदस्य की तरफ़ से आई हुई कितनी ही ज़रूरी सूचना या मसविदे पर चर्चा चल 
रही हो, रात के बारह बजते ही कोई भी मंत्री प्रस्ताव ला कर पार्लीमेंट की बैठक एकदम बंद 
करा सकता है। परंतु सरकार को वक़्त की ज़रूरत होने पर इन नियमों का पालन नहीं किया 
जाता है| बारह बजे का नियम इस लिए. बनाया गया था कि थोड़े से ज़िद्दी सदस्य लंबी- 
लंबी वक्‍्तृताएँ माड़-भाड़ कर पार्लमिंट के रात भर बिठाकर तंग न कर सकें | परंतु इस 
साधारण सदस्यों का अधिकार और भी कम हो गया है। किसी भी साधारण सदस्य के 
ससविदे के थोड़े से विरोधी रात के बारह बजे तक बोल कर मसविदे का गला घोंट डाल 
सकते हैं ओर वह बेचारा सदस्य उन्हें नहीं रोक सकता । अपने प्रस्ताव की तरफ़ सिर्फ़ ध्यान 
खींचने के अतिरिक्त और पार्लीमेंट का साधारण सदस्य अब कुछ नहीं कर सकता है | ईस्टर 
के बाद तो इतना करना भी मुश्किल हो जाता है और हिटसनटाइड के बाद तो बिलकुल 
कुछ नहीं किया जा सकता है। सरकार अपनी बहु-संख्या की सहायता से पार्लीमिंट में यहाँ तक' 
तय कर लेती है कि अम्॒क तारीख तक अमुक काम खत्म हो जायगा | साधारण सदस्यों को 
आलेचना करने के अतिरिक्त और किसी काम का मौक़ा नहीं मिल पाता। पार्ल॑मेंट में 
बहु-संख्या दल के साधारण सदस्य तो मसविदों को देखने और समझने की कोशिश तक 
हीं करते हैं| अपने दल के नेताओं को सारे मामलों में पूरी स्वतंत्रता दे कर बे संतोष कर 
लेते हैं| जिन बातों के लिए मत देने का नेताओं की ओर से उन्हें आदेश मिलता है, उन 
'के लिए पार्लीमेंट में वे अपना मत दे देते हैं। 
सच तो यह है कि हाउस आऑव कामन्स को अब व्यवस्थापक-सभा कहना उचित 
नहीं है, क्योंकि हाउस ऑव कामन्स अब क्रानून बनाने का काम नहीं करता है। वहाँ 
संजि-मंडल के बनाए हुए कानूनों पर सिफ़ चर्चा होती है। अस्तु, राजनैतिक विषयों पर राय 
_हिर करने का अखबारों ओर व्याख्यानों की तरह हाउस आँव कासनन्‍्स को भी एक ज़रिया 
कहा जा सकता है। बहुत सी बातें जो कभी-कभी हाउस आँव्‌ कामन्स में बहुत कुछ शोर 
मचाने से भी नहीं हो पाती हैं, अखबारों में थोड़ा-ला आंदोलन करने से हो जाती हैं। 
हाउस आव्‌ कामन्स के इंगलेंड की राज-व्यवस्था में से किसी प्रकार अ्रकस्मात्‌ निकल 
जाने पर अब वहाँ की सरकार के काम-काज में कुछ फ़क्क नहीं पड़ेगा | 
जिस प्रकार क़ानून बनाने की सत्ता अब हाउस आब कामन्‍्स के हाथ में नहीं है 
उसी प्रकार उस को कार्यकारिणी सत्ता भी नहीं है। हाउस आऑव कामन्स का मंत्रि-मंडल 
पर दबाव रहने के बजाय अब उल्टा मंत्रि-मंडल का हाउस पर दबाव रहता है| कहने के 
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लिए तो मंत्रियों के! अपने प्रत्येक काम के बारे में राष्ट्र के प्रतिनिधियों के संतुष्ट करना पडता 
है; ओर अगर प्रतिनित्रि उन के काम से संतुष्ट नहीं होते हैं तो मंत्रियों के इस्तीफा दे देना 
होता है; परंतु वास्तव में आजकल का मंत्रि-मंडल कुछ भी करे पारलॉमिंट उसे निकालती 
नहीं हैं। अपने आप ही मंत्रि-मंडल किसी नीति के कारण भले ही इस्तीफ़ा दे दे। मंत्रि- 
मंडल को किसी काम के लिए पार्लमिंट में दोषी ठहराना अ्संमव होता है, क्योंकि मंत्रियों के 
समथकों की ही पार्लमिंठ में बहुसंख्या रहती है | हाँ, एक चीज़ का डर अवश्य मंत्रियों के। 
रहता है; वह है बृटेन का जन-मत | परंतु जन-मत का भय मंत्रियों को हाउस आव कामन्स 
न हो तो भी रहेगा। अस्तु, पार्लमिंट की दाव की बजाय मंत्रि-मंडल पर अब निर्वाचक-समूह 
की दाब रहती है। मगर निर्वाचक-समूह को अपना मत प्रगट करने का मौका केवल चुनाव 
के समय मिलता है। उस समय भी वह सिर्फ़ सरकारी नीति की उन्हीं एक-दो विशेष बातों 
पर अपना मत प्रगटः कर सकता है जिन पर मंत्रि-मंडल की तरफ़ से ज्ञोर डाला जाता है। 
फिर भी राष्ट्र का निर्वाचक-समूह मंत्रियों की नीति के बारे में अपना मत बदल सकता है | 
परंतु दलबंदी की ज़ंजीरों से जकड़े हुए हाउस आऑव कॉमन्स को मंत्रि-मंडल की सदा हाँ में 
हाँ ही मिलानी पड़ती है। 

साल भर में छः महीने पार्लीमिंट बंद रहती है। इस छः महीने में मंत्रि-मंडल के 
कामों की किसी के कोई खबर नहीं होती है। केवल अखबारों से उन के कामा की थोड़ी- 
बहुत खबर मिलती रहती है। पार्लीमेंट की बैठके होने पर भी साधारण सदस्यों के 
मंत्रिमंडल के कार्मा पर देख-रेख रखने का अधिक अवसर नहीं रहता है। एक तो वैसे 
ही साधारण सदस्यों के मंत्रियों की कारवाई का हर पहलू समझना मुश्किल होता है। तिस 
पर लंदन में इस समय मौसम अच्छा होने के कारण दावत-तवाज़द की भरमार रहती है और 
बहुत-से सदस्यों के! पार्लामिंट की रूखी चर्चाओं से स्वभावतः उन में अधिक मज़ा आता 
है। वे चारों तरफ़ आनंदोत्सवों में भाग लेते फिरते हैं और उन के लिए पार्लमिंट की 
वैठकों में जम कर बैठना अथवा विभिन्न विषयों पर सरकारी रिपोर्ट पढ़ना असंभव हो जाता 
है| दल-प्रबन्धकों) के पास उन के पते रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें टेलीफ़ोन से 
मत डालने के लिए बुला लिया जाता है। परंतु कभी-कभी वोट देने भी वे नहीं आते हैं। 
साधारण तौर पर सदस्यों के पार्लामेंट में बैठा रखने का एक ही रास्ता मालूम होता है कि 
उन्हें अंदर बैठा कर बाहर से ज़रूरत रहने तक ताला बंद कर दिया जाय । सदस्थों के 
आराम के लिए और उन की हाज्िरी बढ़ाने के लिए ही यह नियम बनाए गए थे कि बजाय 
लगातार बैठकों के* पालीमेंट की चार दिन ढाई बजे दिन से साढ़े-लात बजे शाम तक _ 

१ पार्टी-हिष्स' । 

* पहले पार्लीमेंट की लगातार दिनभर और रात में देर तक बेठकें हुआ करती 
थीं। बहुत से सदस्य जेबों और टोपों में नारंगियाँ और बिस्कुट भर लाया करते थे और 
पार्लीमेंट में बैठे बैठे और कभी-कभी बोलते-बोलते भी नारंगियाँ खाते जाते थे। बहुत से 
सदस्य अपनी जगहों पर लेट भी जाते थे। एक बार तो एक सदस्य महाशय पांल्वोमेंट के 
गुसलख़ाने में टब में पड़े हुए स्नान का मज़ा लूट रहे थे, कि इतने में वोट देने की घंटी बज 
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बैठक हो और फिर खाना और आराम के लिए छुट्टी से बाद, रात के नी बजे से रात के 
बारह बजे तक। लेकिन इन नियम के बन जाने पर भी अविक लाभ नहीं हुआ है। 
साधारण सदस्य कितने ही मेहनती बन जाये और कितनी ही होशियारी से काम करे तो 
भी उन के लिए पार्लमेंट का काम सेमांल लेना कठिन है | पार्लामिंट में काम इतना अधिक 
रहता है और समय इतना कम रहता है कि साधारण सदस्यों पर अगर लगाम न रक्ख्री 
जाय और मंत्रियों के मरोसे पर अधिकतर काम न छोड़ दिया जाय तो पार्लामिंट का काम 
पूरा करना नामुमकिन हो जाय । द 

सब से बड़ी हाउस आऑँव कॉमन्स की सत्ता थेली की सत्ता मानी जाती है। अर्थात्‌ 
कॉमन्स के सरकारी बजट घटाने, बढ़ाने, स्वीकार करने, न करने का पूरा अधिकार होता है । 
इस सत्ता के बल पर राज! के ख़चे के लिए रुपया न देने की धमकियाँ दे कर हाउस आँव 
कॉमन्स ने राजछुत्र तक का बल घटा दिया था। परंतु आजकल जिस प्रकार क़ानून बनाने 
ओर शासन करने में हाउस ऑवू कॉमन्स का हाथ नहीं रहता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय बजट 
के बनाने में भी उस का हाथ नहीं रहता है। विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों और अविकारियों 
की सलाह से मंत्रि-मंडल जो आय-व्यय-पत्रक तैयार कर के पार्लामेंट के सामने पेश करता है, 
उस की माँगें सब सदस्यों के स्वीकार करनी पड़ती हैं। अगर काई खास माँग सदस्यों के 
स्वीकार न हो, तो उन्हें सारे मंत्रि-मंडल को निकाल देने के लिए तैयार रहना चाहिए | 
मंत्रिमंडल दल के बहुत से सदस्यों के खास माँगें पंतंद न होने पर भी वे अपने दल के 
नेताश्रों के विरुद्ध मत दे कर अपने दल की पार्लीमेंट में हार और विपक्ष की जीत कराना 
पसंद नहीं करते हैं। इस लिए वे चाहे जितना गुड़गुड़ाएँ और बुड़बुड़ाएँ मत आखिरकार 
अपने नेताओं के पक्ष में ही देते हैं। आय-व्यय की बारीकियों के! भी अधिकतर सदस्य 
समभते नहीं हैं, इस लिए भी बजट पर अधिक चर्चा करना उन के लिए असंभव होता है । 
उदाहरणार्थ सेना-विभाग की माँगों के पालौमिंट के थोड़े से सेना विशेषज्ञों और पेन्शन- 
याफ़्ता कर्नलों और केप्टनों के और काई सदस्य नहीं समझ पाता है। अस्त, जब इस 
विभाग की माँगों प्र बहस चंलती है, तो इन थोड़े से सेना-विभाग की बारीकियों के 
समभने वाले ख़ास आदमियों के छोड़ कर दूसरे सदस्य बाहर जा कर सिगरेट पीने और सप्पें 
लगाने लगते हैं ओर पालींमेंट में सिर्फ़ थोड़े से लोग बैठे रह जाते हैं। मत देने के लिए 
घंटी बजने पर वे सब बाहर से आ कर अपने दलों के हक्म के अनुसार मत दे जाते हैं | 
पार्लीमेंठ के अंदर चर्चा कर के मंत्रि-मंडल के प्रस्तावों में फेरफार कराना हर तरह से 
असंभव होता है। काई भी प्रख्यात विशेषज्ञ विद्वान अखबारों में एक खली चिटटी 
लिख कर अथवा समाचार-पत्रों में आंदोलन उठा कर अधिक सरलता से मंत्रि-मंडल के 
कामों पर असर डाल सकता है। 

प्रस्ताव! द्वारा सरकार के शासन की त्रुटियाँ बताना भी साधारण सदस्यों को 
नामुमकिन द्ोता है, क्योंकि उन के साधारण प्रस्तावों पर बहस होना और उन का सरकार 
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समईं। सद॒स्य महाशय टब सें से उछुल कर केवल एक तौलिया लपेट कर और थोप पहनकर 
गार छोगों के क़क़रहों को परवाह न कर के वोट दे आए । 
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के विरुद्ध पास होना पार्लमिंट में असंभव होता है। परंतु कॉमन्स की प्रति दिन की बैठकों में 
सरकार से सदस्यों के सरकारी कामों के विषय में प्रश्नोत्तर ख़त्म हो जाने के बाद और 
पार्लीमिंट का दूसरा काम शुरू होने से पहले किसी भी सदस्य को, किसी आवश्यक विषय 
पर चर्चा करने के लिए, सभा का साधारण कार्य स्थगित कर देने का प्रस्ताव रखने का 
अधिकार होता है। सरकारी कामों की आलोचना करने के लिए सदस्य इस अधिकार का 
प्रयोग कर सकते हैं; परंतु कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव के पक्ष में चालीस से अधिक 
सदस्यों के खड़े हो कर अपनी इच्छा प्रगट करने पर द्वी उस प्रस्ताव पर चर्चा चल सकती है । 
अगर कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव किसी पुरानी चर्चा को पुनर्जीबित करने के लिए या 
किसी ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए होता है, जिस विषय पर भविष्य में चर्चा करने 
के लिए कोई प्रस्ताव आ चुका होता है, तो वह प्रस्ताव हाउस आँव्‌ कॉमन्स के नियमों के 
अनुसार नहीं लिया जा सकता है और हाउस ऑँव कामन्स का अध्यक्ष उस को लेने से इन्कार 
कर देता है। सरकारी पक्ष के लोग, सोच-सोच कर, पहले ही से सारे संभावित विषयों 
पर, प्रस्ताव भेज रखते हैं जिस से कि सरकार के विरोधियों को सरकार के विरुद्ध कार्य स्थगित 
करने के प्रस्तावों के लाने का कभी मोक़ा ही न मिल सके । अस्तु, सरकार के विरुद आवाज़ 
उठानेवाले सदस्य के सारे मार्ग पटे पड़े रहते हैं। हाँ, एक रास्ता है ओर उस का सदस्य 
उपयोग भी खूब करते हैं। प्रति दिन पार्लीमेंट की बैठक शुरू होते ही मंत्रियों से सवाल 
जवाब करने की पुरानी प्रथा चली आती है। सदस्यों को जो कुछ प्रश्न मंत्रियों से किसी 
विषय पर पूछना होता है, उस विषय पर वे प्रश्न लिख कर मंत्रियों के पास पहले से मेज 
देते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर उन्हें मंत्रियों से ज़बानी लेना होता है , उन प्रश्नों पर वें एक 
खास निशान लगा देते हैं। सभा शुरू होते ही इन प्रश्नों के छुपे हुए. उत्तर सदस्यों की 
मेज्ञों पर रख दिए जाते हैं| ज़बानी उत्तर चाहनेवालों के ज़बानी उत्तर दे दिए जाते हैं | 
: जरूरी विषयों पर सदस्यों को यकायक प्रश्न पूछने का भी अधिकार होता है। परंतु मंत्रियों 
को किसी प्रश्न का प्रजा के हित में' उत्तर न देने या साफ़ उत्तर न देने या बिल्कुल चुप 
रहने का भी अधिकार होता है। फिर भी सरकार के इन प्रश्नों का बहुत भय रहता है; क्योंकि 
कोई भी सदस्य सरकारी भेदों का पता लगाकर मौके बे मौक्के उचित अनुचित प्रश्न पूछ कर 
सरकार की पोल खोल सकता है। सभा के अध्यक्ष के प्रश्न स्वीकार करने न करने का 
अधिकार भी होता है। उस की राय में जो प्रश्न बहुत लंबा, व्यंगमय, बुरी भाषा में, 
मंत्रियों अथवा किसी सदस्य के चरित्र पर आक्षिप करनेवाला या केवल मंत्रियों की राय 
जानने के लिए होता है, उस के पूछने की वह इजाज़त नहीं देता है। सदस्य सरकार से 
प्रश्न पूछने की सत्ता का आम तोर पर खूब प्रयोग करते हैं । 

हाउस आँव्‌ कॉमन्स राष्ट्र के नेतृत्व का अखाड़ा होता है और देश भर की आँखें 
उस की तरफ़ रहती हैं | पार्लीमिंट में जो लोग नाम पैदा करते हैं, उन्हें देश के लोग अपना 
* नेता मानते हैं। सात सौ देश भर के चुने हुए चतुर और अनुभवी प्रतिनिधियों में नाम पा 
लेना वास्तविक योग्यता का काम होता है । वर्षो में जा कर कहीं पार्लीमेंट में किसी का सिक्का 
जम पाता है। परंतु योग्य नेताओं के हाथ में राष्ट्र की बागडोर रहने से देश का कल्याण 
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होता है। पहले जिस मंत्रि-मंडल पर राजा का विश्वास नहीं रहता था, उस के इस्तीफ़ा दे 
देना पड़ता था। बाद में मंत्रि-मंडल के हाउस आँव्‌ कौमन्स का विश्वास-पात्र रहने की चिंता 
रहती थी। अ्रब मंत्रि-मंडल के निर्वाचकों का ध्यान रखना पढ़ता है। अतः हाउस आब्‌ 
कॉमन्स की करतूतों का निर्वाचकें पर क्या असर होगा, इस की मंत्रियों के बड़ी फ़िक्र 
रहती है; और इसी लिए बहुत बार ज़रूरी बातों पर पार्लमिंट में इतना ध्यान नहीं दिया 
जाता है, जितना उन बातों पर जिन का असर चुनाव में राजनैतिक दलों पर पड़ता है। 
प्रधान मंत्री के हमेशा ऐसे मोक़े की फिराक़ रहती है, जिस पर चुनाव कराने से उस के 
दल की जीत और विपक्तियों की हार होने की संभावना हो | जब उसे कोई ऐसी बात समय 
पर मिल जाती है, जिस पर चुनाव में ज़ोर देने पर देश के निर्वाचक-समूह की उस के दल 
के पक्ष में मत देने की संभावना होती है, तभी वह अपने मंत्रि-मंडल का इस्तीफ़ा राजा 
के सामने पेश कर के नया चुनाव करवा लेता है। मंत्रि-मंडल-पद्धति की सरकार में सरकार 
की प्रजा तक हमेशा सीधी पहुँच रहती है. । जब जिस बात पर चाहे, सरकार प्रजा का मत 
मालूम कर सकती है। अ्रमेरिका में ऐसा नहीं हे सकता है | वहाँ जब तक अवधि पूरी न हो. 
जाय तब तक प्रेसीडेंट, मंत्रि-मंडल या व्यवस्थापक सभा का चुनाव नहीं है। सकता है । इंग- 
लेंड का प्रधान मंत्री जिस समय प्रजा के दिल से उतर जाय, उसी समय निकाला जा सकता 
है। अमेरिका का प्रधान अपनी अवधि पूरी होने से पहिले हर्गिज्ञ नहीं निकाला जा सकता। 
कहद्दा जा सकता है कि इंगलेंड के प्रधान मंत्री के अपने दल के हित से जब चाहे तब चुनाव 
करा के देश भर के तंग करने और इस सत्ता का दुरुपयोग करने का मौक्ता रहता है। परंतु 
प्रधान मंत्री के लिए केवल दलबंदी के विचार से अपनी सत्ता का दुरुपयोग करना बृटिश प्रजा 
के सामने कठिन है। दूसरे ऐसी अवस्था में राजा के यह भी अधिकार होता है कि वह नया 
चुनाव न करा के दूसरे दल के नेताओं के मंत्रि-मंडल बनाने के लिए न्योता दे। परंतु 
इस अधिकार का राजा प्रयोग करेंगा या नहीं, यह कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि ऐसे 
अवसर नहीं आते हैं।' प्रधान मंत्री के हाथ में यह सत्ता अपने दल में सुव्यवस्था रखने के 
लिए अंकुश के समान होती है। जब मंत्रि-मंडल दल के लेाग मंत्रियों के कामों में अडचमें 
डालने लगते हैं अथवा दल की व्यवस्था बिगाड़ते लगते हैं, तब प्रधान मंत्री उन का 
पा्लीमिंट भंग कर देने और नया चुनाव कराने की धमकी दे सकता है, जिस से सदस्य दब 
कर ठीक बर्ताव करने लगते हैं, क्‍योंकि पार्लीमेंट का सदस्य बनमे में काफ़ी मेहनत और 
रुपए का खर्च होता है। हाउस आँव्‌ कॉमन्स का बृटिश राजनीति में इतने महत्व का 
स्थान है और उस की इतनी सत्ता मानी गई है कि जैसा हम पहले कह चुके हैं, पार्लामिंट की 

इस एक समा ही के आम मात्रा में पार्लीभिंट कहा जाता है । क्‍ 


ााण *आथ 


५ सन्‌ १४३३ ह० में राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए मेकडानेढ्ड के राजा से नया 
चुनाव कराने की प्रार्थना करने पर ऐसा अवसर आया था। राजा ने दूसरे दल के नेताओं 


फो मंत्रि-मंडल रचने का न्‍्येता दे कर अपने अधिकार का अयेोग नहीं किया था और अधान 
मंत्री की आथना मंज़र कर के पात्तीमेंट भंग कर दी थी । 


पु थे न मम अर की मम 
के का के कैली ले आवक... की 55 कदलन ॥. जोर कक ५ 


कै 


/+... --व्यवस्थापक-सभा--हाडस व्‌ क्लार्डस्‌ 


चुइसक 


पार्लामेंट की दूसरी सभा हाउस आवब्‌ लाडस एक मिश्रित संस्था है। कस से कम 

छः श्रेणी के मनुष्यों के हाउस ऑव लाड्स में बैठने का अधिकार होता है। एक तो 
शाही खानदान के शाहज़ादे लाडस के सदस्य होते हैं और उन का दर्जा पीयर्स के ऊपर 
होता है| परंतु वे कभी हाउस आऑव लाडस में बैठने के लिए जाते नहीं हैं और हाउस 
व्‌ लाडस की कारवाई में उन का काई हिस्सा नहीं होता है। दसरी श्रेणी उन लोगों 
की होती है जिन की हाउस आऑव लाड्डस में मौरूसी जगहें होती हैं। यह लोग पीयर्स कहलाते 
हैं ओर इन के तीन भाग हेते हैं। एक माग इंगलेंड के पीयर्स का दूसरा भाग ग्रेंट ब्रिटेन 
के पीयर्स का और तीसरा भाग यूनाइटेड किंगडम के पीयर्स का | पीयर्स बनाने का अधि- 
कार राजा केा माना गया है। परंतु वास्तव में मंत्रिमंडल ओर खास कर प्रधान मंत्री के 
इशारे पर साहित्य, कानून, कला, विज्ञान, राजनीति ओर व्यापार में ख्याति प्राप्त करने- 
वाले लोगों के। मान देने के लिए अथवा हाउस आवू लाडस का राजनैतिक रंग बदलने 
के लिए, पीयर्स बनाए जाते हैं | सन्‌ श्दूद४ ई० में साहित्य में नाम पैदा करने के लिए. 
कवि टेनीसन के पीयर बनाया गया था। इसी प्रकार ला्ड लियन कला, लाड केलविन 
ओर लिस्टर विज्ञान, लाई गोशेन व्यापार, जेनरल रोबटस, व॒ल्ज़ले और किचनर युद्ध-कला 
में प्रवीणता दिखाने के लिए पीयर्स बनाए गए थे। लाड्ड मेकाले और लिटन के कुछ 
राजनैतिक कारणों से पीयर बनाया गया था। हमारे देश के अत्यंत सफल और 
प्रसिद्ध वकील लाड सत्येंद्रप्सन्न सिनहा के, भारतवासियों के खुश करने और शायद यह 
विश्वास दिलाने के लिए कि महारानी विक्टोरिया के एलान के अनुसार बृटिश सरकार 
गारे-काले का भेद नहीं मानती है, रायपुर का पीयर बनाया गया था; जिस से ला्ड सिनहा 
के हाउस ऑव्‌ लाड्स में बैठने का हक़ हो गया था। राजा अर्थात्‌ बृठिश मंत्रि-मंडल 
के असंख्य पीयस बनाने का अधिकार है ओर प्रधान मंत्री इस अधिकार का काफ़ी प्रयोग 
करता द्ै। थोड़े से अपवादों के छे/ड़ कर पीयस की हाउस आँव लाडस में मोरूसी जगरहें 
होती हैं| बाप के मर जाने पर वारिस बेटा २१ व की उप्र होते ही हाउस आऑँव लाडस 
में बैठने का अधिकारी हो जाता है। पीयस की पाँच उप-श्रेशियाँ होती है--ड्यूक, 
साकइस, अल, वाइकाउंट ओर बैरन। इन के आपस में छोटे-बड़े दर्जे हें जिन का 
राजनैतिक बातों से अधिक संबंध नहीं है। जिस पीयर का दिवाला पिट जाता है या 
जिस के किसी सख्त अपराध के लिए जेल में डाल दिया जाता है, उस के फिर हाउस आँव्‌ 
लाडंस में बैठने का अधिकार नहीं रहता है। पीयर का रुतबा ओर हाउस आ्ॉव लाडस में 
मौरूसी जगह हो जाने पर किसी को उस से पीछा छुड़ा लेने का अधिकार नहीं होता । 
बार मौरूसी पीयर बनने वालों में से कुछ ने इस बात का प्रयत्ञ भी किया कि वे 
हाउस आ्रव लॉड्स में न बैठ कर हाउस ऑव कामन्स के सदस्य बनें; परंतु उन के सब 
प्रयल्ष असफल रहे क्‍योंकि क़ानून के अनुसार उन्हें हाउस ऑव लॉडस में ही बैठना 
चाहिए | स्त्रियों को हाउस आऑव लाडस का सदस्य होने का अधिकार देने का कई बार 


डंडे. ॥ द यूरोप की सरकारें 


प्रयल किया गया, परंतु अभी तक उस में सफलता नहीं हुई है द 

हाउस आव लाडस के तीसरी श्रेणी में पीयस के स्कॉय्लेंड के प्रतिनिधि पीयसे 
होते हैं| प्रत्येक नई पार्लमिेंट में बैठने के लिए स्कॉट्लेंड के सारे पीयस मिल कर अपने 
सोलह प्रतिनिधि चुन लेते हैं जिन को उस पार्लमेंट को ज़िंदगी तक हाउस आँव लाडस में 
बैठने का अधिकार रहता है। चोथी श्रेणी में इसी तरह आयरलेंड के पीर्यसों के चुने हुए 
रट प्रतिनिधि होते थे: जिन को अपने जीवन-पर्यत हाउस आँव लाड्स में बैठने का 
अधिकार होता था । आयरलंड के जो पीयस हाउस शव लाडस के लिए चुने नहीं जाते थे 
उन को आयरलैंड के अतिरिक्त भ्रेट ब्रिटेन के शोर किसी भी भाग से हाउस ऑव कॉमन्स 
में चुने जाने का अधिकार होता था। परंतु जब से आयरलेंड की सरकार अलग हो गई है तब 
. से स्थिति बदल गई है। लॉडस की पाँचवीं श्रेणी में वे क्रानूनी पंडित होते हैं जिन का 
खास तौर पर न्यायाधीश का कार्य करने के लिए हाउस आँव लाड्स का सदस्य बनाया जाता 
_ है। हाउस आऑवू लाडस का एक काम बृटिश साम्राज्य भर की अदालतों की अपीलें सुनना भी 
होता है और इस लिए यह आवश्यक होता है कि लाडस के सदस्यों में कानूनों के विशेषज्ञ भी 
कुछ रहे । इन क्रानूनी सदस्यों की जगह हाउस आवू लाडस में मोरूसी नहीं होतीं | ज़िदगी 
भर तक ही लाडस का सदस्य रहने का उन्हें अधिकार होता है। लॉड चांसलर की 
ग्रध्यक्षता में इन सदस्यों की कचहरी बृटिश साम्राज्य की सब से बड़ी अपील की अदालत 
मानी जाती है। भारतवर्ष से हाई कोर्ट के फ़ैसलों के बाद अपीलें इसी अदालत के सामने 
जाती हैं | अदालत का कार्य चलाने के लिए सिफ़ तीन कानूनी सदस्यों की संख्या काफ़ी होती 
है। वेसे तो हाउस आँव लाडस के सारे सदस्यों को, खास कर क़ानून में दखल रखनेवालों को 
इस अदालत के काम में भाग लेने का अधिकार होता है; परंतु आम तोर पर सिर्फ़ क्रानूनी 
सदस्य ही न्याय का काम करते हैं, अन्य सदस्य उस में दखल नहीं देते। 

. छुटी श्रेणी हाउस ऑव लाडस में पादरियों की है। किसी ज़माने में हाउस आँव 
लाडंस में इन्हीं लोगों की संख्या सब से अधिक होती थी। परंतु अब क़ानून के अनुसार 
_ धार्मिक संस्थाओं के सिफ़ २६ प्रतिनिधि हाउस आँव लाडस में बैठ सकते हैं। केंटरबरी 
ओर यॉक के आचंविशपों ओर लंडन, डरहेम ओर विंचेस्टर के विशपों को क्रानूनन 
लाडस में बैठने का अधिकार प्राप्त है। शेष २१ धार्मिक प्रतिनिधि उन के सिवा समय के. 
अनुसार प्रधान मंत्री की इच्छा से चुने जाते हैं। हाउस आ्रव लाडस में आजकल ६७४५ के 
लगभग सदस्यों का औसत रहता है। सातवें हैनरी के समय में लॉडस में सिर्फ़ ८० सदस्य 
थे; उन में मी अधिकतर पादरी ही थे | परंतु पिछले डेढ़ सो वर्ष में यह संख्या ८० से बढ़ _ 
कर ६७५ के क़रीब हो गई है| केवल सन्‌ १८३० ई० और श्८८८ई० के बीच के समय में 
दी ३२६४ नए लाडस बना डाले गए | चालीस वर्ष के अपने शासन में उदार दल ने 
२२२ नए लाडस बनाए और अनुदार दल ने २७ वर्ष में १४२। आजकल के लॉड 
में से क़रीब आधे से अधिक पिछले ६० वर्षों में इस पद को प्राप्त हुए हैं। इतने बड़े 
हाउस आवू लाडस का कोरम सिर्फ़ तीन होता है। मगर लाडंस में ३० सदस्य मौजूद 
होने पर किसी बात का निश्चय नहीं किया जाता है। आम तौर पर लाड्डस की सप्ताह में 


इंगलेंड की सरकार [ ४५ 


चार बैठक होती हैं; परंतु अधिक काम न रहने से बहत शीघ ही; प्रायः एक घंटे में; रूत्म हो 
जाती हैं। हाउस आऑव लाडस का अध्यक्ष लाडे चांसलर होता है जिस को प्रधान मंत्री की 
सिफ़ारिस पर राजा नियुक्त करता है। परंतु ला्ड चांसलर हाउस आआँव कासन्स के प्रमुख 
स्पीकर! की तरह हाउस आऑव लाडस की कारवाई को बहत नियमित नहीं करता। बोलने 
वाला सदस्य उस को संबोवन न कर के माई लाडस” कर के सब सदस्यों को संबोधित करता 
है और अगर दो या अधिक सदस्य एक साथ बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं तो हाउस 
आय लाड्डस की सभा ही इस बात का फैसला करती है कि कौन पहले बोले । क्‍ 
सी वर्ष से हाउस आऑऑव लाइस को सुधारने या सर्वनाश कर डालने के लिए 
आंदोलन चल रहा है। परंतु थोड़े से मज़दर दल के लोगों को छोड़ कर और कोई हाउस 
श्रॉव्‌ लाइस का सवनाश कर डालने के लिए तैयार नहीं है। लाड्स के विरोधियों का 
कहना है कि लाइंस के सदस्य अधिकतर दक्रियानूसी विचारों के मौरूसी ज़मींदार और 
महा जन होते हैं, जो प्रगतिशील विचारों ओर परिवतंनों से डरते हैं, ओर इस लिए देश की 
उन्नति के मां में सदा आड़े आते हैं | लॉड का बेटा, बुद हो या बुद्धिमान, केवल मौरूसी 
हक़ से हाउस आँब लाइस का सदस्य बन कर राष्ट्र का भाग्य बनाने विगाड़ने का अधिकारी 
हो जाता है। अधिकतर सदस्य हाउस आँव्‌ ला्डस के काम में शौक तक नहीं दिखाते हैं। 
सभाओं में बहुत कम आते हैं और आते भी हैं, तो गहन विषयों तक का जल्दी-जल्दी 
निश्चय कर के चले जाते हैं। लोग लाड्स का विरोध इस लिए भी करते हैं कि लाडस 
की सभा प्रजा के हितों की प्रतिनिधि नहीं है। मगर १६ वीं सदी के सुधारों से पहले हाउस 
आंव कासन्स में भी लाडस की तरह ज़मींदारों और अमीरों की ही अधिक संख्या होती 
थी | सन्‌ १८६७ और श्थू्४ ई० के सुधारों के बाद सर्व-साधारण को मताधिकार मिल 
जाने से हाउस आवबू कामन्त प्रजा का प्रतिनिधि बना ओर मंत्रि-मंडल-पद्धति की 
सरकार के विकास के बाद से शासन पर प्रजा का अंकुश हुआ । सगर हाउस आँव 
लाड्स लगभग जैसा का तैशा ही रहा है। सन्‌ श्८३२ ई० से हाउस आऑँव लाडस को 
सुधारने का प्रश्न ज्ञोरों से उठा और सन्‌ १६०६९ ई० तक हाउस आँव कामन्स ओर 
लाडस में सुधार के कई प्रयक्ष किए गए । मगर लाड स में सुधार के सब प्रयत्ञ निष्फल 
रहे | सन्‌ श्यूय६ ई० तक हाउस आँव लाडस में उदार और अनुदार, दोनों दलों के 
सदस्य काफ़ी संख्या में होते थे। अनुदार दल के सदस्यों की संख्या अधिक होती थी; परंतु 
उदार दल के सदस्यों की संख्या भी उन से कुछ ही कम रहती थी। ज्ञोर मार कर अकसर 
उदार दलवाले बहुत सी अपनी बातें लाडस में पास करा ले जाते थे। परंतु सन्‌ श्प८६ 
६० में स्लैडस्टन के पहले आयरिश होमरूल बिल पर उदार दल में फूट पड़ जाने से उदार 
दल कमज़ोर हो गया। जोज्ञेक्न चेंबरलेन के नेतृत्व में उदार दूख के बहुत से लोगों ने 
“लिवरल यूनियनिस्ट” नाम का एक नया दल बना लिया, जो बाद में धीरे-घीरे अनुदार 
दल में जा मिला। इस घटना के बाद से हाउस आ्रॉव लाडस में अनुदार दल का 
ज़ोर हो गया और तब से आज तक लाडंस में उसी दल का तूती बोलता है। उदार- 
दल के हाउस आँव लाडस में बहत थोड़े सदस्य रह गए। सन्‌ १६०५४ ३० में हाउस 
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अब लाडस के ६०० सदस्यों में सिर्फ़ ४५ सदस्य उदार दल के थे और सन्‌ १६१० में ६ १८ 

सदस्यों में सिफ़ ७४ सदस्य उदार दल के थे। आश्चय की बात तो यह है कि सन्‌ श्८३० ई० 

से १६१० ई० तक उदार दल ने अपने दो सो नएपीयर्स बनाए | मगर देखने में आया है 
कि हाउस आऑँव लाडस की काजल की कोठरी में जो सदस्य जाता है वह कुछ दिनों में, वह 
नहीं तो उस का बेटा, दक्रियानूस विचारों का हो कर अनुदार दल में मिल जाता है। अस्तु, 

हमेशा ही हाउस ऑव्‌ लाइंस अनुदार दल का सहायक और दूसरे प्रगतिशील दलों का 
विरोधी रहता है । 

सन्‌ १६०९ ई० में हाउस ऑव लॉड्स ओर कॉमन्स में ज़ोर का कगड़ा ठन गया 

था | सन्‌ १४०७ ई० से यह बात आम तोर पर मान ली गई थी कवि रुपए-पैसे के संबंध रखने- 
वाले सारे मसविदे हाउस आऑव कॉमन्स में पेश होने चाहिए ओर कॉमन्स में मंज़र हो जाने पर 
लार्ड्स को उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। परंतु लाइस ने बाक़ायदा इस सिद्धांत को 
कभी स्वीकार नहीं किया था। अंत में कॉमन्स ने हाउस ऑँव लाड्स के ञ्राथिक मसविदों को 
और अपने आर्थिक मसविदों पर लाडस के सुधारों को नामंज़र कर के अपने रुपए-पेसे 
संबंधी अधिकार लाडस से स्वीकार करा लिए। उदाहरणार्थ सन्‌ १८६० ई० में कॉमन्स ने 
काग़ज़ पर से कर उठाने का एक मसविदा पास किया और लाड्स ने इस मसविदे को 
अस्वीकार किया। इस पर कॉमन्स ने देश में इतना शोर मचाया कि दूसरे वर्ष ही 
काग़ज़ का कर उठा लिया गया। हमेशा से राष्ट्रीय आय-व्यय पर प्रजा के प्रतिनिधियों 
की सभा हाउस आऑऑँव कॉमन्स का अधिकार रखना बृटिश प्रजा को पसंद रहा है; क्योंकि 
थैली की सत्ता? हाथ में रख कर ही प्रतिनिधि-तमा सरकार पर अपनी हुकूमत क्रायम रखती 
है। सन्‌ १६०८ ई० में उदार दल के अर्थ-सचिव लायड जॉर्ज के बजठ को हाउस 
आव लॉड्स ने स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। इस पर देश भर में बढ़ा तहलका 
मच गया और हाउस ग्आॉव लाडंस और हाउस आव्‌ कॉमन्स का हंइ-युद्ध छिड़ गया। 
अंत में हाउस आँव कॉमन्स म॑ एक प्रस्ताव पास हुआ कि “हाउस आँव कॉमन्स के मंजूर 
किए हुए सालाना आय-व्यय-पत्रक को हाउस श्रॉव लाडस ने स्वीकार न कर के देश की 
राज-व्यवस्था को भंग किया है और हाउस शव कॉमन्स के अधिकारों को कुचला है।” 
साथ ही उदार दल के मंत्रि-मंडल ने यह भी निश्चय किया कि, “इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर 
प्रजा की राय लेने की ज़रूरत है।” अस्त, पार्लीमेंट भंग कर के सन्‌ १६१० ई० में नया 
चुनाव किया गया जिस में फिर से उदार दल के लोग हैं अधिक संख्या में चुन 
कर आए। नई पालमिंट खुलने पर राज-छुत्र की ओर से होनेवाली बक्तृता? में कहा 
गया कि “शीघ्र ही हाउस व्‌ लॉडंस और हाउस आऑँव्‌ कॉमन्स के परस्पर संबंध 
की ऐसी साफ़-साफ़ व्याख्या कर दी जायगी कि जिस से हाउस आऑऑँव कॉमन्स का 
राष्ट्रीय आय-व्यय पर पूर्ण अधिकार और क़ानून बनाने में भी हाउस आँव लॉड्स से 
अधिक अधिकार स्पष्ट हे जायगा।? 





१). ऋहई पार्लमेंट खुलने पर राजा मंत्रि-संडल की तरफ़ से तेयार की हुई एक वक्‍तृता 
पढ़ता है जिसमें मंत्रि-संडल की भावी नीति का वर्णन रहता है । 
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उदार दल का बजट फिर से पार्लीमेंट में पेश हआ और लाड्स ने डर कर उस 
का जैता का तैसा मंजर कर लिया। परंतु इस बजट के पास होने से पहले ही प्रधान मंत्री ने 
हाउस व्‌ कॉमन्स में कई प्रस्ताव पास करा लिए थे, जिन की बुनियाद पर सन्‌ १६१६१ 
ईं० का 'ार्लामेंट-बिल' बना कर बड़े भगड़े-टंटों और घमकियों के बाद यह बिल 
हाउस आंबू कामनन्‍्स मे मंजर हुआ। परतु हाउस आऑॉँव लाड्स में (ार्लीमेंट-बिल 
पेश होते ही उस में बहुत से सुधार पेश किए गए | मिस्टर ऐस्कुइथ के उदार मंत्रि- 
मंडल ने लाडव को एक भी सुधार स्त्रीकृत करने से साफ़ इन्कार कर दिया ।.अस्तु, पार्लीमिंट 
भंग कर के प्रजा की राय जानने के लिए फिर से सन्‌ १६११ में नया चुनाव किया गया। 
परंतु इस चुनाव के बाद भी उदार दल के सदस्यों की ही बहुसंख्या हाउस 
आब्‌ कामन्स में चुन कर आई ओर जनसत के अपने पक्ष में पा कर उदार दल का 
गनुदार हाउस आव लाडस की सत्ता के हमेशा के लिए घटा देने का निश्चय और भी 
हृढ़ हो गया | श्रतणव हाउस आऑँव लाडस में पार्लीमेंट बिल' का फि विरोध उठने 
पर उदार दल की सरकार की तरफ़ के लाइंस के धमकी दी गई कि सरकार पार्ल॑मेंट 
बिल में तिल भर मी परिवर्तन स्वीकार नहीं करेगी और लाड्स के ज़्यादा चूँ-चाँ करने 
पर सरकार नए पीयर्स बना कर हाउस आऑँव लाड्स में अपने समथकें के! भर देगी और 
पार्लामेंट बिल के जैसा का तेसा ही अपनी इच्छानुसार पास करावेगी। अगर ला्ड्स 
ने हठ की दती ओर सरकार के अपनी धमकी सच्ची करने के लिए मज़बूर होना पड़ा होता 
तो प्रधान-मंत्री के पालमिंग बिल लाड्स में मंज़र कराने के लिए चार सौ नए पीयर्स 
बनाने पड़े छ्लेते | परंतु इस मयानक घमकी से लाडस के पाँव उखड़ गए और उन्हों ने 
पार्ल मंट बिल के हाउस आँव लाड्स में हाउस आँव कामन्स की मर्जी के मुताबिक 
जैसा का तैसा पास हे जाने दिया | आखिरकार प्रजा-सत्ता के विजय मिली। इस ार्लीमिंट 
बिल' के अनुसार आथिक मसविदे हाउस अ्ञॉव कामन्स में पास है! जाने के बाद हाउस 
आँव लाइस में नामंज़र होने पर भी कुछ दिन के बाद राजा के हस्ताक्ष॒रों से ही क्रानून 
बन सकते हैं। कौन-सा मसविदा आर्थिक मसविदा है, इस का निश्चय हाउस आँव 
कामन्स के अध्यक्ष की राय पर छेड़ा गया है, जिस की राय इस मामले में आखिरी होती 
है| इसी बिल के अनुसार पार्लीमिंट की जिंदगी पाँच वर्ष से अधिक बढ़ाने के प्रस्ताव के 
अतिरिक्त दूसरा कोई भी साधारण मसबविदा हाउस आब्‌ कामन्स की तीन लगातार 
बैठकों में पास हा जाने पर ओर प्रत्येक बार बैठके ख़त्म छेने से एक महीना पहले हाउस 
व्‌ लॉडस के पास भेजा जाने पर यदि वहाँ तीनों बार भी वह स्वीकार न किया जाय तो भी 
सिफ़ हाउस आऑव कॉमन्स की इच्छानुसार राजा के हस्ताक्षरों से ही क्रानून बन सकता है--- 
बशर्तें कि उस मसविदे के हाउस आऑव कॉमन्स में पहली बार पेश होने और आखिरी बार 
पेश होने के बीच में दो वर्ष का अरसा बीत चुका हो और उस की शक्ल में कोई तबदीली न 
की गई हो | इस ऐक्ट के अनुसार पार्लमेंट की जिंदगी सात वर्ष से घटा कर पाँच वर्ष 
कर दी गई थी। इस ऐक्ट ने सदियों से मानी जानेवाली हाउस आँव्‌ लॉडस 
« ओर हाउस आऑव्‌ कॉमन्स की बराबर की हैसियत को मिटा कर हाउस आऑवू कॉमन्स 
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की ग्रधानता और प्रावल्य का सिक्का जमाया; क्वानूल बनाने में लाइंस का आज भी काफ़ी 
हाथ रहता है। दाउस ऑवू कॉमन्स में पास हो जानेवाले मसविदों को हाउस आव 
लार्डल बिलकल अस्वीकार करने का अधिकार न रखने पर भी दो वर्ष तक उन को लग्काए 
रखने का अधिकार तो अभी तक रखता ही है। अस्ठ, कोई क्रांतिकारी मसविदा हाउस 
आऑव कॉमन्स बिना हाउस आऑव लाडस की मर्जी के जल्दी से पास नहीं कर सकता है। 
गैर-झरूरी मसविदों को दो वर्ष तक लठका कर द्ाउस शव लॉड्स आसानी से ख़त्म 
कर सकता है। परंतु जो मसविदे इतने ज़रूरी होते हैं कि दो वर्ष तक लटके रहने पर 
भी प्रजा की आँखों में चढ़े रहते हैं ओर सब प्रकार की समालोचनाओं की कसौटी पर चढ़ 
कर भी चमकते हुए निकल आते हैं उन को रोक लेना अब ज़रूर हउस आऑव्‌ लाइंस की 
सामर्थ्य में नहीं रहा है। 'प्लूरल वोटिंग बिल! इत्यादि कई आवश्यक मसविदे दो वर्ष तक 
लटके रहने के बाद भी पार्लमेंट से पास हुए हैं। क़ानून बनाने में यह प्रधानता और 
प्राबल्‍्य हाउस व कॉमन्स को प्रात हो जाने के बाद से लगभग क़ानून बनाने की संपूर्ण 
सत्ता हाउस आव कामन्स के हाथ में आ गई है। हाउस आँव लाडस अब अधिक से 
अधिक क़ानून बनाने में जल्दबाजी रोक सकता है, क्वानून बनाना नहीं रोक सकता है। 
अभी तक कोई ऐसा नियम नहीं है कि साधारण मसविदे हाउस आ्ॉव लाइस में पहिले 
पेश न होकर कॉमन्स में पहले पेश हों। मगर रिवाज के अनुसार सारे मसविदे कॉम 
में ही शुरू होते हैं। पार्लीमेंट ऐक्ट पास हो जाने के बाद भी हाउस ऑव लाडस के 
सुधार की चर्चा अब तक चलती है। बहुत से लोगों का कहना है कि हाउस ऑवू लाडस 
में मौरूसी पीयस के बैठने का अधिकार नहीं होना चाहिए--कुछ पीयस प्रजा के द्वारा 
चुन कर आना चाहिए, कुछ कामन्त के सदस्यों द्वारा चुने जाने चाहिए ओर कुछ देश मर 
के विभिन्न हितों के प्रतिनिधि होने चाहिए जिन केा विज्ञान, कला, साहित्य और व्यापारी 
सभा-समाजों से चुन कर आना चाहिए। इस पर कुछ राजनीतिशों का कहना है कि 
यदि हाउस आऑव लाड्स भी हाउस आऑव कामन्स की तरह देश के हितों का प्रतिनिधि बन 
गया तो वह हाउस आँवब कामन्स से कम हेसियत का रहना क्‍यों पसंद करेगा ! हमारी 
. समक में यह डर क़िज्ञल है, क्योंकि प्रथम तो द्ृउस आऑँव कामन्स काई ऐसा क्रानून ही 
पास होने नहीं देगा जिस से उस की ताक़त कम हो जाय | दूसरे जब तक जवाबदार मंत्रि- 
मंडल पद्धति की सरकार इंगलंड में क्रायम रहेगी, तब तक व्यवस्थापक सभा की प्रतिनिधि 
सभा ही स्व-शक्तिमान रहेगी । एक प्रख्यात अंगरेज़ लेखक लिखता है कि “जब तक हाउस 
आप कामन्स के पीछे देश का निर्वांचक-समूह रहेगा, तबतक लॉड्स उस की लगाम -नहीं 
थाम सकते । सुधारों के रोकना तो दूर रहा, अगर निवाचक-समूह क्रांति करने पर तुल 
जाय और उस का साथ देने के लिए  मंत्रि-मंडल तैयार हो जाय, तो हाउस आऑँवब्‌ लाइंस 
इंग्लैंड में क्रांति होना तक नहीं रोक सकता है।”? 
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६---स्थानिक शासन ओर नन्‍्याय-शासन 


बृटेन के स्थानिक शासन में भी अब वह पुरानी अब्यवस्था और पेचीदापन 
नहीं रहा है। शासनन्त्तेत्रों की विभिन्नता कम हो गई है। अधिकारियों की संख्या भी 
कम कर दी गई है और उन के एक-दूसरे से संबंध साफ़ ओर सीधे हो गए हैं। केंद्रीय 
अधिकारियों का हाथ भी स्थानिक शासन की रहबरी के लिए मज़बूत कर दिया गया है | 
सारे देश को शासन-प्रबंध के लिए काउंटीज्ञ' ओर “काउंटी बोरोज़' में बाँठ दिया गया है। 
काउंटीज्ञ को देहाती ज़िलों, शहरी ज़िलों ओर बोरोज़ में बाँठ गया है ओर इन भागों को और 
भी छोटे मागों--पैरिशों'--में विभाजित किया गया है। गरीबों की मदद के लिए बनाए 
गए गरीब कानूनों! का शासन चलाने के लिए इन पैरिशों की अलग संघे बना ली जाती 
हैँ | राजधानी लंदन शहर का शासन एक खास ढंग पर चलता है। 

यूरोप के दूसरे देशों की अपेक्षा बूटेन में हमेशा से केंद्रीय सरकार ने स्थानिक 
शासन में कम दृस्तक्षेप किया है। जैसा आगे चल कर हम फ्रांस के स्थानिक शासन में 
केंद्रीय सरकार के अधिकारी प्रीक्रेक्ट की स्थानिक शासन का कर्ता-बर्ता अधिकारी पाएँगे 
वैवा इंगलेंड' के स्थानिक शासन में हमें कोई केंद्रीय सरकार का अधिकारी नहीं मिलता 
है। स्थानिक शासन केंद्रीय सरकार के संगठन का निरा एक अंग न बन जाने पर भी पिछले 
साउ-सत्तर वर्षो से शरीबों की मदद, शिक्षा, आर्थिक प्रबंध, स्वास्थ्य इत्यादि स्थानिक शासन 
के विभिन्न विभागों. पर केंद्रीय सरकार का काफ़ी नियंत्रण रहने लगा है। केंद्रीय सरकार के 
पाँच विभागों का थोड़ा-बहुत इन विषयों में स्थानिक शासन में नियंत्रण रहता है। केंद्रीय 
सरकार का गह-विभाग स्थानिक पुलिस और कारखानों की देख-रेख करता है। 'शिक्षा 
बोड”-विभाग सारे सार्वजनिक धन से चलनेवाले शिक्षालयों की देख-रेव और संचालन 
करता है। केंद्रीय सरकार का तीसरा क्रषि बोड”-विभाग स्थानिक वाज़ारों और मवेशियों 
की बीमारी के क्वानूनों ओर नियमों का पालन कराता है। चौथा “व्यापार बो्डा-विभाग 
पानी, गैस, विजली और चुंगियों के दूसरे व्यापारी कामों की जाँच ओर सँमाल करता है। 
पाँचवाँ स्थास्थ्य-सचिव” का विभाग आजकल खास तौर पर स्थानिक स्थास्थ्य ओर आम- 
तौर पर सारे स्थानिक शासन के मामलों की देख-माल रखता है| केंद्रीय सरकार के यह 
विभाग अपने हुक्‍्मों और नियमों के द्वारा स्थानिक संस्थाओं के कामों को स्वीकार और 
अस्वीकार कर के तथा उन-को अपनी होशियार सलाह दे कर स्थानिक शासन में अपना 
नियंत्रण रखते हैं। पार्लमेंट के भी क़ानून बना कर स्थानिक अधिकारियों पर नियंत्रण 
रखने का अ्रधिकार होता ही है | क्‍ 

स्थानिक शासन का काम-काज काउंटी में काउंटी कौंसिल चलाती है। बृटेन 
में छोटी-बड़ी कुल मिला कर क़रीब ६२ काउंटियाँ हैं जिन में छोटी से छोटी रटलेंड 
काउंटी की आबादी क़रीब १६७०६ होगी और बड़ी से बड़ी लंकाशायर काउंटी की 
श्यए७४३६ आबादी है। काउंटी कोंसिल में प्रजा के तीन साल के लिए चुने हुए 
सदस्य और इन चुने हुए ग्रतिनिधियों द्वारा छःसाल के लिए चुने हुए ऐल्डरमैन 
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होते हैं। ऐल्डरमैनों की सदस्यों से एक तिद्दाई संख्या होती है और हर तीसरे साल उन के 
आधे भाग का चुनाव होता है। काउंटी कॉंसिल के इन दोनों प्रकार के सदस्यों को. 
एक ही से अधिकार और सत्ता होती है। कौंसिल के चुनावों में दलबंदी का ख्याल 
न रक्‍खा जा कर प्रायः सभी दलों के सदस्य ले लिए जाते हैं। आम तौर पर काउंटी 
कौंसिल के सदस्यों की संख्या ७५ होती है | कॉंसिलों की बैठकें आम तौर पर साल में चार 
बार से अधिक नहीं होती हैं | अधिकतर शासन का काम-काज कॉसिल की स्थायी समितियाँ 
ओर अधिकारी चलाते हैं। काउंटी कौंसिल को स्थानिक शासन के लिए कर उगाने, करों 
की आमदनी ख् करने और क़र्ज़ लेने का अधिकार होता है। काउंटी कौंसिल काउंटी की 
साबजनिक मिलकियत, इमारतों, पुलों, पागलखानों, रिफ्रॉमेंटरियों और उद्योगी रुकूलों की 
संभाल ओर प्रबंध रखने, छोटे अधिकारियों को नियुक्त करने, कुछ व्यापारी लाइसेंस देने 
सड़कों ओर रास्तों के ठीक रखने, जलाशयों को स्वच्छु रखने, ओर मवेशियों, मछलियों 
चिड़ियों और कीड़ों से संबंध रखनेवालें तमाम नियमों का पालन करांने का काम करती है। 
ग्राथमिक सकूलों को स्थापन करने तथा उच्च शिक्षा की योजना करनेवालों को सहायता देंनें 
का काम करने के अतिरिक्त काउंटी कॉसिल की एक समिति “जस्टिस आऑँव दि पीस” के 
प्रतिनिधियों से मिल कर स्थानिक पुलिस का प्रबंध मी करती है। कॉसिल काउंटी का. 
शासन चलाने के लिए उपनियम बनाती है और देहात के छोटे अधिकारियों की देख-रेख भी 
रखती है | 


काउंटी के अंदर के दूसरे शासन-्षेत्रों, देहाती जिलों, देहाती पैरिशों, शहरी 
जिलों और म्यूनिसिपल बौरोज़ की भी, इसी प्रकार शासन चलाने के लिए, कौंसिलें होती हैं | 
ज़िलों की कॉसिल को तीन साल के लिए आबादी के अनुसार प्रंजा चुनंती है और हर सा 
कॉसिल के एक तिहाई सदस्यों का चुनाव होता है। तीन सो से अधिक्र आबादी के पैरिशों 
में पाँच से पंद्रह तक संदस्यों की तीन साल के लिए इसी प्रकार कॉलिलें चुनी जाती हैं | 
 स्लियों को भी इन कॉसिलों में चुने जाने का अधिकार होता है। पेरिश की एक सालाना 
 जन-समा में पैरिश की कॉसिल के सदस्यों का चुनाव होता है। जिन तीस सो से कम आबादी 
के पैरिशों में कॉसिल नहीं होती है, वहाँ जन-सभा साल में दो बार मिल कर रुथानिक शांसन 
समस्याओं पर विचार करती है ओर स्थानिक शासन का काम चलाने के लिए अधिकारियों 
को नियुक्त करती है | 


शहरी ज़िलों के स्थानिक शासन का संगठन और प्रबंध बिल्कुल देहाती जिलों की 
तरह होता है। उन की भी वेसी ही तीन थाल के लिए चुनी हुई कौंसिलें होती हैं, जिन की 
स्थायी समितियाँ शासन का सारा काम-काज चलाती हैं। शहरी ज़िले इन क्षेत्रों को इस 
लिए कद्ा जाता है कि वे बौरो बनने के क़रीब पहुँच चुके होते हैं। चंगियों की इकाही 
बौरो होती है और स्थानिक शासन के विस्तृत अधिकारों का प्रयोग करने के लिए उन को 





राजछत्र की तरफ़ से एक अधिकार पत्र! दिया जाता है। म्यूनिसिपल बौरो और काउंटी 
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बोरों के संगठन और काम-काज के ढंग में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों चुंगियों का काम 
करती हैं। सिर्फ़ पचास हज़ार से ऊपर की आबादी की बौरो को, जिस काउंटी में वह 
बोरो होती हैं, उस के दखल से निकाल कर काउंटी बोरो बना दिया जाता है। साधारण 
म्यूनिसिवल बौरो काउंटी के दखल और राजनैतिक अधिकार-क्षेत्र का भाग होती है। बोरोज़ 
की भी जिलों की तरह, नो से लेकर सौ सदस्यों तक की, तीन साल के सदस्यों और उन के 
एक तिहाई छः साल के ऐल्डरमैनों की, सारे मई-ख्री नागरिकों के द्वारा चुनी हुई, कॉसिलें 
होती हैं। ऐल्डरमैनों का आम तौर पर सदस्यों से स्थानिक शासन-नीति पर अधिक असर 
रहता है। कौंसिल के अध्यक्ष को मेयर कहते हैं, जिस को एक साल के लिए. चुना जाता है 
और जिस को सभा का अध्यक्ष बन कर काम चलाने के अतिरिक्त कोई और खास कार्य- 
कारिणी सत्ता नहीं प्राप्त होती है । इन कॉौंसिलों के भी ज़िलों की कौंसिलों की तरह ही सत्ता 
होती है। ज़िलों की कोंसिलों की हिंदुस्तान के ज्ञिला बोडों और बौरो कॉंसिलों की शहरों 
और कस्बों की चुंगियों से समता की जा सकती है। 

लंदन का शासन बंबई ओर कलकत्ते के कारपरेशनों की तरह एक ख़ास “लंदन 
सरकार क़ानून! के अनुसार चलता है। बिल्कुल क़ानूनी दृष्टि से तो लंदन सिफ़ थेम्स के. 
बाएं किनारे पर एक वर्ग मील का लंबा शहर है। वही सारे व्यापार का केंद्र है। उस की 
सारी आबादी सिर्फ़ पचास हज़ार है और ला्ड मेयर, ऐल्डरमैनों की एक कचहरी और 
प्रतिनिधियों की सभा मिल कर उस का शासन चलाती है। मगर इस शहर के चारों तरफ़. 
फेली हुई २८ बोरोज़ हैं, जिन सब के मिला कर लंदन की काउंटी कोंसिल बनती है। इस 
कौंसिल में आबादी के अनुसार क़रीब ११८ सदस्य, उन्नीस ऐल्डरमैन ओर एक चुना हुआ 
अध्यक्ष होता है । राजघानी की इन शासन-संस्थाओं के बड़े अधिकार हैं। (राजधानी जल- 
बोर्ड! का अधिकार-क्षेत्र बहुत दूर तक देश के भीतरी भागों में फेला हुआ है । “राजधानी 
पुलिस बोड” का अधिकारज्त्तेत्र चेरिंग क्रास स्थान से ले कर पंद्रह मील के मीतर के आस-पास 
के सारे पैरिशों तक में अर्थात्‌ करीब सात सो वर्ग-मील तक होता है । क्‍ 

ब्रिटेन भर में न्‍्याय-शासन का एक ही तरीका नहीं है | स्कॉयलेंड, इंगलेंड, वेल्स 
और आयरलेंड के न्याय-शासन के ढंगों में भेद है। फ्रांस, इटली और जर्मनी इत्यादि 
राष्ट्रों की तरह ब्रिटेन मे 'शासकी अदालतें? अलग नहीं होती हैं। शासन-संबंधी अधिका- 
रियों के आपस के झगड़ों और अधिकारियों और नागरिकां के कगड़ों का फैसला भी 
साधारण अदालतें ही करती हैं। पहले अलग-अलग दीवानी की अदालतें, फ़ौजदारी की 
अदालते, इन्साफ़ की अ्दालते, आम क्लानून की अदालतें, वसीयत की अदालतें, तलाक़ 
की अदालतें, धार्मिक अदालतें इत्यादि इतनी विभिन्‍न अदालतें होती थीं कि कोन-सा' 
झगड़ा किस अदालत के सामने जाय इसका निश्चय करना मुश्किल हो जाता था। उन के 
काम-काज का ढंग भी इतना मुख्तलिफ़ होता था कि वकीलों तक के उन भूल-भुलैयों 
में से निकलना कठिन होता था | अस्तु, सन्‌ १८७३ ई० से श्य७६ ६० तक कई क़ानून 
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है 


१२ ] यूरोप की सरकारें 


पास कर के न्यायशासन में सुधार किया गया था| छोटी अदालतों के छोड कर ओर सारी 
विभिन्‍न अदालतों को एक 'स्वेपिरि न्यायालय! ” के अधीन कर दिया गया था ओर हाउस 
आव लॉड्स में न्यायाधीशों को न्‍्याय का काम करने के लिए रकखा गया था। सारे 
न्यायाधीशों के राजा के नाम पर लाड हाई चांसलर” या उस की नामज़दगी पर राजा 
नियुक्त करता है। न्यायाधीशों को बिना क़सूर निकाला नहीं जा सकता है। लाडं 
हाई चांसलर को नाम के लिए राजा के नाम- में न्यायाधीशों के हा देने की 
सत्ता होती है। मगर अमल में पार्लमेंट की दोनों समाओ्ं की सम्मिलित प्रार्थनाओं 
पर ही किसी न्यायाधीश केा निकाला जाता है। केवल धारा-सभा के ही न्यायाधीशों 
को हटाने की सत्ता होने से न्याय-शासन कार्य-कारिणी के दबाव से बचा रहता है 
आर इस के परिणाम-स्वरूप ब्रिटेन के न्यायालय वड़ी निष्पक्षता और आज़ादी से काम 


करते हैं । 


फ़ौजदारी के मुक़दमे लगभग उसी प्रकार चलाए जाते हैं, जैसे हमारे देश में । 
मगर बहुत-सा न्याय-शासन का वह काम जो हिंदुस्तान में मजिस्ट्रेट करते हैं, ब्रिटेन में 
“जस्टिस आँव दि पीस” नाम के अधिकारी करते हैं। इन न्यायाधीशों| के हमारे देश के 
ऑनरेरी मैजिस्ट्रेयों की तरह केई वेतन नहीं मिलता है और उन के जोड़ का एक तरह उन 
को अधिकारी कहा जा सकता है। मगर “जस्टिस आव दि पीस” के हमारे ऑॉनरेरी मजिस्ट्रेट 
से कहीं अधिक अर्थात्‌ हमारे यहाँ के मजिस्ट्रेटों के-से अधिकार होते हैं । सारे फ़ोजदारी के 
मुक़दमें पहले उन की अदालत में जाते हैं ओर उन का काम शिकायती गवाही सुन कर सि्फ़ 
यह तय करना होता है कि मुलज्ञिम के ख़िलाफ़ ज़ाहिरा काई मुक्रदमा है या नहीं | उन की 
समम में मुक्कदमा ज़ाहिर होने पर वह मलज्ञिम के मुक़दमें के लिए चालान कर देते हैं 
ओर ज़ाहिर मुक्तदमा न लगने पर छोड देते हैं। इस प्रकार के चालान किए हुए छोटे 
अपराधों, नाबालिगों ओर पहले अपराधों के मुक्॒दमे दो “जस्टिस आँवब्‌ दि पीस” की 'छोटी 
सेशंस' अदालत में ते किए जाते हैं, जहाँ जुर्माने या थोड़ी-सी जेल की सज़ा की जा सकती है | 
छोटे सेशंस के फ़ेसलों के खिलाफ़ अपराधी काउंटी के सारे "जस्टिस ऑवू दि पीस? की तिमाही 
बैठनेवाली तिमाही सेशंस' की अदालत में अपील कर सकते हैं। बड़े अपराधों के मुक़दमे 
सीधे तिमाही सेशंस” की अदालत या हाईकाट के एक जज की 'ऐसाइज्ञ' अदालत के 
सामने जाते हैं। दोनों अदालतों में शेरिफ' की चुनी हुई बारह सद्गहस्थों की एक “जूरी' 
न्यायाधीशों के साथ बैठ कर अमियेग का फैसला करती है । हमारे देश की सेशंस अदालतों 
और इन अ्रदालतों में एक बड़ा महत्व का अंतर है| हमारे यहाँ की सेशंस अदालतों में 
सिफ़ असेसर' बैठते हैं, जिन की राय मानने, न मानने का जज को अधिकार होता है। 
परंतु ब्रिटेन की अदालतों में फेसला न्यायाधीश के हाथों में न हो कर जूरी के हाथ में होता 
है। जूरी के अपराधी के निर्दोष करार दे देने पर अपराधी फ़ौरन मुक्त कर दिया जाता है 
ओर उस पर फिर उसी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। जूरी में मत- 
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भेद हो जाने पर दूसरी जूरी के सामने फिर से मुकदमे पर विचार होता है| जूरी के फैसले के 
खिलाफ़ अपराधी तीन जजों की अपील की अदालत” के सामने अपील कर सकता है। 
उस के आगे भी साव॑जनिक हित का कोई क़ानूनी प्रश्न तय करने के लिए, सरकारी ऐटानी- 
जेनरल की राय से, अपराधी अपील की अदालत' के फेसले के खिलाफ़ भी हाउस आऑब्‌ 
लाडस के आगे अपील कर सकता है। इसी प्रकार दीवानी के मुक़॒दमे झगड़े की रक़म के 
अनुसार मुख्तलिफ़ अदालतों के सामने जाते हैं । 


७--राजनतिक दल 


कहा जाता है क्रि इंगलेंड की राज-व्यवस्था संसार भर में सब से अधिक प्रजा- 
सत्तात्मक है। यह ठीक हो सकता है | परंतु मंत्रि-मंडल के सदस्य अर्थात्‌ वे लोग जिन के 
हाथ में देश के शासन की बागडोर रहती है, अमी तक अक्सर अमीर ही परों के होते 
आए हैं। आज तक के सारे मंत्रि-मंडलों को देखा जाय, तो पता लगेगा कि उन के मंत्रियों 
में अधिकतर ज़मींदार, व्यापारी, महाजन और धनवान वकील ओर बैरिस्टर थे | 
मज़दूर-दल के आने से कुछ फ़क्क ज़रूर पड़ा है, मगर बहुत नहीं | पालीमेंट के सदस्यों 
में भी पैसेवाले लोगों की ही अधिक संख्या रहती थी। मज़दूर दल के कारण 
बहुत से साधारण कोटि के लोगों को भी मज़दूर-संघों की वोटों और घन के बल 
पर पालीमिंट में घुसने का अब अवसर मिलने लगा है। वर्ना उदार और अनुदार दल 
के ज़माने में तो पेसेवालों के लिए ही पारलीमिंट की कुर्सी होती थी; परंतु साधारण मनुष्यों 
को आजकल की राजनीति के सारे प्रश्नों का समझना असंभव होता है। दिन-ब-दिन 
सरकार के अधिकारों ओर कामों का दायरा बढ़ता जाता है। डाक, तार, टेलीफ़ोन, शिक्षा, 
रेल, दवादारू, जहाज़, व्यापार कोन-सा ऐसा साव॑जनिक काम है, जिस में आज कल 
सरकारी हाथ नहीं रहता ? सरकार के सारे कामों को अ्रच्छी तरह समझने के लिए 
साधारण नागरिक के पास समय नहीं होता है | उस बेचारे को सुबह से शाम तक अपना 
ओर अपने बाल-बच्चों का पेट भरने के लिए एड़ी से चोटी तक का पसीना एक करने में 
लगा रहना पड़ता है अस्तु, राजनीति इंगलेंड में उन खाते-पीते लोगों का पेशा हो गया 
है; जिन्हें अपनी रोटी कमाने की चिंता नहीं छती है और जो उस के लिए काफ़ी समय 
दे सकते हैं। 


हाउस आँव्‌ कॉमन्स के सदस्यों को वेतन मिलना शुरू होने के बाद से ज़रूर 
कम हैसियत के लोगों को भी राजनीति की तरफ़ आने का उत्साह होने लगा है | जब 
छोटी-छोटी स्थानीय पंचायतों द्वारा शासन चलता था, तब साधारण लोगों को शासन की 
बातें समकने ओर शासन में भाग लेने का मौका रहता था। अब राजनीति के 
प्रश्नों के एक विशेष केटि के लोग ही समझते हैं और साधारण मनुष्य तो विभिन्न 
राजनैतिक दलों की नीति भी अच्छी तरह नहीं समर पाते | वे चुनावों में या तो इस नेता 
के लिए मत दे आते हैं, या उस नेता के लिए | प्रायः यह देखने में आया है कि जिस 
नेता का मंत्रि-मंडल काफ़ी शासन कर चुकता है, दूसरे चुनाव में लोग उस के मत न 
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दे कर दूसरे दल के नेता के लिए बोट देते हैं। शायद वे यह साचते हैं कि हर नेता को 
मौका देना चाहिए, अथवा संसार की रीति के अनुसार वर्तमान से असंतुष्ट हो कर वे 
परिवर्तन चाहते हैं। कु 

इंगलेंड में सरकार एक दल की होती है। दूसरा दल कितना ही बड़ा क्‍यों न 
हो आम तोर पर उस का उस में सामा नहीं रहता | इंगलेंड की राजनीति दलबंदी का 
नमूना है | बहुत दिनों तक इंगलेंड में दो ही राजनैतिक दल थे--एक कन्सरवेटिव दल 
ओर दूसरा लिबरल दल | अपनी भाषा में कन्सरवेटिव दल को अनुदार दल अथवा दक्कियानूसी 
. इल, और लिबरल दल को उदार दल कह सकते हैं| इन दोनों दलों की जड़ मनुष्य 
स्वभाव की दो ग्रकृतियों को कह सकते हैं | अनुदार दल में वे लोग सम्मिलित होते थे, 
जिन्हें पुरानी बातों पर अधिक विश्वास होता था और जो हर मामले में बहुत ही सेँमल- 
संभल कर कदम बढ़ाने के पक्षपाती होते थे | उदार दल में वे लोग जाते थे जो संकुचित 
विचारों के विरोधी ओर थोड़े बहुत आदशंवादी होते थे। राजनैतिक और आशिक सिद्धांतों के 
भेदों से अधिक मनुष्य-स्वभाव का यह प्रकृति-भेद ही इन दलों का मूल कारण था। राज- 
नैतिक-क्षेत्र में लोगों का इस प्रकार दो दलो में बैंट जाना इंगलेंड के लिए बड़ां हितकर 
हुआ क्योंकि इन दोनों दलों के संगठित युद्ध और लगातार राजनैतिक संघर्ष से ही 
इंगलंड में राजनैतिक जाग्रति पैदा हुई। जब अनुदार दल की जीत होती थी ओर 
शासन की बागडोर उस के हाथ में आती थी, तब उदार दल के रोजाना विरोध और 
आलोचना का उस पर अंकुश रहता था, जिस से शासन-काये में अनुदार दल सचेत रहता 
था। उसी प्रकार जब उदार दल ने शासन-भार सँमाला तो अनुदार दल का उस पर 
अंकुश रहा। इस प्रकार इन दोनों दलों की आपस की होड़ से सरकार का कास अच्छा 
चलता था, क्योंकि जिस दल के द्वाथ में शासन की लगाम होती थी, उसे इस बात का 
हमेशा भय लगा रहता था कि उस से कोई काम बिगड़ा तो उस की दूसरे चुनाव में हार हे 
जायगी और विपक्षी दल जीत कर अधिकार की गद्दी पर बैठ जायगा। परंतु इस दलबंदी की 
स्र्दां और संघर्ष का तभी तक अच्छा लाभ होता है, जब तक देश में केवल दो 
ही राजनैतिक दल रहें | इंगलेंड के सोमाग्य से बहुत दिनों तक वहाँ «के राजनैतिक क्षेत्र 
में दे ही दल रहे जिस से वहाँ की राज-व्यवस्था सुसंगठित और सुचारु रूप से चलती 
रही। तीसरे मजदूर दल के खड़े होने पर इस प्रबंध में गड़बड़ होने की संभावना हुई थी। 
परंतु जैसा मजदूर दल बढ़ा वेसा ही उदार दल घटा। 

सन्‌ १६२२ इ० के चुनाव के बाद पाली मेंट में तीनों दलों के सदस्य इतनी संख्या मं चन 
कर आए कि सन्‌ १६२३ ई० में उदार दल के हाथ में मज़दूर दल अ्रथवा अनुदार दल को 
आसन पर बैठाने की कंजीआ गई | परंतु इंगलेंड के जाग्त जनमत के सामने इस कंजी का... 
दुरुपयोग करने की उदार दल की हिम्मत नहीं हुईं। जब तक सिर्फ़ दो ही दल थे, तब तक 
जिस दल की पालंमिंट में बहु-संख्या होती थी, उस दल के नेता को राजा मंत्रि-मंडल बनाने 
के लिए न्योता देता था | परंतु सन्‌ १६२३ ६० में जब तीन दल के प्रतिनिधि पार्लामिंट में. 
इस संख्या म॑ चुन कर आए. कि किसी भी दल को सिफ अपनी संख्या के बूते पर मंत्रि- 
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मंडल बना कर शासन चलाना असंभव था तब यह कठिनाई खड़ी हुई कि किस दल 
की शासन का भार सौंपा जाय। परंतु अगरेज़ों की क्रियात्मक बुद्धि सराहनीय है। 
मज़दूर-दल के प्रतिनिधि पार्लमिंट में उदार दल से अधिक थे इस लिए अनुदार दल के 
इस्तीफा रख देने पर मज़दूर दल को शासन का भार सौंपा गया और उदार दल ने 
मजदूर दल के माय में व्यथ के रोड़े अटकाने या फ्रांस इत्यादि यूरोप के दूसरे देशों की 
तरह मंत्रि-मंडल में कुछ अपने भी मंत्री घुसेड़ने का प्रयत्न नहीं किया। मंत्रि-मंडल में 
सारे सदस्य एक मज़दूर दल के ही रहे और शासन भी उसी प्रकार चलाया गया था जिस 
प्रकार दो दलों के ज़माने में चलाया जाता था। दूसरे चुनाव में उदार दल के तिक्े ४२ 
सदस्य ही पार्लमिंट में रह गए. और इस के बाद से उदार दल एक छोटा और कमज़ोर दल 
हो गया है। अस्तु, यह मय कि इंगलेंड की राज-ब्यवस्था केवल उसी समय तक अच्छी 
तरद चलेगी, जब तक कि इंगलैंड' में केबल दो राजनैतिक दल रहेंगे और दो से अधिक 
“राजनैतिक दल हो जाने पर इंगलेंड की राजनीति का रंग-रूप बदल जायगा, अभी तक 
पूरा नहीं हुआ है । तीन दल हो जानें पर मी इंगलेंड की राज-व्यवस्था का रंग-रूप नहीं 
बदला है। कुछ तो इस का श्रेय अँगरेज़ों की क्रियात्मक बुद्धि को है, परंतु मुख्य कारण 
वह है कि इंगलेंड में तीन दल बन जाने पर भी दो ही दलों के सदस्यों की पालींमेंट में 
संख्या अधिक रही है| तीसरा उदार दल दिन-दिन क्ञषीण हो रहा है । 
इंगलेंड के राजनैतिक दलों के हेड कार्ट्स लंदन में रहते हैं और उन की 
शाखाए प्रत्येक निर्वांचन-्षेत्र में होती हैं। साल में एक बार उन के वार्षिक सम्मेलन 
दते हैं जिन में सब शाखाओं से प्रतिनिधि आ कर भाग लेते हैं। इन सम्मेलनों में 
दलों की विभिन्न राजनैतिक प्रश्नों पर नीति का और उस को पूरा करने के लिए 
प्रोग्राम का निश्चय होता है । राजनैतिक दलों के इन निश्चित प्रोग्रामों के लिए . 
दही खुनावों पर प्रजा के मत माँगे जाते हैं। परंतु इंगलेंड के लोग सिद्धांतों पर 
रीकनेवाले आदर्शवादी स्वभाव के नहीं होते हैँ। सिद्धांती प्रोग्रामों की अधिक परवाह न 
कर के इंगलंड में साधारण लोग नेताओं के पीछे चलते हैं और चुनाव के समय 
इसी बात का अधिक ध्यान रखते हैं कि किस नेता को प्रधान मंत्री या किन 
नेताओं को मंत्री बनाना उचित होगा। अस्तु, जिन नेताओं को उन्हें मंत्रि-मंडल की 
गही पर बैठाना होता है, उन के दल के पक्ष में वे मत डालते हैं। चुनाओं पर सिद्धांतों 
ओर राजनैतिक दलों के कार्य-क्रमों से अधिक मतदारों के दिमाश में यही बात अधिक 
रहती है कि बाल्डविन के लिए वोट देना चाहिए या मेकडानेल्ड के मंत्रि-मंडइल के लिए । 
उदाहरणार्थ सन्‌ १६२६ ई० की पालींमेंट में मज़दूर दल के सदस्यों की सब से अधिक 
संख्या होमे से मज़दूर दल की सरकार थी। परंतु सन्‌ १६३१ ६० में मज़दूर दल के 
प्रधान मंत्री रेम्से मेकडानेल्ड ने देश को आनेवाले आधिक संकट से बचाने के विचार से 
एक दल की सरकार खत्म कर के एक सर्वदल राष्ट्रीय सरकार बनाने का निश्चय किया | 
मज़दूर दल के दो और मंत्रियों को छेड़ कर ओर सभी मंत्री इस निश्चय के विरुद्ध थे । 
फिर भी प्रधान मंत्री मेकडानेल्ड अपने निश्चय पर इढ़ रहा और उस ने राजा से ग्रार्थना की 
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कि पालमिंद भंग कर के नया चुनाव कराया जाय है २83 ने उस की प्राथना मंज़ुर कर 
के पार्लीमेंट भंग, कर दी और नए चुनाव का हुक्म निकाला। इस पर मज़दूर- 
दल ने मेकडानेल्ड को मज़दूर-दल के नेतृत्व से हटा दिया ओर उस के दूसरे दोनों 
साथियों सहित उस को मज़दूर दल तक से निकाल दिया। परंतु चुनाव में मज़दूर 
दल की ऐसी भयंकर हार और मेकडनेल्ड की ऐसी जीत हुई कि जिस मज़दूर दल के 
पालीमिंट में सब से अधिक प्रतिनिधि थे उसी के पचास से अधिक प्रतिनिधि नहीं चुने गए 
ओर मेकडानेल्ड के समर्थक अन्य दलों के सारे प्रतिनिधियों से लगभग तीन सौ से अधिक 
संख्या में चुन कर आए.। मज़दूरदल के एक दो मंत्रियों को छोड़ कर अन्य उन सब 
मंत्रियों का चुनाव तक न हो सका, जो मेकड/नेल्ड के मंत्रि-मंडल के सदस्य थे और जिन्होंने 
उस का विरोध किया था| इस घटना से साफ़ पता चलता है कि इंगलेंड की जनता अभी 
तक इतनी सिद्धांतों ओर राजनैतिक दलों के कार्य-क्रमों की परवाह नहीं करती है जितनी 
व्यक्तिगत नेताओं और क्रियात्मक बातों की। समाजवादी सिद्धांतों को माननेवाले मज़दूरू 
दल की इतनी उन्नति हो जाने ओर सर्व-साधारण को मताधिकार मिल जाने पर भी इंग्लैंड 
में पुस्तकों और व्याख्यान-मंचों को छोड़ कर कहीं आर्थिक हित-संघर्ष के सिद्धांतों पर अभी 
तक चुनाव इत्यादि में अमल होता नहीं दिखाई।देता है । 
लड़ाई के बाद से खास कर तीन बातों की बुनियाद पर बृटेन में दलबंदी का रूप- 
रंग बदला है। एक तो मतदारों का ओर उस के परिणामस्वरूप सारे राजनैतिक दलों का 
इस बात पर एक मत होने लगा है कि बृटेन को जहाँ तक बने वहाँ तक, शांति क्रायम 
रखने के प्रयत्नों को छोड़ कर, यूरोप के दूसरे कगड़ों ओर भमेलों से दूर रहना चाहिए। 
दूसरे बेकारी की बाढ़ और समाजशाही की तरफ़ लोगों का रुकान बढ़ने से मज़दूर दल की 
संख्या और शक्ति बहुत बढ़ गई है। तीसरे किसी भी सरकार का मतदारों की बहुत बड़ी 
संख्या ने समथन नहीं किया है| लायड जॉज और बोनर ला की उदार दल और अनुदार दल 
की सम्मिलित सरकार को साढ़े नब्बे लाख मतों में से पाँच लाख मत सन्‌ १६१८ ई० के 
चुनाव में मिलें थे जिस के बल पर कॉमन्स की ७०७ जगहों में से ४८५ उन को मिलीं थीं । 
नवंबर सन्‌ १६२२ ई० के चुनाव में अनुदारदल को १३०३ लाख मतों में से सिर्फ़ ४०३ 
लाख मत मिले थे और कॉमन्स में ६१५ जगहों में से ३४४ जगहें मिलीं थीं| संत १६२४ 
ई० के चुनाव में बाल्डविन की अनुदार सरकार को १६०१ लाख मतों में से ७०८ लाख 
मत मिले थे ओर ६१५ जगहों में से ४१५ जगहें मिलीं थीं। सन्‌ १६२४ ई० की कुछ 
महीनों तक क्रायम रहनेवाली मज़दूर दल की सरकार के, कामन्स में ६१५४ सदस्यों में सिर्फ़ 
१६१ सदस्य थे जिन को पिछले चुनाव में क़रीब ४३५ लाख मत मिले थे । 
सन्‌ १६१८ ३० में अस्थायी संधि के चकाचोंध में (संधि की सफलता के लिए सब 
की सहायता की ज़रूरत है! की आवाज़ उछठा कर लायड जॉर्ज ने अपनी सरकार के पक्त में 
बहुत से मत कर लिए थे। मगर सरकार के सदस्यों की संख्या पार्लॉमिंट में बहत अधिक 
होने का बुरा परिणाम यह हुआ कि पार्लमेंट ने सरकार की टीका-टिप्पणी करनी 
बिल्कुल ही बंद कर दी थी और पालींमेंट लायड' जॉर्ज की उँगली पर नाचती थी। यह 
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सरकार देश को लड़ाई के बाद के व्यापार के उतार ने न बचा सकी। मज़बूरों की 
आधिक उन्नति हो जाने, सारे मे को मताधिकार मिल जाने और बेकारी बढ़ जाने के 
कारण मज़दूर दल की चुनौती से बचने के लिए इस सरकार को स्वास्थ्य-रत्षा, शिक्षा, 
मकान बनाने में सहायता, बेकारी से रक्षा, श्रसंगठित उद्योगों में मज़दरी का दर 
नियमित करने, और रेलवे और खेती-बारी पर सरकारी प्रबंध चलाने इत्यादि के बहुत-से 
मज़दूर दल के कार्य-क्रम से मिलते-जुलते काम करने पड़े | फिर भी इसी सरकार के 
ज़माने में रेलवे के मज़दूरों की एक लंबी हड़ताल हुई और मजदूरों में बहुत असंतोष 
बढ़ा। लायड जॉर्ज को संधि ओर मुआवजे के प्रश्नों को दूसरे राष्ट्रों से तय करने से 
दी फुरसत नहीं रहती थी कि घर की समस्याओं की तरफ़ अधिक ध्यान दे | मुश्किल से दफ़े 
में एक बार वह पार्लीमेंट में आता था। इधर अनुदार दल को भी उस की बढती हुई ताक़त 
देख कर डर होने लगा था। इस लिए. लायछ जॉज के पर-राष्ट्रनीति में भयंकर लक्षण 
दिखाते ही अ्नुदार दल उस से अलग हो गया और लायड जॉज को इस्तीफ़ा दे देना पडा 
इस के बाद सन्‌ १६२२ ३० के चुनाव के बाद बोनर ला की अध्यक्षता में अनुदार 
दल की सरकार बनी जिस के पार्लमिंट में ३४४ सदस्य थें। इस सरकार के खिलाफ़ 
ज़्दर दल के १४० सदस्य ओर उदार दल के ११६ सदस्य थे। सन्‌ १६२३ में बोनर ला 
के हट जाने पर बॉल्डविन प्रधान मंत्री हुआ और इस ,मौक़े पर इंगलेंड' की राज- 
व्यवस्था की एक अत्यंत महत्वपूण समस्या हल की गई । बोनर ला के बाद अनुदार 
दल का नेता बनने का लॉ कज्न को हक़ था; मगर कज़न हाउस आ्रॉव लॉड्स का सदस्य 
था, इस लिए उस को नेता न' मान कर बॉल्डविन को, जो हाउस आँव कासमन्स का 
सदस्य था, प्रधान मंत्री बनाया गया । अस्तु, यह बात निश्चय हुई कि इंगलंड 
का प्रधान मंत्री कामन्‍्स का ही सदस्य होना चाहिए, लाडस का नहीं | बॉल्डविन 
ने प्रधान मंत्री बन कर मज़दूर दल के बढ़ते हुए ज्ञोर के कम करने के लिए 
डिसरायली की नीति पर अमल करने ओर वेकारी कम करने के लिए करों के द्वारा राष्ट्रीय 
व्यापार की रक्षा ओर उन्नति करने का निश्चय किया | मगर बोनर ला पिछले चुनाव 

व्यापारी चंगी न जारी करने का मतदारों को वचन दे चुका था, इस लिए नीति बदलने 
के पहले पार्लमिंट का नया चुनाव करा लेने की ज़रूरत थी। बॉल्डविन ने पार्लामेंट को 
भंग कर के नया चुनाव कराया, जिस में अनुदार दल के ८० सदस्य कम दो गए 
आर किसी भी दल के सदस्यों की पार्लमिंट में साफ़ बहुसंख्या न॑ हुई । अस्तु, उदार 
दल की सहायता से धनी-मानी इंगलेंड' के इतिहास में पहली बार इस चुनाव के बाद 
मेकडॉनेल्ड की अध्यक्षता में मज़द्र दल की सरकार बनी | अपनी थोड़े से मद्दीनों की 
जिंदगी में मज़दर सरकार कुछ न कर सकी ओर दस महीने बाद ही प्रधान मंत्री 
मैकडॉनेल्ड ने पार्लीमिंट भंग करा दी । इस सरकार के ज़माने में भी इंगलेंड की राज- 
व्यवस्था का एक दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न तब हुआ । राजा ने मज़दूर दल 
की सरकार के कंधे डाल देने पर, किसी दूसरे दल की सरकार बनाने का प्रयक्ष 
नहीं किया, ओर अल्प-संख्यक दल के प्रधान मंत्री की पार्लमिंट भंग करने को प्राथना 
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मंज़र की. क्‍योंकि अपनी सत्ता का प्रयाग कर के राजा का राजनैतिक चर्चा में पहनोँ 
उचित नहीं समक्ा गया । 
नए चुनाव में मशहूर ज्िनोवीक़। खत का बोल्शेविक होश्रा खड़ा कर के अनु 
दार दल ने मज़दर दल की पालीमेंट में शक्ति कम कर दी | इस चुनाव में 
 अनुदार दल के ४१५ सदस्य चुन कर आए, ओर मज़दूर दल के १४२ तथा उदार दल 
के सिक्र ४० सदस्य। दो सो की बहुसंख्या रखनेवाली अनुदार दल की सरकार बनी जो 
पार्लीमेंट में पूरे पाँच साल तक क्ायम रह सकती थी | मगर इस सरकार ने बेकारी की 
समस्या सुलफानें का प्रयत्ञ नहीं किया और परराष्ट-नीति में भी इतनी घिसपिस दिखा 
लाढ सिसिल उकता कर जेनेवा से इस्तीफा दे कर चला आया । कोयले की 
समस्या सुलमाने में तो इतनी बेबकृफ़ी दिखाई कि इंगलेंड के इतिहास में अद्वितीय 
मज़बदूरों की आम हृड़ताल हुई, जिस से. कहा जाता है पालौॉमेंट की सत्ता को बड़ा 
धका पहुँचा । अस्त, सन्‌ १६२६९ के दूसरे चुनाव में अनुदार दल की हार हुई 
और मज़दूर दल के सब से अधिक सदस्य चुन कर आए | मगर किसी भी दल की साफ़ 
बहुसंख्या फिर भी नहीं थी। मज़दर दल के रण सदस्य थे, अनुदार दल के २६० 
सदस्य, उदार दल के ६६ सदस्य ओर ८ सदस्य स्वतंत्र थे | मैकडॉनेल्ड की 
अध्यक्षता में मज़दूर दल की सरकार बनी जिस ने घर पर बेकारी की समस्या और यूरोप 
में शांति कायम रखने की समस्या को सुलफाने का प्रयत्न शुरू किया। इंगलंड के 
इतिहास में पहली बार इस सरकार के मंत्रि-मंडल की सदस्य मिस मार्गरेट बॉडफ़ील्ड नाम की 
एक महिला मज़बूर-विभाग की मंत्री बनाई गई थीं | इसी सरकार के ज़माने में भारतवर्ष में 
दूसरा असहयेग आंदोलन चला, जिस को पहले दबाने का प्रयत्ञ कर के पीछे से सरकार ने 
गांधीजी से अस्थायी “इरविन-गांधी! समझौता किया था, जिस के परिणाम-स्वरूप गांधीजी 
गोलमेज़-सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि बन कर गए थे | मगर गोलमेज़ सम्मेलन चल ही 
रहा था कि इस सरकार ने अथवा यों कहिए कि प्रधान मंत्री मेकडॉनेल्ड ने अपने दो 
मित्रों की सलाह से आर्थिक संकट का सामना करने के लिए, पार्लीमेंट को भंग 
करा कर, एक सवदल राष्ट्रीय-सरकार” बनाने के लिए नया चुनाव कराया इस चुनाव में 
इंगलेंड के दलों की काया-पलग हो गई। जैसा पहले कहा जा चुका है, मज़दूर दल के” 
तीन प्रमुख नेताओं मैकडॉनेल्ड, स्नोडन और थौमस को मज्ञदूर-दल से निकाल दिया गया, 
मजदूर दल की भयंकर हार हुई | दो-चार को छोड़ कर मज़दूर-दल के वे सारे नेता, जो 
पिछले मंत्रि-मंडल के सदस्य थे, इस चुनाव में नहीं चुने जा सके ओर पार्ल॑मेंट में मज़दूर- 
दल के रद्द सदस्य से घट कर सिर्फ़ ४६ सदस्य रह गए। उदार दल के भी सिर्फ़ ७२ सदस्य 
टी चुन कर आए। बाक़ी सब अनुदार दल के सदस्य चुने गए. । इस चुनाव में अनुदार 
दल और उदार दल के नेताओं तथा मज़दूर दल के निकाले हुए तीनों नेताओं की तरफ 
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१ अनुदार दल के अख़बारों ने चुनाव से कुछ पहले बोल्शेविक रूसी नेता जिनो- 
वीफ़ का संत्रि-संडल के सदस्यों को भेजा हुआ एक पत्र छाप कर सज़दूर दल पर बोक्शेविकों 
से षड़यंत्र करने का इल्जाम लगाया था । 


इंगलेंड की सरकार [ प्र 


से प्रजा से दलबंदी का ख्याल न कर के चुनाव में राष्ट्रीय रक्षा की दृष्टि से मत देने की 
ग्रार्थना की गई ओर कहा गया कि इस चुनाव का परिणाम किसी खास दल की जीत नहीं 
समझी जायगी। अस्तु, इस चुनाव।के परिशास से बृटेन के राजनैतिक दलों का भविष्य 
बताना कठिन है| मुमकिन है इस चुनाव में बहुत बड़ी बहु-संख्या प्राप्त कर के पार्लमिंट में 
निरंकुश बन जानेवाले अनुदार दल की सन्‌ १६२४ ई० के चुनाव की तरह दूसरे चुनाव में 
फिर हार हो जाय और मज़दूर दल की संख्या बढ़ जाय | यह भी मुमकिन है कि मज़दूर 
दल के नेताओं के आपस के मगड़ें के कारण मज्ञवूर दल बहुत दिनों तक ताकत में न 
आरा सके | मगर दो बातें तो निश्चय ही दीखती हैं। एक तो मज़दूर दल दूसरे चुनाव 
के बाद पार्लमेंट में किसी हालत में इतना कमज़ोर न रहेगा जैसा अब है। दूसरे उदार दल 
फिर कभी न उभरेगा । अस्तु, इंगलेंड की राजनीति के मैदान म॑ रांजनेतिक दंदइ-युद्ध के 
लिए, दो ही बड़े दल रहेंगे ओर अनुदार दल और मज़दूर दल के संघर्ष और स्पर्डाधा से बृटेन 
की राजनीति हमेशा की तरह परिमाजित ओर उन्नत होती रहेगी।' मेकडॉनेल्ड की 
राष्ट्रीय सरकार के बनने के बाद इस सरकार ने एक ऐसा काम किया, जे। इंगलेंड की 
राज-व्यवस्था के इतिहास ओर राजनेतिक विकास में बिल्कुल नया था। हमेशा से मंत्रि- 
संडल की--जैसा कि हम पहले कह चुके हैं--पार्लमेंट के प्रति सम्मिलित जवाबदारी 
मानी जाती थी और वे एकमत से पार्लीमेंट का म॒ुक़ाबला करते थे | पालॉमिंट के अंदर किसी 
प्रश्न पर कभी मंत्रि-मंडल के सदस्य एक-दूसरे के विरुद्ध विचार प्रथट करते या मत नहीं 
देते थें। परंतु इस राष्ट्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों ने व्यापारी चुंगी-करों के प्रश्न पर 
पार्लीमिंट में एक दूसरे के विरुद्ध व्याख्यान और मत दिए, जिस से मंत्रियों की सम्मिलित 
जवाबदारी की पुरानी प्रथा में पहली बार रंग में भंग पड़ा। मज़दूर दल की तरफ़ से 
पालमिंट में कहा भी गया कि सरकार का यह काम बृटिश राज-व्यवस्था के विरुद्ध है | परंत 
यह नहीं कहा जा सकता कि इस घटना से मंत्रियों की सम्मिलित जवाबदारी का सिद्धांत 
इंगलेंड में ख़त्म हो गया क्योंकि यह सरकार राष्ट्रीय संकट-काल में--अस्थायी प्रबंध 
की तरह सभी मतों के मंत्रियों की--जान बूकक कर बनाई गई थी, ओर “आपत्तिकाले मर्यादा 
नास्ति! के सिद्धांत पर हमेशा से ही इंगलेंड की राज-व्यवस्था गढ़ती आई है। यहाँ तक 
तो हुई इंगलेंड के राजनेतिक दलें के काम और उस काम के सरकार की नीति और 
चाल पर असर की बात। अब हम उन के कुछ इतिहास ओर लक्षित कार्य-क्रम का 
परिचय देंते हैं । द 

याद फिर दूसरी राष्ट्रीय सरकार बनाई गई है । परंतु इस चुनाव में अजुदार-दुल की संख्या 
बढ़ गई है और प्रधान-मंत्री मैकडॉनेल्ड के स्थान में अनुदार दल का नेता बॉल्डविन हे । 
मज़दूर दल के नेताओं के विश्वासघात के कारण इस दल की सरकार शीघ्‌ बनने के काई 
लक्षण नहीं दीखते हैं। परंतु उदार दल की शक्ति आख़िरी चुनाव में और भी कम हो गईं 
है! अस्तु, इंगलेंड के राजनैतिक क्षे७ में अनुदार और मज्ञदूर दो ही दलों का हंद-युद्ध होता 
रहेगा । क्‍ क्‍ द ः 
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अनुदार दल पुराने थिरी दल” का उत्तराधिकारी है, जिस को डिसराइली ने अपनी 
ब॒ुद्धिके प्रभाव से बदल कर आधुनिक बनाया था। आजकल के अनुदार दल का 
जन्मदाता वास्तव में डिसराइली ही था। उस ने इस दल का ध्येय “इंगलंड की 
पुरानी संस्थाओं के सुरक्षित रखना; साम्राज्य को क्रायम रखना ओर प्रजा की दशा 
सभांलना” बताया था, ओर अभी तक अनुदार दल का मुख्य ध्येय-मंत्र यही चला आता 
है । आयरलेंड को होमरूल देने के प्रश्न पर उदार दल में फूट पड़ जाने पर ड्यूक आऑब्‌ 
डेवौनशायर और जोज़ेफ़ चेंबरतेन के ग्लैडस्टन के विरुद्ध हों कर अपने साथियों को 
ले कर अनुदार दल के साम्राज्यवादी कार्य-क्रम में शरीक हो जाने पर अनुदार दल की 
नीति में ओर भी परिवर्तन हुआ था, और डिसराइली की नीति और उदार दल से 
टूट कर आनेंवाले लोगों की नीति के मेल से, जो बाद में नई नीति बनी थी, वही आज 
कल के अनुदार दल की नीति है। इस नीति के पूरा करने के लिए लीग आँव नेशन्स 
का समर्थन करना ओर अंतर्राष्ट्रीय कगड़ों का शांतिमय निपटारा करना, बृटिश साम्राज्य के. 
विभिन्न भागों की आथिक उन्नति करना और उन का एक दूसरे से आर्थिक नाता घनिष्ठ कर 
के साम्राज्य के आर्थिक जीवन का एकीकरण करना, जिस से बृटिश साम्राज्य का टूटना . 
असंभव हो जाबे, बूटेन में व्यापारी चुंगी-करों के बुद्धिमानी से लगा कर व्यापार की उन्नति . 
करना, कृषि की सहायता कर के बृटेन के लिए खाद्य-पदाथ बृटेन में ही पैदा करना, सरकारी 
ख़् मं कमी कर के सरकारी करों के कम करना, प्रजा के रहने के घर्सें की दशा सुधारना, 
बुढ़ापे में ६४ व के बाद बूढ़ों के बुढ़ापे की पेंशन सरकारी खज़ाने से देना और अनाथ 
विधवाओं और अनाथ बच्चों की आर्थिक सहायता करना, शिक्षा की उन्नति और कृषि की 
आम उन्नति करना, इस दल ने अपना लक्षित कार्य-क्रम बनाया है। इस दल की खास 
. संस्थाश्रों में अनुदार और यूनियन संस्थाओं का राष्ट्रीय संघ 'प्रिमरोज़ लीग”, जूनियर इंपीरियल 
लीग”, स्कॉटिश यूनियनिस्ट ऐसेसिएशन'”, “कन्ज्रवेटिव क्लबों का संघ” ओर अनुदार 
नोजवान संघ' हैं| इस दल के पतक्तपाती बहुत से समाचार पन्न हैं जिन में खास 'डेली मेल” 
ओर “सॉनिंग पोस्ट! हैं । द 
उदारदल के विचारों की जड़े बहुत पुरानी हैं। सत्रहवीं सदी के आम क्रानूनों 
और राजछत्र के मगड़ों, प्यूरिटन और पुराने धार्मिक लोगों के रगड़ों, फ्रांस की क्रांति 
के फेलाए हुए. विचारों, मांचेस्टर युद्ध के आर्थिक विचारों इत्यादि सब से मिल कर उदार 
दल की पुरानी नीति का जन्स हुआ था। मगर ऐतिहासिक दृष्टि से उदार दल की शुरुआत 
-बीसवीं सदी के प्रारंभ काल में हुई थी। सन्‌ १६०४ ई० में पहली उदार सरकार बनी और 
तब से यूरोपीय युद्ध शुरू होने तक बराबर उदार दल की सरकारें ही बृटेन में रही । 
उदार दल को प्रख्यात करनेवाले नेताओं में ग्लैडस्टन, ऐस्क्विथ और लायड जॉर्ज के 
नाम खास तोर पर लिए जा सकते हैं| उदार दल का मुख्य उद्श “समाज का ऐसा 
संगठन करना है, जिस में हर एक व्यक्ति को काम की ख्तंत्रता और उन्नति का मोक़ा 
हो ओर कोई एक दूसरे के मार्ग में न आ सके |” यह दल अनुदार दल की आजकल 
की संस्थाओं के सिर्फ़ सुधारों के कार्य-क्रम का और मज़दूर दल के समाज-शाही स्थापित 
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करने के उद्देशों का विरोधी है | अपनी नीति को प्रा करने के लिए यह दल लीग श्ऑॉँव 
नेशन्स का समर्थन ओर अंतर्राष्ट्रीय कगड़ों का शांतिमय निपदारा, सावियट रूस से व्यापारी 
संबंध, बृटिश साम्राज्य के विभिन्न भागों की भीतरी स्वाधीनता दे कर उन की सलाह 
आर सहानुभूति से साम्राज्य क्रायम रखना, साम्राज्य के मार्गों की उन्नति कर के साम्राज्य 
का संबंध घनिष्ट करना, स्वतंत्र व्यापार की नीति क्रायम रखना, प्रत्यज्ञ-कर लगाना, 
सवानों पर सरकारी अधिकार करना, ऋषि ओर जंगलात की उन्नति करना, बेकारी के 
 खिलाफ़ सामाजिक बीमा ओर सरकार की तरक्क से साव॑जनिक निर्माण-कार्य शुरू 
कर के बेकारी कम करना, व्यापारी इजारों के ख़िलाफ़ क़ानून बनाना; मज़दूरों की दशा 
सुधारना, अनुपात-निर्वाचन ओर शिक्षा-उन्नति करने का कार्य-क्रम ज़रूरी समझता है। 
पिछले चुनाव में इस दल के तीन भाग हो गए थे। लायड जॉर्ज का अनुयायी 
ओर राष्ट्रीय-सरकार नीति का विरोधी एक भाग था, जिस के सिर्फ़ चार सदस्य 
चुने गए थे। हरबट सेमुअल लायड जॉज की बीमारी के कारण दल का नेता 
हो गया था ओर उस के हाथ में दल की सारी सत्ता आ गई थी। वह ख्वतंत्र व्यापार 
नीति पर समभोता कर के राष्ट्रीय सरकार का पक्षुपाती था और उस के अनुयाग्रियों में से 
३३ चुन कर पार्लमेंट में आए थे। तीसरा भाग जॉन साइमन के अनुयायियों का था, 
जो अपने के राष्ट्रीय उदार! कहते थे ओर राष्ट्रीय सरकार के हर तरह से समर्थक थे। 
जॉन साइमन के अनुयायियों म॑ से ३५४ पार्लीमेंट के लिए चुने गए थे। इन तीनों भाशों 
ने चुनाव में अपना अलग-अलग प्रबंध किया था और अनुदार दल से मिल कर मज़दूर 
दल को हर जगह हराने का प्रयज्ष किया था। इस दल की मुख्य संस्थाओं म॑ एक 
नेशनल लिबरल फेडरेशन है, जिस म॑ देश भर की सारी उदार शाखाएँ सम्मिलित हैं। 
दूसरा एक 'लिवरल ऐसोसिएशन' है, ओर एक लिबरल पब्लीकेशन डिपारटमेंट', एक 
“विमेन्‍्स लिबरल फेडरेशन', एक 'लिबरल 'कॉंसिल', एक 'लिबरल नौजवान संघ, एक 
“'लिबरल ए.ड रेडीकल केंडीडेट्स ऐसोसिएशन', एक समर स्कूल्स कमेटी! और देश भर 
मं सात मशहूर क्॒ब हैं। इस दल के विचारों का सब से मशहूर समाचार-पत्र 'मांचेस्टर 
गाडियन! है। 
मज़दूर दल” का जन्म सन्‌ १६०० में हुआ था। सन्‌ श्य६&६ ई० में ट्रेंड 
यूनियन कांग्रेस' ने एक प्रस्ताव पास कर के सारी मज्जदूर संस्थाओं को मिल कर एक 
राजनैतिक मज़दर दल बनाने का बुलावा दिया था; ओर इस बुलावे के फल-स्वरूप 
दूर संघों, समाजवादी संस्थाओं, स्थानिक उद्योग-समितियों ओर सहकारी संस्थाओं 
के मेल से मज़दूर दल कायम हुआ था। इस के बाद 'मज़दूर-प्रतिनिधि-समिति' कायम 
कर के पालीमेंट में मज़दूर-पक्ती सदस्यों का एक ऐसा अलग समूह क्रायम करने का 
निश्चय किया गया था, जो “मज़दूर-हितैषी क्रानून बनाने में हर एक दल से मिल कर 
काम करने और मज़दरों के विरोधियों से दर रहने! का हमेशा प्रयत्ञ करे | पहले ही वर्ष 
में चालीस मज़दूर संघें, जिन के क़रीब साढ़े तीन लाख मज़दूर सदस्य थे; करीब छ 
स्थानिक उद्योग समितियाँ जिन के एक लाख सदस्य थे, ओर तीन समाजवादी संस्थाएं 
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जिन के तेईस हज़ार सदस्य थे, इस दल में शरीक हो गई | मगर पालीमिंट के लिए 
खड़े होनेंवाले १५ उम्मीदवारों में से पहले वर्ष में सिफ्र दो ही को सफलता मिली। 
दूसरे चुनाव में दो से बढ़ कर इस दल के पार्लीमिंट में २१६ सदस्य हो गए और फिर 
हर चुनाव में इस दल की शक्ति बढ़ती गई । सन्‌ १६१८ ई० में मज़दूर दल की 
पुनर्घटना की गई, जिस के अनुसार मज़दूर दल में सम्मिलित संस्थाओं के सदस्यों के 
अलावा मज़दूर दल के द्वार दल के उद्देश्यों के माननेवाले हर एक आदमी के लिए खोल 
दिए गए. | इस निश्चय के बाद मज़ादूर दल थोड़ी-सी संस्थाओं की एक संघ न रह कर पूरे 
तरीके पर एक राजनैतिक दल बन गया ओर कुछ ही समय में देश भर में मज़दूर दल 
की शाखाएँ फैल गई । मज़दूर दल अपना मुख्य उद्देश्य मज़दूर-पेशा लोगो के उन की 
मज़दूरी का पूरा फल प्राप्त करना और जहाँ तक हो सके वहाँ तक पैदावार का 
उचित बाँट करने के लिए पैदावार के ज़रियों पर समाज का क़ब्ज़ा और सावंजनिक शासन 
और नियंत्रण क़ायम करना मानता है। इसी नीति को पूरा करने के लिए यह दल आम प्रजा 
की राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति ख़ास कर मज़दूर-पेशा लोगों की उन्नति करने, 
दूसरे देशों की मज़दूर संस्थाओं से सहकार करने, अंतर्राष्ट्रीय कगड़ों को शांतिमय 
उपायों से सुलमाने और अंतर्राष्ट्रीय क्रानून बनाने के लिए सारे राष्ट्रों का एक संघ 
बनाने के कार्य-क्रम का भी समर्थक है | इस दल की मुख्य संस्थाओं में राष्ट्रीय मज़दूर दल?, 
(स्वतंत्र मज़दूर दल?, लेबर रिसच डिपाटमेंट', “फेबियन सोसायटी”, 'सोशल डिमॉक्रेटिक 
फ़ेडरेशन', सोसायटी आऑव्‌ लेबर केंडीडेट्स!' ओर एक 'नेशनल लेबर क्लब” हैं। इस दल 
का सुख्य देनिक पत्र डेली हेराल्ड” है। 
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१-आतयरलेंड की सरकार 


अननिि नतीजा दया: ८ तीज जल सकी जल 
का हि 


राज-व्यवस्था 


बारहवीं सदी में जब से अँग्रेज़ों ने आयरलेंड पर विजय प्रात की तब से आयरलैंड 
बराबर अग्रेज़ों को तंग करता चला आता था। हमेशा श्रंगरैज्ञ राजनीतिशों के सामने आयर- 
लंड की समस्या मह बाए खड़ी रहती थी। सन्‌ १८४० ई० तक आयरलंड' की समस्या के 
घामिक, आ्थिक और राजनैतिक तीनों पहलू थे | आयरलेंड के उत्तर ओर उत्तर-पूर्व के 
पाँच ज़िलों में अर्थात्‌ अल्स्टर प्रांत में बसने वाले इंगलेंड ओर स्कॉटलेंडः से आए हुए 
लोग प्रोटेस्टेंट संग्रदाय के थे और शेष ६ देश के लोग रोमन केथोलिक पंथ के थे। फिर 
भी इंगलेंड का ग्रोटेस्टेंट चर्च आयरलेंड का संयुक्त-राष्ट्रीय-चर्च माना जाता था। आयर- 
लैंड के लोगों को इंगलेंड के इस प्रबंध के प्रति धार्मिक विरोध था| दूसरे लूट-खसोट और 
ज़ब्तियाँ कर के आयरलेंड की सारी ज़मीन के मालिक अ्ँंग्रेंज़ ज़मींदार बन ब्रैठे थे और 
आयरलेंड-निवासी केवल ग़रीब किसान बन गए थे। तीसरे आयरलेंड को जो कुछ थोड़ी 
बहुत शासन-सत्ता १८ वीं सदी में थी वह भी उस से छीन लीं गई थी और उस पर अन्य 
उपनिवेशों की भाँति लंदन से निरकुंश शासन होता था। बाद में सन्‌ १८६६ ई० में इंगलेंड 
ओर आयरलेंड का चर्च अलग कर दिया गया, जिस से इंगलेंड और आयरलेंड का धार्मिक 
भंगड़ा खत्म हो गया। सन्‌ श्८७० ई० से ज़मीन के संबंध में भी क्रानून बनना शुरू 
हुए और १६१४ ई० तक लगभग .ज्मींदारी का प्रश्न भी हल हो गया; परंतु राजनैतिक 
प्रश्न बहुत दिनों तक हल नहीं हुआ 
[ ६३ 
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सन्‌ १८०० ई० तक आयरलैंड की पार्लीमिंट इंगलेंड से श्लग थी | सन्‌ १८०० ई० 
में आयरलेंड की पालीमिंट और बृटिश पार्लमेंट में एक कानून पास हुआ जिस के अनुसार 
आयरलैंड की पालीमेंट के! तोड़ कर आयरलैंड को बूटेन से मिला दिया गया | आयरलैंड की _ 
पालीमिंट में अधिकतर श्रंगरेज़् सदस्य थे। तिस पर भी रिश्वत दे कर यह क्रानून पास 
कराया गया था। आयरलैंड-वासियों की मर्जी से यह क्लानून पास नहीं हुआ था। 
अस्तु, आयरलेंड-वासियों ने प्रारंभ ही से इस प्रबंध के विरदध आवाज़ उठाई। 
ऐमेट नाम के नोजवान एक बड़े होनहार बैरिस्टर ने तो इंगलेंड' के विरुद्ध सन्‌ १८०३ ई० 
में डबलिन में खुल्लमखुल्ला विद्रोह ही खड़ा कर दिया। परंतु उस के। पकड़ कर फाँसी 
दे दी गई और विद्रोह कुचल दिया गया | बाद में भी इसी प्रकार की बहुत-सी दुघंटनाएं 
होती रहीं | आखिरकार सन्‌ १८३४ ई० में डेनीयल ओकोनेल के नेतृत्व में आयरलेंड' में एक 
राजनैतिक दल बना, जिस का उद्देश “शांतिमय उपायों से आयरलेंड में स्व॒राज्य क्रायम 
करना था।” इस आंदोलन के श्यू४३ ई० में सरकार की तरफ़ से दबा दिया । अस्त, 
फिर क्रांतिकारियों की तरफ़ से सरकारी अफ़सरों पर हमले शुरू कर दिए गए। सन्‌ 
श्परट ई० में फ़ीनियन बदरहुड! नाम की एक संस्था क़रायम हुई, जिस का उद्देश्य, 
आयरलेंड में हिंसात्मक उपायों से पूर्ण प्रजातंत्र स्थापित करना था। इस संस्था की 
स्थापना अमेरिका में बसे हुए आयरलेंड प्रवासियों ने की थी ओर इस की तरफ से बाद में 
बहुत से सरकारी अक्सरों के खून किए गए. सरकार की ओर से भी खूब दमन 
हुआ | तीस वर्ष तक दोनों तरफ़ की मार-काट जारी रही और इंगलेंडः और आगयरलेंड' का 
बैर-भाव बढ़ता ही रहा द 
डेनीयल श्रोकानेल इत्यादि बहुत से आयरलेंड के नेताओं को “फ्रीनियन 
ब्रदरहुड” को हिंसात्मक नीति पसंद नहीं थी। वे शांतिमय उपायों से इंगलेंड का हृदय 
पलटने के पक्तपाती थे । अस्तु, सन्‌ १८७० ई० में डबलिन में आइज़क बट की अध्यक्षता 
व एक सम्मेलन कर-के फिर से, “शांतिमय उपायों से आयरलेंड' के लिए संस्थानिक 
व्राज्य ग्राप्त करने के लिए” एक 'होमरूल लीग” बनाई गई | सन्‌ १८७७४ ई० में इस लीग 
की तरफ़्से बृटिश पार्लीमेंट में आयरलंड के सात प्रतिनिधि चुन कर आए। आपयरजलैंड' का 
बैतीलाल नेहरू प्रख्यात चाल्स स्टीवार्ट पारनेल इस दल का इंगलैंड की पार्लोमिंट में 
नेता था। उस ने अपने दल के सुसंगठित कर के इस होशियारी से पार्लीमेंट की नाक में. 
इम करना शुरू किया कि जिन आयरलेंड की माँगों के! सुन कर बृटिश पालींमेंट के सदस्य 
अवदेलना से मह सिकाड़ा करते थे, वही माँगें उन की पार्लामेंट के लिए बाद में एक समस्या 
बन गई । उदार दल के आयरलंड की इस पार्टो की सहायता के बिना पार्लॉमिंट में अपने 
प्राण बचाने मुश्किल हो गए। लाचार हो कर ग्लैडस्टन ने सन्‌ श्८८६ ई० में आयरलेंड 
के संस्थानिक-स्वराज्य दिलाने के लिए पार्लीमेंट में एक बिल पेश किया जे। पास नहीं 
हुआ | सन्‌ श्८८६३ ई० में ग्लैडस्टन ने प्रधान-मंत्री बनने पर वैसा ही मसविदा 
फिर पेश किया और फिर हाउस आऑव लॉडंस के विरोध के कारण वह मसविदा पास 
व हों सका। बाद में पा्लीमेंट बिल' पास हो जाने पर हाउस आँवू लॉडस के पंजे 
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विस जाने पर फिर सन्‌ १६१२ ई० में उदार-दलः की तरफ़ से आयरलैंड के स्वराज्य देने के 
लिए. एक मसविदा पेश किया गया, और हाउस आँव लॉड्स के विरोध करने पर भी 
बह पार्लमेंट में सन्‌ १६१४ ई० में पास हो गया। अल्स्टर प्रांत के छः ज़िलों ने शेष 
आयरलेड से मिलना स्वीकार नहीं किया, इस लिए उस प्रांत की एक अलग पार्लीमेंट 
बनाने का प्रबंध किया गया। मगर इसी बीच में यूरोपीय महासमर छिड़ गया ओर 
सारे काम छोड़ कर बृटिश सरकार के एकदम युद्ध में जुट जाना पड़ा। आयरलैंड के 
स्वराज्य देने का क़ानून पास हो जानें पर भी उस पर अमल न हो सका; मगर बृटिश 
सरकार की तरफ़ से यह वादा कर दिया गया कि युद्ध ख़त्म होते ही क़ानून पर अमल 
किया जायगा | 

आयरलेंड के नरम-दल के नेता मिस्टर रेडमंड इत्यादि इस वादे से संतुष्ट हो कर 
बूटिश सरकार को युद्ध में विजय प्राप्त कराने के लिए सहायता करने लगे | उत्तर से ले कर 
दक्षिण तक सारे देश में युद्ध के लिए सैनिकों की भर्ती शुरू हो गईं | ऐसा मालूम होता था 
कि सारा आयरलेंड संतुष्ट हो गया है | एक वर्ष तक देश भर में बिल्कुल शांति रही। परंतु 
भीतर ही भीतर असंतोष की आग भड़क रही थी। साल का अंत आते-आते ऐसी 
कठिनाइयाँ खड़ी होने लगीं जिन का सरकार ने स्वप्न भी नहीं देखा था। चारों तरफ़ से 
“फौरन आयरलैंड में स्वराज्य” स्थापित करने के लिए माँगें उठने लगी। सैनिकों की भर्ती 
भी कस हो गई और आपयरलेंड' के पश्चिमी किनारे से जर्मनी के जहाज़ों को जरूरत 
का सामान मिलने लगा। पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षपातियों की आयरलेंड' में संख्या बढ़ने 
लगी। 'सीनफ़ीन' संस्था जे। आयरलेंड' के लिए पूर्ण स्वाधीनता की पक्षपाती और अँगरेज़ों 
को आयरलेंड से बिल्कुल निकाल देने की हामी थी, ज्ञोर पकड़ने लगी। सन्‌ १६०५ 
ई० से आशथर ग्रिफ़िथ के नेतृत्व में यह संस्था काम कर रही थी। परंतु आज तक उस को 
अधिक सफलता नहीं मिली थी। सन्‌ १६१२ तक सीनफ़ीन लोगों को आगयरलंड में 
गैरज़िम्मेदार और बकवासी समझा जाता था। मगर अल्स्टर प्रांत के आयरलैंड की 
स्वाधीनता का विरोध करने और इंगलेंड के यूनियनिस्ट दल के अल्स्टर प्रांत की इस 
आंदोलन में सहायता करने के बाद से आयरलंड में सीनफ़ीन' दल का ज़ोर बढ़ने लगा था 
ओर १६१४ ई० तक सीनफ़ीन दल का ज़ोर काफो बढ़ गया । लड़ाई शुरू हो जाने के बाद 
एक वर्ष तक इस दल के नेता अ्रंगरेज्ों से ऊपर से मिले रहे और भीतर-मीतर आयरलैंड 
में पूण स्वाधीनता स्थापित करने के आंदोलन की तैयारी करते रहे | उन का विचार था कि 
जर्मनी से मिल कर अँगरेज़ों को आयरलेंड' से निकाला जा सकेगा। आखिरकार सन्‌ 
१६१६ ई० में ईस्टर के बाद के सोमवार के दिन इस दल की ओर से डबलिन में खुला विद्रोह 
खड़ा कर दिया गया और सीनफ़ीन दल ने आयरलेंड को प्रजातंत्र एलान कर के डी वेलेरा 
को उस का प्रमुख चुन लिया। यह विद्रोह फ़ौरन्‌ ही दबा दिया गया | फिर भी इस घटना 
से संसार की दृष्टि आयरलैंड की तरफ ज़रूर खिंची | इस के बाद आयरलेंड के लोगों और 
बूटिश सरकार में एक प्रकार का युद्ध ही छिड गया। सरकार की तरफ से 'मारशल ला? जारी 
कर दिया गया और क्रांतिकारियों की तरफ से इधर-उधर अक्सर बंब और गोलियाँ बरस उठतीं | 

& 
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बहत॑-से आयरिश नौजवान फाँसियों पर लटक गए, ओर बहुत-से सरकारी अफ़सरों की जानें 
बली गई ; आयरजैंड में 'सीनफ़ीन' शब्द प्रख्यात और प्यारा होने लगा था। सीनफ़ीन दल 
का नेता डी बेलेरा देश का श्रधिनायक बन गया और लोग उस की ओर आशा की दृष्टि से 
देखने लगे | सन्‌ १६१८ ई० के बृटिश पार्लीमिंट के चुनाव में आयरलंड की ओर से श१०प. 
सदस्यों में से ७३ सीनफ़ीन चुने गए।। यह सदस्य बृटिश पार्लमिंट में बैठने नहीं गए उन 
डबलिन में अपनी एक अलग सभा बना कर प्रजातंत्र आयरलंड की एक शासन-व्यवस्था 
तैयार कर ली, जिस राज-व्यवस्था के अनुसार आयरलंंड में सारी सत्ता एक व्यवस्थापक- 
सभा, प्रजातंत्र के प्रमुख, ओर एक मंत्रि-मंडल में रक्‍्खी गई थी । द 
मगर इंगलेंड ने इस राज-व्यवस्था का स्वीकार नहीं किया। आयरलेंड के 
प्रजातंत्र-बादियों ने प्रेसीडेंट विल्सन,-फ्ांस, इटली ओर संधि-सम्मेलन सभी के द्वार खटखा 
कर आयरलेंड को एक स्वाधीन ओर ख्वतंत्र प्रजातंत्र राष्ट्र मंजूर कराने का बहुत प्रदत्त 
किया । मगर कहीं से उन को कोई सहायता नहीं मिली । सन्‌ १६१६ $० में डी वेलेरा 
अगरेज़ों की जेल से निकल कर अमेस्कि माग गया। वहाँ जा कर उसने आयरलंड की 
स्वाधीनता के लिए आंदोलन शुरू किया | इधर आयरलेंड' में मारकाट जारी रही । सीनफ़ीनों 
की क्रायम की हुई सरकार को बृटिश सरकार काम नहीं करने देती थी, ओर सीनफ़ीन मारकाट 
कर के बुटिश सरकार का शासन बंद करने का प्रयत्ञ करते थे। रोज्ञ गली-सड़कों पर खून 
दोते थे। आखिरकार लॉयड जॉर्ज ने सन्‌ १६२० में समझौते की बात चलाई ओर सन्‌ 
१६२२ में बृटिश सरकार और आगयरलेंड के नेताओं में एक संधि हुई जिस के अनुसार 
आयरलेंड को बृटिश साम्राज्य में इंगलड के बराबरी का भागीदार माना गया। बृटिश 
साम्राज्य में आयरलेड ही एक ऐसा भाग है जिस ने अपनी राज-व्यवस्था को अपने आप 
गढ़ा है। इस राज-व्यवस्था में बाद में सन्‌ १६२८ में बहुत-सें परिवतन किए गए। 
आयरलेंड की इस राज-व्यवस्था के अनुसार सारी राजनैतिक सत्ता आयरलेंड की प्रजा के 
अधीन मानी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत, धार्मिक विचारों और मिलने-जुलने की 
पूरी आज़ादी मानी गई है | किसी को बिना कारण जेल में बंद नहीं रक्खा जा सकता है, और 
हर एक को प्राथमिक शिक्षा मुफ़ पाने का अधिकार है। क़ानून बनाने की सत्ता बृटिश राज- 
त्र और व्यवस्थापक-सभा की दो सभाओं--सिनेट और प्रतिनिधि-लभा--में रक्ष्खी गई है । 
आयरलंड' बूटिश साम्राज्य के भीतर केनेडा की ही हैसियत को एक माग है | परंतु एक तरह .. 
से केनेड ओर आयरलेंड की राज-व्यवस्था में बढ़ा फ़क्न मी है। एक तो बृटिशं सरकार और 
आयरलंड के नेताओं में जो समभोता हुआ था, उस के संधि! कहा गया है, जो सिर्फ़ दो 
बराबर के राष्ट्रों में होती है। दूसरे आयरलैंड में साम्राज्य के दूसरे भागों की तरह गवर्मर 
जनरल" भी है और साथ ही वहाँ की कार्य-कारिणी के मुख्य अधिकारी के जिस की 
साम्राज्य के दूसरे डेमीनियम स्टेटस पास देशों के प्रधान-मंत्री की सत्ता होती है, प्रेसीडेंट 
अथात्‌ प्रधान या प्रमुख कहते हैं, जो आम तौर पर ग्रजातंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रपति के कहा 
जाता है। इन शब्दों के शायद आयरलेंड' के प्रजातंत्रवादी-दल के बहलाने के लिए रहने 
. ) अज़ातंत्र दुल्त की सरकार बनने ही पर इस पद का अंत कर दिया गया है।... 
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दिया गया होगा? | मगर इन से आयरलइड की बृटिश साम्राज्य मे एक खास हेसियत हो गई 
है, जिस से नई समस्याएं खड़ी हो गई हैं । 
२-->-व्यवस्था पक-स भा द 

आयरलेंड की प्रतिनिधि-सभा को डेल आइरीन कहते हैं। उस में १५२ सदस्य 
होते हैं, जिन को चार साल के लिए २१ वर्ष के ऊपर के सब स्त्री-पुरुष नागरिक अनुपात 
निर्वांचन की पद्धति के अनुसार चुनते हैं। हर मतदार के उम्मीदवार बनने का भी 
हक होता है। व्यवस्थापकनसभा की दूसरी धैमा सिनेट में ६० सदस्य होते हैं, जिन 
के एक तिहाई भाग को हर तीसरे साल देश की खास सेवा करने या खास योग्यता होने की 
बुनियाद पर डेल ओर सिनेट के सदस्य मिल कर गुप्त मतों से, नौ साल के लिए चुनते हैं । 
उन की उम्र कम से कम तीस साल होने की क्रेद रक्खी गई है | व्यवस्थापक-सभा के 
सदस्यों को वेतन दिया जाता है। एक सदस्य दोनों सभाओं का सदस्य नहीं हो सकता है | 
डेल में मंजर हुए साधारण कानूनी मसविदों के सिनेट के संशोधित करने या २७० दिन 
तक रोक रखने या प्रजा के हवाले के लिए मिजवाने का अधिकार होता था| बाद में राज- 
व्यवस्था में संशोधन कर के सिनेट से मसविदों को हवाले के लिए मिजवाने का अधिकार ले 
लिया गया | श्रब डेल से आए हुए मसविदों के केवल १८मास तक सिनेट रोक रख सकती 
है | यह समय पूरा हो जाने के बाद डेल में फिर वहीं मसविदा पास होने पर एक निश्चित 
समय में अगर सिनेट उसे मंज़र नहीं करती है, तो वह मसबिदा व्यवस्थापक-सभा से मंजूर 
माना जाता है ओर कानून वन जाता हैं। आय-व्यय-संबंधी ससबिदे पेश करने का सिर्फ़ 
कार्य-कारिणी के अधिकार होता है और उन के मंज़ुर-नामंज़्र करने का अधिकार सिफ़ डेल 
के होता है। मगर उन के सिनेट के पास सिनेट की सिफारशे जानने के लिए भेजा जाता है 
और वहाँ से इक्कीस दिन के भीतर ही वे अवश्य लोट कर डेल के पास आ जाते हैं, जिस के 
बाद डेल के उन पर पूरा अधिकार होता है। व्यवस्थापक-समा से मंजूर हुए कानूनों के 
लिए 'राज-छत्र' की मंज़्री की आवश्यकता होती है| राज-छत्र के कानूनों के मंज़र या 
नामंज़र करने या एक साल तक रोक रखते का अधिकार होता है ।* 


३--कार्यकारिणी 

पाँच या छु; या सात मंत्रियों के एक मंत्रि-मंडल को मंत्रि-मंडल के प्रधान 
की सिफारिश पर गवनर जनरल कायकारिणी का काम चलाने के लिए नियुक्त 
करता है। मंत्रि-मंडल के सारे सदस्यों के डेल का सदस्य होने ओर उन में प्रधान, 
उपप्रधान और अथ-सचिव अवश्य होने की राज-व्यवस्था में शर्त रक्‍्खी गई है। 
मंत्रिमंडल सिफ़े डेल को जवाबदार माना गया है, सिनेट के नहीं। कार्यकारिणी के 
प्रधान को डेल चुनती है ओर प्रधान एक उपग्रधान को नियुक्त करता है। दूसरे मंत्रियों 
...._ ) परंतु गवनर जनरल के पद का अंत हो जाने से राष्ट्रपति शब्द अब बहुत कुछ 
सार्थक हो गया है। 

२ इस अ्रथिकार को भी प्रजातंत्रवादी सरकार अब स्वीकार नहीं करती । 


द्द |] | यूरोप की सरकारें 


को प्रधान डेल की सलाह से नियुक्त करता है। मंत्रि-पंडल की डेल के सम्मिलित जवाब- 
दारी होती है और डेल का विश्वास उस में न रहने पर सारा मंत्रि-मंडल एक साथ इस्तीफ़ा 
दे देता है। मगर इस्तीफ़ा दे देने के बाद भी नया मंत्रि-मंडल न बन जाने तक पुराना 
ही काम चलाता है। मंत्रि-मंडल के सदस्यों को व्यवस्थापक सभा की दोनों सभाओं में 
बोलने का अधिकार होता है | 


४-->स्थानिक-शासन ओर न्याय-शासन 
आयरलेंड का स्थानिक शासन और न्यायशासन इंगलेड से मिलता-जुलता है | 
४---राजनेतिक दल 


आयरलेंड और बृटिश सरकार में सन्‌ १६२१ में जो समभौता हुआ उस के अनुसार 
आयरलेंड का उत्तरी भाग अल्स्टर आयरलेंड से अलग हो गया। यह बात आयरलेंड को 
एक स्वतंत्र प्रजातंत्र राष्ट्र बनाने का स्वप्न देखनेवाले प्रजातंत्रवादियों के पसंद नहीं आई। 
उन्हों ने हथियार उठा कर सरकार का विरोध शुरू किया, जोएक साल के भीतर हीदबां 
दिया गया | पुराने सीनफ़ीन दल के एक भाग ने कॉसग्रेव के नेतृत्व में नई राज-व्यवस्था 
को मंज़्र कर के उस पर अमल शुरू किया और दूसरे भाग ने डी वेलेरा के नेतृत्व में आयरलेड 
को 'स्वाधीन प्रजातंत्र राष्ट्र बनाने का आऑदोलन जारी रक्खा। सन्‌ १६२३ ३० सें नई 
राज-व्यवस्था के अनुसार पहला चुनाव हुआ जिस में डी वेलेरा के दल ने भी भाग लिया 
ओर १५३ में से ४१ सदस्य इस दल के चुने गए.। मगर डी वेलेरा के प्रजातंत्रवादी सदस्यों 
ने इंगलेंड के राजछत्र के प्रति स्वामिभक्ति की शपथ ले कर डेल में बैठना स्वीकार नहीं किया 
ओर इस लिए वे डेल की कारवाई से दूर रहे । सन्‌ १६२५ ई० में अल्स्टर ओर आयरलैंड 
के एकीकरण के प्रश्न पर एक कमीशन विचार करनेवाला था। परंतु इस कमीशन ने 
यह प्रश्न जैसा का तैसा छोड़ दिया, जिस से कॉौंसग्रेव की सरकार काफ़ी बदनाम 
हो गई | मगर प्रजातंत्र-वादियों के डेल से बाहर रहने के कारण कौंसग्रेंव के दल की सरकार 
कायम रही | बाद में सन्‌ १६२७ ई० के दूसरे चुनाव के बाद हिंसात्मक प्रजातंत्र-वादियों में 
से किसी ने कॉंल्ग्रेव दल के उपप्रधान के मार डाला, जिस से कॉसग्रेव ने हिंसावादियों को 
बिल्कुल दबा दिया | सरकारी सत्ता का मान बढ़ाने के लिए कौंसग्रेव ने चुनाव के लिए खड़े 
होने के लिए स्वामिभक्ति की शपथ, एक क़ानून द्वारा अनिवार्य बना कर डी वेलेरा के अहिं 
सात्मक गजातंत्र-वादियों के भी--स्वामि-भक्ति की शपथ लेने के लिए मजबूर कर दिया। डी 
बेलेरा के दल के। मजबूर हो कर शपथ लेनी पड़ी | मगर उन्हों ने साफ एलान कर दिया 
सिफ़ कानूनी शत पूरी करने के लिए वे शपथ लेते हैं ओर इस लिए शपथ लेने के बाद भी 
वे राजछन्न के प्रति स्वामिभक्ति के लिए अपने आप को पाबंद नहीं समझेंगे | 
आयरलड को प्रजातंत्र बनाने के अतिरिक्त डी वेलेरा का 'फ़ायना फेल” नाम का 
प्रजातंत्र-वादी दल आयरलंड को फ़ोरन्‌ बृटेन की आर्थिक गुलामी से मुक्त करने में विश्वास 
रखता है | आयरलेंड के किसानों को ज़मीदारों से--जो अधिकतर अँगरेज़ ये--ज़मीन खरीदने 
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में सहायता करने के लिए आयरलेंड की तरफ़ से इंगलेंड से क्र्ना लिया गया था, और 
इस क़ज्ञे के अदा करने के लिए आयरलेंड के खज़ाने से लगभग तीस लाख पौंड 
सालाना की किश्त दी जाती। फ़ायना फ्रेल दल इस किश्त को नाजायज़ मानता 
था और जैसे ही इस दल की सरकार बनी, यह किश्त बंद कर दी गई, जिस पर इंगलेंड में 
बड़ा शोर मचा । कॉसग्रेंव का दल बृटिश बाज़ार में बेचने के लिए देश में मक्खन और 
गायें इत्यादि बढ़ाने के लिए किसानों के सहायता देने के पक्ष में है। फ़ायना फेल दल 
आयरलेंड में खाद्य-पदार्थ और अनाज पैदा कराने की नीति में विश्वास रखता है। सन्‌ 
१६३२ ई० के चुनाव में फ़ायना फेल दल के ताक़त में आ जाने पर डी वेलेरा ने अपनी 
नीति पर असल शुरू कर दिया है, ओर वह धीरे-धीरे आयरलेंड के संपूर्ण स्वाधीनता 
की तरफ़ ले जा रहा है । 

डी वेलेरा के प्रजातंत्रवादी 'फ्रायना फेल दल' ओर कोंसग्रेव के आयरिश लीग दल” 
के अतिरिक्त आयरलेंड के छोटे-छोटे दलों में एक “मज़दूर दल”, एक “किसान दल”, एक 
स्वतंत्र दल, एक हिंसावादी प्रजातंत्रवादियों का 'सीनफ़ीन दल' झोर एक राष्ट्रीय-संघ दल” 
भीहे। 


३--अह्स्टर की सरकार 
१---राज-व्यवस्था 


उत्तरी आयरलंड के छः ज़िले, जो अल्स्टर' के नाम से प्रख्यात हैं, 'ग्रेट-बृटेन 
ओर उत्तरी आयरलेंड के संयुक्तराज्य” का भाग हैं | बृटिश राजछज्न का प्रतिनिधि एक ला 
लेफ़्टीनेन्ट नाम का अधिकारी राजा की ओ.र से अल्स्टर की व्यवस्थापक-सभा के मंज़र 
किए हुए कानूनों के मंजुर या नामंज़ुर करता है। एक साल तक किसी भी मसबिदे के वह 
रोक रख सकता है, जो यह समय पूरा होने के बाद क़ानून हो जाता है। यही 
अधिकारी व्यवस्थापक-सभा की बैठकें बुलाता ओर बंद करता है। तेरह सदस्य अल्स्टर 
की ओर से बूटिश पार्लमिंट में चुन कर जाते हैं | 


२---व्यवस्थापक-स भा 


अल्स्टर की व्यवस्थापक-सभा की दो सभाएँ होती हैं--एक सिनेट और दूसरी 
हाउस झाँव्‌ कामन्स | कामन्स अजा के ४२ प्रतिनिधियों की सभा होती है। उस के सदस्यों का 
उन्हीं चुनाव-क्षेत्रों से अनुपात-निर्वाचन के अनुसार चुनाव होता है, जिन से बृटिश पार्लोमिंट 
के लिए सदस्यों का होता है | सिनेठ में २६ सदस्य होते हैं। चौबीस के अहूस्टर की कामन्स 
सभा चुनती है; बेल्फ़ास्ट और लंडनडेरी के दो मेयर अपने पद की बुनियाद पर घिनेट में 
बैठते हैं। आय-व्यय के मसविदे कामन्स में शुरू होते हैं और सिनेट उन में परिवर्तन नहीं 
कर सकती है | कामन्स के किसी मसविदे के सिनेट के दो बार नामंज़र कर देने पर दोनों 
सभाओं की एक सम्मिलित बैठक में उस मसविदे पर विचार कर के फैसला कर लिया जाता 
हे | कामन्स के सदस्यों के खर्च के लिए २०० पौंड सालाना दिया जाता है। 


३--कार्यका रिणी 


कायकारिणी सत्ता लॉड लेफ़्टीनेंट और व्यवस्थापक-सभा के! जवाबदार एक 
संत्रि-मंडल से होती है। सेना, परराष्ट्रविषय, मिलकियत ज़ब्त करने के. धार्मिक समता 
क्रायम रखने के, और कुछ आर्थिक अधिकार बृटिश पालीमेंट के अधिकार में रकखे गए हैं। 
अल्स्टर की आथिक स्वतंत्रता भी सीमित है | बृटिश पालींमेंट अल्स्टर के ६० फ़ी सदी कर 
एकत्र करती है | 


७० |] 
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१---राज-व्यवस्था 


इंगलेंड के बाद यूरोप के देशों में फ्रांस से हमारा सब से अधिक संबंध रहा है | 

जिस प्रकार क्लाइव की इंगलेंड की सरकार ने पीठ ठोंकी, अगर उसी प्रकार डुपले की फ्रांस 
की सरकार ने सहायता की होती, तो शायद आज भारतवर्ष में बृटिश साम्राज्य के 
स्थान में फ्रेंच साम्राज्य होता ओर थोड़े से इधर-उधर छोटे-मे|टे शहर ही फ्रांस. के अबि- 
कार में न रह गए द्वेते | परंतु फ्रांसीसी साम्राज्य फैलाने की कला में इतने निपुण नहीं 
हैं जितने अगरेज़ | भारतवर्ष में फ्रेंच साम्राज्य होने पर भी हमारे देश की राजनैतिक 
संस्थाओं के विकास में अधिक भेद नहीं पड़ता, क्योंकि फ्रांस की सरकार का संगठन भी 
लगभग उन्हीं सिद्धांतों पर किया गया है । दोनों के रूप-रंग और चलन में बहुत समानता 
है | फ्रांस की भयंकर राज्यक्रांति ने भी सिफ़ यूरोप ही नहीं, संसार भर का हृदय. 
हिला दिया था। उस ने काली की तरह मुर्दो! के ढेर पर खड़े हो कर मानव-जाति के 
एक ऐसे नए संसार की तरफ आने का हंकारा था, जिस में स्वाधीनता, समानता और 
आत-भाव' हो। इंगलड के प्रख्यात राजनीतिज्न डिसराइली का तो यहाँ तक कहना था 
इतिहास में केवल दो ही घटनाएँ हुई हैं; एक ट्राय का घेरा और एक दूसरी क्लास 

की राज्यकांति ।! डिसराइली का वाक्य अतिशयोक्ति मान लेने पर भी यह तो निश्चय ही 
है कि फ्रांस की राज्य-क्रांति ने विचारों का एक नया प्रवाह बहा कर यूरोप की आधुनिक 
सरकारों का रूप-रंग बदल डाला। असस्‍्तु, हर प्रकार से इंगलेंड' के बाद फ्रांत की राज- 
व्यवस्था का ही अध्ययन करना हमारे लिए उचित होगा | 
द [ ७९१ 
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फ्रांस की राज्य-क्रांति ने आठ सौ वर्ष से चलती आनेवाली राज-व्यवस्था 
फ्रांस में उलट डाली | यह राज-व्यवस्था निरंकुश राजाशाही थी। राजाशाही के सिद्धांत के 
अनुसार राजा के सिर पर स्वयं ईश्वर मुकुट रखता था और केइई नहीं । त्रस्तु, प्रजा 
के लिए क़ानून बनाना और प्रजा पर शासन करना राजा ही का अधिकार होता था और 
किसी का नहीं | देश भर पर एक केंद्रित नोकरशाही का चक्र चलता था और पेरिस के 
दरबार में बैठनेवाले राजा के छः मंत्रियों और लगभग चालीस सलाहकारों के सिवाय 
जनता की आवाज्ञ का राज-व्यवस्था में कहीं केाइ स्थान नहीं था | स्थानिक-स्वशासन 
का भी प्रजा के अधिकार सिफ़ नाम के लिए था । 
जिस काल में इंगलेंड में पार्लमिंट का विकास हुआ, उसी समय में फ्रांस में 
'एस्टेट्स-जेनरल” नाम की संस्था का विकास हुआ था। इस संस्था के तीन भाग थे--एक 
सरदार और अमीरों की सभा, दूसरी पादरियों की सभा और तीसरी मध्यम श्रेणी के लोगों 
की सभा । पहली दोनों सभाओं के विचार प्रायः हर विषय पर मिलते थे और वे दोनों मिल 
कर हमेशा मध्यम श्रेणी की सभा की आवाज़ दबा देती थीं | इंगलेंड की पालीमेंट की तरह 
एस्टेट्स-जेनरल का फ्रांस की राजनीति में स्थान नहीं था | कुछ समय के बाद तो राजा ने 
एस्टेट्स-जेनरल केा बुलाना भी बंद कर दिया था, और सिर्फ़ जब प्रजा से धन वसूल करने 
की आवश्यकता होती थी, तब एस्टेट्स-जेनरल के बुला कर उस की सहायता से कर वसूल 
किया जाता था | एस्टेट्स-जेनरल के सदस्यों के राजा के सामने प्रार्थना करने के अतिरिक्त 
अन्य कोई शासन अथवा आय-व्यय श्त्यादि में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था | जिस 
प्रकार हमारे देश के कुछ रजवाड़ों में आजकल नाम की व्यवस्थापक सभाएं हैं, जो सिर्फ़ 
दिखावें के लिए बुलाई जाती हैं, उसी तरह फ्रांस में सन्‌ १७८६ ई० में एस्टेटस-जेनरल नाम 
की संस्था थी। फ्रांस के कुछ प्रांतों में भी 'स्थानिक एस्टेट्स' सभाएँ थीं। परंतु वे मी राष्ट्रीय 
एस्टेट्स की बाँदी के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं थीं। अमीर, उमराबों, सरकार के पुछलग्गुओों 
ओर पिट्‌ठुओं की पाँचों घी में रहती थीं। साधारण आदमी की बात पूछनेवाला केई नहीं 
था। किसी भी आदमी के बिना क़सूर बताए पकड़ कर जेल में बंद किया जा सकता था। 
पादरियों ओर सरदारों से नाम मात्र का कर लिया जाता था और बड़े-बड़े पदों पर नियुक्त 
होने तृश्रा किसानों से काम लेने की उन्हें ठेकेदारी-सी दे दी गई थी। 


इस अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज्ञ उठी,और जिस तूफ़ान की धूल 
फ्रांस के आकाश में बहुत दिनों से उठती हुई दिखाई दे रही थी, उस ने सन्‌ १७८६ ई० 
ज़ोर से आ कर फ्रांस के अभागे राजा लुई और उस की राज-व्यवस्था के उलट-पुलट कर 
फेंक दिया और सारे पुराने विचारों और विश्वासों की जड़ हिला डाली | २६ अगस्त सब्‌ _ 


१७८६ ई० को फ्रांस के प्रतिनिधियों ने एकत्र हो कर मनुष्य और नागरिक के अधिकारों का 
एक एलान किया” जिस के पहले भाग में निम्न-लिखित सिद्धांतों का समावेश था-- 


(“मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं, और वे अधिकारों में स्वतंत्र और समान हैं। 
२--सारी राजनैतिक संस्थाओं का केवल एक ही उद्देश होता है कि वे मनुष्य के 
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प्राकृतिक और अछिन्न अधिकारों की, जैसे व्यक्तिगत खतंत्रता, जान-माल की सत्ता, अन्याय 
का विरोध करने के अधिकारों की रक्षा करें | 
३--प्रभुता प्रजा अथवा राष्ट्र की है ओर राष्ट्र की अनुमति के बिना किसी संस्था 
या किसी व्यक्ति के केाई अधिकार प्राप्त नहीं है। 
४-स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि जिस काम से किसी दूसरे के नुक्सान न पहुँचे 
उस के करने का सब के अधिकार है । 
५--क्वानून प्रजा की इच्छा व्यक्त करता है ओर हर एक आदमी के स्वयं अथवा 
ग्रपने प्रतिनिधि द्वारा क्रानून बनाने में भाग लेने का अधिकार है। 
६--क्रानून सब के लिए एक है। 
अधिकारों के इस एलान में विशेषकर इन बातों पर भी ज्ञोर दिया गया था कि 
गैर-कानूनी तरीके से किसी के गिरफ्वार या कैद नहीं किया जायगा, सब के धार्मिक 
विश्वास, भाषण, लिखने ओर बोलने की स्वतंत्रता रहेगी, स्वयं अथवा प्रतिनिधियों द्वारा 
प्रत्येक मनुष्य के कर के संबंध में मत देने का अधिकार होगा, गैर-क्रानूनी तरीके से किसी 
का माल या जायदाद ज़ब्त नहीं की जायगी और अगर सरकार के किसी चीज़ की ज़रूरत 
होगी, तो उस का सुआवज़ा दिया जायगा । 
अभी तक यूरोपीय देशों में राज-व्यवस्था लिखित नहीं होती थी; सिर्फ़ रिवाजों पर 
ही निर्भर रहती थी। परंतु फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस की जो राज-व्यवस्था बनी उस को 
लेखनी-बद्ध किया गया । फ्रांस के नेताओं को अलिखित रिवाजी राज-ब्यवस्था से लिखित 
राज-व्यवस्था पसंद आने के कई कारणों में से एक ख़ास कारण येह था कि 
लिखित राज-व्यवस्था का स्व-साधारण को आसानी से ज्ञान कराया जा सकता है। 
फ्रांस इस ओर क़दम बढ़ा कर इस विषय में यूरोप का अगुआ बना ओर बाद में जरमनो, 
इटली, स्पेन आदि अन्य यूरोपीय देशों में भी यही विश्वास बढ़ता गया कि स्वाधीनता 
की रत्ञा के लिए. लिखित राज-व्यवस्था अनिवार्य है। प्रजातंत्र सरकार स्थापित कर के 
फ्रांस की राज-क्रांति ने यूरोपीय देशों को वूसरा यह सबक्न भी पढ़ाया कि ग्रजातंत्र ढंग की 
सरकार न सिफ़् फ्रांस के ही लिए उपयुक्त है बल्कि फ्रांस की तरह यूरोप के अन्य पुरातन 
ओर माननीय राष्ट्रों में मी स्थापित हो सकती है। वरना अभी तक यूरोप के बहुत से 
विचारकों का यही विचार चला आता था कि प्रजातंत्र-राज्य केवल छोटे ज्षेत्र के राज्यों में 
स्थापित हो सकता है। क्रांति के बाद नई राज-व्यवस्था का निर्माण करने के लिए फ्रांस की 
प्रजा के जो प्रतिनिधि एकत्र हुए उन में अधिक संख्या राजाशाही के क्रायम रखने के 
पत्तुपातियों ही की थी, ओर सन्‌ १७६१ तक इस प्रतिनिधि-सम्मेलन ने जो राज-व्यवस्था रच कर 
तैयार की थी, उस में राजाशाही क्ायम रक्‍्खी गईं थी। परंतु घटनाओं के चक्र से, राजा की 
कमज़ोरी और उस के संकल्प-विकल्पों ओर आखिरकार उस के देश छोड़ कर भाग जाने से, 
रानी के प्रजा-मत का विरोध करने ओर राजा के पिटठुओं के लगातार षडयंत्रों से, उकता 
कर फ्रांस में सब का मन राजाशाही की तरफ़ से हट गया, अस्तु २१ सितंबर सन्‌ १७६२ 
ई० के ग्रजा के प्रतिनिधियों ने मिल कर राजतंत्र के दफन किया और अखंड प्रजातंत्र- 
९० द 
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राज्य की फ्रांस में स्थापना की। फ्रांस के बाद फिर इधर-उधर के दूसरे यूरोपीय देशों में 
भी प्रजातंत्र की हवा फैली और चारों ओर कई छोठे-बड़े प्रजातंत्र राज्य खड़े हो गए.। इन 
प्रजातंत्र राज्यों और फ्रांस के प्रजातंत्र राज्य को पीछे नेपोलियन की महत्वाकांक्षाओं के 
सामने अवश्य भुक जाना पड़ा; फिर भी इस समय से यूरोप के लोगों का प्रजातंत्र में विश्वास 
हो चला और प्रजातंत्र सरकार यूरोप के राजनैतिक जीवन का एक अंग बन गई | 

पुरानी राजनैतिक संस्थाओं के तोड़-फोड़ कर क्रांति के बाद लगभग सौ वर्ष तक, 
फ्रांस में तरह-तरह की तबदीलियाँ ओर तजुरबे होते रहे | ८४ वर्ष के अरसे में सात विभिन्न 
राज-व्यवस्थाओं पर अमल करने की कोशिश की गई। परंतु कुछ वर्ष से अधिक उन में से 
कोई भी राज-व्यवस्था न टिक सकी । फिर भी इन तजुरबों से राष्ट्र को बहुत कुछ राजनैतिक 
अनुभव अवश्य हुआ। क्रांति के ज़माने में ही तीन राज-व्यवस्थाएँ बनाई गई थीं। एक 
३ सितंबर सन्‌ १७६१ ई० को नेशनल एसेबली ने बना कर तैयार की थी। जिस को अगस्त 
१० के उपद्रव में भस्मीभमूत कर दिया गया। दूसरी १५ फ़रवरी सन्‌ १७६३ ई० की 
राज-व्यवस्था के कन्वेंशन ने तैयार किया था। परंतु उस पर भी कभी अमल नहीं हुआ । 
तीसरी २२ अगस्त सन्‌ १७६४ ई० की दूसरी, कन्वेंशन द्वारा तैयार की हुई राज-व्यवस्था पर 
२३ सितंबर सन्‌ १७६५ ई० से £ नवंबर सन्‌ १७६६ ई० के अचानक परिवर्तन तक ही _ 
सिफ़ अमल हुआ । पहली राज-व्यवस्था में सीमित राजाशाही, मंत्री जिन पर कुशासन के 
लिए मुक़दमा चलाया जा सके और एक सभा की और तीन दिन की मज़दूरी का कर देनेवाले 
२५ वर्ष की आयु के ऊपर के मनुष्यों द्वारा चुने हुए ७४५ सदस्यों की एक व्यवस्थापक- 
सभा की याेजना की गई थी। सन्‌ १७६३ ई० की दूसरी राज-व्यवस्था में एक ऐसे 
प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई थी जिस में एक सभा की एक धारासभा होती, इस धारासभा 
का सारे नागरिक हर वष चुनाव करते, २४ सदस्यों की इस धारासभा द्वारा चुनी हुई एक 
कार्यकारिणी होती, ओर जो क़ानून बनाए जाते उन का अंतिम फैसला सारे देश के नागरिक 
अपनी-अपनी जगह पर सभाओं में एकत्र हो कर करते । इस राज-व्यवस्था को फ्रांस के लोगों 
ने स्वीकार भी कर लिया था, परंतु इस पर भी कभी अमल नहीं हुआ | सन्‌ १७६५ ई० की 
राज-व्यवस्था में भी जिस को भी फ्रांस के लोगों ने स्वीकार कर लिया था, प्रजातंत्र की ही 
व्यवस्था की गई थी। इस के अनुसार धारासभा की दो सभाएँ की गई थीं एक पाँच सो 
की सभा? ओर दूसरी “बड़ों की समा!* । निचली सभा को क्वानूनों के मसविदे पेश करने 
का अधिकार था; ऊपरी सभा सिफ उन्हें मंज़र या नामंज़र कर सकती थी, उन में सुधार 
नहीं कर सकती थी । दोनों के सदस्यों को जनता तीन वर्ष के लिए चुनती और एक तिहाई 
सदस्यों का चुनाव हर वर्ष होता। कार्यकारिणी पाँच सदस्यों की एक. डाइरेक्टरी में 
रक्‍्खी गई थी, जिन का पाँच वर्ष के लिए चुनाव होता और जिस का एक सदस्य हर 
वृष बदल जाता था। “ाँच सो की सभा” दस नाम चन कर भेजती | जिन में से पाँच को 
डाइरेक्टरी के लिए बड़ों की सभा! चुन लेती। हमेशा से फ्रांस के सुधारक दो सभा की 
धारासमा का विरोध करते आते थे । परंतु इस व्यवस्था में पहली बार दो सभा की 
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धारासभा की व्यवस्था की गई थी | बाद को सन्‌ १७६९ ई० की राज-व्यवस्था, 
नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की बागडोर अपने हाथ में लेने के बाद, सियेज्ञ नाम 
के एक विद्वान और दो कमीशनों की सहायता से बनाई | इस के अनुसार वह स्वयं फ्रांस 
का भाग्य-विधाता बन बैठा और १८१४ ई० तक लगभग इसी के अनुसार उस ने फ्रांस 
का शासन चलाया | इस राज-व्यवस्था ने एक नए स्वरूप में निरंकुशः शासन को फिर 
से फ्रांस में स्थापित कर दिया था। दो सभाओं की धारासभा के सीधे-सादे प्रबंध को 
तोड़ कर इस राज-व्यवस्था के अनुसार धारासभा का कार्य चार संस्थाओं के सुपुर्द किया 
गया था। सो सदस्यों की एक 'ट्रिब्युनेट! नाम की सभा बनाई गई थी जिस का चुनाव 
पाँच वर्ष के लिए होता था और जिस का काम सिर्फ कानूनी मसविदों पर प्रारंभिक 
विचार करना था । दूसरी एक 'कोर लेजिसलाटिफ़' नाम की सभा थी जिस में पाँच वर्ष के 
लिए चुने हुए तीन सौ सदस्य होते थे, ओर जिस का काम ट्रिब्युनेट के भेजे हुए मसविदों 
को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना था। तीसरी सभा एक अस्सी आजन्म सदस्यों को 
(सिनेट” थी जो सिफ इस बात का फेसला करती थी कि मंज़ुर होनेवाले क्रानून राज-ब्यवस्था 
के अनुसार हैं या नहीं | चुनाव के रूगड़ों का भी फेसला यहीं सिनेट करती थी। चौथी 
सभा कौंसिल आव स्टेट थी जिस का काम प्रथम कॉंसल” की निगरानी में कानून बनाना 
और कानूनों की सिफारिश करना था| कॉंसिल आँव्‌ स्टेट को प्रथम-कॉंसल नियुक्त करता 
था । सिनेट का चुनाव सिनेट खुद करती थी । ट्रिब्युनेट ओर कोर लेजिस्लाटिफ्‌ का चुनाव 
उम्मीदवारों की एक सूची में से बड़े घुमाव-फिराव से होता था। राष्ट्र की कार्यकारिणी 
सत्ता तीन कोंसलों की एक समिति में रक्खी गई थी जिन का दस वर्ष के लिए चुनाव 
होता था और जो अखंड समय तक बार-बार चुने जा सकते थे | कार्यकारिणी सत्ता एक से 
अधिक के हाथ में रक्खी तो गई थी, परंतु यह नाममात्र ही के लिए था। राज-व्यवस्थी ने 
प्रथम-कॉंसल को ही सर्वशक्तिमान बनाया था और उस के दूसरे दोनों साथियों को उसे 
केवल सलाह देने का हक दिया था| सच तो यह है कि इस राजव्यवस्था ने नागरिक 
बोनापार्ट के हाथ में जिस को इस राज-व्यवस्था में प्रथम-कॉसल माना गया था, फ्रांस 
के शासन की सारी बागडोर दे दी थी। सन्‌ १८०२ ई* में बोनापाट को जिंदगी भर 
के लिए कॉसल बना दिया गया और १८०४ ई० में कांसलेट-सरकार साम्राज्य में परिणत 
हो गई | फिर नेपोलियन बोनापार्ट के राज्यच्युत होने के तीन सप्ताह बाद ३ मई सन्‌ १८१४ 
ई० को फ्रांस की गद्दी से उतारा हुआ बूबंन खानदान का राजा लुई श८ वाँ पेरिस में 
प्रवेश कर के फ्रांस के सिहासन पर जबआ बैठा तब एक नई राज-व्यवस्था का एलान किया 
गया, जिस को तीन राजा के प्रतिनिधियों, नौ सिनेट के सदस्यों ओर नो कोर लेजिस्लाटिफ़ 
के सदस्यों के एक क़मीशन ने तैयार किया था। सन्‌ १८३० ई० के थोड़े से सुधारों के 
सिवाय यह राज-व्यवस्था जैसी की तैसी फ्रांस में सन्‌ १८४८ ई० की क्रांति तक कायम रही | 
इस राज-व्यवस्था को इंगलेंड की राज-व्यवस्था के ढंग पर बनाने का ग्रयज्ञ किया 


१ 'फ़स्ट-कॉसल' अर्थात्‌ नेपेलिन बोनापार्द । 
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गया था। एक मंत्रि-मंडल स्थापित किया गया था; परंतु फिर भी पूरी जवाबदार सरकार 
कायम नहीं की गई थी। राजा के आर्डीनेंस निकालने, पदों पर अधिकारियों के 

नियुक्त करने, युद्ध छेड़ने, संधि करने ओर सारे कानूनों का श्रीगणेश करने. का अधिकार 
रक्‍खा गया था | हाँ, बिना धारासभा की मर्ज़ी के कोई कर अवश्य ही नहीं लगाया जा 
सकता था, न कोई क़ानून बनाया जा सकता था। मंत्रियों पर कुशासन के लिए 
मुकफ़द्मा भी चलाया जा सकता था जिस से उन को शासन के लिए जवाबदार माना 
गया था। दो सभा की धारासभा बनाई गई थी। 'चेंबर ऑऔँव पीयस? को ऊपरी सभा 
के सदस्य राजा की तरफ से जीवन भर के लिए नियुक्त किए. हुए अथवा मौरूसी 
होते थे। धारासभा की दूसरी निचली सभा चिंबर आँव्‌ डेपुटीज्ञ” के सदस्य डिपाटमेंटों 
में से पाँच वर्ष के लिए चुन कर आते थे, और उन का पाँचवाँ भाग हर साल चुना जाता . 
. था। धारासमा की साल में एक बार बैठके ज़रूरी रक्खी गई थीं, और दोनों में से किसी 
. भी सभा को किसी नए विषय पर क्वानून बनाने के लिए राजा से प्रार्थना करने का 
अधिकार था | तीस वर्ष के उपर के वे सब नागरिक जो साल भर सें कम से कम तीन 
सो फ्रांक' का सरकार के कर देते थे, डिपाटमेंटों के मुख्य नगरों में एकत्र हो कर 
_ डिपार्टमेंटों की ओर से निश्चित संख्या में डेपुटीज्ञ के चुन सकते थे | इस प्रबंध से उदार 
विचार के लोगों के फ़ायदा हुआ, क्योंकि उन की संख्या अधिकतर नगरों में थी। परंतु 
सन्‌ १८२० ई० में अनुदार लोगों ने ज्ञोर मार कर चेंबर के सदस्यों की संख्या रध्दसे . 
बढ़ा कर ४३० कर दी ओर डिपार्टमेंट* के बजाय ऐरॉडाइज़मेंट* से एक-एक डिपु्ी 
चुने जाने का क़ायदा कर दिया। अस्त, बाद में ऐरॉडाइज़मेंटों की तरफ़से रष्द 

सदस्य चुने जाने लगे ओर शेष १७२ सदस्य डिपाटमेंटों के मुख्य नंगरों में से सब से 

अधिक कर देनेवालों द्वारा चुनें जाते थे। इस प्रबंध से क़रीब बारह हज़ार धनिक 
लोगों के दे-दे। मत देने का अधिकार मिल गया था। सन्‌ श्यर४ ई० में एक दूसरा 
. कानून बनाया गया जिस के अनुसार सारे चेंबर का परिवर्तन हर सातवे वर्ष होने लगा । 
सन्‌ १८३० के राजविद्रोह के बाद जब चाल्स दसवाँ गही से उतार दिया गया और लुई 
. फिलिप गद्दी पर बैठा तब फिर धारासभा के एक कमीशन ने राज-ब्यवस्था पर विचार 
किया ओर उस सें बहुत कुछ परिवर्तन किए. गए.। पुरानी राज-व्यवस्था की भूमिका में 
लिखा था कि राज-व्यवस्था राजा की ओर से अदान की गई । भूमिका का यह भाग 
निकाल दिया गया । राजा से कानूनों के रोक रखने का अधिकार ले लिया गया और 
धारासभा की दोनों सभाओं को क़ानूनों का प्रस्ताव करने का अधिकार दे दिया गया। 
.. मौरूसी पीयर्सस का बनाना बंद कर दिये गया और “चेंबर आँव्‌ पीयर्स” की बैठकें खुली 
. होने लगीं । 'चेंबर आऑँव डेपुटीज' का जीवन सात वर्ष के बजाय फिर पाँच वर्ष कर दिया. 

... १ क्रॉस का सिक्का। £ डिपार्टमेंट क्रांस का लगभंग उसी प्रकार का भाग 
है, जेसे हमारी कमिश्नरी या आंत। 3 ऐरॉडाइजमेंट डिपार्टमेंट से छोटा देश का साग 

कट्टलाता है, जैसे हमारा जिला या कमिश्नरी 
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गया और मतदारों की उम्र ३० वर्ष से घटा कर २४ वर्ष कर दी गई। बाद में श्य३१ ई० 
के एक क़ानून के अनुसार मतदारों की कर-संत्रंधी शर्त भी तीन सो फ्रांक से घटा कर दो सो 
क्रांक ओर खास घंघों के लिए सो फ्रांक कर दी गई । इस योजना से देश भर में मतदारों 
की संख्या दुगनी हो गई--फिर भी देश की सारी आबादी का डेढ़-सौवाँ भाग मत देने के 
अधिकार से वंचित रह । इस राज-व्यवस्था से भी फ्रांस में जन-साधारण की सरकार नहीं 
बनी; हाँ, खाते-पीते लोगों की सरकार स्थापित हो गई थी | अस्तु सन्‌ श्ए४८ ई० की दूसरी 
क्रांति में इस राज-व्यवस्था का भी अंत किया गया, ओर फिर कुछ दिन तक फ्रांस के वही 
संन्‌ १७८६-९४ ई० तक की-सी मारकाठ ओर अव्यवस्था देखनी पड़ी । फिर कई वर्ष तक 
प्रजातंत्र का तजुरबा किया गया और फिर उस का अंत राजाशाही साम्राज्य और द्वितीय 
बोनापाठ के शासन में हुआ । क्रांति के समय की अस्थाई सरकार ने प्रजातंत्र की घोषणा 
कर के जनता से देश की राज-व्यवस्था बनाने के लिए एक 'प्रतिनिधि-सम्मेलन” चुनने 
की प्रार्थना की थी । 

देश भर के बालियश मर्दों के इन प्रतिनिधियों के चुनने का अधिकार मान लिया 
गया था। यह चुनाव फ्रांस के इतिहास में अद्वितीय था | ्यवस्थापक-सम्मेलन” में नो सो 
प्रतिनिधि देश भर से चुन कर आए थे, जिन में से आठ सो नरम विचारों के प्रजातंत्रवादी 
थे। ४ नवंबर सन्‌ १८४८ ई० तक इस सम्मेलन में नई राज-व्यवस्था बन कर स्वीकृत 
दो गई थी | इस राज-व्यवस्था ने फ्रांस में अखंड ग्रजातंत्र स्थापित होने और जनता के पूर्ण 
प्रभुता होने की घोषणा की और सरकारी समाओं के प्रथकरण को स्वाधीनता की कुंजी करार 
दिया । इस राज-व्यवस्था के अनुसार सात सौ पचास सदस्यों की एक सभा की एक 
व्यवस्थापक-सभा बनाई गई, जिस के सदस्यों के चुनने का अधिकार राष्ट्र के प्रत्येक २१ 
वर्ष से ऊपर के मनुष्य के दिया गया । कार्यकारिणी सत्ता प्रजातंत्र के एक प्रमुख मे रक्‍्खी 
गई, जिस का चुनाव चार साल के लिए फ्रांस ओर ऐलजीरिया के मतदारों की बहु-संख्या कर 
सकती थी । प्रमुख पद के उम्मीदवारों में से किसी को भी मतों की बहुसंख्या और कम से कम 
देश के बीस लाख मत न मिलने पर सब से अधिक मत पानेवाले पॉच उम्मीदवारों में सें 
किसी एक को व्यवस्थापक-सभा चुन सकती थी। एक बार प्रमुख रह चुकने के बाद फ़ोरन्‌ 
दूसरे काल के लिए काई उम्मीदवार नहीं खड़ा हो सकता था। प्रमुख के कानूनों का प्रस्ताव 
करने, संधि की बात चलाने ओर व्यवस्थापक-सभा की राय से संधि मंज़र करने, मंत्रियों 
ओर अन्य पदाधिकारियों के रखने और निकालने और सेना के मंग कर देने तक के 
अधिकार दिए गए थे। मगर मंत्रियों के अधिकारों और कतंव्यों का अच्छी तरह खलासा 
नहीं किया गया था| दिसंबर सन्‌ श्य४८ ई० मे नेपोलियन बोनापाट का भतीजा लुई 
नेपोलियन इस राज-व्यवस्था के अनुसार फ्रांस के प्रजातंत्र का प्रमुख चुना गया और मई 
सन्‌ श८४६ ई० में नई व्यवस्थापक-सभा का चुनाव हुआ, जिस में दो तिहाई राजाशाही के 
पक्तुपाती सदस्य चुन कर आए। दुर्भाग्य से प्रजातंत्र का ममुख और नई व्यवस्थापक-समा 
दोनों ही ग्रजातंत्र के पक्षपाती नहीं थे | अस्ठु, मई सन्‌ १८३० ई० में एक क़ानून पास किया 
गया, जिस के अनुसार मतदारों के छः मास के स्थान में तीन वर्ष तक एक स्थान पर रहने 
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पर ही मत देने का अधिकार मिल सकता था। इस क़ानून के कारण मतदारों की संख्या 
घट कर लगभग एक तिहाई रह गई | दूसरी दिसंबर सन्‌ १८४१ ई० के बड़ी चालाकी के ; 
साथ व्यवस्थापक-सभा बर्खास्त कर के जनता से कहा गया कि सन्‌ श्द४६ ई० के क़ानून के 
अनुसार प्रजा के सार्वजनिक सभाओं में एकत्र हो कर प्रमुख के राज-ब्यवस्था की पुनर्घटना 
करने का अधिकार दे देना चाहिए | प्रखुख के यह अधिकार दे दिया गया ओर प्रजातंत्र- 
शासन के फिर एक बार फ्रांस में दफ़न कर दिया गया । लुई नेपोलियन ने एक वषे तक 
चुप रह कर दूसरे वर्ष ७ नवंबर सन्‌ १८५२ ई० को प्रजातंत्र के स्थान में फ्रांस में साम्राज्य 
स्थापित हो जाने की घोषणा कर दी | दूसरी दिसंबर के लुई नेपोलियन फ्रांस का महाराजा- 
घिराज घोषित कर दिया गया और सन्‌ १८७० ई० तकफ्रांस में लुई नेपोलियन का शासन रहा । 
सिडेन में फ्रांस की सेनाओं की हार हो जाने और छुई नेपोलियन के प्रशन लोगों 
के हाथों में गिरफ़ार हो जाने पर यह साम्राज्य मी बालू की भीत की तरह गिर पड़ा | फ्रांस 
में फिर किसी के हाथों में सत्ता नहीं रही | अस्ठ॒, एसेंबली के कुछ गरम प्रतिनिधियों ने एक 
होटल में ब्रैठ कर ४ सितंबर सन्‌ श्य७० ई० को फांस में प्रजातंत्र स्थापित हो जाने की घोषणा 
निकाल दी और पाँच महीने तक, जब तक ग्रशिया से युद्ध चलता रहा तब तक, जेनरल ट्रोचू 
की अध्यक्षता में एक अस्थाई सरकार काम चलाती रही। बाद में युद्ध के जारी रखने अ्रथवा 
सुलह करने का विचार करने के लिए, ८ फ्रवरी सन्‌ १८७१ ई० के दिन राष्ट्र के ७५८ प्रति- 
निधियों की, १८४६ ई० के प्रजातंत्र के क्रायदों के अनुसार चुन कर, एक सभा बुलाई गई | 
प्रतिनिधियों की इस सभा के बैठने तक राजा, सिनेट, कार लेजिस्लाटिफ़, मंत्रि-मंडल 
श्यादि राज-व्यवस्था की किसी पुरानी संस्था का कोई अधिकार नहीं रहा था। प्रति- 
निधियों का चुनाव हो जाने के बाद अस्थायी सरकार भी खत्म हो चुकी थी | इस एक प्रति- 
निधियों की सभा के सिवाय राष्ट्र की प्रभुता की प्रतिनिधि और कोई संस्था फ्रांस में नहीं 
थी। अस्तु यह सभा ही फ्रांस की व्यवस्थापक बन गई ओर करीब पाँच बर्ष तक इसी सभा 
ने साया शासन का कास चलाया। स्व-सम्मति से महाशय थीयरसे के १७ .फ्रवरी 
के राष्ट्र का काम चलाने के लिए राष्ट्रपति चुन लिया गया और उस के अपने मंत्री चुनने 
और उन की सहायता से शासन-कार्य चलाने का अधिकार भी दिया गया। राष्ट्रपति के 
व्‌ से सत्ता ले लेने का अधिकार प्रतिनिधि-सभा के हाथ में रक्खा गया। प्रशिया से 
लह् हो जाने के बाद थीयस को फ्रांसीसी प्रजातंत्र के प्रमुख का खिताब दे दिया गया।. 
ब्रि-मंडल के भी जवाबदार बनाने का प्रयत्ञ किया गया । परंतु नई राज-व्यवस्था में प्रजा- 
तंत्र का प्रमुख ही प्रजा के प्रतिनिधियों के प्रति शासन के लिए जवाबदार माना जाने से 
त्रि-मंडल पूरी तरह से जबाबदार न हो सका | इस प्रतिनिधियों की सभा में भी राजाशाही 
के प्षपातियों को ही भ्रधिक संख्या थी। थीयस स्वयं शुरू में राजाशाही के पक्त में था । 
परंतु बाद में उस ने देखा कि राजाशाही जनता को प्रिय नहीं है इस लिए वह भी प्रजातंत्र 


























के पक्ष में हो गया | इस पर राजाशाही के पक्तपाती उस के विरुद्ध हो गए और उन्हों ने उसे 
ततीफ़ा देने पर बाध्य कर दिया। थीयस॑ से इस्तीफ़ा रखा कर राजाशाही के पक्तपातियों ने . 





भारशल मंकमाहन के सात वर्ष के लिए प्रजातंत्र का प्रमुख चुना। राजतंत्रवादी सममते 
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थे कि सात वर्ष के भीतर वे अपने आपस के ऋगड़ों के मिटा कर राजाशाही की फ्रांस में 
पुनः स्थापना कर सकेंगे। परंतु उन की आशा पूरी न हुई और सात वर्ष की मार्शल 
मेकमाहन की मियाद सदा के लिए फ्रांसीसी के प्रजातंत्र के प्रमुख की मियाद बन गई। 
३० जनवरी सन्‌ १८७५ ३० का वालन नाम के एक प्रतिनिधि ने प्रतिनिधियों की सभा में 
प्रमुख पद के संबंध में कुछ ऐसे प्रस्ताव रक्खे, जिन के पास हो जाने से प्रमुख का पद 
सदा के, लिए ग्रजातंत्र के प्रमुख का पद बन गया था, और इस विचित्र ढंग से आखिरकार 
फ्रांस में प्रजातंत्र की सदा के लिए, स्थापना हो गई । सन्‌ १८७६ ई० में नई सिनेट और 
नए. “चेंबर ऑव डिपुटीज़” का चुनाव किया गया, ओर राष्ट्र की नई व्यवस्थापक-समा 
चुन कर आ जाने के बाद अस्थायी (प्रतिनिधियों की सभा? भंग हो गई | इस नई राज- 
व्यवस्था पर प्रजा की राय नहीं ली गई; परंतु वर्षों की खींचातानी से थकी हुई फ्रांस की 
प्रजा ने बड़े उत्साह से इस नई व्यवस्था का स्वागत किया | 

इतनी कठिनाइयों, मंझटों, झगड़ों, इंतज़ारों, तजुरबों ओर आनाकानी के बाद 
जाकर कहीं फ्रांस में प्रजातंत्र राज-व्यवस्था की स्थापना हुईं | जिन लोगों के हाथों प्रजातंत्र 
की स्थापना हुई, वह स्वयं प्रजातंत्रवादी नहीं थे। अस्तु, फ्रांस की राज-व्यवस्था दूसरी राज- 
व्यवस्थाओं से मिन्न है | फ्रांस की राज-व्यवस्था लिखित ज़रूर है; परंठु उस के तीन अलग- 
अलग भाग हैं । इन तीनों भागों में वे सारी बातें जो एक लिखित राज-व्यवस्था में आ जानी 
चाहिए, नहीं आ गई हैं। न तो कहीं प्रजा के अधिकारों का ज़िक्र है, न चेंबर आँव डेपु 
टीज़ और मंत्रियों का चुनाव किस ढंग से किया जायगा इस का ही ज़िक्र है| सिनेट 
का चुनाव, न्याय, बजट किसी का विस्तार से ज़िक्र नहीं किया गया है। फ्रांस की पिछली 
राज-व्यवस्था काफ़ी वूल-तवील थी। परंतु सन्‌ १८७५ ३० की यह राज-व्यवस्था बहुत 
छोटी और सिर्फ़ शासन-संगठन की मुख्य बातों का ज़िक्र करती है। अधिकतर बातों के 
रिवाज और साधारण कानूनों के लिए छोड़ दिया गया है। एक तरह से बड़े अ्मली ढंग 
की व्यवस्था है। सन्‌ १७६२--६५ ई० के “कन्वेंशन' और सन्‌ १८४८ ई० के “्यवस्थापक- 
सम्मेलन! की तरह आखिरी प्रतिनिधियों की सभा! में अधिक सिद्धांतों पर चर्चा नहीं की 
गई थी। संगठित शासन और राज-व्यवस्था के लिए भूखे फ्रांस के लिए अनुभव और 
ज़रूरत के अनुसार यह राज-व्यवस्था तैयार कर ली गई थी | राजाशाही-संघ के पक्तपातियों 
ने अपना मनारथ सफल न होते देख, देश में अव्यवस्था रहने से फिर से नेपोलियन-वंश 
का राज्य स्थापित हो जाने के डर से, निराश हो कर, अनमने, प्रजातंत्र के लिए लाचार 
हो कर अपना मत दे दिया था। प्रजा-तंत्रवादियों ने भी अपना मुख्य ध्येय प्रजातंत्र पाने 
के लिए, रूखे सिद्धातों १र जोर न दे कर, तरह-तरह के समभौते स्वीकार कर लिए थे। 
अस्तु, इन समभौतों के कारण फ्रांस की सन्‌ १८७५४ ई० की राज-व्यवस्था किसी एक 
सिद्धांत पर बनी हुई नहीं है | परंतु आज कल जो राज-व्यवस्था फ्रांस में प्रचलित है वह 
सिफ़ सन्‌ श्य७५ ई० की यह तीन भाग की राज-व्यवस्था ही नहीं है; उस में बहुत-से 
और क़ानूनों और रिवाजों का समावेश भी हो गया है| 

इन दसरे कानूनों के साधारण ढंग पर फ्रांस की धारासभा में नामंज़र किया 
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जा सकता है। परंतु इन कानूनों ने सन्‌ १८७४ ई० की राज-व्यवस्था की बहुत-सी 
क्मियों को पूरा कर दिया है और वे भी उतने ही आवश्यक हैं, जितनी लिखित राज- 
ब्यवस्था की घाराएं । फ्रांस को राज-व्यवस्था म॑ सुधार या परिवतन करने का तरीका बहुत 
सरल रखा गया है। प्रजातंत्र का प्रमुख, उस के नाम पर दूसरे मंत्री, अथवा व्यवस्थापक- 
सभा की दोनों शाखाओं में से कोई राज-व्यवस्था में परिवर्तन या सुधार करने की चर्चा 
उठा सकते हैं। चर्चा उठने के बाद अगर व्यवस्थापक सभा की दोनों सभाएं, अलग- 
झलग इस नतीजे पर पहुँचें कि राज-व्यवस्था में सुधार अथवा परिवर्तन की ज़रूरत 
है, तो फिर दोनों सभाओं के समासद एक सम्मिलित राष्ट्रीय सम्मेलन ' में विचार करने 
के लिए वारसेल्ज़ के महल में मिलते हैं | इस सम्मेलन का फ्रांस की.राज-व्यवस्था में 
सब कुछ फेर-फार करने का अधिकार है | क्‍ 
राष्ट्रीय सम्मेलन में व्यवस्थापक-सभा की दोनों समाओं के सदस्य 'सिनेट” और 
बर आँव डेपुटीज़” के सदस्यों की हैसियत से नहीं आते हैं। वे बिल्कुल एक नई 
हैसियत से--राष्ट्रीय सम्मेलन के सदस्यों की हैसियत से--मिलते हैं| राज-व्यवस्था में परि- 
बर्तन करने के लिए ऐसी आसानी रखने के कारण भी इस राज-व्यवस्था के स्वीक्षत होने 
में प्रतिनिधि सभा में आसानी हुई थी, क्योंकि राज-तंत्रवादी दलों के! यह आशा रही 
कि वे जब चाहेंगे तब राज-व्यवस्था के बदल सकेंगे | अमेरिका में राज-व्यवस्था में 
सधार या परिवर्तन के प्रस्ताव कांग्रेस अथवा एक विशेष कन्वेंशन में पास हो जाने के 
बाद फिर सारी स्टेस की तीन चोथाई धारासभाओं अथवा विशेष कन्वेशनों में मंज़र 
होने पर क्रानून बनते हैं। बेलजियम में हर परिवर्तन ओर सधार का प्रस्ताव धारासभा 
की दोनों सभाओं में हर सूरत में अलग-अलग स्वीकृत होने की कद है | इंगलेंड में पार्ल॑मिंट 
के अन्य कानूनों की तरह राज-व्यवस्था में परिवर्तन करने का अधिकार होने पर भी हृर 
मौक्कों पर प्रायः नया चुनाव करा के ग्रजा की राय ले ली जाती है। अस्तु, फ्रांस की 
ज-ब्यवस्था में फेर-फार करने का तरीक़ा इन सब देशों से सरल है, क्‍योंकि फ्रांस में 
धारासभा के सदस्य ही राज-व्यवस्था के भी बदल सकते हैं । 


२--प्रजातंत्र का प्रसुख 


फ्रांस को सरकार की कायकारिणिी सत्ता का सर्वोच्च प्रतिनिधि फ्रांस के प्रजा- 
ज का प्रमुख हे। उस के चुनने के लिए सिनेट और चेंबर आँव्‌ डेपुटीज़'* के सदस्य 
/ एसेंबली की बैठक में वारसेल्ज़ के प्रख्यात राज-मवन में, जिस के लुई १४ वे ने 
मिलते हैं। इस राज-मवन में सन्‌ १८७३ ई० से सन १८७ ६ ३० तक सिनुट क्‍ 
कोर पक भॉ व्‌ डेपुटीज़ की सभाओं की बैठकें हुआ करती थीं। परंतु बाद में व्यवस्थापक 
द का बैठके पेरिस में होने लगीं। तब से यह राज-भवन सिर्फ़ 'नेशनल एसेंबली” की 
बैठकों के काम आता है। जब सिनेट और चेंबर के सदस्य राज-व्यवस्था में परिवर्तन 


. $ 'नेशनब्न एसेंबद्ी 


« सिनेट और चेंबर ऑँवू डेपुटीज़ फ्रांस की घारासभा के दो भाग हैं। 
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करने अथवा ग्रजातंत्र के प्रमुख का चुनाव करने के लिए एक सम्मिलित सभा में बैठते 
हैं। एक महान अधं-गेललाकार दीवान में, जिस के चारों ओर स्थंभों की पंक्तियाँ हैं, 
सदस्यों के बैठने के लिए कुसियाँ पड़ी होती हैं। अरध-गेलाकार दीवान के व्यास के 
बीचो-बीच बोलने वालें के लिए एक चबूतरा बना होता है और ऊपर चारों ओर 
दशकों के बैठने के लिएं गौखे' होती हैं। प्रमुख का चुनाव करने के लिए जब नेशनल 
ऐसेंबली की वैठक होती है तब सदस्य काई और चर्चा न कर के सिर्फ़ प्रमुख के लिए 
मत देते हैं | एक बतंन बीच के चबूतरें पर रख दिया जाता है। एक चोबदार जे। चाँदी 
की ज्ंजीरे' डाले होता है, सदस्यों का नाम ले-ले कर पुकारता है और वे एक पंक्ति न्‍में 
जा कर पारी-पारी से निर्वाचन-पत्र पर अपना मत लिख कर उस बर्तन' में डाल श्ाते 
हैं| नेशनल एसेंबली के अध्यक्ष के आसन पर सिनेट का अध्यक्ष बैठता है, जिस के दाएँ- 
बाएँ शांति ओर सुब्यवस्था की दो सुंदर मूर्तियाँ बनी हैं। मत लेने में काफ़ी समय लग 
जाता है क्‍्येंकि करीब नो सो मत पड़ते हैं। जब मत पड़ चुकते हैं तब पत्ती खींच 
कर सदस्यों में से कुछ आदमी मतों के गिनने ओर जाँचने के लिए चुन लिए जाते हैं| 
झगर किसी मी उम्मीदवार के आधे से एक अधिक मत नहीं मिलते हैं, तो फिर से चुनाव 
के लिए. मत पड़ते हैं; ओर जब तक किसी एक उम्मीदवार के आधे से एक अधिक मतों की 
बहु-संख्या नहीं मिलती है, तव तक बराबर बार-बार चुनाव किया जाता है। चुनाव हो जाने 
पर एसेंबली का अध्यक्ष प्रजातंत्र के प्रमुख का नाम एलान कर देता है और प्रजातंत्र की जय 
बोल कर सभा विसर्जित हो जाती है। नया प्रमुख अपने मंत्रियों के साथ पैरिस में जाकर 
शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है । 

प्रमुख का चुनाव सात वर्ष के लिए होता है। परंतु सात वर्ष ख़त्म होने पर वह 
फिर प्रमुख पद के लिए खड़ा हो सकता है, ओर फिर से उस का चुनाव हो सकता है। 
क़ानून के अनुसार तो वह जिंदगी भर तक बार-बार चुना जा सकता हे, परंतु ऐसा किया नहीं 
जाता क्‍योंकि एंक ही आदमी के द्वाथ में सारी ताक़त सॉंप देना प्रजासत्तात्मक राज्य के 
लिए अच्छा नहीं होता | सात वर्ष खत्म होने से एक मद्दीना पहले प्रजातंत्र के प्रमुख के 
नया प्रमुख चुनने के लिए एसेबली के बुलावा देना चाहिए | अगर प्रमुख किसी कारण से 
इस काम के लिए एसेंबली को समय पर बुलावा न भेज सके तो सिनेट के अध्यक्ष को पंद्रह 
दिन पहले बुलावा भेजना चाहिए। अगर केई प्रमुख यकायक मर जाय या इस्तीफ़ा दे 
दे तो व्यवस्थापक सभा का दोनों. शाखाओं के सदस्यों को फ़ोरन स्वयं मिलने का अधिकार 
दोता है| प्रमुख के मर जाने पर दो-तीन दिन तक राष्ट्र बिना प्रमुख के भी रह सकता है | 
परंतु ऐसे समय में सारी सत्ता मंत्रि-मंडल के हाथ में आ जाती है। . द 

सन्‌ १८७१ से १८७५ ६० तक अजातंत्र के प्रमुख को शासन के लिए व्यवस्थापक 
सभा के प्रति जबाबदार माना गया था। परंतु यह प्रबंध ठीक तरह चला नहीं, इस 
लिए सन्‌ १८७४ ई० से सिर्फ़ विद्रोह के काल में तो प्रमुख को शासन के लिए जबाबदार 
रखा गया है बाक्नी शासन की सारी ज़िम्मेदारी मंत्रि-मंडल के सुपुर्द कर दी गई है| अब 
इंगलेंड की तरदद फ्रांस का मंत्रि-मंडल भी सारे शासन-कार्य के लिए फ्रांस की व्यवस्थापक- 
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अमल किक 
धर | यूरोप को सरका' 


सभा को सम्मिलित रूप ले जउबाबदार माना जाता है| परंतु व्यक्तिगत कामों के लिए मंत्री 
| मंदार समझे जाते हैं। प्रमुख का कोई एलान अथवा हुक्म, जिंस 
मंत्री के विभाग में उस का संबंध हो, विना उस मंत्री के हस्ताक्षर के जावज़ नहीं होता है । 
शासन के किसी कार्य के लिए अकेले प्रमुख की ज़िम्मेदारी नहीं मानी जाती है। जिस प्रकार 
गज़ा के नाम पर इंगलेंड में मंत्रि-मंडल हक्स निकालता है, उसी प्रकार क्रॉस मे प्रमुख के 
नाम पर मंत्री हकम निकालते हैं। प्रमुख का कर्तव्य कानूनों पर अमल करवाना रकखा 
गया है। कोई क्लाजन सिक़ धारासभा में पास दो कर ही अमल में नहीं आा जाता है 
गरकार की कार्यकारिणी की तरफ़ ले उस का अमल के लिए एलान किया जाता हैं, 
जिस का अर्थ यह है कि, आवश्यकता पड़ने पर, मंत्रियों से ज़वरदस्ती भी कानून पर अमल 
कर्याया जा सकता है। थारासमा से पास हो जाने के बाद किसी क्वानून को रोक लेना प्रमुख 
के अधिकार की बात नहीं है, चाहे वह कानून उस को रुचिकर हो अथवा नहों। 
ब्यवस्थापक-सभा में क्रानून वाल हो जाने के बाद व्यवस्थापक-सभा की दोनों सभाओं के 
अध्यक्ष उन्हें प्रमख के पास भेत्र देते हैं और पहुँचने के साधारण तौर पर एक महीने के 
भीतर और आवश्यकता होने पर तीन दिन के भीतर ही अमुख उन का एलान कर देने के 
लिए, बाध्य होता है | हां, प्रमुख को इतना अधिकार ज़रूर है कि अगर वह समके कि किसी 
कानून के बनाने भे जहदबाज़ी की गई है तो बह उस पर फिर से विचार करने के लिए 
जभाओं के पास भेज दे | परत यदि सभाएँ हठ करें ओर फिर उसी क़ानून को जैसा का तैसा 
पास करे तो प्रमुख को सिवाय उस क्रानून का एलान करने ओर उस पर अमल करवाने के 
और कोई चारा नहीं होता | परंत इस अधिकार का आज तक कभी किसी प्रमुख ने उपयोग 
गहीं किया है । प्रबल को व्यवस्थापक-समभा से संज़र किसी प्रस्ताव की भी नासंज़र करने 
का अधिकार नहीं होता | ने अपने किसी हकम या एलान से बह किसी कानून की किसी तरह 
शक्ल ही बदल सकता है। हाँ, जे बातें कानून में साफ़ न हों उन्हें वह स्पष्ट ज़रूर कर सकता है 
महत्व के सार राष्ट्रीय जल्लसां पर अध्यक्षता का स्थान सदा प्रज़ातंत्र का प्रमुख 
लेता है, और सभी सरकारी समारभों पर फ्रांस और प्रजातंत्र का मूर्तिसंत प्रमुख ही होता है | 
प्रमुख को २४००० फ्रांक सालाना वेतन शोर २४००० फ्रांक सलाना सफ़र इत्यादि के लिए 
भत्ता मिलता है| रहने के लिए उस को दो झ्रालीशान सकान दिए जाते हैं। मगर इन 
आलीशान मकानों में तकियों के सहारे बैठ कर वह मज़े से समय नहीं गँवाता | सुबह से 
शास तक उस का सारा समय सरकारी काम में ही जाता है। राज-व्यवस्था के अनुसार 
प्रमुख को ही साई पदाधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार है | परंतु वह यह काम 
मंत्रियों की सहायता और राय से करता है और किसी को किसी पद के लिए केवल अपनी 
'ब्छानुसार नहीं चुन सकता। उम्र और योग्यता के नियमों के अंदर ही उसे रहना पड़ता है। 
गीठ छोटे पढ़ों के अधिकारियों को मंत्री, ऑ्ीफ्ेक्सस और अन्य विभाग-पति उस के 
मे में नियुक्त करते हैं। सिफ़ खास-खास अधिकारियों को प्रमुख खद नियुक्त करताः है 
मुख को अपराधियों पर दया कर के उन की सज्ञा कम करने अथवा उन्हें बिलकुल छोड़ 
ऐते का भी अधिकार होता है। संगर इस अधिकार का प्रयोग मी वह एक कमीशन की 


























फ्रांस की सरकार द्य्३ 
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सिक़ारिंश ओर कोपर आँब्‌ दि सील्स! नाम के अधिकारी की ज़िम्मेदारी पर सिर्फ़ उसी हालत 
में करता है जब कि किसी खास कारश से अथवा अपराधी के पश्चात्ताप करने से इस 
दया से कुछ लाम होने की संभावना होती है। सेना पर भी अखुख का अधिकार 
साना जाता है और मंत्रियां की जवाबदारी पर वाद फ्रांस के अमनों-आमान का ज़िम्मेदार 
समझा जाता है| 
जिस तरह व्यवस्थापक-समा की दोनों सभाओं को कानूनी मसविद पेश करने का 
अधिकार होता है उसी तरह पसुख को भी ससविदें पेश करने का अधिकार दोता है। सगर 
धारासभा के सामने विचार के लिए काई मसविदा तभी था सकता है, जब कि उस पर प्रमुख 
के साथ किसी मंत्री के भी हस्तान्नर हों। जब धारासभा के सामने काई ससविदा आता हैं, तब 
उसी मंत्री को उस मसविदे का पक्ष लेना पड़ता है, जिस के उस पर हस्ताक्षर होते हैं क्योंकि 
प्रमुख घारासभा में बेठ कर किसी चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। मंत्रि-मंडल की राभ 
से घधारासमा की बेंठकें बुलाने और बंद करने का कतंत्य भी प्रमुख का ही होता है| परंतू 
इस संबंध में भी उसे अधिक अधिकार नहीं है। अगर वह चारासाभा की बैठक ने बुलावें 
तो क़ानून के अनुसार घारासमा जनवरी के दूसरे मंगलवार को अपने आप ही मिल 
सकती है। थारासभा की दोनों शाखाओं की वठके एक साथ ही खुलनी और बंद होनी 
चाहिए और साल में कम से कम पाँच सहीने तक अवश्य होनी चाहिए ।. यजातंब 
के प्रमुख को घारासभा की सभाओ्रों को स्थसित कर देने का अधिकार है | परंतु एक महीने 
से झधिक अथवा एक बैठक को दो बार से अधिक वह स्थगित नहीं कर सकता है| पाँच 
महीने की साधारण बैठक हो चुकने पर वारासमा की फिर से बेंठक बुलाने का भी अधिकार 
प्रमुख को है, और अगर बव्यवस्थापक-सभा की समाशों की बहसंख्या दसरी बैठक चाइती हो 
तो दूसरी बैठक बलाना उस का फर्ञ्ज हो जाता है। थारालभा की विशेष बंठके जिन्‍्हें प्रमग्व 
ब उचित समझे बंद कर सकता है, फ्रांस म॑ उतनी ही आस हो गई है जितनी साधारण 
ब्रेंठकें। वे हर साल हुआ करती हैं ओर प्राय: उन में आव-ब्यव पर चर्चा होती हैं। प्रमुख 
को एक अधिकार बड़े महत्व का है। सिनेट की सम्मति से वह चिंबर आवब डेपुटीज़ञ' को 
उस की मीयाद पूरी होने से पहिल ही भंग कर के नया चुनाव करा सकता है। यह अधिकार 
इंगलेंड के राजा के पारलीमिंट भंग करने के अधिकार की तरह का नहीं है: इस के सरकारी 
सत्ताओं के प्रथक्करण की स्वाभाविक शर्तें समझ कर रकखा गया है। प्रजा के प्रतिनिधि 
चुनाव पर जो वायदे प्रजा से कर के आते हई उन को मूल कर यदि वे अंड-बंड बातें करने 
लग जाँय तो फ्रांस में कार्यकरिणी को अधिकार दिया गया है कि वह चेंबर आँव डेपुटीत् 
को भंग कर के प्रतिनिधियों को, फिर चनाव म॑ जा कर, प्रजा की राय लेने के लिए मजबर 
कर दे। कायकारिणी के द्वाथ में यह सत्ता रखने से प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों पर प्रजा का 
एक ग्रकार से अंकुश बना रहता है, जिस से प्रजा के प्रतिनिधि अपनी सत्ता का दुरुपयोग 
नहीं कर सकते हैं। सन £८ा७छ७ ई० में एक बार प्रमख के इस अधिकार का दुर्भाग्य 
से दुरुपयोग अवश्य हुआ था, परंठ इसी लिए इस उपयोगी अधिकार को बुरा नहीं कहा 
जा सकता | 





> यूरोप की सरकारें 


अंतर्राष्ट्रीय संबंध में फ्रांस के प्रजातंत्र का प्रमुख बड़ा काम आता है। दूसरे 
राष्ट्र अपने एलची और राजदूतों को उस के पास भेजते हैं, और उन के लिए वहीँ क्रांस का 
स्थायी प्रतिनिधि है। प्रमख ही परराष्ट्ढचिव द्वारा ओर परराष्ट्रसचिव की जबाबदारी 
पर दूसरे राष्ट्रों से संधि की बात-चीत चलाता और पूरी करता है। देश के द्वित में वह 
समझे तो संधियों को गम भी रख सकता है और उचित समय पर व्यवस्थापक-सभा 
के! उन का हाल बता सकता है। बिना किसी रोक-ठोक के यह अधिकार अजातंत्र 
प्रमख के दे दिया जाता तो यह बड़ा खतरनाक था। अस्त, राज-व्यवस्था के अनुसार 
ऐसी संधियों के, जिन के कारण राष्ट्रीय संपत्ति पर असर पढ़े अथवा विदेशों में बसनेवाले 
फ्रांसीसियों फे व्यक्तितत और मिलकियत संबंधी अधिकारों पर असर पढ़े और शांति और 












पर व्यवस्थापक-सभा का मत न ले लिया जाय । अधिकतर संधियाँ इस कक्षा में आ जाती 
हैं; अ्रस्तु थोड़े ही से अंतर्राष्ट्रीय मामले ऐसे रह जाते हैं, जिन्हें व्यवस्थापक-सभा की राय 
लेने के पहले प्रमुख स्त्रीकार कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सैनिक और मैत्री संबंधी संधियों के 
प्रमुख स्वीकार कर सकता है, बशतें कि उन से फ्रांस के आय-व्यय पर असर न पड़े | परंतु 
किसी संधि के अनुसार देश का काई भाग दिया, बदला या बढ़ाया नहीं जा सकता; ऐसा 
करने|के लिए एक नया क़ानून बनाने की ज़रूरत होती है। बिना व्यवस्थापक-सभा की 
दोनों सभाओं की राय लिए प्रजातंत्र का प्रमुख युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता है । हाँ, 
ग्रावश्यकतानुसार वह युद्ध की तैयारी और बचाव का प्रबंध पहले से कर सकता है। अगर 
लुई नेपोलियन की तरह अब कोई प्रमुख राष्ट्र की राज-व्यवस्था ओर क्वानूनों के विरुद्ध 
पड़यंत्र रचने का यत्र करे तो चेंबर आँव डेपुटीज़' उस पर सिनेट के सामने मुक़दमा चला 
सकता है और अपराधी ठहरने पर सिनेट को प्रमुख के बर्खास्त करने और साधारण क्वानूनों 
के झनुसार दंड तक देने का अधिकार रक्खा गया है 








३ --मंत्रि-मंडल 


.. पुराने ज़मान में क्रांस के राजाओं के महल का प्रबंध ठीक रखने के लिए कुछ 
पदाधिकारी रहते थे जिन से राजा राज-कार्य में मी सहायता ले लिया करता था | भंडार का 








न-संर्पत् की सभाल रखता था, साक़ी या बोतलबर्दार शराब की बोतलें ठीक रखता था | 
राज-महल का सरक्षक* न्याय का काम भी करता था। महल का दरोगा गह-प्रवंध ठीक 
खता था। बाद में धीरे-धीरे इन अधिकारियों के अधिकार और कतंज्य बदल गए, । 
उंडारी सिफ़ रोटी-दाल की चिंता ही न रख कर युद्ध और न्याय की बातों में भी दखल देने 
| झोर वह इतनी कठिनाइयाँ खड़ी करने लगा कि राजा के इस पद ही को खत्म कर 
देना पड़ा । मारशल के स्थान में कांस्टेबल? नाम का अधिकारी आया और अंत में 


बलेस ।! * 'मेझर आँव्‌ दि पेल्लेस ।! * 'काउंट आँवू दि स्टेबुढेस !” 
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फ्रांस की सरकार... [ दब, 


वह भी केवल घोड़ों की देख-भाल न रख कर युद्ध म॑ सेनाओं का संचालन तक 
करने लगा | चांसलर, जिस का काम सिफ़ फ्रांस की शाही मुहरें रखना होता था धीरें 
धीरे न्याय ओर कार्यकारणी विभागों के सिर पर जा चढ़ा और इतना बलवान 
पदाधिकारी बन गया कि राजा के सारे फ़रमानों) तक को बाद में वहीं लिखने लगा | 
अस्तु, निरंकुश राजाओं को इन शक्तिशाली पदाधिकारियों का बाद में भय रहने लगा, 
और उन्हों ने उन के पर कतरने शुरू किए। कांस्टेबल का पद खत्म कर दिया गया। चांस- 
लर की शक्ति कम करने के लिए उस की दुम में थोड़े से और अधिकारी बाँध दिए गए, 
जिन के पहले “राजा के हुक्मों के मंत्री" ,” के नाम से पुकारा जाता था। बाद सें वे “राष्ट्र 
के मंत्री२? कहलाने लगे। यह “रबष्ट्र के मंत्री” राजकात के लिए राजा को जवाबदार 
होते थे, और लुई १३ वे और लुई १४ वें के समय तक उन की इतनी ताक़त बढ़ गई थी कि 
ग्रमीर-उमरा उन से जलने लगे थे। लुई १४वें की मृत्यु के बाद मंत्रियों की शक्ति 
कम करने की अमीरों की ओर से बहुत कोशिश की गई; मगर मंत्री राज-कार्य में इतने 
चतुर बन गए. थे कि उन की शक्ति कम नहीं की जा सकी | अस्तु, वह पदाधिकारी जैसे के 
मैसे क्रायम रहे । शक 
सन्‌ १३७६१ ई० की क्रांति के बाद प्रजा के हाथ में सत्ता आ जाने पर, -२४ मई 
के कानून के अनुसार इन्हीं मंत्रियों को राजा के स्थान में राष्ट्र के प्रतिनिधियाँ के प्रति 
जवाबदार बना दिया गया। आधुनिक ढंग के मंत्रियों की यह पहली मलक थी.। 
मंत्रियों को धारासमा३ के बाहर से चुनने और उन्हें बर्खास्त करने का अधिकार राजा केा 
दिया गया था । परंतु क्रांति और कनवेशन के ज़माने में मंत्रियों की कोई हस्ती नहीं थी । 
प्रजारक्ञा-समिति * के नियुक्त किए हुए कमीशन सरकार का सारा काम चलाते ये । 
डाइरेक्टरी के ज़माने में मंत्रियों के विभागों की पुनत्र॑ंटना की गई, परंतु उन की नियुक्ति 
डाइरेक्टरी करती थी और उन की न कोई कॉसिल थी और न वह एसेंबली के प्रति जवाबदार 
थे । आजकल के प्रमुख की तरह 'कॉसल'” व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार नहीं माने जाते 
थे | मगर कोंसल की तरफ़ से निकलनेवाले हुक्‍्मों और क्वानूनों पर किसी न किसी मंत्री को 
हस्ताक्षर करने पड़ते थे और मंत्रियों को कुछ खास बातों में व्यस्थापक-समा के प्रति जवाब- 
दार माना गया था। इस समय की व्यवस्थापक-सभा में प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं 
होते थे, इस लिए प्रजा का काई अंकुश सरकार पर कहीं नहीं था| नेपोलियन बोनापाट ने 
जान बूक कर राज-व्यवस्था को सूक्ष्म ओर अस्पष्ट रक्खा था, जिस से सारी ताक़त उस के 
हाथ में आरा गई थी, ओर मंत्रियों की हस्ती हेड-क्लकों से अधिक कुछ नहीं थी। बाद में 
साम्राज्य की स्थापना हो जाते पर तो मंत्री पद ही नहीं रहे। उन की जगहों पर बड़े-बड़े 
नामधारी साम्राज्य का 'महामहोमंत्री' महामदोकापाध्यक्ष' 'महाजलनायक' इत्यादि पदाधिकारी 
नियुक्त किए गए। इन बड़े-बड़े नामधारियों में कुछ बड़े योन्य पुरुष भी थे। 
. १ राजा के फ़रसान या आईनिंस ही उस समय फांस में क़ानून समझे जाते थे । 
- 'सेक्रेररीज़ ऑँव्‌ दि क्ांडमेंट्स आँवू दि किग!। _* 'सेक्रेटरीज़ आँव्‌ स्टेट! । ४ “कमिटी 
आाँव्‌ पब्लिक सेफ़्टी' । द द 
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परंतु उन का अपने आक्ा के हुक्म बजा लाने के सिवाय और काई अधिकार नहीं 
था। बाद में राजाशाही की पुनः स्थापना होने पर मंत्रियों की जवाबदारी किर 
से कायम की गई | मगर इस याजना के मंत्रियों को भी प्रजा के गति पूरी तरह से जवाब- 
दार नहीं कह सकते, क्‍योंकि जिस व्यवस्थापक सभा के प्रति उन्हें जवाबदार साना गया 
था, उस का चनाव करने का अधिकार सर्वसाधारण के नहीं था । दूसरे साम्राज्य के 
अय में तो व्यवस्थापक्ी-पद्धति का ही गला घोंट दिया गया था और जब दूसरा साम्राज्य 
बिल्कुल आखिरी साँसे ले रह था, तब उस के फिर से जीवित करने की व्यथ् चेश्ा की गई 
॥। आखिरकार सन १८३७५ ई० की प्रजातंत्र राज-व्यवस्था में मंत्रियों की प्रजा को जवाबदारी 
के सिद्धांत के परी तरह से मान कर कायम किया गया और तब से फ्रांस का पत्येक्र 
मंत्री अपने शासन-विभारा के कामों के लिए व्यवस्थापक-सभा को व्यक्तिगत रूप से 
जयवायबदार और शासन की आस नीति के लिए सारे मंत्री सम्मिलित रूप 
उत्तरदायी होते हैं 
प्रजातंत्र के प्रमुख का काम मंत्रियों का चुनाव करना भी होता है। मगर वास्तव में 
वह मंत्रि-मंडल के सिफ़ ग्रधान का चनाव करता है ओर शेष मंत्रियों को प्रधान-मंत्री स्वयं 
बनता है । जब कोई मंत्रि-मंडल इस्तीफ़ा देता है, तब प्रजातंत्र का ग्रसुख, जिन राजनैतिक 
नेताओं से उत्तित समझता है, बुला कर नए मंत्रि-मंडल के बनाने के संबंध मे सलाह लेता 
है। खास तोर पर वह धारासभा की दोनों सभाओं के अध्यक्षों की सलाह से किसी ऐसे नेता 
को जिस को बढ़ समझता है कि वह ऐसा एक नया मंत्रि-मंडल बना सकेगा जो घारासभा 
को क़ब॒ल दोगा, मंत्रि-मंडल बनाने के लिए बुलाबा भेजता है। सिनेट या चेंबर के किसी 
सदस्य छाथवा बाहर के किसी मनुष्य को भी वह इस प्रकार का बलावा दे सकता है | प्रमुख 
से बातचीत करने के बाद यदि बह नेता मंत्रि-मंडल का प्रधान वनना स्वीकार कर लेता है, 
मै फिर अन्य मंत्रियों का चुनाव उसी की मर्ज़ी पर छोड़ दिया जाता है । फिर प्रधान मंत्री के 
पपने मंत्रि-मंडल का चुनाव कर लेने के बाद प्रजातंत्र का प्रसुख अपने और इस्तीफ़ा दे कर 
जानेबाले प्रधान मंत्री के हस्ताक्षरों से नए. पधान मंत्री को नियुक्त करता है; और अपने 
लथा नए ग्रधान मंत्री के हस्ताक्षरों स नए मंत्रि-मंडल के मंत्रियों को नियक्त करता हैं | 
शेट४प् इ० की राज-व्यवस्था में मंत्रियों की संख्या निश्चित करने का अधिकार व्यवस्थापक 
भा को दे दिया गया और सन्‌ श्८७५ ई० की राज-व्यवस्था में मंत्रियों की संख्या का केई 
लिक तक नहीं किया गया | अस्त, आवश्यकतानुसार मंत्री घठा-बढ़ा लिए जाते हैं । 
प्रधान मंत्री जिस विभागकों उपयुक्त समझता है स्वयं अपने हाथ म॑ रखता है । 
औगर प्रधान मंत्री न्याय-मंत्री का खान नहीं लेता हैं तो मंत्रि-मंडल का उपप्रधान न्याय- 
मंत्री के आसन पर बैठता है। ग्रधान-मंत्री कार्यकारिणी का अध्यक्ष, मंत्रि-मंडल 
का अधान, और क्रांस की महरों का भंडारी होता है । परराष्टरसचिव फ्रांस के 
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मंडल में छः से कम और आठ से अधिक सदस्य नहीं होते थे। परंतु सन्‌ 
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दूसरे राष्ट्रों से संबंध की देख-रेख रखता है, और फ्रांत के दूसरों देशों में रनेवाले 
राजदूतों ऑर एलचियों से काम लेता है। यगह-मंत्रीः के मातदत सारे प्रीफेक्टस 
डिपाटमेंटों का शासन, दंडशासन, अस्पताल, जेल, पागलखाने, पुलिस, खुफिया 
इत्यादि देश में अमनो-आमान और सुब्यस्था रखनेवाले सारे देश के भीतरी शासन-विभाग 
रहते हैं| अथ-सचिव राष्ट्रीय आय-व्यय-पत्रक तैयार करता है और रजिस्ट्री, साधारण करों, 
व्यापारी चुंगी करों*, ओर सरकारी उद्योग-धंधों की देख-रेंख और प्रबंध का ज़िम्मेदार होता 
है। पेंशनयाफ़ा अधिकारियों को मी वही पेंशने' बॉँटता है| राष्ट्र के आय-ब्यय का सारा 
उत्तरदायित्व अथ॑-सचिव पर होता है, अस्तु, व्यक्तिगत हितों के आक्रमणों से राष्ट्रीय 
द्वितों की रक्षा करना उस का सुख्य काम होता है| युद्ध६सचिव का कास देश की रक्षा और 
बचाव का प्रबंध ठीक रखना होता है। अस्तु, वह सारी सेनाओं को रोज़ क़वायद करा कर 
मुस्तैंद रखता हैं; काफ़ी हथियार, धन; रसद, भूसा-बरास, तोपँ, गोला-बारूद तैयार रखता है 
“और देश की शत्रुओं से रक्षा करने के लिए जरूरी क्लिलों ओर खथानों को सब तरह से ठीक 
ठाक रखता है | जलसेना-सचिव उसी प्रकार जलसेना को तेयार रखता है । शिक्षा-सचिव 
के दाथ भे शिक्षा-विभाग की सारी शाखाएं रहती हैं। वह इनाम इत्यादि बाॉँट कर सब 
प्रकार से देश में जानवृद्धि के प्रवत्म करता है। सावजनिक-कार्य-मंत्री राष्ट्रीय जल-थल 
मार्गों की देख-रेख करता है ओर उन को वनवाता और मरम्मत कराता है। रेल, सड़कें, 
नहरें, डाक ओर तार भी उसी के विभाग में रहते हैँ। पहले व्यापार और खेती 
भी इसी विभाग में शामिल थे। मगर अ्रत्र व्यापार और खेती दोनों के दो दूसरे सचिव 
होते है। व्यापार-सचित्र ब्यायारिक शिक्षा ओर देश के व्यापार की वृद्धि के प्रयत्न 
करता है। उसी प्रकार का क्षपि-सचिव भी खे्तीबारी क्री शिक्षा, फ़सलों की बृद्धि, 
उत्तम पशुओं कली उलत्ति, जंगलों की देख-रेंख करता हैं और देश के जिस-जिस 
भाग में लकड़ी की कमी होती है बहाँ जंगल लगवाता है। उपनिवेश-मंत्री का अ्रधिकार 
दुनियाँ भर में फैले हुए फ्रांसीसी उपनिवेशों पर रहता है। श्रम-सचिव के अधिकार में कुछ 
गृहमंत्री और कुछ व्यापार-मंत्री के विभागों का हिस्सा आ जाता है। वह समाज को दरिद्वता 
और दुखों से दूर रखने तथा श्रमत्रीवियों की उन्नति के प्रयत्न में रहता है। हर सप्ताइ कई 
ब्रार मंत्री आपस में राजकार्य-संबंधी परामश्श करने के लिए मिलते हं। एक सप्ताह में कम 
से कम मंत्रियों की दो बैठकें प्रजातंत्र के प्रमुख की अध्यक्षता में, और एक बैठक प्रधान 
मंत्री की अध्यक्षता में ज्ञरूर होती हैं। जब मंत्री प्रमुख की अध्यक्षता में बैठते हैं. तब 
उन की बैठक को मंत्रियों की कोंसिल' कद्ते हैं ओर जब वे प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 
बैठते हैं तब उन की बैठक 'केबिनेट' अर्थात्‌ मंत्रि-मंडल कहलाती है। मंत्रियों की कॉसिल 
में सारे अधिक ज़रूरी राष्ट्रीय नीति के प्रश्नों पर विचार होता है | 'मंत्रि-मंडल' की बैठकों में 
घरेलू राजनीति की प्रति-दिन की समस्याओं पर विचार किया जाता है। एक ससाह में कुल॑ 
मिला कर नो घंटे से अधिक मंत्रि-मंडल की ब्ेठके आम तौर पर नहीं होती हैं । इतना समय 
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से जैसे बड़े देश की सारी समस्याओं पर विचार करने के लिए काफ़ी नहीं हैं। मंत्रियों 
का बहुत-सा समय व्यवस्थापक-समभा की चर्चान्रों के विचार में ही चला जाता है। हर मंत्री 
को अपने विभाग से संबंध रखनेवालें जन-हितकारी विषयों पर व्यवस्थापक-सभा में मस॒- 
बिदे पेश करने की फ़िक्र रहती है और इन मसविदों को पहले मंत्रियों को अपने साथियों के 
सामने विचार के लिए रखना पड़ता है जिस से सारे मंत्रि-मंडल की उर्न्हे सहायता रहे। 
परहत-सा ज़ाब्ते का काम भी मंत्रियो की कॉंसिल को करना होता है, उदाहरंणार्थ म्युनि 
सिपल कौंसिलों को चुनाव के लिए भंग करना अथवा स्टेट कॉसिल' के सदस्यों की नियुक्त 
करना इत्यादि | मंत्रिमंडल के सामने किसी प्रश्न को विचार के लिए रखने या न रखने 
. की सारी जिम्मेदारी उस मंत्री की होती है जिस के विभाग से उस प्रश्न का संबंध होता है 
मगर मंत्रियों की व्यवस्थापक-सभा को सम्मिलित जवाबदारी होने के कारण सारे विभागों 
की ज़रूरी बातें आमतौर पर कौंसिल के सामने विचार के लिए रक्‍्खी जाती हैं। कॉसिल 
और केबिनेट दोनों में से किसी की कारवाई का चिट्ठा नहीं रक्खा जाता है। प्रमुख या- 
गृह-मंत्री कॉसिल की कारंवाई का सार अखबारों के प्रतिनिधियों को बतला देते हैं। मगर 
आवश्यक बातें नहीं बताई जाती हैं। द ह 


दिल से काम करनेवाले मंत्री के लिए दर रोज़ बड़ा काम रहता है। सबेरे 
उठते ही उसे एक खतों का पुलिदा पढ़ने ओर जवाब देने के लिए. मिलता है | जो ख़त 
उस के निजी पते पर नहीं होते हैं, वह तो विभाग के कर्मचारी खोल ही लेते हैं। मगर 
फ्रांस में व्यवस्थापक सभा के सदस्यों की मंत्रियों पर सिफ़ारिशी चिट्ठियाँ बरसाने की 
इतनी बुरी प्रथा पड गई है कि उस के मारे बेचारे मंत्रियों का नातका बंद रहता है। ग्रातः 
काल ही जो चिट्टियों का ढेर प्रत्येक मंत्री के मिलता है उस में अधिकतर ऐसी सिफ़ारिशी 
चिट्टियाँ ही होती हैं। लगभग नो बजे अपनी गाड़ी या माटर में बैठ कर जिस का कोचवान 
या ड्राइवर तिरंगा ऋब्बा लगाए होता है--मंत्री कॉसिल या केबिनेट की बैठक में जाता है 
और दोपहर तक वहीं रहता है। जिस दिन बैठक नहीं होती है उस दिन वह अधिकारियों 
और व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों से मिलता है जिन की उस से मिलने के लिए कतार 
लगी रहती है। दोपहर का भोजन कर के मंत्री के चेंबर अथवा सिनेट की सभा में 
जाना द्वोता है | वहाँ से लौट कर जब वह अपने दफ़्तर में आता है तो उसे अपनी मेज़ पर 
तरह-तरह के काग़ज़ातों ओर फ़ाइलो' के ढेर देखने के लिए रक्खे मिलते हैं जिन में उस के 
विभाग की तरफ़ से लिखे हुए पत्र ओर तैयार किए हुए ज़रूरी मसविदे होते हैं 
जो मंत्री आँख मूँद कर इन काग़ज़ो पर दस्तखत नहीं करना चाहता है, उस 
के घंटों इन काग़ज्ों के देखने हो में चले जाते हैं। फिर जो अपने विभाग के 
भुख्य अधिकारियों से विभाग के रोज़ाना काम के विषय में भी बातचीत करनी 
दोती है। ऐसी अवस्था में जो मंत्री मेहनती होने के साथ ही साथ कार्य कुशल 
आर शीघ्र निश्चयी नहीं होता है, वह या तो व्यवस्थापक-सभा में अपनी हँसी कराता है 
था अपने विभाग का खिलौना हो जाता है। जब कभी किसी सरकारी समारोह में केई 
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मंत्री पेरिस अथवा किसी प्रांतीय नगर में जाता है, तो बड़े ठाठ-बाट से सेना उस का 
स्वागत करती है। गाजे-बाजे के साथ क्लौज एक कतार में खड़ी हो कर ओर सेना के 
अफ़सर तलवारें खींच कर उस के सलामी देते हैं। राष्ट्र का कंडा उसे सलामी देता 
है ओर एक केप्टन के नेतृत्व में साठ सैनिकों का गार्ड आँव्‌ आनर” उस की अगवानी के 
लिए जाता है और दो संतरी भी उस के घर पर पहरा लगाने के लिए दिए जाते हैं | 

फ्रांस में मंत्रियों को व्यवस्थापक-सभा की दोनों सभाओं, सिनेट ओर चेंबर, की 
कारवाई में भाग लेने का अधिकार होता है| जो मंत्री चेंबर का सदस्य होता है वह सिनेट 
में जा कर बोल सकता है और जो सिनेट का सदस्य होता है, वह चेंबर में आ कर बोल 
सकता है। जो दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है, वह भी दोनों में जा कर बोल 
सकता है। चर्चा की सारी बातों में हमेशा मंत्रियों को काम-काज के कारण भाग लेना 
असंभव होता है। अस्त, प्रजातंत्र के प्रमुख के आदेश से चर्चा में भाग लेने के लिए 
सरकारी प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए जाते हैं, जिन को सरकारी कमीसेरीज्ञ' कहते हैं। 
मंत्री व्यवस्थापक-सभा को शासन के लिए जवाबदार होते हैं, इस लिए धारासभा में सदस्य 
उन से उन के शासन के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं। मंत्री को किसी प्रश्न का उत्तर न 
देने या चुप रहने का अधिकार होता है । परंतु समा का अध्यक्ष जे! प्रश्न लिख कर पूछता 
है उस का उत्तर न देने का मंत्रियों के अधिकार नहीं होता है; अधिक से श्रधिक मंत्री 
उस प्रश्न पर कुछ समय के लिए चर्चा स्थगित करा सकता है। परंतु घरेलू शासन के विषय 
में जे। प्रश्न पूछे जाते हैं उन को एक महीने से अधिक स्थगित नहीं कराया जा सकता है | 
जो सदस्य प्रश्न पूछता है, वह चर्चा शुरू करता है ओर दूसरे सदस्य अगर ज़रूरत होती है, 
तो उस में भाग ले कर चर्चा को बढ़ाते हैं | अंत में हर चर्चा के बाद जिस मंत्री से प्रश्न पूछा 
जाता है, उस की इच्छा के अनुसार व्यवस्थापक-समा उस प्रश्न पर प्रस्ताव स्वीकार करती 
है। मंत्री की इच्छा के अनुसार धारासमा में प्रस्ताव स्वीकार न होने पर उस मंत्री के 
प्रजातंत्र के प्रमुख के सामने अपना इस्तीफ़ा रख देना पड़ता है। अगर प्रश्न मंत्रि-मंडल की 
सारी नीति के विषय में होता है, तो सारा मंत्रि-मंडल इस्तीफा दे देता है । प्रजातंत्र के 
प्रमुख की तरह मंत्रियों पर भी, चेंबर की तरफ़ से सिनेट की अदालत के सामने मुक्तदमा 
चलाया जा सकता है ओर उन को हर प्रकार की सज़ा दी जा सकती है । उन पर सिर्फ़ 
राष्ट्र के प्रति राजनैतिक अपराधों के लिए ही नहीं, बल्कि फ़ोजदारी के साधारण क़ानूनों के 
अनुसार भी मुक़्दमा चलाया जा सकता है। अपने कामों से राष्ट्र को माली नुक्सान पहुंचाने 
के लिए उन पर दीवानी का मुक्तदमा चलाने का अधिकार प्राप्त करने तक के लिए कई 
बार व्यवस्थापक-सभा में चर्चा उठ चुकी है । परंठ अभी तक राष्ट्र को आर्थिक नुक्सान 
पहुँचाने के लिए मंत्रियों पर दीवानी का मुकदमा चलाने का अधिकार व्यवस्थापक-सभा 
को नहीं है। 
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फ्रांस की व्यवस्थापक-सभा के नेशनल एसेंबली' अर्थात्‌ राष्ट्रीय सभा कहते हैं । 
उस की दो समाएँ होती हैं | एक के 'सिनेट' कहते हैं ओर दूसरी के चेंबर आऑव्‌ 
हेपुटीज़' अर्थात्‌ प्रतिनिधि-सभा। सन्‌ १७८६ ३० से पहले फ्रांस में कानून बनाने और 
कानूनो' का शासन करने, दोनों ही की सत्ता राजा के हाथ में थी। सन्‌ १७८६ ई० के 
व्यवस्थापक-सम्मेलन के निश्चय के अ्रनुसार कानून बनाने का अधिकार फ्रांस को धारा- 
सभा नेशनल एसेंबली के दे दिया गया था। मगर कानूनों के धारासभा से स्वीकृत 
होने के बाद अमल के लिए एलान करने का अधिकार राजा के ही हाथ में रक्खा गया 
था | सन्‌ १७६२ ई० में राजा से यह अधिकार भी ले लिया गया था, ओर एसेबली से 
स्त्रीकृत हो जाने के बाद ही क्रानून अमल में आने लगे थे | पाठकों को याद होगा कि 
कन्वेंशन को कानून बनाने के सारे अधिकार थे | कांसलेट के जमाने में कानून पेश करने 
का अधिकार सिफ़् सरकार के था। उन पर केवल बहस करने का अधिकार टर्ब्युनेंट 
के था और उन पर मत कार लेजिस्लातिफ़ में लिए जाते थे | प्रथम साम्राज्य के जमाने 
में कानूनों पर बहस कार लेंजिस्लातिफ़ में होने लगी थी ओरे ट्रिब्युनेट बंद कर दी गई थी | 
कानूनों के 'कॉसिल आँव स्टेट! की सहायता से महाराजा बनाता था। बाद में पुराने 
राज-पराने के फिर फ्रांस का राज मिलने पर राजा का क़ानून पेश करने, स्वीकार करने 
और अमल के लिए. एलान करने के अधिकार दे दिए गए थे। चिंबर ऑव डिपुटीज़' 
श्र चिंबर ऑँव पीयरस---उस समय की व्यवस्थापक-सभा की दोनों शाखाओं--को 
कानूनों पर सिर्फ़ बहस करने ओर मत देने का अधिकार था। 

सन्‌ १८३० ई० की क्रांति के बाद व्यवस्थापक-सभा के अधिकार बढ़ गए थे, 
और सन्‌ श्य८्य ई० की राज-्यवस्था ने तो कानून-संबंधी सारे अधिकार सिफ़ 
प्रतिनिधियों की सभा को ही दिए थे। प्रजातंत्र के प्रमुख को किसी क्रानून पर धारासभा 
को पुनः विचार करने के लिए मज़बूर करने का अधिकार अवश्य दिया गया था । दूसरे 
साम्राज्य के ज़माने में फिर 'कॉसिल आव स्टेट! कानूनों के मसविदे बनाने लगी थी और 
'प्रतिनिधि-सभा' को सिर्फ़ फिर उन पर बहस करने और उन के स्वीकार अथवा अस्वीकार 
करने का अधिकार रह गया था । प्रजा के प्रतिनिध्रि कानूनी ससविदों में कोई संशोधन नहीं 
कर सकते थे। सिनेट को क़ानून नामंज़ुर करने का और महाराजा को मंज़र करने का 
अधिकार दिया गया था | साम्राज्य के आखिरी दिनों में 'कोर लेजिस्लातिफ! का कानूनों के 
प्रस्ताव और कानूनों में संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया था| बाद में नेशनल 
एसेंबली' ही कानूनों को बनाने का सारा कास करने लगी और पग्रजातंत्र के प्रमुख के 
केवल एसेंबली से फिर से किसी मसबिदे पर विचार करवाने का केवल अधिकार रह गया । 
अंत में सन्‌ १८७४ ई० की राज-व्यवस्था में क्रानून बनाने का अधिकार व्यवस्थापक-सभा 
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की दोनों सभाओं, 'सिनेटों ओर चिंबर आँव डेपुटीज़' में बाँठ दिया गया | प्रजातंत्र के 
प्रमुख के इस राज-व्यवस्था के अनुसार भी सिफ़े यही अधिकार रहा कि जो क्वानून उस 
की समर में उचित न हो, उस पर वह, कुछ शर्ते पूरी हो जाने पर, दोनों सभाओं से फिर 
से विचार करवा सकता है। व्यवस्थापक-सभा की दोनों सभाओं के सदस्यों की सम्मिलित 
त्रैठक में प्रजातंत्र के प्रमुख के चुनने ओर राज-व्यवस्था में फेर-फार करने का काम किया 
जाता है। 
२--चेंबर ऑवू डेपुटीज़ या प्रतिनिधि-पसभा 

हर एक २१ ब्ष से ऊपर का आदमी चेंबर आऑँव्‌ डेपुटीज़' के सदस्यों के चुनाव 
में अपना मत डाल सकता है, ओर हर एक २५ वर्ष से ऊपर का मतदार सदस्य बनने 
के लिए उम्मीदवार हो सकता है| कुछ अधिकारी अपने अधिकार-क्षेत्रों से उम्मीदवार नहीं 
हो सकते हैं; क्योंकि अधिकारियों के अपने अधिकार-्तेत्रों से चुनाव के लिए खड़े होने 
से मतदारों पर दबाव पड़ने ओर चुनाव में अन्याय होने का खतरा रहता है। जल और 
थल-सेना के सिपाही और अधिकारी भी उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं; क्योंकि सेना के 
राजनीति के रगड़ों से अलग रक़्खा जाता है | उन राजकुलों के लोग मी, जो फ्रांस पर 
राज कर चुके हैं, उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं; क्योंकि संभव है कि वे धारासमा में घुस कर 
प्रजातंत्र के विरुद्ध पड़यंत्र रचने का ओर देश की राज-व्यवस्था के उलठ-पल्रट करने का 
प्रयल् करें | जिस स्थान से मतदार अपना मत देना चाहता है, वहाँ या तो उसे रहते होना 
चाहिए या वहाँ छुः मास रह चुका हो । ख्तरियों के फ्रांस में इंगलेंड और अमेरिका की 
तरह मताधिकार नहीं है, ओर न वहाँ इस अधिकार की अधिक माँग ही है। अगर केाई 
सतदार कई निर्वाचन्त्षेत्रों में मत देने का अधिकार रखता हो, तो उस के उन में से एक 
क्षेत्र अपना मत देने के लिए चुन लेना होता है; क्योंकि फ्रांस में एक आदमी एक से 
अधिक मत किसी हालत में नहीं दे सकता है। जिस क्षेत्रक्लें जिस का चेंवर के चुनाव के 
लिए मत रहता है, उसी में ओर सब चुनावों के लिए भी रहता है। एक क्षेत्र से चेंबर 
के लिए और दूसरे से चुंगी के लिए. कोई नागरिक मत नहीं दे सकता | डेपुटीज़ डिपार्टमेंट * 
से चार वर्ष के लिए चुन कर आते हैं, ओर हर चार साल के वाद “चेंबर आ्रॉव्‌ डेपुटीज़' का 
नया चुनाव होता है | हर डिपार्टमेंट से पचहत्तर हज़ार आबादी और उस के बड़े भाग के लिए 
चेंबर में से एक प्रतिनिधि चुन कर आता है। मगर हर एक डिपाटमेंट से कम से कम तीन 
डेपुटी ज़रूर चुने जाते हैं | शुरूशुरू में चेंबर में ५३३ डेपुटीज्ञ थे। सन्‌ १६१६ ई० 
में फ्रांस की मर्दमशुमारी के अनुसार चेंबर में ६२६ डेपुटीज्ञ थे और इसी के लगभग 
आमतोर पर संख्या रहती है। इन में फ्रांस के साम्राज्य के अन्य भागों के भी प्रतिनिधि 
शामिल रहते हैँ---ऑल्जीयसं के पाँच प्रतिनिधि, केोचिन चाइना, गुश्डेलूप, गायना, 
मार्टिनिक्यू, रियूनियन, सेनेगैल और भारतवर्ष के एक-एक प्रतिनिधि । हमारे देश में 
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चंद्रनगर, पांडेचेरी इत्यादि जो छोटे-छोटे थोड़े से भाग अभी तक फ्रांस के आधीन हैं, उन 
सब की तरफ़ से एक प्रतिनिधि फ्रांस के चेंबर आँवू डेपुटीज़ में बैठता है| चेंबर का चुनाव 
किसी क़ानून के अनुसार निश्चित तारीख या समय पर नहीं होता है | राज-व्यवस्था के अनुसार 
जबर की मियाद खत्म होने के साठ दिन यानी चेंबर भंग होने के दो मास के मीतर केाई 
तारीख प्रमुख के, चेंबर का नया चुनाव करने के लिए, अपना हुक्म निकाल कर निश्चित 
करनी चाहिए | इस हुक्म निकलने की तारीख और चुनाव की तारीख में कम से कम बीस 
दिन का अंतर होना चाहिए । चुनाव हो जाने के बाद दस दिन के भीतर चेंबर की पहली 
बैठक होनी चाहिए। चुनाव के क्वाबून के अनुसार सन्‌ १६१६ ३० तक सब से अधिक सत 
पाने से ही कोई उम्मीदवार डेयपुटी नहीं चुना जा सकता था। उस का सफल होने के लिए. 
जितनी संख्या मतदारों की उस के निर्वाचन-क्षेत्र में हो, उस का कम से कम एक चौथाई 
भाग और जितने मत चुनाव में उस के निर्वाचनन्षेत्र में पड़े , उन की बहु-संख्या पहले पर्चे ' 
पर मिलनी आवश्यक होती थी। अगर पहली दफ़ा पर्चे पड़ने पर किसी उम्मीदवार के 
इतने मत नहीं मिलते थे, तो फिर दो हफ़्ते बाद दूसरी बार पर्च पड़ते थे। इस दूसरे पर्चें 
पर फिर जिस के सिर्फ़ सब से अधिक मत मिलते थे, वही डेपुटी चुन लिया जाता था| 
इस क्रायदे से एक नुक्सान यह होता है कि बहुत-से यार लोग योंही अपना ज़ोर दिखाने 
आर उम्मीदवारों का तंग कर के अपना कुछ फ़ायदा बनाने के लिए चुनाव में खड़े हो 
जाते थे, और पहले पर्चे पर किसी उम्मीदवार के आवश्यक संख्या मतों की नहीं मिलने 
देते थे। पहले पर्च पर नाकामयाब होने से उन का स्वयं तो कुछ बिगढ़ता नहीं था; परंतु 
दूसरे चुनाव पर उन की पूछ बढ़ जाती थी और इस प्रकार वे कुछ रियायतें पा जाते थे | 
यूरोपीय युद्ध समाप्त होने के बाद सन्‌ १६१६ इई० में चुनाव के क़ानून में परिवतंन 
हो गया। जिन डिपा््मेंटों से छः से अधिक डेपुटी चुन कर आते थे उन के इस प्रकार 
विभाजित किया गया कि वहां से छः से अधिक प्रतिनिधि चुन कर न आ सके । 
अनुपात-निर्वाचन* ओर चुनाव में एक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुनने के स्थान में 
'सूची-पद्धति'* का प्रयोग प्रारंभ किया गया। सूची-पद्धति का मतलब यह है कि किसी 
क्षेत्र से एक-एक उम्मीदवार अलग-अलग चुनाव के लिए नहीं खड़ा होता है | एक क्षेत्र से 
जितने प्रतिनिधि चुने जाते ,हैं उतने उम्मीदवारों की एक सूची दाखिल कर दी जाती है. 
झौर मतदार एक-एक आदमी के लिए मत न दे कर सूची के लिए मत देते हैं। जितने 
चार और दलों के उम्मीदवार खड़े होते हैं, उतनी ही पायः सूचियाँ होती हैं | मतदारों को 
यह हक़ भी होता है कि वे किसी भी प्रस्तावित सूची के लिए मत न दे कर कई सूचियों 
में से नाम चुन कर अपने चुनाव के पर्चे पर एक नई सूची बना कर उस के लिए मत दे 
आवे | मगर इतने स्वतंत्र विचार के बिरले ही मतदार होते हैं। जिस प्रकार अन्य सारे 
प्रजा-सत्तात्मक राज्यों में दलों के हिसाब से मत पड़ते हैं, वैसे ही फ्रांस में मी मत पड़ते हैं। 
गर कोई आदमी अकेला ही खड़ा होता है तो उस के नामज़दणी के काग़ज़ को मी एक 


हक हे हि 
* फ़रट बलद |  प्रोपोशनल्न र्श्रिज्ञेटेशन। 3 लिस्ट सिस्टम | 















फ्रांस की सरकार [ ६३ 


नामवाली सूची मान लिया जाता है। क्षेत्र से जितने प्रतिनिधि चुने जाने वाले होते हैं उन 
से अधिक नाम किसी सूची में नहीं हो सकते ; कम नामों की|सूचियाँ हो सकती हैं। यह 
सूचियाँ चुनाव से पाँच दिन पहले डिपार्टमेंट के सो मतदारों के हस्ताक्षरों के साथ 
डिपाय्मेंट के सर्वेच्चि अधिकारी प्रीक्रेक्ट के पास क़ानून के अनुसार दाखिल हो जानी 
चाहिए। इन सूचियों की नक़ले चुनाव से दो दिन पहले चुनाव के स्थानों पर चिपका 
दी जाती हैं | मतदार चुनाव के दिन, निर्वाचन-पत्रों) पर छुपी हुईं इन सूचियों के लिए 
अथवा उन में से कुछ नाम काट कर ओर दूसरी सूचियों के कुछ नाम किसी सूची में 
जोड़ कर या अपनी तरफ़ से कुछ नए नाम किसी सूची में जोड़ कर अपनी इच्छानुसार 
जैसा चाहते हैं मत देते हैं | 

ग़लत और खाली पर्चों के खारिज कर के, जिन उम्मीदवारों को चुनाव में 
पड़नेवाले मतों की बहु-संख्या मिलती है, उन को मतों की संख्या के हिसाब से आवश्यक 
संख्या तक चुन लिया जाता है | अगर आवश्यक संख्या में उम्मीदवारों के इतने मत 
नहीं मिलते हैं ओर कुछ जगह खाली रह जाती हैं, .तो चुनाव भें जितने मत पड़ते हैं 
उन की संख्या का, जितने प्रतिनिधि चुने जानेवालें होते हैं उन की संख्या से बाँट कर 
जो संख्या प्राप्त होती है, उस से हर एक सूची को मिलानेवाले मतों के औसत को बाँट 
कर विभिन्न सूचियों के लिए जो संख्या प्राप्त होती है, उतने-उतने प्रतिनिधि मतों की 
संख्या के हिसाब से उन सूचियों म॑ से चुन लिए जाते हैं| विभिन्‍न सूचियों के जो मतों 
की संख्या मिलती है, उस के उस सूची में जितने नाम होते हैं उस से बाँट कर जो संख्या 
प्राप्त होती है उस को उस सूची का ओसत माना जाता है | हर एक सूची में से मतों की 
संख्या के हिसाब से प्रतिनिधि चुने जाते हैं ओर अगर दो उम्मीदवारों को बराबर मत 
मिलते हैं तो उन में से जो आधिक उम्र का होता है वह चुन लिया जाता है। जिस 
उम्मीदवार को अपनी सूची के ओसत के आधे से अधिक मत नहीं मिलते हैं उस का चुनाव 
नहीं किया जा सकता है। अगर चुनाव में उस क्षेत्र म॑ं जितने मतदार होते हैं, उन की 
आधी से अधिक संख्या मत नहीं देती है, या किसी सूची को इतनी संख्या में मत नहीं 
मिलते हैं, जो उस संख्या के बराबर हो, जो चुनाव में जितने मत पढ़े हों उन को जितने 
प्रतिनिधि चुने जानेवाले हों उन की संख्या से बाँठ कर ग्राप्त होती है, तो दो हफ़्ते के बाद 
फिर नया चुनाव किया जाता है। अगर इस दूसरे चुनाव में भी किसी सूची को इतनी संख्या मतों 
की नहीं मिलती है तो फिर सब उम्मीदवारों में से जिन को सब से अधिक मत मिलते हैं 
उन के चुन लिया जाता है। सन्‌ १६१६ के चुनाव के इस क़ानून के पहले के कानून के 
अनुसार दूसरे पर्चे पर जो दिक्नकते होतीं थीं उन दिक्कतों से बचने के लिए यह तरीका 
अखि्तियार किया गया था । इसी ढंग के चुनाव को हमने अनुपात-निर्वाचन नाम दिया है 

अनुपात-निर्वाचन के अच्छी तरह समभने के लिए हम एक उदाहरण देते हैं। 
मान लीजिए कि एक डिपार्टमेंट से छः डेपुटी चुने जाते हैं और वहाँ चुनाव पर ६०,२४० 
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पर्चे पड़ते हैं | अगर यह सब पर्चे एक ही सूची के उम्मीदवारों को मिलते तो उस सूची को 
इस से छः ग॒ुने अर्थात्‌ ३६३१४४० मत मिलते। मगर ऐसा होता नहीं है। बहुत-से पर्चे 
ख़राब हो जाते हैं और बाक़ी कई सूचियों में बैठ जाते हैं। मान लीजिए कि यह मत 
चार सूचियों में इस प्रकार बेंट जाते हैं।-- 


सूची (अ) सूची (३) 
जयनंदन ३२,६४४ विश्वनाथ श्य्श्र५ 
हरिदास २६,८२७ नारायण स्वामी १६२४७ 
इश्वस्सहाय २६,६४० जमनादास शध८२२ 
थम्मन सिंह २५,२७४. दृष्णु मेनन १२६४६ 
व्यास १८४०१ मूलराज ट४०४ 
जयदेव १२५२४ लालभाई ४०३१ 

बुल १४८१११ कुल. छप्रदद 
गओसत. २४७१८ ग्रोसत १२४४७ 
सूची (3) सूची (ए) 
उमाशंकर १४२४७ शसुलाब राय ५१६४ 
सूरजी भाई १४६२६ ऐमीली ५४०२० 
कन्हेयालाल १९१७२ आबिद अली ३२६२ 
लीलावती ८६२४ प्यारेलाल श्श्स्३्‌ 
पन्‍नालाल ६०१८ दोस्त मुहम्मद श्श्श्६ 
गलज़ारी ४१०१ अलाउद्दीन १०८२ 
कुल ६१७६१ कुल श्प्८्ू१२ 
गओसत  श्ग्शध्द औसत. २६३१७ 
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ऊपर की इन चारों सूचियों में सिफ़ जयनंदन का, चुनाव में जितने मत पड़े, उन 
की बहु-संख्या मिली | अतः छः प्रतिनिधियों में से सिफ़ जयनंदन चुना गया। बाक़ी पाँच 
जगहों के लिए चुनाव के भाज्यफल को सूचियों के ओसत से बाँठने पर सूची अ'” के भाग 
में दो और प्रतिनिधि और सूची ३? और सूची “'उ' के भाग में एक-एक प्रतिनिधि आते हैं । 
पूची 'ए! का औसत भाज्यफल से कम होने से उस के हिस्से में एक भी प्रतिनिधि नहीं आता 
है। सूची अर! में से मतों की संख्या के अनुसार दो प्रतिनिधि और चुनने से हरिदास और 
ईश्वर्सहाय तथा सूची 'इ! और सूची “उ? में से उसी प्रकार एक-एक प्रतिनिधि चुनने से 
विश्वनाथ और उमाशंकर चुन लिए जाते हैं | फिर भी एक जगह रह जाती है। क़ानून के 
अनुसार ऐसी हालत में यह जगह उस सूची को मिलती है, जिस का औसत सब से अधिक 
होता है | मगर उस सूची में यह जगह उसी उम्मीदवार को मिल सकती है जिस को कम से 
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कम उस सूची के ओसत के आधे से अधिक मत मिले हों। अगर उस सूची से कोई ऐसा 
उम्मीदवार नहीं होता है तो उस से कम ओऔसतवाली दूसरी सूची से इसी प्रकार के उम्मीदवार 
को चुन लिया जाता है। अस्ठ, ऊपर की सूचियों में से छठा प्रतिनिधि थम्मन सिंह को चुना 
जाता है। 


चेंबर ऑँबव डेपुटीज़ का चार साल के लिए चुनाव होता है, मगर जैसा कहा जा 
चुका है प्रजातंत्र के प्रमख को सिनेट की सम्मति से चेंबर ऑँव डेपुटीज़ को चार साल 
की मीयाद से पहले भी भंग कर देने का अधिकार होता है। परंतु आज तक एक बार 
सन्‌ १८७७ इई० के बाद, कभी चेंबर अपनी मीयाद से पहले भंग नहीं हुआ है | इंगलंड के 
हॉउस आऑँव्‌ कामन्स की तरह फ्रांस के चेंबर आँव डेपुटीज़ का जब चुनाव न हो कर, 
अमेरिका की कांग्रेस की तरह, हमेशा समय पूरा होने पर ही प्रायः चुनाव होता है। 
चेंबर की चार साल की मीयाद अनुभव से सुभीते की समझ कर निश्चित की गई है। 
सन्‌ १७६१ ३० की राज-व्यवस्था में धारासमा की मीयाद दो वर्ष रक्खी गई थी। सन्‌ 
१७६५ और सन्‌ श्य४८ ई० की प्रजातंत्र राज-व्यवस्थाओं में तीन वर्ष और सन्‌ १७६६ 
ओर १८५१४ ई० में पाँच वर्ष की रकखी गई थी। सन्‌ १८५२ ई० में यह सीयाद छः वर्ष 
कर दी गई और सन्‌ १८७५ ई० की राज-व्यवस्था में आखिरकार चार वर्ष रक्‍खी गई जो 
अनुभव से काफ़ी सुभीते की मीयाद साबित हुई | इंगलेंड की तरह किसी डेपुटी को मंत्री बन 
जाने पर चेंबर से इस्तीफ़ा दे कर, फिर से चुनाव के लिए नहीं खड़ा होना पड़ता । 
सन्‌ १६१६ ई० तक चुनाव के लिए खड़े होनेवाले उम्मीदवार को चुनाव की तारीख से पाँच 
दिन पहिले, अपने क्षेत्र के प्रीफ़ेक्ट के सामने किसी एक चुंगी के अध्यक्ष की गवाही से 
अपनी उम्मीदवारी के एलान का काग़ज दाखिल कर देने की ज़रूरत होती थी | मगर सन्‌ 
१६१६ के बाद से चंगी के अध्यक्ष के स्थान में सो मतदारों के हस्ताक्षर होने की शर्त 
कर दी गइ है | 
३- सिनेट 
सन्‌ १८७४ ई० के व्यवस्थापक-सम्मेलन ने जब व्यवस्थापक-सभा की दो समाएँ 
रखने का निश्चय कर लिया, तब यह समस्या सुलकाने की ज़रूरत हुई कि न तो दोनों 
सभाएँ एक रूप की हों ओर न फ्रांस की प्रजासत्तात्मक राज-व्यवस्था में इंगलेड के 
उस आँव लाइस की तरह कुबेरशाही का दखल रहे। चिंबर ग्रॉव डेपुटीज़' की तरह 
व्यवस्थापक-सभा की ऊपरी सभा का चुनाव भी स्वंसाधारण के मतों से करने से सिनेट 
केवल चेंबर आऑव डेपुटीज़ का दूसरा रूप बन जाती। जिस व्यवस्थापक-सभा का विकास 
इंगलेंड की तरह धीरे-धीरे न हुआ हो ओर जो प्रजासत्तात्मक सिद्धांतों पर नए सिरे 
से बनाई जा रही हो, उस में इंगलेंड की भाँति मोरूसी सदस्यों के रखने का विचार भी न 
किया जा सकता था | ग्रजातंत्र के प्रमुख को सिनेट के सदस्य बनाने का अधिकार देने में 
यह कठिनाई आती थी कि सिनेठ के सदस्य चेंबर श्रॉव डेपुटीज़ के सदस्यों के साथ 
नेशनल एजेंवली में बैठ कर प्रजातंत्र के प्रमुख को चुनते हैं। अगर प्रमुख के चुने हुए 
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सदस्यों के प्रमुख चुनने का अधिकार दे दिया जाय तो प्रजासत्तात्मक राज्य की शीघ्र ही 
इतिश्री हो जाय | अस्ठ, सब बातों का विचार रख कर एक समझौते का रास्ता निकाला 
गया | सिनेट के सदस्यों की संख्या कुल ३०० रक्‍्खी गई, जिन में से ७५ सदस्यों को ज़िंदगी 
भर के लिए व्यवस्थापक-सम्मेलन ने स्वयं चुन लिया, और उन की _जगहें खाली होने पर 
उन को बाद में मरने का अधिकार सिनेट को दे दिया । शेष २२४ सदस्यों के कस के 
डिपारमेंटों और उपनिवेशों से* चुनने का निश्चय किया गया |. डिपाटमेंटों में आबादी के 
हिसाब से सदस्यों की संख्या बाँट दी गई | सीन और नोर्ड के डिपाटमेंटों को पाँच-पाँच, छः 
डिपार्टमेंटें को चार-चार, सत्ताइस को तीन-तीन, ओर बाक्नी को दो-दो सदस्य दे दिए गए। 
हर एक डिपार्टमेंट अथवा उपनिवेश के मुख्य नगर में उस डिपाय्मेंट अथवा उपनिवेश 
के चेंबर और डेपुटीज़ के सदस्यों, डिपार्टमेंट की कौंसिल के सदस्यों, डिपाटमेंट के अंदर की 
सारी ऐरोंडाइज़मेंटों की कौंसिलों के सदस्यों और डिपाटमेंटों के अंदर की सब म्यूनिसि- 
पैलिटियों के एक-एक प्रतिनिधियों की एक सभा मिल कर डिपार्टमेंट से चुने जानेवाले सिनेट 
के सदस्यों का चुनाव करती है। सिनेट के सदस्य नो वर्ष के लिए चुने जाते हैं। मगर 
सिनेट के एक तिहाई सदस्य हर तीसरे साल चुने जाते हैं | बाद में सन्‌ श्दू८४ ३० के एक 
संशोधन के अनुसार यह निश्चय हुआ कि नेशनल एसेंबली ने जिन ७४ सदस्यों का ज़िंदगी 
भर के लिए. चुना था, वे जब तक ज़िंदा हैं, सिनेट के सदस्य रहेंगे | मगर उन की जगह 
खाली होने पर वे जगहें मी ओरों की तरह आबादी के अनुसार डिपाटमेंटों में बाँठ दी 
जावेंगी और म्यूनित्िपैलिटियों की ओर से सिनेट के चुनाव के लिए एक-एक प्रतिनिधि ही 
नहीं; बल्कि म्यूनिसिपैलिटियों के सदस्यों की संख्या के अनुसार एक से चौबीस तक प्रतिनिधि 
आ सकते हैं। अस्तु, पेरिस की म्यूनिसिपेलिटी की ओर से सिनेट में अब तीस प्रतिनिधि 
आते हैं। फ्रांस की 'सिनेट' का चुनाव सीधा निर्वाचक नहीं करते हैं, परोक्ष निर्वाचन से 
प्रजा के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। चालीस वर्ष से कम उम्र का केाई 
मनुष्य सिनेट का सदस्य नहीं हो सकता | चेंबर आऑवू डेपुटीज़ के पच्चीस वर्षवाले सदस्यों 
की जवानी और जोश में संजीदगी ओर विचारशीलता का समावेश करने के विचार से 
व्यवस्थापक-सभा की दूसरी सभा सिनेट के सदस्यों की ४० वर्ष उम्र रक्‍्खी गई है। जो 
लोग चेंबर के सदस्य नहीं हो सकते हैं, वह सिनेट के भी सदस्य नहीं हो सकते हैं। अपने- 
अपने सदस्यों के चुनावों के कगड़ों का फ़ैसला सिनेट ओर चेंबर दोनों समाएँ खुद करती 
हैं। यह काम वास्तव में अदालती होने से इन समाश्रों में उतनी निष्पक्षता से नहीं किया 
जाता है, जितना अ्रदालतों में हो सकता है | चेंबर ऑव्‌ डेपुटीज़ञ में बैठ चुकनेवाले 
बहुत-से लोग सिनेट में चुन कर आते हैं। फांस की सिनेट की गिनती दुनिया की बड़ी 
से बड़ी घारासभाओं में होती है। 
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१ २१८ सदस्य डिपार्टमेंटों से और सात उपनिवेशों से । 
* डिपार्टमेंट से छोटा देश का भाग । 


फ्रॉस की सरकार [६७ 


४-“-काम-कांज॑ 
आकर श्र रस 8 भ्व बम ग जञ द््‌ ५५ नै बा] 
सिनेट ओर चेंबर आऑँबू डेपुटीज़ दोनों अपनी पहली बैठक में अपना काम-काज 
चलाने के लिए कर्मचारी, जिन के “ब्युरो' कहते हैं, चुनते हैं । ब्युरो में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 
मंत्री, क्येस्टर्स इत्यादि सारे कर्मचारी आ जाते हैं| 


दोनों सभाओं में लगभग चार-चार उपाध्यक्ष, छः से आठ तक मंत्री और तीन 
क्येस्टर्स होते हैं। इन का चुनाव सूची-पद्धति से समा के सदस्यों में से किया जाता है, और 
वे बार-बार चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं| ब्युरो सभा का काम चलाने का ढंग निश्चय 
करता है ओर स्टेनोग्राफ़्स, क्लक॑, पुस्तकाध्यक्ष ओर दरबान वग्ैरद सभा के नौकरों के 
नियुक्त करता है | 


[बा 


अध्यक्ष सभाओं के प्रतिनिधि और सभाओं के अधिकारों ओर इज्जत के रखवाले 
समझे जाते हैं। उन का फर्श होता है कि सभाओं में बोलने की पूरी स्वतंत्रता क्रायम रकखें 
ओर जो नियम काम-काज चलाने के लिए सभा बनावे उन का सदस्यों से पालन करावे | 
प्रजातंत्र के प्रमुख के बाद राष्ट्र में सिनेट के अध्यक्ष का दूसरा दर्जा, चेंबर आऑब्‌ डेपुटीज़ 
के अध्यक्ष का तीसरा दर्जा ओर प्रधान-मंत्री का चौथा दर्जा समझा जाता है। इंगलेंड के 
हाउस आँव्‌ कॉमन्स के स्पीकर की तरह फ्रांस की व्यवस्थापक-सभा के अध्यक्ष का काम 
सिफ़ सभा का काम चलाना ही नहीं होता है । बह चाहे तो कुर्सी छोड़ कर चर्चा में भाग 
लें सकता है| उपाध्यक्षों म॑ से कोई भी एक, अध्यक्ष की शैरहाज़िरी में, अध्यक्ष का काम 
करता है। मंत्रियों में से चार मंत्री सभा की बेठक में हमेशा उपस्थित रहते हैं। उन का 
काम सभा के काग़ज्ञात तैयार करना ओर मत गिनना होता है। क्वेस्टर्स के हाथों में लेन- 
देन संबंधी सभा के रुपए-पेसे का सारा काम रहता है। उपाध्यक्षों ओर मंत्रियों के केाई 
वेतन या मत्ता नहीं मिलता है। क्वेस्टर्स के सदस्यों से दुगना भत्ता मिलता है। इस 
प्रबंध के अतिरिक्त ब्युरों का एक दूसरा उपयोग भी होता है। व्यवस्थापक-सभा के नियमों 
के अनुसार समाओं की पहली बैठकों म॑ चेंबर के पत्ती डाल कर सत्तावन-तत्तावन सदस्यों 


१०७५६ 


कफ 


जाता है। बाद में हर महीने यह भाग होते रहते हैँ। हर एक ब्युरो अपना एक प्रधान 
ओर एक मंत्री चुन लेता है ओर जब जरूरत होती है, तब प्रधान ब्युरों की बैठक करता 
है| नई व्यवस्थापक-सभा के बनने पर व्युरो सदस्यों के चुनाव की जाँच करता है और फिर 
सभा उस के चुनाव को स्वीकार करती है । सभा के सामने आनेवाले मसविदों श्रोर 
दूसरे मसलों पर मी पहले ब्युरों विचार करता है। पहले तो सारे मसविदें सीधे ही ब्युरो के 
पास विचार के लिए आते थे | मगर ब्युरो के काफ़ी बड़े ओर सदा बदलते रहने के कारण 
काम में बड़ी दिक्कत होती थी। इस लिए अब मसविदों पर अच्छी तरह विचार करने 
के लिए सारे ब्युरों से एक-एक आदमी चुन कर कमेटियाँ बना ली जाती हैं। यह कमे- 
व्याँ अस्थाय। होती हैं| जिस मसविदे पर विचार करने के लिए वे बनाई जाती हैं उन पर 
हे 


ध्द ] यूरोप की सरकार 


विचार कर खुकने के बाद वे खत्म हो जाती हैं | बहुत से सरकारी मसविदे ब्युरो में आ कर 
इतने बदल जाते थे कि मंत्री उन्हे स्वीकार नहीं करते थे, और उन्हें इस्तीफा दे देना होता 
था| इस दिक्कत को दूर करने के लिए विशेष प्रकार के मसविदों पर विचार करने के लिए 
ब्यरो के स्थान में अब चेंबर आँव्‌ डेपुटीज्ञ स्वयं स्थायी कमेटियाँ बना देता है। ज़रूरत 
पहने पर पहले की तरह अस्थायी कमेटियाँ भी बनाई जाती हैं । चुंगी, व्यापार, उद्योग, 
सार्वजनिक निर्माण-कार्य, सेना, जल-सेना, परराष्ट्र विषय, शिक्षा, खेती, साव॑जनिक स्वास्थ्य- 
संबंधी मसविदों पर विचार के लिए चेंबर आँव डेपुटीज़ की स्थायी समितियाँ रहती हैं । 

सन्‌ १८७५ ६० की राज-व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थापक-सभा को बैठकें जनता 
के लिए. खुली होनी चाहिएँ । व्यवस्थापक-सभा की काररवाई की ख़बर जनता को रहने से 
जनता व्यवस्थापक-सभा पर अपना मत प्रकट कर के दबाव रख सकती है फ्रांस के प्रसिद्ध 
क्रांतिकारी नेता रोब्सपीयर ने इस बात पर बहुत ज़ोर दिया था कि व्यवस्थापक-सभा का 
कार्य अधिक से अधिक जन-समुदाय की आँखों के सामने होना चाहिए | सन्‌ १७८६ ई० में 
जब एस्टेद्स-जनरल की सभा बैठी थी, तो उस के चारों ओर फ़ोज ने घेरा डाल रक्खा था 
और जनता के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। सभा ने राजनैतिक स्वतंत्रता के नाम पर 
इस प्रबंध का विरोध किया था, ओर राजा के पास इस बात की शिकायत भेजी थी। सन्‌ 
. १७६१ ई० की राज-व्यवस्था में क्रानून-सभा की बैठके और चर्चा, सार्वजनिक कर दी गई 
हैं। क्रांति के ज़माने में तो दशक भी आवाज़ें लगा कर सभा की बैठकों में भाग लेते थे । 
इस से बड़े बखेढ़े होने लगे और सभाओं के काम में अड़चनें पड़ने लगीं। अस्तु, दर्शकों 
की संख्या निश्चित कर दी गई । पहले ओर दूसरे साम्राज्य के ज़माने में दोनों सभाओं की 
बैठके दर्शकों के लिए बंद रहती थीं। सन्‌ १८४२ ई० की राज-व्यवस्था के अनुसार चेंबर 
झ्ॉव डेपुटीज़ के अध्यक्ष की लिखी हुई रिपोट के सिवाय चेंबर की चर्चा कहीं प्रकाशित नहीं 
हो सकती थी। परंतु अब स्ब-साधारण के दोनों सभाओं में दशक की तरह जाने का 
अधिकार है | जब दर्शकों को गोखों में बैठने की जगह भर जाती है, तब और आदमियों के 
अंदर अवश्य नहीं घुसने |।दिया जाता है। अब अखबारों में भी व्यवस्थापक-सभा की 
चर्चाएँ बेरोक-टोक छुपती हैं। मगर राज-व्यवस्था के अनुसार आजकल भी ज़रूरत 
पड़ने पर व्यवस्थापक-सभा की बैठके गुप्त हो सकती हैं | परंतु इस अधिकार के उपयेाग की 
इतनी कम ज़रूरत पड़ती है कि उस का लगभग उपयोग ही नहीं किया जाता है। 

चेंबर आँव्‌ डेपुटीज्ञ की बैठकें बूबन राज-भवन में होती हैं, जो सीन नदी के 
बाएं किनारे पर बना हुआ है। १८ वीं सदी में इस जगह पर बूर्बन की नवाबज्ञादी ने एक 
दौटल बनवाया था। परंतु सन्‌ १५७६० ३० में यह जगह फ्रांस की क्रांतिकारी सरकार के 
कब्जे में आई और फिर यहाँ पर पाँच सो की कोंसिल के लिए एक बड़ा हॉल बनवा दिया 
गया जिस में बड़ी सुंदर कारीगरी की सजधज है और बीस संगमरमर के स्तंभ और 
त्वतंत्रता, शांति, बुद्धिमत्ता, न्याय! और “वक्तृता' की मूर्तियाँ खड़ी हैं। इसी हॉल में 
आज कल चेंबर आँव डेपुटीज़् की सभा बैठती है। कभी सभा में सभा के काम-काज के 
पय पर विचारपूवक चर्चा चलती है और विचारशीलता और शांति का राज्य रहता है। 








अकए्करन डे 





फ्रांस की सरकार हे 


कभी सभा वाक्‌ युद्ध का अखाड़ा बन जाती है ओर सभा-स्थल की गौखें तमाशबीनों--खास 
कर औरतों से ठसाठस भर जाती हैं। बहुत-से दर्शक यहाँ सिर्फ़ सरकस या नाठक की तरह 
तमाशा देखने की ग़रज़ से आते हैं| सभा के सदस्यों में बहुत-से संदर व्याख्यान-दाता होते 
हैं ओर जब वे बोलने के लिए खड़े होते हैं, तब सब बड़े ध्यान से उन्हें सुनते हैं परंतु जब 
बहुत देर तक चर्चा चलती है ओर लोग ऊबने लगते हैं, तो लोग शोरशल भी मचाने 
लगते हैं । 

सिनेट की सभा में ऐसा शोरगशुल सुनने में नहीं आता है। वह लक्ज़मबूर के 
राजभवन में होती है| यह इमारत १७ वीं सदी मे मेरी दे मेडीसिस के लिए बनाई गई थी । 
क्रांति के ज़माने में इस के जेलखाना बना दिया गया था, जिस में हिबट, दांताँ इत्यादि 
क्रांतिकारी नेता क्रैद रक्खे गए थे। डाइरेक्टरी और कांसलेट के ज़माने में यहाँ पर सरकार का 
दफ़र था | पहले साम्राज्य ने यहाँ सिनेट की सभा बैठाई ओर फिर राजाशाही के ज़माने में 
हाउस आँव्‌ पीयर्स के उपयेग में यह स्थान आया। सन्‌ श्ट४२ ई० में फिर यहाँ सिनेट 
ब्रैठी ओर सन्‌ १८७६ ई० से बराबर यहीं सिनेट बैठती है। इस सभा-स्थल में फ्रांस के 
प्रख्यात राजनीतिज्ञों की मूर्तियाँ खड़ी हैं, ओर सुनहरी पच्चीकारी ओर लकड़ी का बड़ा सुंदर 
काम है| सदस्यों के बैठने के लिए समास्थल में लाल मखमल की आराम-कुर्सियाँ 
लगा दी गई हैं। सिनेट की सभाएँ बड़ी शांत और गंभीर होती हैं । 

दोनों सभाओं के हॉल अधं-चंद्राकार हैं, ओर उन में जितने सदस्य सभाओं में आते 
हैं, उतनी ही बैठने की जगहें बनी हैं | हॉल के बीच में एक ऊँची कुर्सी अध्यक्ष के बैठने के. 
लिए होती है ओर उस के सामने एक मंच होता है, जिस को ट्रिब्यून कहते हैं । बोलनेवालों 
के इस मंच पर आ कर बोलना होता है| इस मंच के दोनों ओर व्याख्यानों और कार्रवाई 
की रिपोट लिखनेवाले सरकारी स्टेनोग्राफ्र बैठते हैं, जिन की लिखी हुई रिपोर्ट अध्यक्ष के 
हस्ताक्षर होने के बाद रोज़ाना सरकारी 'जरनल' में छुपती हैं | मंच के सामने की जगहों पर 
सरकार की मंत्रि-मंडली बैठती है और उन के पीछे समा के दूसरे सदस्य इस ग्रकार बैठाए 
जाते हैं कि सरकार-पक्त के सदस्य अध्यक्ष के दाहिने ओर प्रजा-पक्त के बाएँ तरफ़ रहते हैं । 
जिस सदस्य का बोलने की इच्छा होती है, वह मंत्रियों के पास रक्खी हुईं सूचियों पर अपना 
नाम लिख देते हैं। किसी भी सदस्य के चर्चा स्थगित करने के प्रस्ताव पर तुरंत मत 
लिए जाते हैं। मत हाथ उठा कर, खड़े हो कर अथवा हाँ” के लिए सफ़ेद ओर “ना? के 
लिए नीले पर्चों पर नाम लिख कर दिए जाते हैं। 

जनता के हस्ताक्षेप, उ्मात ओर कोलाहल से दूर शांतियूवक काम चलाने के लिए 
रोब्सपीयर के प्रचंड विरोध करने पर भी सन्‌ श्य७५ ई० में व्यवस्थापक-समा और 
कार्य-कारिणी का स्थान पेरिस में न रख कर वारसेल्ज़ में रखा गया था। मगर कुछ वर्ष 
बाद पेरिस में शांति स्थापित हो जाने पर ओर दूरवर्ती वारसेल्ज़ में सरकार की राजधानी रखने 
की दिक्‍्क़तों का विचार कर के पेरिस का ही राजधानी बना लिया गया । व्यवस्थापक- 
सभा की बैठकों का समय राज-व्यवस्था की शर्तों के अनुसार, व्यवस्थापक-सभा की स्वयं 
इच्छा अथवा प्रजातंत्र के प्रमुख के नाम पर काम करनेवाले मंत्रि-मंडल की इच्छानुसार या 
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प्रजातंत्र के प्रमख की इच्छानुसार तय कर लिया जाता है। सन्‌ श्८७४ ३० की राज- 
व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थापक-सभा की बैठक हर साल जनवरी के दूसरे मंगलवार के 
दोनी चाहिए और पाँच महीने तक कम से कम चलनी चाहिए ओर दोनों शाखाओं-- 
सिनेट और चेंबर--के साथ-साथ खुलना और बंद होना चाहिए। पाँच महीने तक बैठने 
का यह अर्थ नहीं है कि काम न भी हो, तो भी सभा पाँच महीने तक बैठे ही। इस धारा 
का अर्थ इतना ही है कि इन पाँच महीने बैठने का व्यवस्थापक-सभा के क़ानूनी हक्क है 
और प्रजातंत्र का प्रभख अपने सभा स्थगित करने के अधिकार का इस समय में उपयाग 
नहीं कर सकता है। आम तौर पर फ्रांस की व्यवस्थापक-समा, गर्मियों की छुट्टी और दो एक 
इसरी छुट्टियाँ छोड़ कर साल भर तक बराबर बैठती है। व्यवस्थापक-सभा के अपनी बैठकें 
बिल्कुल बंद कर देने का अधिकार नहीं है; कुछ दिन छुट्टी लेने के लिए वह अपना मत प्रकट 
कर सकती है। दोनों सभाओ्रों के सदस्यों की बहु-संख्या चाहे तो प्रजातंत्र के प्रमुख के पास अर्जी 
भेज कर व्यवस्थापक-सभा की खास ब्रैठकें भी बुलवा सकती है। साधारण बैठकों की ख़बर 
पत्रों द्वारा सभाओं के अध्यक्ष सदस्यों के पास भेज देते हैं। खास बैठकें प्रजातंत्र का प्रमुख 
बुलाता है, और वही समाओं की बैठकों के बंद और स्थगित करता है। प्रमुख के एक 
बैठक के दो बार से अधिक ओर एक मास से अधिक स्थगित करने का अधिकार नहीं है । 
सभा स्थगित किसी निश्चित तारीख के लिए. ही की जा सकती है। अनिश्चित समय ओर 
तारीख के लिए. व्यवस्थापक-सभा के विसजित करने का अधिकार फ्रांस में किसी के नहीं 
है। सिनेट की सलाह से चेंबर आँब्‌ डेपुटीज़ के भंग करने का अधिकार भी प्रमुख के 
है | मगर आज तक एक बार के अतिरिक्त कभी इस अधिकार का उपयेाग नहीं किया गया है। 

फ्रांसीयी मत के अनुसार व्यवस्थापक-सभा में जो प्रतिनिधि चुन कर आते हैं, वे 
जिन ज्षेत्रों से चुन कर आते हैं, सिफ्र उन क्षेत्रों के हितों के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, देश भर 
के सम्मिलित हिल के प्रतिनिधि होते हैं| इसी सिद्धांत पर ज़ोर देने के लिए ऐरोंडाइज़ मेंट के 
छोटे-छोटे ज्लेत्रों से सदस्य चुनने की प्रथा के सत्‌ १६१६ ६० में हटा कर डिपार्टमेंट के बड़े 
क्षेत्रों से बहुत-से सदस्यों के इकट्ठा चुनने की प्रथा क्रायम की गई थी, जिस से कि सदस्यों 
के तंग स्थानिक हितों का बहुत ख्याल न रह कर सारे देश के हित का ही अधिक ख्याल 
रहे | अमेरिका की तरह अपने सदस्यों की येग्यता-अयाग्यता का फ़ेसला करने का पूरा अधि- 
कार दोनों समाओं के दिया गया है |सभाएं किसी बाक़ायदा चुने हुए. सदस्य के सभा का 
सदस्य रखना उचित न समझें, तो वे उसे निकाल सकती हैं। जब काई सदस्य दिवाला 
पिट जाने या और किसी वजह से सभा का सदस्य होने अथवा नागरिकता के अधिकारों के 
खो देता है, तब उस के निकालने या न निकालने या कब निकालने का सारा अधिकार उस 
सभा का होता है, जिस का वह सदस्य होता है। चेंबर ऑव डेपुटीज्ञ के सदस्यों के 
वेतनवाले सरकारी पदों के स्वीकार कर लेने पर फ़ोरन्‌ चेंबर से इस्तीफ़ा दे देना होता है। 
अगर उस पद पर रह कर भी वह क़ानूनों के अनुसार चेंबर का सदस्य रह सकता है, तो उसे 
फिर से चुनाव में खड़ा हो कर चेंबर में आना द्वोता है। मंत्रियों और उप-मंत्रियों का इस 
प्रकार इस्तीफ़ा देने ओर इंगलंड की तरह फिर से चुनाव में खड़ा होने की फांस में ज़रूरत 
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नहीं होती है; क्योंकि उन के लिए यह नियम लागू नहीं रक़््खा गया है। सिनेट के सदस्यों के 
लिए भी यह नियम लागू नहीं है और वे सरकारी नौकर होते हुए भी सिनेट के सदस्य हो 
सकते हैं। फ्रांस जैसे प्रजातंत्र राज्य में सरकारी नो करों को व्यवस्थापक-समा की किसी सभा 
के सदस्य रहने का अधिकार होना आश्चर्य की बात है । 

अगर किसी सदस्य के सभा से इस्तीफ़ा देना होता है, तो उस इस्तीफ़ें पर वह 
सभा विचार करती है, जिस का वह सदस्य होता है | इंगलेंड की तरह व्यवस्थापक-सभा के 
सदस्यों के समा में अपनी इच्छानुसार बोलने और मत देने की पूरी स्वतंत्रता होती है | 
सभा में बोलने ओर मत देने के लिए किसी सदस्य पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है | 
सरकारी नीति ओर करतूतों का विशेध करनेवालों के सरकार के अत्याचार से बचाने के 
लिए फ्रांस की राज-व्यवस्था में यह शर्त मी रक़्खी गई है कि व्यवस्थापक सभा की बेठकों के 
ज़माने में बिना सभा की राय के किसी सदस्य के किसी अपराध के लिए वारंट पर गिरफ़ार 
नहीं किया जा सकता है। सभा चाहे तो अपनी पूरी अवधि तक भी सदस्य को गिरफ़ार होने 
से रोक सकती है। अगर केाई सदस्य किसी अपराध के लिए वारदात के मौके पर ही पकड़ 
जावे अथवा उस ने पुलिस के किसी नियमों का मंग किया हो, तो सभा उस में हस्ताज्ञेप नहीं 
करती है| जिस ज़माने में सभा की बैठकें नहीं होती हैं, उस ज़माने में सदस्यों को अपराध 
के लिए मामूली नागरिकों की तरह बिना किसी रोक-टोक के पकड़ा जा सकता है| सिनेट 
ओर चेंबर दोनों के सदस्यों को ६०० पौंड सालाना का वेतन इंगलेंड की तरह राष्ट्रीय-कोष 
से दिया जाता है, जिस से ग़रीब आदमी मी जिन्हें रोटी कमाने की फ़िक्र रहती है, व्यवस्थापक- 
सभा के सदस्य बन सके ओर देश पर शासन करने की शक्ति अमीरी का चोचला ही न बन 
जाय | इस वेतन के न लेने या लोटाने का अधिकार किसी के नहीं है, जिस से सदस्यों में 
ग़रीब-अमीर का भेद नहीं रहता है। सदस्यों के नाम-मात्र का किराया दे कर देश भर की 
रेलवे पर सफ़र करने का अधिकार भी होता है। 

फ्रांस की व्यवस्थापक-सभा के भी दुनिया की अन्य व्यवस्थापक-समाओं की तरह तीन 
काम मुख्य हैं--क़ानून बनामा, राष्ट्रीय आय-व्यय का निश्चय करना, ओर देश के शासन की 
देख-रेख करना । छांस में कानूनी मसबिदे व्यवस्थापक-सभा में पेश करने का अधिकार 
प्रजातंत्र के प्रमुख ओर सिनेट ओर चेंबर के सभी सदस्यों को होता है। प्रमुख की ओर से 
जे| मसविदे पेश किए जाते हैं, वह वास्तव में मंत्रि-मंडल के मसविदे होते हैं ओर उन को 
प्रधान-मंत्री अथवा ओर कोई मंत्री सरकारी मसविदों के नाम से व्यवस्थापक-सभा में पेश 
करता हैं। बिना प्रमुख के हस्ताक्षर के कोई सरकारी मसविदा धारासभा में पेश नहीं हो 
सकता | मंत्रियों को अन्य सदस्यों की तरह अपनी ओर से निजी मसविदे पेश करने का 
अधिकार भी होता है, जिन को सरकारों मसबिदे न मान कर साधारण सदस्यों के मसविदों 
की तरह निजी मसविदे माना जाता है। मगर मंत्री अपने इस अधिकार का उपयोग नहीं 
करते हैं। निजी मसविदे घारासभा में पेश होने से पहले सभा की एक समिति के पास 
विचार के लिए भेजे जाते हैं| अगर वह समिति उन मसविदों के पसंद नहीं करती है, 
तो छः महीने तक वह मसविदे व्यवस्थापक-समा में पेश नहीं हो सकते हैं। क्लांस में साधारण 
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सदस्यों के! सरकारी और निजी दोनों मसविदों में संशोधन पेश करने ओर प्रस्ताव और नए. 
मसविदे पेश करने का इतना अधिक अधिकार दिया गया हे कि मंत्रि-मंडल का व्यवस्थापक- 
सभा पर, इंगलेंड की तरह अ्रंकश नहीं रहता है। क़ानून बनने के लिए हर एक मसवेदे पर 
साधारण तौर से दोनों सभाओं में दो-दो बार पाँच दिन के अंतर से विचार होना चाहिए। 
जब तक दोनों सभाओं में, सदस्यों की बहु-संख्या किसी मसले पर मत देने में भाग नहीं लेती 
है, तब तक कोई मसला तय नहीं समझा जाता है। कुछ खास बातों के छोड़ कर 
व्यवस्थापक-सभा की दोनों शाखाएँ सम्मान और शक्ति में बराबर की मानी जाती हैं, और 
दोनों का काम भी एक ही सा चल्लता है। दोनों समाओ्रं से जब तक कोई मसावेदा एक ही 
यूरत भें मंज़र हो कर नहीं निकलता है, तब तक वह क़ानून का रूप घारण नहीं कर सकता 
है। श्रक्सर दोनों सभाओं की राय मिलाने के लिए मसविदे इस सभा से उस सभा और उस 
सभा से इस सभा की यात्रा करते हैं। सरकारी मसविदों पर तो दोनों सभाश्रों को राय एक 
करना फ्रांस में आसान होता है; क्योंकि मंत्री दोनों समाओं में आ जा सकते हैं। मगर जब 
किसी निजी ससविदे पर राय का फ़क्न हो जाता है, तो दोनों समाओं की एक सम्मिलित 
मेटी के पास फ़ेसले के लिए मसबिदा भेज दिया जाता है। कमी-कभी सरकारी मसविदों 
को भी इसी प्रकार की कमेटी के पास भेजने की भी नोबत आ जाती है | 
क्रांति के बाद से राष्ट्रीय आय-व्यय के संबंध में क्लांस में कुछ सिद्धांतों का, राज- 
व्यवस्था में खास तौर पर न लिख कर भी अठल माना जाता है। वे सिद्धांत यह हैं--प्रजा 
ही राय अथवा उस के प्रतिनिधियों की राय बिना लिए केाई कर नहीं लगाया जायगा; एक 
साल से अधिक एक बार काई कर स्वीकार नहीं किया जायगा; देश का धन केवल देश की 
राय से खर्च किया जायगा; प्रजा के प्रतिनिधि हर साल राष्ट्र की अयात-निर्यात का सरकार 
की सहायता से एक पत्रक तैयार करेंगे |! रुपए-पैसे के संबंध के सारे मसविदे जिस प्रकार 
इंगलेंड में निचली सभा हाउस आँव्‌ कामन्स में पहले पेश होते हैं, उसी प्रकार फ्रांस में वे 
पहले चेंबर आँब डेपुटीज़ में आते हैं। इंगलंड में कुछ कर स्थायी क्रानूनों के आधार पर 
लिए जाते हैं और बहुत-सा खच॑ अनिश्चित समय के लिए मान लिया जाता है। मगर 
फ्रांस में सारे कर साल भर के लिए ही लगाए जाते हैं ओर खच् भी सिर्फ़ एक वर्ष के लिए 
ही मंजर किया जाता है | चेंबर आँव डेपुटीज़ विभिन्न विभागों की तफ़्सील देख कर उन के 
लिए खच तय कर देता है ओर कार्य-कारिणी के अधिकारियों के इस संबंध में इंगलैंड की 
तरह अधिक स्वतंत्रता नहीं छोड़ता है। हिसाब का साल पहली जनवरी से शुरू होता है। 
अक्यबर या नवबर से दूसर साल पंश होनेवाले बजट के बनने की तैयारी शुरू हो जाती है 
अथात्‌ जा बजट सन्‌ १६३७ ३० से पेश होगा, उस का बनना सन्‌ १६३४ ई० में शुरू हो 
जाता हू। सारी मंत्रि-मंडली अपने विभागों की मदद से जे आमदनी और खर्च के अंक 
तैयार करती है, उन सब्र के मिला कर अर्थ-सचिव लगभग तीन हज़ार प्रष्ठ का एक राष्ट्रीय 
आय-व्यय का बयान तैयार कर के चेंबर आँव डेपुटीज्ञ के सामने पेश करता है। चेंबर 
उस का ग्यारह ब्युरों के चार-चार प्रतिनिधियों की ४४ सदस्य की “बजठ-कमेटी' के पास 
बिचार के लिए भेज देता है। यह कमेटी तीन-चार महीने की काफ़ी मेहनत के बाद चेंबर के. 
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े 


सामने आय-व्यय के इस बयान का संशोधित कर के पेश करती है, ओर फिर उस पर चेंबर 
में बहस होती है | पहले सारे बयान पर आम चर्चा चलती है, फिर एक-एक तफ़्सील पर 
बहस होती है | सदस्यों के सव तरह के संशोधन करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। बजट 
कमेटी से निकल कर ओर सदस्यों के संशोधनों के वाद अर्थ-सचिव के पास से आए हुए 
राष्ट्रीय आय-व्यय पत्रक को शक्ल अक्सर इतनी बदल जाती है, जितनी कि इंगलेंड' म॑ कभी 
नहीं बदल सकती | इंगलेंड में जिन ख्चों की माँग सरकार की ओर से नहीं की जाती है, 
उन को स्वीकार नहीं किया जाता है। फ्रांस में ऐसा केई नियम नहीं है। साधारण सदस्यों 
के संशोधनों से अक्सर बहुत-सा ख़् बढ़ तक जाता हैं। पहले हर एक तफ़्सील पर 
बहस हो कर हर एक तफ़्सील पर अलग-अलग मत लिए जाते हैं; फिर सारे मसबिदे पर 
इक मत ले लिए जाते हैं। कमेटी से निकल कर तीन-चार महीने तक आय-व्यय के 
मसविदे पर चेंबर में बहस चलती है। चेंबर में मंजूर हो जाने पर मसविदा अर्थ-सचिव 
के पास फिर जाता है, ओर उस को वह सिनेट में पेश करता है | वहाँ फिर उस पर चेंबर 
की तरह चर्चा चलती है। मगर सिनेट में इतना समय नहीं लगता है । फिर भी सिनेट 
बहुत-सी ज़रूरी तबदीलियाँ करती हैं और चेंबर ओर सिनेट की राय मिलाने के लिए 
मसविदा इधर से उधर, उधर से इधर आता-जाता है और कमेटियाँ और कॉन्फरेंसे' होती 
हैं। जिन बातों पर दोनों सभाओं की राय नहीं मिलती है, उन पर सभाओं मे फिर से 
विचार किया जाता है। अंत में दोनों समाओझों की राय मिल जाने पर मसविदा पास हो कर 
क्ायून बनता है और प्रमुख के हस्ताक्षर हो कर उस पर साल की पहली तारीख से अमल 
शुरू हो जाता है। चेंबर के सारे बजद को अस्वीकार कर देने का दृक्क होता है। मगर 
आज तक कभी चेंबर ने ऐसा किया नहीं है। 

व्यवस्थापकी ढंग की सरकार क़ायम करने में फ्रांस ने इंगलेंड की नकल की है। 
इंगलेंडः के राजा की तरह फ्रांस की सरकार की कार्यकारिणी का प्रमुख अर्थात्‌ फ्रांस प्रजा- 
तंत्र का प्रमुख किसी शासन-कार्य के लिए ज़िम्मेदार नहीं समझा जाता है। कार्यकारिणी 
का सारा काम मंत्री करते हैं। मंत्रियों के शासन की आम नीति के लिए सम्मिलित रूप से 
ग्रौर खास कामों के लिए व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थापक सभा के प्रति जवाबदार माना 
जाता है। सरकारी मसलों की हार हो जाने पर सव मंत्री एक साथ इस्तीफा दे देते हैं | 
यह सब होते हुए भी फ्रांस की व्यवस्थापकी सरकार इंगलेंड की व्यवस्थापकी सरकार से 
मिन्न है। इंगलैंड में मंत्रियों की जवाबदारी का सिर्फ़ यह अथ होता है कि व्यवस्थापक- 
सभा उन के कामों पर कड़ी नज़र ओर देख-भाल रखती है। फ्रांस की व्यवस्थापक-सभा 
मंत्रियों की लगाम खींच-खींच कर उन का नाक में दम किए रहती है | इंगलेड की तरह 
फ्रांस में केवल दो बढ़े राजनैतिक दल भी नहीं हैं। वहाँ आठ-नो राजनैतिक दल होने से 
किसी एक दल का मंत्रि-मंडल नहीं बन पाता है। हर मंत्रि-मंडल में कई दलों के मंत्रियों 
की खिचड़ी रहती है। दलों की आपस की कलह के कारण फ्रांस में बड़ी जल्दी-जल्दी मंत्रि- 
मंडल बदलते रहते हैं। इंगलेंड म॑ उन्नीसवीं सदी के बीच से पिछले ख्ूरोपीय युद्ध के 
प्रारंध तक तिर्फ़ बारह प्रधान मंत्री हुए थे। फ्रांस में सिफ्र १६०० ई० से १६१४ ई० | तक 
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ब्रारह प्रधान मंत्री हो गए थे | इंगलेंड में सन्‌ १८७३ से १६१४ ई० तक ग्यारह मंत्रि- 
मंडल हुए थे। फ्रांस में इसी समय में पचास हों गए थे | सन्‌ श्य७४ ई० से १६०० इई० 
तक फ्रांस में सिर्फ़ चार साल ऐसे बीते थे, जिन में कम से कम एक से अधिक मंत्रि- 
मंडल न बदला हो; और पत्नास में से सिक़ चार मंत्रि-संडल ऐसे हुए थे जो दो वर्ष से 
अधिक तक रहे |? वाक्ली सब मंत्रि-मंडल कुछ महीनों तक रह कर पानी के बबूलों की तरह 
गए। क्रांस में मंत्रि-मंडलों की जिंदगी का ओसत आठ मांस से अधिक नहीं होता | 
इतना कम समय तक अधिकार में रनेवाले मंत्रि-मंडलों को शासन की कोई नीति 
निश्चय करना कठिन हो जाता है। बहुत-सी जरूरी बातों का वर्षो' तक निश्चय नहीं हो 
पाता है और जिन आदमियों को इंगलेंड' में मंत्री बनाने का कोई स्वनश्ष भी नहीं देख सकता 
वे फ्रांस में मंत्रियों की गद्दी पर बैठ-बैठ कर चले जाते हैं | इंगलेंड में व्यवस्थापकी सरकार 
का धीरे-पीरे विकास हुआ है इस लिए वहाँ जलवायु के माफ़िक़ आने का कष्ट उसे 
नहीं उठाना पक्ष है। क्लांस में यह पौदा एक दस समूचा लगा दिया गया है, इस लिए 
वहाँ उस से मीठे फल प्राप्त करने के लिए अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 
इंगलैंड' का मंत्रि-मंडल क्लानून बनाने ओर शासन-कार्य दोनों में व्यवस्थापक-सभा के 
नाक पकड़ कर चलाता है | पार्लीमेंट मंत्रि-मंडल के शासन-कार्य के संचालन में पूरी 
आज़ादी देती है। परंतु फ्रांस की व्यवस्थापक-सभा शासन की नीति ही निश्चय करने के 
लिए. उत्सुक नहीं रहती, बल्कि तफ़्सीलों में मी बहुत दखल देती हे-यहाँ तक कि 
अधिकारियों के नियुक्त करने, उन की तरकक्‍क्ली के हुक्म निकालने और दूसरी बहुत-सी बातों. 
तक में टाँग श्रड़ाती है । ह 
फ्रांस में व्यवस्थापक-सभा छोटी-छोटी बातों पर भी मंत्रियों को निकाल देती है। 
इंगलड' में पार्लीमेंट में मंत्रियों से शासन संबंधी हाल जानने के लिए सदस्य सिक़ 
प्रश्न पूछते हैं। मंत्री चाहते हैं तो प्रश्न का उत्तर देते हैं और उत्तर पा कर सदस्य 
चुप हो जाते हैं। फ्रांस में प्रश्न पूछने का ढंग कुछ और ही है | यहाँ मंत्री चाहें अथवा 
न चाहें, जब किसी सदस्य को काई प्रश्न पूछना होता है तब उस के लिए समय निश्चित 
कर दिया जाता है ओर निश्चित समय पर प्रश्न पर चर्चा होती है। उत्तर के बाद सभा से 
इस बात पर मत लिए जाते हैं कि अगर समा मंत्रियों के उत्तर से संतुष्ट हो गई हो तो दसरा 
उस दिन का काम चलाया जाय। अगर सभा दूसरा काम चलाने की इच्छा प्रकट नहीं 
करती है तो मंत्रियों के इस्तीफ़ा दे देना पड़ता है। फ्रांस में मंत्रियों से इस प्रकार के प्रश्न 
सिफ़ शासन का हाल-चांल जानने के लिए ही नहीं पूछे जाते हैं; इस बहाने से वहाँ मंत्रि- 






प्‌ 
मंडलों को गिराने का प्रयत्ञ किया जाता है। इंगलेंड में मंत्री के किसी उत्तर पर तब तक 
चर्चा नहीं हो सकती जब तक चालीस सदस्य मिल कर उस के लिए प्राथना न करे और. 
ऐसी प्रार्थना कभी-कभी ही की जाती है | इंगलेंड' में मंत्रिमंडल और व्यवस्थापक-समा 


"कर, 


की राय में भेद हो जाने पर मंत्रि-मंडल के हाउस आँव्‌ कामन्स को भंग कर के नया 








३ इस पुस्तक का छ्विखते-लिखते ही ऋांस में तीन-चार मंत्रि-संडल बने और बिगड़े । 
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चुनाव कराने का अधिकार होता है, जिस से मंत्रि-मंडल की कॉमन्स पर धाक रहती है। फ्रांस 
म॑ मंत्रि-मंडल प्रमुख द्वारा चेंबर ऑब डेपुणीज़ को बिना सिनेट की राय के, भंग नहीं 
करा सकता। फ्रांस में एक बार मंत्रि-मंडल ने चेंबर के इस प्रकार मंग कराया था उस 
समय इस सत्ता का इतना खुला दुरुपयोग हुआ था कि उस के बाद से, इस सत्ता का 
उपयोग ही अप्रिय हो गया । अस्तु, मंत्रि-मंडल की यह सत्ता फ्रांस में म्ृतप्राय हो गई और 
फ्रांस का मंत्रिमंडल अच्षरशः व्यवस्थापक-सभा के जवाबदार होता है। अ्रगर मंत्रि-मंडलं 
की बात व्यवस्थापक-समा न माने तो व्यवस्थापक-सभा के भंग करा के राष्ट्र से अपने मत 
की सभा चुनने की विनती फ्रांस का मंत्रि-मंडल नहीं कर सकता है | इंगलेंड का मंत्रि-मंडल 
व्यवस्थापक-सभा के सिर पर पैर रख कर राष्ट्र से अपने मत की व्यवस्थापक-सभा चुनने 
की बिनती कर सकता है, क्‍योंकि वह अपने के राष्ट्र के मतदारों के प्रति ज़िम्मेदार मानता 
है। व्यवस्थापक-सभा के मतों पर नियत रहने से फ्रांस का मंत्रि-मंडल इंगलेंड' की तरह 
टिकाऊ ओर जोरदार नहीं होता । एक अँगरेज़ लेखक ने तो यहाँ तक लिख मारा है कि 
फ्रांस मुल्क व्यवस्थापकी सरकार के क़ाब्रिल ही नहीं है। मगर ऐसा कहना उचित नहीं 
हे क्योंकि फांस में बिल्कुल इंगलेड के ढंग की व्यवस्थापकी सरकार न होने पर भी 
व्यवस्थापकी सरकार अवश्य है। मंत्रि-मंडल फ्रांस में अधिक टिकाऊ न होने पर भी वहाँ 
की सरकार बड़ी प्रजा-सत्तात्मक, सस्ती ओर बाअसर है। इस के दो कारण हो सकते हैं--एक 
तो वहाँ इंगलेंड' की तरह हर विभाग में होशियार और दक्ष अधिकारी रहते हैं, जिस से काम 
पर मंत्रि-मंडलों के बदलते रहने पर मी अधिक असर नहीं पड़ता। दूसरे मंत्रि-मंडलों के 
बदलने पर भी बहुत से पुराने मंत्री लौट-फेर कर किसी न किसी विभाग के अधिनायक बन 
कर नए मंत्रि-मंडलों में आरा जाते हैं | उदाहरणार्थ सन्‌ १६३२ ० में ब्रियाँ के राजनीति से 
अलग होने पर फ़ांस में बड़ा दुख प्रकट किया गया था, क्योंकि जब तक ब्रियाँ राजनीति में 
भाग लेता रहा, तब तक फ्रांस में कोई मंत्रि-मंडल उस के बिना पूर्ण नहीं समझा जाता था । 

चेंबर आऑव डेपुटीज़ के देश के रुपए-पैसे की थेली पर क़ब्ज़ा रखने का जिस 
प्रकार विशेष अधिकार है उसी प्रकार सिनेट के भी दो खास अधिकार रक्खे गए हैं। एक 
तो सिनेट को प्रजातंत्र के प्रमुख की राय से चेंबर के भंग कर के नया चुनाव कराने का 
अधिकार है| दूसरा अधिकार अदालती है | जब चेंबर आँव डेपुटीज़ प्रजातंत्र के प्रमुख पर 
देशद्रोह अथवा मंत्रियों पर कुशासन का अपराध लगाता है, तो उन का मुकदमा सिनेट की 
अदालत के सामने पेश होता है| प्रमुख और मंत्रियों के मुक़दमे सुनने के अतिरिक्त जब केाई 
नागरिक या नागरिकों का समूह राष्ट्र के प्रति द्रोह करने अथवा उस के अमन-चैन के भंग 
करने का प्रयत्ञ करता है तो भी प्रजातंत्र का प्रमुख मंत्रियों के हस्ताक्षर से अपना हुक्म 
निकाल कर उन लोगों के मुक्तदमों का विचार करने के लिए सिनेट की अदालत बिठा 
सकता है| सन्‌ श्य८£ ई० और श्य६६ ई० में दो बार इस प्रकार सिनेट की अदालत बैठ , 
चुकी है। हर साल सिनेट अपने सदस्यों में से एक कमीशन चुन लेती है, जो ज़रूरत होने पर 
इस प्रकार के मुक्दमों को जाँच करता है। 


९४ 


यूरोप की सरकारें. 
__स्थानिक शासन ओर नन्‍्याय-शासन 


. 9-स्थानिक शासन 


राजाओं के राज अथवा राजाशाही के ज़माने में फ्रांस सूबों में बैंटा हुआ था। 
काई सूबे छोटे ये, तो कोई इतने बड़े, जिन में आज कल के कई डिपाटमेंट समा जाये। यह 
सूबे पुरानी नवाबी के समय से नवावों के 5 में थे। नवाब मनमाने कर लगाते थे और 
अपनी इच्छानुसार उन का शासन करते और फ़ौज रखते ये अर्थात्‌ यह सूबे एक प्रकार की 
छोटी-छोटी रियासतों की तरह थे। नवाबों को इच्छा होती थी तो राजा का साथ देते थे और 
इच्छा नहीं होती थी तो राजा से बरिंगड़ भी जाते थे। राजा का अपने से उन्हें मिलाए रखने 
में बड़ी दिक़क्कत होती थी। बड़े धीरे-धीरे अपनी नवाबी क्लायम रखते हुए भी आपस में मिल 
कर फ्रांस के एक राष्ट्र बनाने की बात इन लोगों की समझ में आई | जब राजा की ताक़त 
बढ़ जाती थी तब वह कमज़ोर नवाबों के कुचल कर उन के सूबों पर अपने सूबेदार और 
अपनी सत्ता क्रायम कर देता था| राजा के सूबेदारों के ज़मीदारों, तालुक़ेदारों, अमीर-उमरावों, 
महाजनों और पादरियों के ज़रिये से कर लगाने और वसूल करने के अधिकार होते थे | 
अक्सर यह सूबेदार भी इतने बलवान हो जाते थे कि राजा के उन पर दबाव रखना कठिन 
हो जाता था। पीछे बड़ी कठिनाइयों के बाद राजा के चुनें हुए लोगों की सभाएँ इन 
सूबेदारों के शासन में सलाह और मदद करने के लिए क्रायम को जाने लगीं।.... 

. परंतु फ्रांस की क्रांति ने नवाबी के छिन्न-मित्र कर दिया | सब्‌ १८८६ ई० के 
व्यवस्थापक-सम्मेलन ने, जे फ्रांस की राज्य-व्यवस्था की पुनर्घटना करने के लिए बैठा था, 
इस बात का एलान किया, कि “अधिकार और सत्ता का जन्मदाता राष्ट्र है ओर कोई नहीं । 
फ्रास में क़ानून का राज्य ह्टे ओर केाई क़ानून के ऊपर नहीं है |” व्यवस्थापक-सम्मेलन के 
यह भी मय था--और सच्चा भव था--कि बड़े-बड़े सूबे ओर उन पर शासन करनेवाले 
अधिकारी या सुबेदार क्रायम रहे तो | फ्रांस के एक मज़बूत राष्ट्र बनाने के कार्यक्रम में बड़ी 
अरड्चनों का सामना करना पड़ेगा। अस्त, सभा ने पुराने सूबों को मिटा कर ऋरांस का 
लगभग बराबर के ऐसे ८३ भागों में बाँय जिन में स्थानिक जीवन अर्थात्‌ भाषा और रीति- 
रिवाज एक से थे । यहाँ तक कि पुराने सूबों की याद तक मिट देने के लिए देश के इन 
सॉ विभागों के नाम स्थानिक नदियों, पहाड़ों ओर समुद्र के नामों पर रखे गए। इन्हीं 
विभागों को डिपाटमेंट कहते हैं । द का 

. व्यवस्थापक-सभा ने डिपाटमेंट के शासन का भार स्थानिक चुने हुए प्रतिनिधियों 
। उस ने ३६ स्थानिक प्रतिनिधियों की एक कॉंसिल, आठ सदस्यों की एक 
भ्रधिकारी के शासन का काम सौंपा था। परंतु कुछ ही दिनों में मालूम 
गया कि इस प्रकार अधिकार बाँट देने से क्रांस के स्थायी एकीकरण में कठिनाई होगी, इस 
लिए. फ्रांस की उस समय की राष्ट्रीय क्रांतिकारी सरकार का. एक अधिकारी भी 


कु 


डिपार्टमेंट में रक्‍्खा गया। बाद में नेपोलियन ने डिपाटमेंट के चुनाओं के बंद 
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कर दिया और उन का शासन चलाने के लिए अपना एक अधिकारी प्रीफ़ेक्ट रकक्‍्खा | इस 
प्रीफ़ेक्ट के मदद और सलाह देने के लिए उस ने एक कोंसिल भी रक्खी | मगर यह कौंसिल 
बिल्कुल दिखावटी और खिलोना थी क्योंकि उस के सदस्यों को वह खुद उन ज़मीदारों में 
से चुनता था, जो उस की नीति में हाँ में हाँ मिलानेवाले होते थे। सन्‌ श्य३० ई० की 
क्रांति के बाद कोंसिल चुनने का अधिकार फिर डिपार्टमेंट के मतदारों को दे दिया गया | 
मगर फिर भी मत देने का अधिकार सिफ पैसेवालों को रहने से सत्ता पूरी तरह से जनता के 
हाथ में आई। बाद में सन्‌ श्यूथ्य ई० की क्रांति सब के मताधिकार मिल जाने से 
डिपार्टमेंटों की कौंसिलें पूरी तरह से प्रजा की प्रतिनिधि बनीं और सन्‌ श्ए७१ ई० में एक 
कानून बना कर फ्रांस की व्यवस्थापक-सभा ने डिपार्टमेंट के शासन के बहुत-से अधिकार 
दिए जो अभी तक क़ायम हैं । द 

अब हर डिपा्मेंट की राजधानी मे एक आलीशान इमारत पर फ्रांस का तिरंगा 
मंडा लहराता हुआ नज़र आता है ओर इस इमारत पर '्रीफ़ेक्चर' शब्द लिखे होते हैं| यह 
इमारत फ्रांस राष्ट्र या किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती बल्कि डिपाटमेंट की मिलकियत होती 
है| इस में डिपाटमेंट का सब से बड़ा अधिकारी प्रीफ़रेक्ट ओर उस के दफ़्तर रहते हैं । 
इसी में डिपार्टमेंट की कॉसिल का हॉल भी होता है । ः 

प्रीफ़ेक्ट नाम का अधिकारी फ्रांसीसी सरकार का डिपार्टमेंट में प्रतिनिधि होता है। 
पेरिस से आनेवाले सारे सरकारी हुक्‍्मों की तामील उसी के ज़रिए होती है। वह डिपार्टमेंट 
से सेना की भर्ती का ज़िम्मेदार, डिपाटमेंट का खज़ांची और पुलिस का मुख्य अधिकारी माना 
जाता है। कम्यूनों में रक्खी जानेवाली तमाम पुलिस की नियुक्ति वही मंजर करता है। 
डिपार्टमेंट मर के स्कूलों ओर पाठशालाओं की देख-भाल और शिक्षकों की नियुक्ति मी वही 
करता है | दूसरे छोटे-छोटे सरकारी अधिकारियों को भी वही नियुक्त करता है। सरकार का 
डिपार्टमेंट में प्रतिनिधि होने के साथ-साथ प्रीफ़ेक्ट डिपार्टमेंट की कोंसिल का सरकार के प्रति 
एलची समंम्का जाता है। वह स्थानिक कोंसिल का सदस्य और उस का मुख्य अधिकारी होता है 
क्योंकि शासन के ज़रिये उस के हाथ में होने से कोंसिल के सारे काम उसी के द्वारा होते हैं । 
गहमंत्री प्रीफ़ेक्ट को नियुक्त करता है ओर स्थानिक शासन ग्रहमंत्री का विभाग होने से वह 
गहमंत्री के मातहत होता है। मगर दूसरे मंत्रियों के भी डिपार्टमेंट के सारे काम उसी के 
द्वारा कराने होते हैं। अस्तु कोई भी मंत्री उस के किसी काम की रोक-थाम कर सकता 
है। मगर जब तक उस के निकाल न दिया जाय तब तक उस के सिवाय ओर किसी के 
ज़रियि कोई मंत्री डिपाटमेंट में कोई काम नहीं करा सकता | जो सरकारी हुक्म पेरिस से 
प्रीफ़ेक्ट के पास आते हैं, उन में अपनी बुद्धि न घुसेड़ कर उसे जैसे के तैसे पालन करने 
होते हैं | मगर स्थानिक शासन में अपनी बुद्धि चलाने का उसे बहुत कुछ मोक़ा रहता 
है। अदालत में म॒ुक़ादमा चलाने या सरकार में अज्ञी भेजने के अतिरिक्त उस का 
हाथ स्थानिक शासन में कोई नहीं रोक सकता । वही डिपाटमेंट का बजट तैयार करता 
है ओर दूसरा काम-काज कौंसिल के सामने पेश करता है। अस्तु, कोंसिल जे कुछ 
भला-बुरा करती है वह बहुत कुछ उसी पर निर्भर रहता है | डिपाटमेंट की किसी 
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बैठक के एक मास तक बंद करने ओर किसी मेयर के एक मास के लिए बर्खास्त करने 
का अधिकार उसे होता हैं | मेयर जिन पुलिसवालों को रखता है उन की नियुक्ति भी वही 
स्वीकार करता है। बाज़-बाज़ डिपार्टमेंट में बड़ी-बड़ी कम्यूनें और उन के चुने हुए अधिकारी 
मी होते हैं| मगर उन की पुलिस पर भी प्रीफ़ेक्ट का अधिकार होता है। कम्यून 
के अधिकारियों के पास प्रीफ़ेक्ट अपने खुद हुक्म निकाल कर भी तामील के लिए भेज 
सकता है और कम्यून की जिन कारवाइयों के वह गैर-क्रानूनी समके उन के रोक सकता 
है। जब उस के कामों पर कौंसिल में विचार होता हो तब न जा कर दूसरे सब मौक्तों पर 
वह कॉसिल की बैठकों में भाग ले सकता है। डिपार्टमेंट से चुने जानेवाले चेंबर और 
सिनेट के सदस्यों से अच्छा संबंध बनाए रखना पड़ता है क्योंकि उन की ओर गशमंत्री की 
राय पर उस की नोकरी निर्भर होती है| फ्रांस की सरकार का रुझान स्थानिक शासन का 
दायरा दिन-दिन बड़ा करने की तरफ़ है। इस लिए हर तरह से प्रीफ़ेक्ट के स्थानिक नेताओं 
की सलाह से काम करना होता है श्र वह वहाँ नोकरशाही नहीं जमा पाता । 


द कोॉसिल-जनरल--डिपार्टमेंट में प्रीफ़ेक्ट सरकार का प्रतिनिधि माना जाता है 
और उस के मुक़ाबिले में प्रजा के प्रतिनिधि डिपार्टमेंट की 'कौंसिल-जनरल'” के सदस्य होते हैं । 
एक-एक केंटन, से सावंजनिक मत से एक-एक सदस्य कौंसिल-जनरल में चुन कर आता है। 
किसी डिपाटमेंट में कम किसी में अधिक, जितनी जिस डिपा्मेंट में केंटनों की संख्या 
होती है उतने सदस्य उस डिपार्टमेंट की कोंसिल-जेनरल में होते हैं। सदस्य होनेवाला २४ 
बर्ष के ऊपर, डिपार्टमेंट में रहनेवाला और सीधा सरकार को कर देनेवाला होना चाहिए। कुछ 
सरकारी नौकर सदस्य नहीं हो सकते । सदस्यों का चुनाव छः वर्ष के लिए होता है, ओर 
हर तीसरे साल आधे सदस्यों का चुनाव होता है। उन को काई भत्ता नहीं दिया जाता | 
सदस्य बनने की इज्ज़त ही उन के लिए काफ़ी समझी जाती है। यही सदस्य डिपार्टमेंट 
से जानेवाले सिनेट के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। इस के सिवाय राष्ट्रीय राजनीति से 
. इन सदस्यों का दूसरा कोई संबंध नहीं होता। डिपाटमेंट के चुनाव के रूगड़े स्टेट 
कॉसिल' के सामने फ़ैसले के लिए जाते हैं। क्‍ क्‍ हा 

हर साल कॉसिल-जनरल की दो बैठकें होती हैं । दोनों बैठकों का समय क़ानून 
से तय कर दिया गया है--एक का पंद्रह दिन के लिए, दूसरी बैठक का महीने भर के लिए । 
दो तिहाई सदस्यों की लिखित प्रारथेना आने पर प्रजातंत्र का प्रमुख अथवा प्रीफ़िक्ट आठ 
दिन की खास बैठक भी बुला सकते हैं| अगर कौंसिल अपने क्ानूनी समय से अधिक 
बैठे तो ऑीफ़ेक्ट उस के भंग कर सकता है। अगर कौंसिल अपने क़ानूनी कामों से 
आगे बढ़ कर कोई काम करती है तो प्रमुख उस काम को अपने हुक्म से रद्द कर सकता 
है। सदस्यों को काम में लापरवाही करने या समा में ग़ैर-हाज़िर रहने पर दंड भी दिया 
जा सकता है। पहली बैठक में आम शासन के काम-काज का विचार होता है। महीने 
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भर की दूसरी बैठक में प्रीफ़ेक्ट के पेश किए हुए डिपार्टमेंट के बजट और हिसाब-किताब 
पर विचार होता है। इन बैठकों में सदस्यों के प्रीफ़ेक्ट और दूसरे विभागों के मुख्य अधि- 
कारियों से हाल जानने के लिए. ज़बानी और लिखित सवाल पूछने और उत्तर पोने का 
हक़ होता है। देख-माल और पूछ-ताछ करने की ताक़त कॉंसिल को अधिक होती 
है, प्रस्ताव करने की ताक़त कम होती है। जो कर चेंबर आव डेपुटीज़ तय करता है उसी 
के एक भाग का उपयोग करने का अधिकार कौंसिल के होता है। किसी तरह के नए 
कर लगाने का अधिकार कौंसिल-जनरल को नहीं होता है। खर्च करने के बारे में 
भी कौंसिल जो निश्चय करती है उस की मंज़ुरी प्रजातंत्र के प्रमुख के हुक्म से होती 
है। कौंसिल का काम ख़ास कर शासन का निरीक्षण ओर देख-रेख करना माना जाता 
है; शासन का कार्य-क्रम रचना नहीं। कौंसिल अपने-अपने अधिकारियों, स्कूलों और 
अदालतों के काम में श्रानेवाली इमारतों को किराए पर लेने, उन के अच्छी तरह रखने, 
पुलिस की तनख्वाह देने, मतदारों की सूचियाँ बनवाने और छपाने का खच करने, सड़कों, 
रेल, पुल और दूसरे डिपार्टमेंट के सावंजनिक उपयोगी चीज़ों के बनवाने ओर ठीक रखने 
ओर पागलखानों, दवाखानों और ग़रीबों के मदद करने का काम करती है । डिपार्टमेंट के 
खर्च के लिए चेंबर ग्रॉव्‌ डेपुटीज़ जो कर तय करता है उस के कॉसिल-जेनरल ऐों- 
डाइज़मेंटों में बाँठती है। हमारे देश में जो काम जिला बोर्ड करते हैं उन सारे कामों को और 
कुछ ज़िला मजिस्ट्रेट के कामों तथा कुछ और थोड़े-से कामों को फ्रांस में डिपाटंमेंट की 
कौंसिल-जेनरल करती है। कौंसिल की ब्रैठकों के समय के छोड़ कर, ओर सब समय 
प्रजातंत्र के प्रमुख के, कारण बतला कर, कौंसिल के मंग कर देने का अधिकार होता हे । 
कौंसिल राजनैतिक प्रश्नों पर विचार करने के लिए नहीं होती | अस्त, जब कभी कॉंसिल के 
सदस्य किसी राजनैतिक प्रश्न पर गरम होने लगते हैं तो प्रीफ़ेक्ट उन्हें धीरे से कानून की 
याद दिला देता है। फिर भी उस की बात न सुन कर, अगर कौंसिल किसी राजनैतिक प्रश्न 
पर अपना मत प्रगट करती है तो उस से प्रीफ्रेक्ट के काम पर कुछ असर नहीं पड़ता । 
कौंसिल साल भर में बहुत थोड़े से समय के लिए बैठती है । अस्त, वह अपनी ैर-हज़िरी 
में प्रीफ़ेक्ट के सलाह और मदद देने के लिए, अपने सदस्यों का एक कमीशन चुन लेती 
है, जिस की बैठकें हर महीने होती हैं । कहा जाता है कि, “कॉसिलों पर सरकारी अंकुश 
बहुत रहता है; और उन से अधिक काम नहीं लिया जाता है। काशिश करने से यह कॉसिलें 
अधिक काम की बन सकती हैं ।” 

ऐरोंडाइज़मेंट--डिपार्टमेंटों के ऐरॉडाइज़मेंटों में बाँठा गया है। यही ऐरॉडा- 
इज़मेंट ही पुराने ज़िले थे। इन में एक नायब प्रीफ़ेक्ट शासन का काम चलाने के लिए 
रहता है | डिपार्टमेंट की तरह, एक-एक केंटन से एक-एक चुने हुए प्रतिनिधियों की, एक 
कोंसिल यहाँ भी होती है | इस कौंसिल के बजट वगैरह बनाने का कोई काम नहीं करना 
होता । न मालूम हमारे देश के कमिश्नरों की तरह फ्रांस के स्थानिक शासन में यह पाँचवाँ 
पहिया गाड़ी में क्यों लगाया गया है ! बहुत ज़माने से ऐरोंडाइज़मेंटों के तोड़ने की बातें 
होती हैं। मगर शायद स्थानिक जनमत अभी तक इस बात की तरफ़ इतना नहीं हों पाया है 
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कि इस काम में हाथ लगाया जा सके |. 


जनरल' और ऐरोॉडाइजमेंट की कौंसिलों के लिए सदस्य चुने जाते हैं| केटन में एक छोटा 
न्यायालय भी रहता है | 
कम्यन--डिपाट्टमेट नाम के विभागों की जन्मदात्री फ्रांस की।'नेशनल ऐसेबली' 


यह क्षेत्र देश की सरकार का शासन अच्छी तरह चलाने के लिए बनाए गए थे। 

परंतु कम्यून नाम के क्षेत्र भारतीय गाँवों की तरह वे ईंटे और पत्थर हैं जिन से फ्रांसीसी राष्ट्र 
का निर्माण हुआ है | फ्रांस के गाँव और नगर हमारे देश के गाँव और बहुत से नगरों की 
तरह बड़े पुराने काल से चले आते हैं। जो मकान और मोपड़े आजकल दिखाई पड़ते हैं 
वे अधिक से अधिक डेढ़ या दो सौ वर्ष पहले के नहीं होंगे। मगर इन मकानों ओर मोपड़ों 
के स्थान पर दूसरे रहने के स्थान थे; और उन से पहिले और दूसरे। इसी प्रकार और आगे 
खोज करें तो ओर और बहत काल तक पीछे चले जाने पर भी किसी न किसी तरह के 
रहने के घरों का पता चलता है। फ्रांस के लोग बहुत काल से खेती-बारी और पशु-पालन 
का काम करते आए हैं। हमारे देश की तरह उन लोगों के पूवजों ने भी नदी, नालों, 

चश्मों, पहाड़ियों के पास अच्छी सुभीते की जगहें देख देख कर, रहने के स्थान बनाए थे। 
अपनी रक्षा के लिए अक्सर इन रहने के स्थानों के चारों ओर वे पत्थर और चूने की 
चहारदीवारियाँ भी बना लेते थे | सब मिल कर अपने गाँव की समस्याओं पर विचार करते 
ये और मिलकर गाँव की व्यवस्था चलातेथे। हर गाँव में मज़बूत पंचायतें थीं, और 
पंचायती व्यवस्था चलती थी। उसी प्रकार नगरों में भी कारीगरों और दूसरे काम करनेवालों 
नें व्यवस्था चलाने के लिए पंचायतें बना ली थीं। इन्हीं का नाम फ्रांस में पीछे से कम्यन 
प्टा | देश भर में इस प्रकार के हज़ारों कम्यून थे | बारहवीं सदी में किसानों और मजदूरों 
ने जमीदारों और सरदारों की गुलामी से अपने को मुक्त करने के लिए सर उठाया तो देश 
भर में मारकाट छिंड़ गई जो बहुत दिनों तक क्रायम रही | कभी केाई कम्यन जीत कर राजा 
से अपनी व्यवस्था स्वयं चलाने का अधिकार ले लेती थी, तो कभी काई कम्यन हार कर 
औ्रौर भी गुलामी में जकड़ जाती थी | कम्यने अपना शासन चलाने के लिए एक अधिकारी 
भी चुन लेती थीं जिस के वह मेयर कहती थीं । धीरे-धीरे कम्यनों की ताक़त बहुत बढ़ गई। 
अस्तु, चौदहवीं सदी से निरंकुश राजाओं ने उन की ताक़त घठाने के लिए उन पर हमले 
शुरू किए जो अठारवीं सदी तक जारी रहे। पा द 
राज्य-क्रांति के बाद व्यवस्थापक-सम्मेलन के बैठने के समय इन कम्यनों की. 
लक खत्म हो रही थी। परंतु व्यवस्थापक-सम्मेलन ने फांस का राष्ट्रीय जीवन गढ़ने क्‍ 

लिये कम्यूनों को उतना ही जरूरी समम्ला जितना किसी इमारत के बनाने के लिए इटे 
धर होत॑ स्तु, व्यवस्थापक-सम्मेलन ने ऋांस के ४४००० कम्यनों में बाँट देने 
का निश्चय किया। फ्रांस की आबादी के देखते हुए यह संख्या अधिक थी। इस लिए. 
पीछे से संख्या घटा दी गई और अब फ्रांस में क़रीब ३६२२५ कम्यनें हैं। सन्‌ १६१८ ई० 
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में करीब ३६२२६ कम्यूनें थीं जिन में से अधिकतर की आबादी १४०० से कम थी--बहुतों 
की तो ५०० से भी कम थी। ११७ कम्यनें ऐसी भी थीं जिन की आबादी बीस हजार से 
अधिक थी । पेरिस और लिया. नगरों के छोड़ कर दूसरे सारे शहरों की मी कम्यूने हैं। कम्यूनों 
की संख्या आबादी के अनुसार घटती-बढ़ती रहती है। जिन कम्यूनों की आबादी बढ़ 
जाती है वह दो में बट जाती हैं, जिन की कम हो जाती है वह दूसरों में मिल जाती हैं । 
कम्यूनों की हेसियतों में भी बहुत काल से फक चला आता था। पहले “अच्छा कसबा' 
आता था, फिर कस्ब्रा, फिर हाट, ओर हाट के बाद गाँव। व्यवस्थापक-सम्मेलन ने इस 
भेद के भी मिटा दिया और सब कम्यनों की क्रांति के समय की समता” की दुह्मई पर, एक 
हैसियत मान ली गई और सभी कम्यूनों के एक-एक कौंसिल और एक-एक मेयर चुनने का 
ओर बहुत-सा शासन का काम चलाने का एक-सा अधिकार दे दिया गया। सर्व-साधारण 
के स्वतंत्रता और सत्ता देने के जोश में व्यवस्थापक-सम्मेलन ने कम्यूनों के कुछ ऐसे 
अधिकार भी दे दिए, जो वास्तव में राष्ट्रीय सरकार के होने चाहिए थे। उस का नतीजा यह 
हुआ कि उन अधिकारों का दुरुपयाग हुआ जिन को बाद में कन्वेंशन ने रोकने के प्रयत्न 
किए | परंतु वे प्रयक्ष अधिक सफल नहीं हुए। व्यर्थ की गड़बड़ मच गई ओर कम्यूनों का 
भाग्य फिर अथर में लटकने लगा। अंत में नेपोलियन के हाथ में सत्ता आते ही कम्यूनों का 
भी वही हाल हुआ, जो डिपाटमंठों का हुआ । उस ने कम्यूनों की सारी खतंत्रता छीन ली 
ओर मेयर ओर कोंसिल के सदस्यों के वहस्वयं या उस के अधिकारी नियुक्त करने लगे। 
स्वतंत्रता के साथ-साथ उस ने कम्यूनों की समता का भी नष्ट कर दिया। “अच्छे 
क़्स्त्रों' को फिर से जिलाया गया ओर बहुत से कम्यूनों के मेयरों का खिताब बेरन! कर 
दिया गया सन्‌ १८३० ई० कौ क्रांति के बाद फिर से कम्यूनों के जिलाने का प्रयत्ञष शुरू 
हुआ और सन्‌ १८४८ की क्रांति के बाद ६००० की आबादी से छोटी कम्यूनों के मतदारों 
के। अपनी कोंसिल ओर मेयर चुनने के अधिकार मिले। बाद में दूसरे साम्राज्य ने कम्यूनों 
के फिर दबा दिया और तीसरे प्रजातंत्र ने उन के फिर जीवित किया। पीछे से राष्ट्रीय सरकार 
और स्थानिक संस्थाओं के अधिकारों के अलग कर दिया गया ओर तब से पेरिस और 
लियों के नगरों के छोड़ कर फ्रांस मर में कम्यूनों का शासन चलता है । क्‍ 

फ्रांस के हर गाँव, हाट, कस्बे ओर शहर में एक इमारत मिलेगी, जो सब नागरिकों 
की इमारत है। इस पंचायती इमारत में ग़रीब-अमीर सभी जा आ सकते हैं। इसी में 
मेयर की अध्यक्षता में कम्यून की पंचायत बैठती है। कम्यून का चुनाव २१ वर्ष के ऊपर के 
सारे नागरिक दूसरे चुनावों की तरह लगभग उन्हीं शर्तों पर करते हैं। जो आदमी दूसरे 
चुनाओं के लिए. खड़े हो सकते हैं, वह कम्यून के लिए भी खड़े हो सकते हैं। मगर ३६०० 
की आबादी की एक ही कम्यून में बाप, बेटे, दादे, नाती, भाई, बहनेई क्रानून के अनुसार 
एक साथ सदस्य नहीं हो सकते हैं क्योंकि किसी कम्यून के किसी एक कुनबे की चीज़ बना 
देना उचित नहीं समझा गया है। मगर न जाने क्‍यों क्वानून ने घरों के चाकरों के! कम्बून 
के लिए खड़े होने का अधिकार नहीं दिया है। कम्यून की बैठक साल भर में चार बार 
साधारण तौर पर होती हैं। मेयर और प्रीफ़ेक्ट खास बैठक भी बुला सकते हैं। कम्यूनों में 
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जो चर्चा चलती है, वह एक रजिस्टर पर लिख ली जाती है और उस पर सारे सदस्यों के 
दस्तखत रहते हैं। इस कार्रवाई के रजिस्टर ओर बजट के देखने या नकल करने का हक़ 
सर्वंसाधारण का होता है। स्वंसाधारण से कम्यून की कारवाई गुप्त नहीं रक्खी जाती | हर 
नागरिक को कम्यून की कार॑वाई के जानने का अधिकार होता है | कम्यून के उन सब प्रस्ताओं 
पर जो क्वानून के ख़िलाफ़ नहीं होते हैं, अधिकारियों के अमल करना होता है| मगर बहुत 
से प्रस्तावों पर श्रमल करने के लिए प्रीफ़ेक्ट या उन से अधिक ज़रूरी पर सरकार की, और 
उन से भी अधिक ज़रूरी पर व्यवस्थापक-सभा की राय ले लेने की क्रैद रक्‍्खी गई है | कौंसिल 
के अस्पताल वगैरह का हिसाब भी देना होता है ओर सिनेट के सदस्यों के चुनने के लिए 
प्रतिनिधि चुनने होते हैं । 
दूसरे साम्राज्य के ज़माने में निरंकुशता के प्रतिनिधि भेयरों का रोब बढ़ाने के लिए 
उन के चमकोौली-दमकीली पोशाके दी गई थीं। सफ़ेद ज़्री के काम का एक नीला काट 
जिस के कालर पर एक वृक्ष की शाखा का चित्र होता था, एक सफ़ेद जाकेट, एक टोप 
जिस में काले पर लगे होते ही थे और सीप की मूठ की एक तलवार हर कम्यून के मेंबर के 
दी जाती थी। आज कल वह सिफ़ ज़रूरत के वक्त अपनी शक्ति का चिह्-स्वरूप एक तिरंगा 
फटा बाँध लेते हैं| मेयर ओर उस के नीचे काम करने वालों के। कौंसिल के सदस्यों में क्‍ 
से कॉसिल चुनती है। मेयर जनता के लिए कौंसिल की प्रतिमा और कम्यून के लिए सरकार 
की प्रतिमा होता है। वह कम्यून के अस्तावों के कार्य में परिणत करता है, कम्यून के 
नौकरों के नियुक्त करता है, कम्यून की तरफ़ से सब ज़रूरी काग़ज़ों पर सही करता है और 
अगर कम्यून पर काई मुकदमा चलता है, तो उस की तरफ़ से अदालत में हाज़िर होता है। 
वही गाँव में शांति और स्वास्थ्य क्रायम रखने और जान-माल के सुरक्षित रखने का 
ज़िम्मेदार होता है। इस संबंध में वह नियम निकालता है और जो उन नियमों को भंग 
करता है, उस पर अदालत जुर्माना करती है। सड़कों पर पानी छिड़कने, कीचड़ हटाने, 
रास्ते माड़ने, कुत्तों का न छोड़ने, खिड़की से कूड़ा न फेंकने, गाड़ियाँ न भगाने वगैरह के 
बहुत से नियम वह बनाता है। लोगों की ज़िंदगी, स्वास्थ्य, शांति और नींद तक पर वह 
नज़र रखता है। अगर कहीं आग लग जाती है या कभी अहला आ जाता है, तो वह गाँव 
के सब लोगों से मदद लेने का अधिकारी होता है। लोगों के घोड़े, गाड़ियाँ, हथियार सब 
कुछ वह ज़रूरत पड़ने पर माँग सकता है। ऐसे मौक्लों पर वह “जनहित के अवतार” का 
स्वरूप धारण कर लेता है ओर व्यक्तिगत हितों के उस के सामने सिर भुका देना पड़ता है । 
सरकार के के अतिनिधि की हेसियत से वह क्वानूनों का एलान और पालन कराता है | 
अपराधियों के खोजने और पकड़ने में वह न्यायालयें की मदद करता है | काई फ़िसाद हो 
जाय, तो पुलिस, गाँव और जंगलों के चोकीदारों ओर फ़ौज तक के! ज़रूरत होने पर मदद 
लिए बुलवा सकता हे का | विवाह, जन्म, मृत्यु के क्वाग़ज्ञों पर उस की गवाही के दस्तखत 
होते हैं । प्रीकेक्ट की मर्ज़ी से कम्यून अपना बजट भी बनाती है। 
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(३) न्याय-शासन 


शासकी अदालतें ! कोंसिल आब्‌ स्टेट---फ्रांस में जो मुक़दमें सरकारी 
शासन के संबंध में होते हैं उन की सुनवाई न्याय-मंत्री के विभाग के साधारण न्यायालयों 
में नहीं होती है बल्कि गहमंत्री के विभाग की शासकी अदालतों में होती है। फ्रांस में 
सावजनिक क़ानून, जिस से सरकारी शासन की कार्रवाई का संबंध होता है और 
वेयक्तिक-क़ानून, जिस से साधारण -व्यक्तियों के एक-दूसरे से संबंध का ताल्लुक्र होता है, 
दोनों में बहुत भेद माना गया है। नागरिकों के एक-दूसरे से ऋंगड़ों के साधारण न्याय 
की अदालतें तय कर सकती हैं| मगर जो कगड़े नागरिकों और सरकार के शासन में होते 
हैं, जिन में सरकारी अधिकारों पर इमला होता है, उन का फैसला खास शासकी 
अदालतों में होता है। सब से बड़ी शासकी अदालत के 'कौंसिल आऑव स्टेट' कहते हैं । 
इस में मंत्री ओर कुछ दूसरे शासन के बड़े अधिकारी न्यायाधीश का काम करते हैं। 
शासन-संबंधी बातों की यह आखिरी अदालत होती है, श्रर्थात्‌ दूसरी अदालतों में 
मुक़दसा हो चुकने के बाद यहाँ अपीलें आती हैं | शासन-संबंधी जो मामले इस के 
पास सलाह के लिए भेजे जाते हैं उन पर अपनी राय व्यवस्थापक-सभा को भेजना भी इस 
का काम होता है । 


प्रीफेक्ट की कों सिल---कौंसिल आँव्‌ स्टेट के नीचे चार अदालतें होती हैं। 
एक प्रीफ़ेक्ट की कोंसिल”, दूसरी “अपीलों की अदालत”, तीसरी 'सावजनिक शिक्षा की बड़ी 
अदालत”, और चौथी 'हिसाब-जाँच अदालत” * | यह चारों अदालतें आपस में एक-दूसरे 
से नीचे दर्ज की नहीं होती हैं। सब कौंसिल आँव्‌ स्टेट के नीचे होती हैं। प्रीफ़ेक्ट की कौंसिल 
इन सब में ज़रूरी होती है। उस का प्रीफ़ेक्ट से बहुत संबंध रहता है। ऐएरोंडाइज़मेंट और 
कम्यून की कौंसिलों के चुनाव के झंगड़ों का फैसला यह अदालत करती है । सरकार और 
नागरिकों के बीच के सारे झगड़े भी पहले इसी अदालत के सामने लाए. जाते हैं | इस अदा- 
लत के फ़ैसले दूसरी अदालतों से जल्दी हो जाते हैं और उन में साधारण न्याय की अदा- 
लतों से पैसा भी कम खच होता है। इस अदालत के लगभग हर एक फ़ैसले की अपील 
स्टेट कौंसिल में की जा सकती है। प्रीफ़ेक्ट का इस अदालत से संबंध रहता है, मगर उस पर 
उस का कुछ ज़ोर या दबाव नहीं रहता है। इस अदालत के जज स्थायी होते हैं और उन 
में से कम से कम एक को शासन का अच्छा अनुभव होता है। जजों के राष्ट्रीय सरकार 
नियुक्त करती है और उन को किसी अपराध पर ही निकाल सकती है। 
साधारण न्यायाहुय----फ्रांस की सब से बड़ी न्याय की अदालत 'सेसेशन 
के” है | वह पेरिस में बैठती है ओर उस में दूसरे साधारण न्यायालयों से आनेवाली अपील 
सुनी जाती हैं। इस अदालत के नीचे २३ अ्रदालतें अपील सुनने के लिए और होती हैं, 
जिन के हर एक के अधिकार की सीमा में कई डिपाटमेंट आ जाते हैं। उन डिपाटमेंटों के 
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एरॉडाइज़मेंटों के मुख्य नगरों में बैठनेवाली अदालतों की सारी अपील पहले यहाँ आती हैं । 
ऐरॉडाइज़मेंट में बैठनेवाली अदालते केटन के जस्टिस ऑव्‌ दि पीस” की अदालत से 
आए हुए मुकदमे पर विचार करती हैं । राष्ट्र की रक्षा से संबंध रखनेवाले मुकदर्मों का विचार 
सिनेट के सामने होता है। सारे जजों को न्यायमंत्री प्रजातंत्र के प्रमुख के हस्ताक्षरों से नियुक्त 
करता है। और सिवाय “जस्टिस आँव्‌ दि पीस” के--जिन को प्रमुख अपनी इच्छा से 
निकाल सकता है--इन जजों के बिना कसूर के निकाला नहीं जा सकता है । 

जूरी की अदालतें --साधारण अदालतों में फ्रांस में इंगलेंड' की तरह जूरी नहीं 
बैठती । जज ही सारी बातों का फ़ैसला करता है। मगर साल में चार बार हर डिपाटमेंट 
में जुरी की खास अदालतें बैठतीं हैं और उन के सामने फ़ौजदारी के मुकदमे ओर राजनैतिक 
और अखबारी अपराधों की सुनवाई होती है | मुलजिसों के अपराधी ठहराने या न ठहराने 
का पूरा अधिकार जूरी के होता है। जज सिफ़ सज़ा तय करता हैं | 

झूगड़ों को अदालत १--यह अदालत इस बात का फ़ेसला करती है कि कोन- 
सा मक़दसा साधारण न्यायालय में ओर कोन-सा शासकी अदालत में जाना चाहिए | इस 
अदालत के न्यायाधीश तीन स्टेट कौंसिल के चुने हुए प्रतिनिधि और तीन सेशन कोर्ट के 
चुनें हुए. प्रतिनिधि होते हैं और उन का अध्यक्ष बन कर न्यायमंत्री बैठता है। 


६ -राजनितिक-द्ल 


सकी राजक्रांति के बिल्कुल प्रारंभ में ही फ्रांस के राजनैतिक क्षेत्र में एक ऐसा 
दल खड़ा हो गया था जिस का उद्देश्य राजाशाही के नाश कर के फ्रांस में प्रजातंत्र राज्य 
की स्थापना करना था | तब से ऊ्रांस में तीसरे ग्रजातंत्र की स्थापना होने तक राजनैतिक दलों 
का आपस में कगड़ा बराबर इसी एक प्रश्न पर होता था । प्रजातंत्रवादी ओर राजतंत्रवादी 
दोनों में से कोई भी दल कभी इंगलेंड' की तरह एक सुसंगठित और टिकाऊ दल नहीं बना 
सका । मगर जब कभी व्यवस्थापक-सभा के अंदर अथवा बाहर रूगड़ा उठता था तब 
उस की जड़ में खास तोर पर यही एक विचार होता था। प्रजातंत्रवादियों की सन्‌ १७६२ ई० 
श्रौर सन्‌ श्य्धण ई० में जीत होने पर उन्हों ने दोनों बार राजाशाही के हटा कर 
प्रजातंत्र की स्थापना की । उन के स्थापित किए; हुए प्रजातंत्र अधिक दिन तक 
क्रायम न रह सके परंतु प्रजातंत्रवादी अवश्य बढ़े । सन्‌ श्८७१ ई० की 'नेशनल ऐसेबलीः” 
में प्रजातंत्रवादियों की संख्या से राजतंत्रवादियों की संख्या ढाई गुनी के क़रीब 
अधिक थी। मगर जिस प्रकार राजतंत्रवादी असंगठित थे उसी तरह प्रजातंत्रवादी। 
प्रजातंत्रवादी ज़रा राजतंत्रवादियों से कम असंगठित थे; फिर भी उन में तीन 
दल ये | एक प्रख्यात गेंबेय के गरम अजातंत्रवादियों की ठोली थी; दूसरी लूबेट के 
पनुया विश्लों की एक टुकड़ी थी; तीसरे थीयस के मध्यस्थ प्रजातंत्रवादी थे | राजतंत्र- 
_ वादियों के घोर विरोध के खतरे के सामने भी यह लोग आपस में मिल नहीं 
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पाते थे। इसी वजह से सन्‌ श्यूछ३ ई० में थीयस को प्रमुख पद पर से हटा कर 
राजतंत्रवादी माशल मेकमेाहन के प्रजातंत्र का प्रमुख बनाने में राजतंत्रवादी सफल हुए। 

मगर राजतंत्रवादी मी आपस में मेल न कर सके जिस के फलस्वरूप आखिरकार 
प्रजातंत्र की राज-व्यवस्था जैसा प्रारंभ में बताया ही जा चुका है पास हो गई। 
सन्‌ श्य७६ ई० के चुनाव में सिनेट में राजतंत्रवादियों की बहुसंख्या आई और वह 
सन्‌ श्यूयर तक क्रायम रही । मगर चेंबर आऑँव डेपुटीज़” में शुरू ही से प्रजातंत्रवादी 
राजतंत्रवादियों से दुगने थे। पहले तो राजतंत्रवादी यही झुवाब देखते रहे कि प्रजातंत्र को 
उखाड़ कर वे फिर से राजाशाही क्रायम कर भकेंगे। उन में से कितने द्वी लोगों ने 
इस के लिए बहुत-सा प्रय्ष भी किया । मगर बाद में धीरे-धीरे वे ठंडे पड़ 
गए। कुछ तो उन में से प्रजातंत्र के पक्षपाती बन गए और शेष राजतंत्रवादी 
न बन कर अनुदार कहलाने लगे । चेंबर के प्रजातंत्रवादी दलों में से गेंबेटा 
का सब से बड़ा दल उस के मरने के बाद प्रजातंत्रवादियों से अलग हो कर गरम दल 
कहलाने लगा | सन्‌ श्यूम% ६० के चुनाव में इस दल के १५० सदस्य चेंबर में 
चुन कर आए, थे जिन की बिना सहायता के ग्रजातंत्रवादियों के सरकार पर क़ब्ज़ा रखना 
असंभव हो गया। अस्त, इस के बाद से फ्रांस में अनुदार दल, गरम दल, ओर प्रजा- 
तंत्रवादी दल--तीन दल हो गए.। किसी भी एक दल को चेंबर में बहु-संख्या नहीं मिलती 
थी । कभी दोनों प्रजातंत्रबदी दल मिल कर अनुदार दल के विरुद्ध मंत्रि-मंडल बना 
लेते थे; तो कभी एक प्रजातंत्रवादी दल अनुदार दल से मिल कर दूसरे प्रजातंत्रवादी 
दल के विरोध में मंत्रि-मंडल बना लेता था | इसी प्रकार बहुत दिनों वक काम चलता 
रहा | जब-तब एक ही दल का मंत्रि-मंडल बनाने के भी प्रयतज्ञ किए गए, मगर ऐसे 
मंत्रिमंडल अधिक दिन तक न चल सके | कः 

पिछली सदी की फ्रांसीसी दलबंदी की टेढ़ी-मेढ़ी- पा्डंडी की अधिक खाक न 
छान कर हम इस सदी के प्रारंभ में फ्रांस के चेंबर आँव डेपुटीज़ के राजनैतिक दलों पर 
नज़र डाले तो हमें पिछले समय के अनुदार ओर ग्रजातंत्रवादियों के झगड़ों के मुख्य 
कारण मिट जाने से इन नामों के इस सदी में कोई दल नहीं मिलते । जो थोड़े-बहुत 
सदस्य अब तक अपने के यह पुराने नाम देते थे उन के लिए भी उन नामों का अर्थ 
अब वह नहीं था जो पिछली सदी में किया जाता था। उदाहरणार्थ इस सदी के अनुदार 
दल में राजाशाही के पक्तपाती बिरले ही थे, या काई थे तो उन की बातों की उतनी ही 
क़दर की जाती थी जितनी अफ़ीमचियों की | उसी तरह अपने के 'प्रजातंत्रवादी' के नाम 
से पुकारनेवालों में अनुदार' ओर दूसरे हर क्रिस्म के विचारों के आदमी मी ये । 
यूरोप का पिछला महासमर शुरू होने पर चिंबर आँव्‌ डेपुटीज्ञ! में राजाशाही क्रायम 
करने का अब तक स्वप्न देखनेवाले 'राजाशाही दल” के सदस्यों की संख्या कुल 
छुत्बीस थी | 

दूसरा दल अपने के उदार दल” के नाम से पुकारता था | इस दल का जन्म 
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सन्‌ १६०१ ई० में धार्मिक संस्थाओं ओर प्रजातंत्र-विचारों के संघर्ष के कारण हुआ था। 
इस का उद्देश्य धार्मिक संस्थाओं ओर प्रजातंत्र में मेल कराना था। अस्त, यह दल उन 
कानूनों का विरोध करता था जो धामिक संस्थाओं पर हमला करने के लिए बनाए, जाते थे | 
इस दल के सदस्य अधिकतर पैसेवाले ही होते थे इस लिए यह दल मालदारों की मिलकियत 
के अधिकारों को मज़बूत करने के लिए क्वानून बनाने का पक्षपाती भी था | मगर समाज- 
वादियों की होड़ में चुनाव में मज़दूरों के मत लेने के लिए यह दल मज़दूरों की कम से कम 
मज़दूरी कानूनन तय करने, उद्योग-संघों" और श्रमजीवियों के सामाजिक बीमे* का हामी 
भी था। सन्‌ १६१४ ई० के चुनाव में इस दल का समाजवादी दल से एक लाख मत 
अधिक मिले | मगर इस दल के मत देश भर में बिखरे होने के कारण ३४ से अधिक 
इस के प्रतिनिधि चेंबर में नहीं जा सके | 'समानवादी दल” के मत उद्योग-धंधों 
स्थानों पर इकट्ठे होने से उन के १०२ सदस्य चुने गए । स्वभावतः “उदार दल” 
अनुपात-निर्वाचन का पक्तपाती था ओर समाजवादी' उस का विरोधी । 

'राजाशाही दल, 'उदार दल” और समाजवादी दल” के सिवाय सन्‌ १६०० ई० 
के चेंबर में एक और भी दल बैठता था जिस के “संघ दल” कहते थे | अपनी भाषा में उसे 
संघ न कह कर हम 'पिटारा दल” कह ले तो भी अनुचित न होगा यह दल पूरा भानमती 
का पिठारा ही था। इस दल में ऐसे सब तरह के लोगों के लिए जगह थी जिन का उद्देश्य 
फ्रांसीसी-म्जातंत्र की, भूत और भविष्य के स्वप्न देखनेवाले दलों के ऊट्पटांग हमलों से रक्षा 
करना था। इस दल का संगठन बहुत मज़बूत था। लगमग पंद्रह वर्ष तक फ्रांस 
के सारे मंत्रि-मंडल इसी दल में से बने ओर फ्रांस-सरकार कौ नीति बिल्कुल इसी दल के 
हाथ में रही | इस संघ में एक प्रगतिशील प्रजातंत्रवादी दल” था जिस का नेता पॉल 
डेशानेल था| उस में अधिकतर मध्य श्रेणी ओर खाते-पीते घरों के लोग थे, जो फ्रांस 
की क्रांति की घोषणा में जिन व्यक्तिगत अधिकारों की घोषणा की गई थी---खास कर 
मिलकियत के अधिकारों की--उन पर ज़ोर देते थे | दूसरे कई तरह के विचारवालों का 
एक “गरम दल” था जिस के सदस्य आम तौर पर अपने को गेंबेटा के सच्चे अनुयायी 
कहते थे | इन की संख्या संघ में सब से अधिक थी; इस लिए वही अधिकतर संघ की नीति 
निश्चय करते थे । प्रख्यात फ्रांसीसी नेता क्लेमांसा, कोंबर ओर केलौ इसी गरम दल के 
थे। संघ में तीसरा एक गरम समाजवादी दल” था; जो पेदावार के सारे जरियों और राष्ट 
की सारी संपत्ति पर सरकार का क़ब्ज़ा अर्थात्‌ खालिस समाजवादी-कार्यक्रम का पक्षपाती 
था। इस में ब्रियाँ, मिलारांड, ओर विवयानी जैसे प्रमावशाली नेता शामिल थे। 
धामिक संस्थाओं के विरोध और उन की ताक़त घटाने का प्रश्न जब तक फ्रांस में ज़ोर 
पर रहा तब तक यह सब दल मिलें रहे, ओर 'भानमती का पिठारा? काम चलाता रहा। 
सब ने मिल कर।धार्मिक संस्थाओं के पंजों से फ्रांस की सरकार को मुक्त किया, पाखंडी 
पंथों को देश से निकाला ओर धार्मिक शिक्षा के साधारण शिक्षा से अलग किया | मगर 
जब आमदनी पर कर, चुनाव का ढंग इत्यादि रचनात्मक कार्यक्रम के सामाजिक प्रश्न 
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खड़े होने लगे तब भानमती के इस पिठारें में से निकल-निकल कर यह विभिन्न 
मंडलियाँ अपने-अपने आर्थिक हितों ओर सामाजिक विश्वासों के अनुसार झगड़ने लगीं | 
फ्रांस का चेंबर आऑवू डेपुटीज़' दलबंदी का अखाड़ा बन गया । मंत्रि-मंडल जल्दी-जल्दी 
बनने और मिटने लगे | इतने में इत्तफ़ाक से यूरोपीय महासमर छिड़ गया और सारे विभिन्न 
दल आपस की नोंच-खसोंट भूल कर देश की रक्षा के गंभीर विचार में पड़ गए । 

युद्ध शुरू होने पर विवयानी प्रधान मंत्री था | समाजवादी लड़ाई में देश का साथ 
देंगे या नहीं इस में शुरू में कुछ शंका थी, क्योंकि एक बढ़े समाजवादी नेता ज़ौरे ने युद्ध 
छेड़ने का विरोध करने के लिए आम हड़ताल करने की घोषणा की थी। मगर जब यह 
पता लगा कि फ्रांसीसी सरकार के युद्ध रोकने के सारे प्रयत्ञ निष्फल हो चुके हैं ओर जरमनी 
बेलजियम ओर फ्रांस पर हमला करनेवाला है तो फ्रांस के सब दल मिल कर एक हो गए 
ओर सब राष्ट्र के बचाव की फ़िक्र में लग गए.। फ्रांसीसी सेना की थोड़ी-सी हारें होते ही 
विवयानी ने एक नए. मंत्रि-मंडल की रचना की जिस में डेलकासे, ब्रियाँ, मिलारांड जैसे 
प्रभावशाली लोगों को उस ने शामिल कर लिया । सम्मिलित समाजवादी दल” के दो प्रति- 
निधि गेस्डे ओर सेंबा भी उस में शामिल हुए.। फ्रांस के लिए. ऐसा मिश्रित मंत्रि-मंडल 
काई नई बात नहीं थी क्‍योंकि वहाँ ऐसे मंत्रि-मंडल हमेशा ही बनते रहते थे | मगर इंगलेंड 
के मिश्रित युद्ध-मंत्रिमंडल से नो महीने पहले ही फ्रांस ने युद्ध-मंत्रिमंडल बना लिया था। 
एक साल से कुछ अधिक समय बीत जाने पर समाजवादियों ने इस मंत्रिमंडल का विरोध 
शुरू किया जिस से इस मंत्रिमंडल के हट जाना पड़ा | फिर ब्रियाँ ने प्रधान मंत्री बन कर 
देश भर के अच्छे-अच्छे आदमियों के ले कर तेईेस आदमियों का एक बड़ा मंत्रि-मंडल 
बनाया जिस में सब दलों के बुद्धिमान लोग और छः भूतपूर्व प्रधान मंत्री थे। समाजवादी 
सदस्यों ने इस मंत्रि-मंडल पर भी शुरू से ही हमले शुरू किए क्‍योंकि उन को यह बात 
पसंद नहीं थी कि युद्ध-संबंधी बातें उन्हें न बताई जायें ओर वे आँखें मींच कर मंत्रि-मंडल 
के लिए मत देते जाये । अस्त, कुछ ही महीने में इस मंत्रि-मंडल के भी इस्तीफ़ा देना 
पड़ा | ब्रियाँ ने फिर प्रधान-मंत्री बन कर अब की बार दस आदमियों का एक मंत्रि-मंडल 
तैयार किया ओर उस ने युद्ध-संचालन का भार एक युद्ध-मंडल” पर रख दिया जिस में 
प्रधान मंत्री, परराष्ट्र-मंत्री, अर्थ-सचिव, युद्ध-सचिव, जलसेना-सचिव, अख्रशासत्र-सचिव, और 
युद्धःसचिव तथा उद्योग-सचिव रक्‍्खे गए थे। मार्च सन्‌ १६१७ तक इस मंत्रि-मंडल ने काम 
चलाया और फिर इस को भी इस्तीफ़ा दे देना पड़ा | बाद में कई मंत्रिमंडल आए और गए 
और काफ़ी गड़बड़ी रही | अंत में फ्रांस के प्रचंड राजनीतिज्ञ क्लेमांसा ने प्रधान मंत्री बन 
कर एक मंत्रि-मंडल की रचना की जो सब तरफ़ के हमले मेल कर भी युद्ध के बाद शांति 
होने तक क्रायम रहा | 

युद्ध-काल में सब का ध्यान युद्ध में लीन रहने के कारण फ्रांस में नए दल खड़े 
नहीं हुए.। लोगों का ख्याल था कि लड़ाई के बाद पुराने दल फिर अपने-अपने रास्ते पकड़ेंगे 
अगर लड़ाई जल्द ही खत्म हो गई होती तो शायद ऐसा होता भी। मगर वर्षों तक खून 
की नदियाँ बहने का नज़ारा देख चुकने के बाद फ्रांसीसियों को पुरानी दलबंदी की बातें 
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तुच्छु लगने लगीं और लड़ाई के बाद उन्हीं पुराने विचारों और कार्यक्रमों पर पुराने दलों 
का फिर खड़ा होना नामुमकिन हो गया। जिन दलों ने पुराने विचारों पर फिर से खड़े शैने 
की केशिश की उन्हें ज़्यादह कामयाबी नहीं मिली । गरम समाजवादी दल” तो बिल्कुल 
_ शायब ही हो गया क्‍योंकि इस दल के लोग सिवाय धार्मिक संस्थाओं के विरोध के ओर 
किसी मामले में कभी एक मत के नहीं रहते थे। अस्त, धामिक प्रश्न सामने न रहने पर वे 
लोग लड़ाई के वाद ब्रिखर कर दूसरे दलों में जा मिलें। अपने पुराने कार्य-क्रम पर खड़े 
होने में सब से अधिक सफलता एक सम्मिलित समाजवादी दल' का ज़रूर मिली । अगर 
उस के कुछ जेशीले सदस्यों ने उद्योग-धंधों में हड़तालें करा-करा कर एकदस “मज़दूर पेशा- 
शाही का निरंकुश राज्य! स्थापित करने का व्यर्थ प्रयल् कर के जनता के नाराज़ न कर 
दिया होता तो इस दल को ओर भी अधिक सफलता मिली होती । शांति स्थापित हो जाने 
के बाद कई नए दल खड़े हुए। एक का नाम “नह प्रजासत्ता! था। यह दल प्रणातंत्र 
के प्रमुख और मंत्रियों के अधिकारों के कम करने ओर व्यवस्थापक-सभा के अधिकारों को 
बढ़ाने का विरोधी, घारासभा ओर कार्य-कारिणी की सत्ताओं के बिल्कुल अलग-अलग कर . 
देने ओर सरकार के काम के अधिक सीधा ओर सरल कर देने का पत्तपाती था, ओर बोल्शे- 
विज्ष्म का घोर विरोधी था | दूसरा एक दल अपने के “चौथा प्रजातंत्र' के नाम से पुकारता 
था। यह देश के सारे राजनैतिक ओर आधिक जीवन को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट देने का _ 
कार्य-कम गढ़ कर लाया था। तीसरा एक राष्ट्रीय प्रजातंत्र संघ दल” था जिस में पिछले 
पिठारे की तरह सब कुनब्रों के लोग थे यह दल बोल्शेविज््म का विरोधी और समाज में शांति _ 
ओर स्थिरता, धर्म से शिक्षा को अलग करने, देश में मेल रखने, ओर लीग आव्‌ नेशंस 
का साथ देने का पक्तपाती था | सब तरह के गरम विचारवालों के मेल से एक चोथा 
प्रजासत्तात्मक ग्रजातंत्र-संघ दल? मी बना था, जो बोल्शेविज््म ओर अनुदार-विचार 
दोनों का विरोधी एक बड़ा प्रजासत्तात्मक दल बनना चाहता था। मगर उस के कार्य- 
क्रम का अधिकतर भाग राष्ट्रीय संघ! ओर 'सम्मिलित समाजवादियों' में बढ जाने के 
कारण वह उतना ज़ोरदार नहीं बन सका और इस लिए वह बीच का रास्ता छोड़ कर 
अधिक गर्भा को तरफ़ चल पड़ा है। सन्‌ १६१६ के चुनाव में बोल्शेविज्ष्म के विरुद्ध 
हवा बहने से समाजवादियों की बहुत हार हुई ओर राष्ट्रीय-संघ दल” का हर जगह . 
तूती बोल उठा | अस्त, लड़ाई के बाद फ्रांस में नए दलों ने उठ कर लड़ाई के पहले के 
दलों को या तो मिटा दिया या बिल्कुल बेकार कर दिया | गरम समाजवादी दल” लुप हो 
गया और समाजवादी बिचारों के लोग संगठित होने और क्रांतिकारी समाजवाद और 
बोल्शेविज़््म की तरफ़ झुकने लगे तथा शांति और क्रायम सामाजिक जीवन की स्थिरता 
चाहनवाला ने अच्छी तरह संगठित हो कर सामाजिक क्रांति की की ओर देश को ले जाने- 
वाला का सामना किया 
फ्रांस में इंगलंड ओर अमेरिका की तरह ऐसे बड़े-बड़े राजनैतिक दल नहीं हैं, जिन 
की देश भर में संगठित शाखाएँ फैली हों और जिन के कटे-छुटे कार्यक्रम हों | बहाँ के लोग 
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अपनी तबीयत ओर रुकान के अनुसार प्रभावशाली नेताओं के साथ हो जाते हैं और जब 
तबीयत ओर रुफान बदल जाती है तब अलग हो जाते हैं। वहाँ के राजनैतिक दल देश 
भर में न फेल कर व्यवस्थापक-सभा में ही रहते हैं ओर अधिकतर चुनावों के बाद 
बनते हैं। सम्मिलित समाजवादी दल” और उदार दल' के सिवाय दूसरे राजनैतिक दलों 
का न तो कोई संगठन है ओर न उन में कोई व्यवस्था ही है । व्यवस्थापक-सभा के लिए 
उम्मीदवार अपने आधार ओर बल पर खड़े हो जाते हैं ओर अपने चुनाव का प्रबंध खुद 
ही कर लेते हैं| कभी-कभी ही चुनावों में राष्ट्रीय प्रश्नों का विचार रख कर मत दिए जाते 
हैं, आम तौर पर निजी ओर स्थानिक विचारों ही का मत देने में ख्याल रहता है | इंगलेंड' 
और अमेरिका की तरह फ्रांस में दल बनने की अभी कोई आशा भी नहीं की जा सकती। 
फ्रांसीसियों की अंग्रेज़ों की तरह क्रियात्मक बुद्धि ओर अमली स्वभाव नहीं है। वे आदर्श- 
वादी, काल्‍्यनिक ओर दिलचले स्वभाव के होते हैं | जिन सिद्धांतों को वह आदर बना लेते 
हैं उन से बस चिपक जाते हैं ओर उन को ज़रा भर भी छोड़ना या उन पर सममोौता करना 
पसंद नहीं करते हैं। अस्त फ्रांस में बहुत-से छोटे-छोटे दल बनते रहते हैं। फ्रांसीसियों 
में भाव॒कता प्रधान है | राजनैतिक मामलों में भी वह विचारशीलता से भावुकता हीं को 
अधिक काम में लाते हैं। चुनाव में खड़े होनेवाले उम्मीदवारों के एलान भी सिद्धांतों की 
व्याख्या ओर भावुक बातों से भरे होते हैं। देश की हल की राजनैतिक समस्याश्रों का 
उन में बहुत कम जिक्र होता है । एक तो फ्रांस का चुनाव का ढंग भी छोटे-छोटे दलों को 
बनने में सहूलियत देता है, दूसरे फ्रांस में व्यवस्थापक-सभा की समितियों को इतनी ताकत 
रहती है कि मंत्रि-मंडल व्यवस्थापक-समा पर इंगलेंड' की तरह अपनी धाक नहीं जमा पाता 
है | तीसरे फ्रांस में सवाल पूछ कर मंत्रियों को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर देने का सदस्यों 
को अधिकार होता है। इन सब कारणों से क्रास में टिकाऊ मंत्रि-मंडल और उन के 
परिणाम-स्वरूप सुसंगठित राजनैतिक दल नहीं बन पाते। इंगलेंड की तरह दो दल फांस 
में इतिहास के कारण नहीं बन सके। प्रजातंत्र स्थापित हा जाने के बाद फिर सत्ता एक 
बार भी राजतंत्रवादियों के हाथ में आ जाती तो वह अवश्य ही प्रजातंत्र को ख़त्म कर के 
फिर राजाशाही कायम कर देते । अस्त, 'हांस में लोगों ने राजाशाही को एक बार दफ्‌न 
कर के फिर राजतंत्रवादियों की कभी सत्ता नहीं लेने दी। किसी न किसी ग्रजातंत्रवादी दल 
को ही लोग मत देते रहे | ग्रजातंत्रवादी दलों की ही संख्या फांस में बढ़ती रही है, इंग- 
लेंड की तरह एक के बाद दूसरे दल के हाथ में सरकार नहीं आई। इंगलेंड के राज- 
नीतिन्न हमेशा से कहते हैं कि बिना दो सुसंगठित दलों के किसी देश में व्यवस्थापकी प्रजा- 
सत्तात्मक सरकार का कायम होना असंभव है; परंतु फांस में दो सुसंगठित दल न होने पर 
भी व्यवस्थापकी प्रजासत्तात्मक सरकार काम करती है। द 








१-राज-व्यवस्था 
मेडीटेरेनियन सागर में एक लंबे बूट जूते की तरह घुसे हुए, फ्रांस के दक्षिणी, 


कि 


यूरोपीय देश, इटली की पुरानी राज-व्यवस्था बेलजियम ओर फ्रांस से मिलती-जुलती 
थीं | सच तो यह है कि वह बिल्कुल फ्रांस की नकल थी। इस देश की राज-व्यवस्था के 
विकास का अध्ययन और लड़ाई के बाद उस के राजनैतिक रुफान का अध्ययन बड़ा 
रोचक है। बहुत दिनों तक इटली निर्जीव, निकम्मा, आपस की फूट ओर कुशासन से 
जज॑रित था| मिलान, टस्कनी और मोडेना के धनधान्य-पूर्ण भाग पर आस्ट्रिया का राज्य 
था; पर्मा, नेपल्स ओर सिसली पर स्पेन साम्राज्य का अधिकार था। बाक्ली भाग छः 
स्वतंत्र रियासतों में बटा हुआ था। एक सारडीनिया की रियासत थी जिस में सारडीनिया 
का जज़ीरा, पीयडमोंट और नाम के लिए सेवॉय और नीस भी शामिल थे । दूसरी भी धर्मा- 
घिराज पोप की रियासत थी ओर लूका ओर सेनमेरिनों की दो छोटी-छोटी रियासतें भी थीं | 
वेनिस जेनेआ की दो पुरानी रियासतें अलग थीं। इन सब में एक सारडीनिया की रियासत 
मं तो कुछ जीवन की कलक दिखाई देती थी; बाक़ी सब जगह निर्जीबिता, अत्याचार, 
अंधाधुंध ओर अन्याय का बाज़ार गर्म था। विश्वविजयी नेपोलियन ने जब इटली 
में प्रवेश किया तो उस की तेज़ तलवार के सामने एक-एक कर के; लगभग इन सभी 
कमज़ोर रियासतों के हार माननी पड़ी । बहुत काल के बाद इटली का लगमग 
पूरा भाग एक असर के नीचे आया । एक विदेशी की तलवार के नीचे ही सही मगर इटली 
एक तो बना । गुलामी में इटली एक बन सकता है तो स्वतंत्रता में मी बन सकेगा इस बात 
पर विचार करने के लिए साधारण लोगों को एक जीती-जागती मिसाल तो मिली । मगर 
नेपोलियन ने इटली को जीत कर एक ही नहीं किया उस ने वहाँ फ्रांस की राजक्रांति से 
उतन्न हुईं राज-ब्यवस्था भी क्रायम की | कई जगह पर उस ने फ्रांस के नमूने पर प्रजातत्र 
रियासते भी खड़ी कीं; जिन का काम चलाने के लिए दो सभा की व्यवस्थापक-समाएँ 
ओर डाइरेक्टरी बना दी गई थीं। फ्रांसीती स्थानिक शासन और न्याय-शासन का तरीका 
टली म॑ भी जारी किया गया जो अब तक इटली में चला जाता है। मगर नेपोलियन की 


नी के हार होते ही उस का इटली का साम्राज्य भी बा लू के महल की तरह गिर पड़ा 
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ओर फिर इटली में वही पुरानी रिबासते--मुर्दों की भाँति कब्र में से निकल कर-- 
खड़ी हो गइ । इटली देश के फिर छोटे-छोटे टुकड़े हो गए। वियाना की कांग्रेस में 
इटली को दस रियासतों में बाँठ दिया गया ओर उस के बाद लगभग पूरा देश सीधे या 
ठेढ़े तोर पर आस्ट्रिया के असर में आ गया। सारडीनिया में विक्टर ऐमोनुयल की एक 
इटेलियन रियासत रह गई थी, उस ने भी आस्ट्रिया से सदा के लिए दोस्ती की संधि कर 
ली मगर नेपोलियन के ज़माने में इटली का एकीकरण और उस में प्रजासत्तात्मक 
संस्थाओं की बाढ़ देख चुकनेवाले इटली देश को भविष्य में 'एक और स्वाधीन' इय्ली 
राष्ट्र का स्व॑श्न दीखने लगा था | 

सन्‌ १८१४ से श्य४८ तक इटली आस्ट्रिया के चाणक्य मेटरनिख्र की निरंकुश 
नीति का शिकार रहा। देश मर की किसी रियासत में कोई निश्चित राज-ब्यवस्था, 
व्यवस्थापक-सभा या और किसी क्रिस्म के प्रजासत्तात्मक्त शासन के चिह्ू नहीं थये। 
सन्‌ श्यूर० ई० में नेपल्स म॑ क्रांति हो जाने से वहाँ के राजा फ़र्डीनिंड ने और उसी 
प्रकार सन्‌ १८२१ में, पीयडमोंट में क्रांति हो जाने से, वहाँ के राजा ने इन रियासतों में 
प्रजासत्तात्मक राज-व्यवस्था मंज़र कर ली थी। मगर प्रजा के नेता आपस में मेल न कर 
सके जिस से यह आंदोलन विफल हो रहा | आस्ट्रिया के इशारे पर उठती हुई प्रजा का 
सिर कुचल दिया गया। इसी प्रकार सन्‌ १८३१-३२ में मोडेना, पर्मा और पोष की 
रियासतों में भी उत्तात खड़े हुए थे, जिन में काफ़ी उगती हुई राष्ट्रीया की झलक थी। 
सगर उन को भी आस्ट्रिया की मदद से दबा दिया गया था। इव्ली का क्रांतिकारी दत् 
देश को आस्ट्रिया के पंजे से क्रांति द्वारा मुक्त कर के एक राष्ट्र बनाने की बहुत दिनों से 
तैयारी कर रहा था। ग्रख्यात मेज़िनी के यंग इटली अख़बार ने बहुत-से नौजवानों के 
दिल और दिमाग़ क्रांति के लिए तैयार कर दिए थरे। देश-भक्त आनेवाली क्रांति की ओर 
आशा की आँखों से देख रहे थे। सन्‌ श्य४६ ई० में पोप ने अपनी रियासतों में प्रजा को 
बहुत-से अधिकार दिए और पीयडमोंट ओर टस्कनी की रियासतों ने भी उस का फ़ौरन 
अनुकरण किया। सन्‌ श्यथ८ ई० में नेपल्स में फिर क्रांति हो गई ओर वहाँ के राजा 
फ़र्डीनिंड को अपने वाप की तरह मजबूर हो कर प्रजा के अधिकार देने पड़े | प्रजा की चुनी 
हुई एक प्रतिनिधि-सभा और राजा की नियुक्त एक पीयस की सभा को व्यवस्थापक-सभा 
माना गया। टस्कनी के राजा ने भी पाँच दिन बाद इसी तरह की राज-व्यवस्था 
अपनी प्रजा को दे दी | स्व॒रिनं की म्यूनिसिपेलिटी ने पीयडमोंट के राजा चाल्स एलबट 
के पास एक ग्रार्थना-पत्र, जिस पर बहुत-से अमीरों, सरदारों ओर सरकारी अफ़रसरों के 
हस्ताक्षर थे ओर जिस में एक ग्रजासत्तात्मक राज-व्यवस्था की माँग की गई थी, भेजा था । 
एलबट ने उस पर खब विचार कर के मंत्रियों ओर अधिकारियों की सभा में कहा कि, राज्य, 
शजछनत्र ओर धर्म की खेर ! मेरा विश्वास हो गया है, ओर इसी में है कि प्रजासत्तात्मक 
राज-व्यवस्था जल्दी से जल्दी क्रायम कर दी जाय |! दूसरे ही दिन इस घोषणा का 
एलान कर दिया गया और राज-व्यवस्था तैयार करने के लिए एक कमीशन बैठा दिया 
गया। इस कमीशन ने फ्रांस की सन्‌ श्य३० ई० की राज-व्यवस्था को नमूना भान कर 
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उसी ढंग की एक राज-व्यवस्था गढ़ कर शीत्र्‌ ही तैयार कर दी। देश की मूल 
राज-व्यवस्था) के नाम से ४ मार्च सन्‌ १८४८ ई० को इस राज-व्यवस्था की घोषणा हुई 
जो इटली के संयुक्त राज्य की राज्य-व्यवस्था का आज तक आधार है। इसी बीच में लुई 
क्रिलिप के राज्यच्युत हो जाने, जर्मनी में क्रांति होने और मेटरनिख के पदच्युत होने की 
खबरें आई जिस से इटली में उत्साह की लहर उठ खड़ी हुई | पोष ओर नेपल्स के राजा ने 
प्रजा के दबाव से उत्तरी इटली की रियासतों को आस्ट्रिया के बंधनों से मुक्त करने के लिए 
मेनाए' भेजी | ऐसा मालूम होने लगा मानो पीयडमोंट के राजा चाल्स एलबट के नेतृत्व 
में स्त्रीकार कर के इटली ने एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करके एक राष्ट्र हो जाने का निश्चय 
कर लिया हो | जुलाई मास में नेपल्स में प्रजासत्तात्मक राज-व्यवस्था क्रायम हो गई और 
सन्‌ १८४६ ई० की फ़रवरी में पोप और उस की प्रजा में रगड़ा हो जाने पर रोम में भी 
एक पार्लमेंट बन गई और रोम को प्रजातंत्र करार दे दिया गया । मगर अचानक ही 

नेपल्स के राजा ने लड़ाई से हाथ खींच लिया ओर नेपल्स की प्रजासत्तात्मक राज-व्यवस्था ._ 
को खत्म कर दिया जिस से सुधारकों की शक्ति क्ञीण हो गई | निरंकुश राजा किस समय क्यो 
करेगा कोई कह नहीं सकता ? तुलसीदास की 'जानि न जाय निशाचर माया” निरंकुंश 
शासन के लिए बिलकुल ठीक उतरती है | नेपल्स, आस्ट्रिया ओर फ्रांस की सहायता ले कर 
पॉप ने भी रोम के प्रजातंत्र को खत्म करके फिर से अपना निरंकुश शासन क्रायम कर 
लिया । उत्तर और मध्य देश की उठती हुई रियासतों को एक-एक कर के आस्ट्रिया ने दबा 
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दिया और फिर से वहाँ आस्ट्रिया का अ्रखंड आतंक क्रायम हो गया । निरंकुशता के राक्षस 
ने प्रजा की स्वाधीनता को कुचल कर फिर अपना माया-जाल बिछा दिया ओर प्रजा के 
अधिकारों के पत्षयाती निराश और दुखी हो कर इधर-उधर तितर-बितर हो गए। एक 
पीयडमोंट की रियासत में अवश्य स्वाधीनता की कुछु कलक अब तक दिखाई देती थी। 
वहाँ के राजा चाल्स ने एक लड़ाई में बुरी तरह हार हो जाने पर सिंहासन छोड़ दिया 
था और उस का लड़का विक्टर इमेनुयल द्वितीय गही पर आ बैठा था। ््् 
विक्‍्टर इमेनुयल को अपनी प्रजा के अधिकार छीन लेने के लिए सब तरफ़ से 
सलाहें दी गईं, बहुत-से प्रलोमन दिए. गए, और तरह-तरह के सब्ज् बाग़ दिखाए गए | 
मगर उस ने किसी की तरफ़ कुछ ध्यान नहीं दिया और प्रजा की स्वाधीनता और अधिकारों 
के जैसा का तैसा क्रायम रक्खा । अस्तु, इटली के देश-भक्तों की निगाहें पीयडमोंट की तरफ़ 
लग गई और सब को स्वाधीनता की आशा पीयडसोंट से होने लगी। यह आशाए व्यर्थ न 
गई | सन्‌ श८४८ ३० के बाद से इटली की स्वाधीनता और राष्ट्रीया के विकास का इतिहास 
गीयडमोंद रियासत के संगठन, नेतृत्व, उत्थान और विस्तार का ही इतिहास है। विक्टर 
इमेनुयल हद काई बड़ा राजनीतिश नहीं था। मगर उस में काफ़ी बुद्धि और ईमानदारी 
हे चुने तिशों में हो गया . उस का नाम काउंट केवर था। मेज़िनी की क्रांति- 
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कारी श्रद्धा और कलम, गेरीवाल्डी की तलवार और केवर की राजनीति ने इटली को 
स्वतंत्र और एंक राष्ट्र बनाने म॑ अद्वितीय कास किया | केबर सन १८५ मे मंत्री 
बनने से पहले ही प्रजा के अधिकारों और इटली की राष्ट्रीय एकता को कट्टर पक्तपाती 
मशहूर था। पहले तो इमेनुयल और केवर की इच्छा इटली से आस्ट्रियनों का प्रभाव 
हटा कर पोप की अध्यक्षता में इटली को कई रियासतों की संघ्र का एक राष्ट्र बनाने की 
थी। मगर पीछे से उन का उद्देश्य सारे इटली का एक केंद्रित, राष्ट्रीय सरकार के नीचे 
एकीकरण करना हो गया | सन्‌ १८५४ ई० में केवर ने फ्रांस से 'हमले ओर बचाव में दोस्ती 
की एक संधि कर के फ्रांस के इशारेपर सन्‌ १८३६ में आस्ट्रिया से लड़ाई छेड़ दी । आस्ट्रिया 
की हार हो गई और पीयडमोंट ने लॉबार्डी की रियासत जिस के नागरिक बहुत दिनों से 
पीयडमोंट से मिलना चाहते ये, आस्ट्रिया से छीन ली। मगर संधि की शर्तों के अनुसार 
केवर को सेवाय ओर नीस फ्रांस को दे देना पड़ा। फिर भी पीयडमोंट के बड़ा फ़ायदा 
हुआ क्योंकि उस की आस्ट्रिया पर जीत हो जाने से देश म॑ उत्साह का तूफ़ान-सा उठ 
खड़ा हुआ श्रोर मध्य इटली की बहुत-सी रियासतों ने बिगड़कर पीयडमोंट से मिल जाने का 
एलान कर दिया। टस्कनी, मोडेना, पर्मा, रोमग्रा की चार रियासतों के प्रतिनिधियों की 
सभाओं ने मिल कर जब एकमत से पीयडमोंट के राज्य में मिल जाने की राय प्रगठ की 
तब उन के नागरिकों के पीयडमोंट रियासत की तरफ़ से, इस बात पर सत लिए गए कि वे 
स्वतंत्र रियासतें रहना पसंद करेंगी अथवा पीयडमोंट में मिल जाना। इन रियासतों की 
जनता के बहुत बड़ी संख्या में पेयडमोंट से मिल जाने के लिए मत मिलने पर पीयडमोंट 
की व्यवस्थापक-सभा की राय से वहाँ के राजा ने पीयडमॉट से इन रियासतों के मिल जाने 
की घोषणा की ओर इन सब रियासतों से फ़ौरन प्रतिनिधि चुन कर स्यूरिन की पार्लमेंट 
में बेठने के लिए आ गए.। एक साल के भीतर-भीतर ही लगमग इटली के आधे लोग 
पीयडमोंट के झंडे के नीचे मिल कर एक हो गए । फिर गैरीबाल्डी ने अपने 'हज़ार वीरा' 
की सहायता से नेपल्स ओर सिसली को मुक्त कर के सन्‌ १८६० ई० में पीयडमोंट से मिला 
दिया। इसी समय में पीयडमोंट की सेनाओं ने पोप की अंब्रिया और मा्च॑ज़ नाम की 
रियासतों को जीत कर उन के नागरिकों के मत से स्यूरिन की पालीमेंट में मिला लिया. 
आखिरकार देशभक्तों का स्वप्त पूरा हुआ, और उन की मेहनत सफल हुई | बहुत वर्षो से 
बिखरा हुआ इटली आखिरकार एक बना और “ईश्वर की कृपा ओर राष्ट्र की इच्छा 
से विक्टर इमेनुयल द्वितीय को इटली का राजा” करार दिया गया | सिर्फ़ वेनेशिया ओर 
रोम के दो प्रांत मिलने के लिए रह गए।। सन्‌ श्य६६ ई० में इटली की आस्ट्रिया के 
विरुद्ध संधि होने पर वेनेशिया भी इटली में मिल गया । फ्रांस और जरमनी का सन्‌ १८७० 
ई० में युद्ध छिड़ने पर पोप की सहायता के लिए रक्खी हुई फ्रांस की सेना रोम से हट जाने 
पर देशभक्तों की सेनाएँ. रोम में घुस गई ओर रोस को भी इटली के संयुक्त राष्ट्र में मिला 
लिया गया। प्राचीन रोम फिर इटली राष्ट्र की राजधानी बनाया गया और नवंबर सन्‌ 
श्य७१ ई० में इटली के स्वाधीन राष्ट्र की व्यवस्थापक-सभा की पहली बेठक रोम में हुईं । 
पीयडमोंट के राजा चाल्स एलबद ने जो राज-व्यवस्था पीयडमोंट में क्रायम की 


थी उसी के अनुसार पीयडमेंट की रियासत का काम चलता था। फिर दूसरी रियासतों ने 
भरी जब पीयडमोंट से मिलने की इच्छा अकठट की और उन के नागरिकों के मत हे 
कर इस राज-व्यवस्था में मिला लिया गया।. वेनिशिया और रोम! के नागरिकों ने भी 
इसी व्यवस्था के लिए मत दिए। अस्त, इटली राष्ट्र को राज-व्यवस्था यंद्दी रही। 
यह राज-ब्यवस्था राजा की ओर से प्रजा को दी गई थी इस लिए यह कहा जा सकता है 
कि राजा को उस में तबदीली करने या उस को वापिस ले लेने का अधिकार था। मगर 
बात ऐसी नहीं थी। राज-व्यवस्था में इस बात का कोई ज़िक्र न होने पर भी कि .उस में 
परिवर्तन क्रिस तरह से किया जा सकता है, सब की राय यही थी कि उस में परिवर्तन 
सिर्फ़ प्रजा की इच्छा से हो सकता है, क्योंकि उंस का जन्म प्रजा की इच्छा पर हुआ था | 
यह राय इटली में सर्वमान्य हो गई है ओर इस लिखित राज-ब्यवस्था में अब तक इस 
संबंध की कोई शर्त न जोड़ कर भी इंगलेंड की पार्लीमिंट की तरह इटली की व्यवस्थापक- 
समा का सब प्रकार के क़ानून बनाने का अधिकार माना जाता है। तब से अब तक 
हटली की व्यवस्थापक-समभा में कई बड़े-बड़े उथल-पुथल मचा देनेवाले क्रानून पास हो 
चुके हैं, जिन का इटली की राज-व्यवस्था.से साफ़ संबंध था। मगर व्यवस्थापक-संभा 
को सबब-शक्तिमान मान कर भी ऐसे क्वानून सभा में तभी स्वीकार किए जाते हैं जब देश 
की साफ़ तोर पर राय उन की तरफ़ होती है। तरह-तरह के क़ानूनों, रिवाजों, और नई- 
. नई संस्थाओं के, इस राज-व्यवस्था में बाद में धीरे-घीरे मिल जाने से इटली की आज- 
कल कीं राज-व्यवस्था का काम-काज सिर्फ़ इस चाल्स एलबर की लिखित राज-व्यवस्था 
को देख कर ही नहीं जाना जा सकता है। इंगलेंड की तरह इटली की आजकल की राज- 
यवस्था बहुत-से रिवाजों पर चलती है जिन को जानने के लिए इटली की राजनैतिक 
संस्थाओं का अध्ययन ज़रूरी है। लिखित राज-व्यवस्था इटली की बहुत छोटी है; अ्रमेरिका 
की लिखित राज-व्यवस्था की आधी भी नहीं है। द पे 


... २“्यजक्त्र 

इटली के १८४८ ई० के क्रांतिकारी असल में सभी प्रजातंत्र-वादी थे। और उन्हों 

ने इटली में प्रजातंत्र-राज्य की स्थापना का स्वप्न देख कर ही क्रांति की आग भड़काई थी | 
परंतु घटना-चक्र से इटली का अजातंत्र राज्य बनना असंभव हो गया और जैसा हम ने देखा, 
पीयडमोंट राजपराने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि राजा-शाही राज्य' बन गया । अगर 
मेज़िनी की श्रद्धा और उस के क्रांतिकारी पयल, गेरीवाल्डी की तलवार और केव्‌र की राज- 
नीति के इटली राष्ट्र के एक सूत्र में बाँधनेवाला कहा जा सकता है, तो उस के साथ-साथ 
यह बात भी माननी ही पड़ेगी कि पीयडमोंट के राजा विक्टर इमेनुअल की उदारता, दूरदशिता 
श्र उस की सबं-प्रियता भी इटली के एक स्वाधीन और संगठित राष्ट्र बना देने में एक मूल 
कारण थी। इस राजा के मंडे के नीचे इटली के मिल कर एक हो जाने का बड़ा अच्छा 
अचबसर मिला | अगर दुनिया के किसी राज-बराने का अभिमान के साथ किसी प्रजा- 
तात्मक-राज्य के ऊपर अपना राजछत्र कायम रखने का उचित अधिकार हो. सकता है, 
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तो बह पीयडमोंट के प्राचीन सेवोय राजकुल को है, जिस का ग्रभी तक इटली पर राजछुत 
क्रायम है। यूरोप के राजघरानों में आजकल राज करनेवाला यह सब से पुराना राज-घराना 
है। इस कुल का सब से बड़ा बेटा इटली के राजछुत्र का अधिकारी होता है। 

' उस का व्यक्तित्व राज-व्यवस्था के अनुसार पवित्र और अ्रखंड माना जाता है। उस के 
१,६०,३०,००० लाइर” सालाना राष्ट्र के खजाने से खर्च के लिए दिया जाता है, जिस में 
से दस लाख वह ख़ज़ाने के लोग देता है| वह एक सुंदर ऊँचाई पर बने हुए. राज-महल में 
रहता है, जिस में प्राचीन काल में स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए पोष अक्सर जा कर रहते 
थे। कहने के लिए उस का बहुत अधिकार हैं। मगर इंगलेंड के राजा की तरह वह अपनी 

च्छा से राजकाज म॑ कुछ कर नहीं सकता है; क्योंकि इंगलंड की तरह इटली में भी बिल्कुल 
व्यवस्थापकी राज है। मंत्री सारा राजकाज चलाते हैं ओर वे व्यवस्थापक-सभा के 
प्रति सारे राजकाज के लिए जवाबदार होते हैं। कहने के लिए इटली के राजा को क़ानूनों 
को मंज़र ओर एलान करने, अपराधियों के क्षमा प्रदान करने और उन की सज़ा कम 
करने, युद्ध छेड़ने, संधि करने, ऑर्डीनिंस निकालने, सिनेट के सदस्य ओर अधिकारियों के 
नियुक्त करने इत्यादि के बहुत-से अधिकार हैं। मगर इन अधिकारों का उपयोग वास्तव में 
मंत्रि-मंडल करता है। नाम के लिए राजा को व्यवस्थापक-सभा के किसी प्रस्ताव को 
नामंज़र करने का अधिकार है। मगर उस का उपयोग करने का कभी मौका नहीं आता है; 
क्योंकि जब किसी मंत्रि-मंडल का व्यवस्थापक-सभा पर ज़ोर नहीं रहता है, तो वह इस्तीफ़ा 
दे देता है और नया मंत्रि-मंडल जो व्यवस्थापक-सभा के मेल से काम चला सकता है 
नियुक्त हो जाता है। अतः राजा का व्यवस्थापक-सभा के किसी प्रस्ताव का नामंज्ञर करने 
का मोक़ा ही नहीं आता। राज-व्यवस्था के अनुसार जिन संधियों से शष्ट्र की संपत्ति और 
सीमा पर काई असर पड़ता है, उन संबियों के करने से पहले राजा का उन पर व्यवस्था 
पक-समा की राय ले लेनी चाहिए | मगर सैनिक ओर दोस्ती की संघियों के सिवा लगभग 
और सब प्रकार की संधियाँ दूसरे राष्ट्रों से होने से पहले उन पर व्यवस्थापक-सभा की राय 
ले ली जाती है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राजा की वात काफ़ी सुनी जाती है और 
अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधों मं उस का अच्छा हाथ रहता है। 
इंगलेंड के राजछुत्र की तरह इटली का राजछूत्र व्यवस्थापक राजछत्र होने पर 
भी इटली का राजा इंगलेंड के राजा से अधिक राज-काज में भाग लेता है। इथ्ली 
का राजा इटली राष्ट्र की सेनाओं का सेनाधिपति होता है और कई बार युद्ध छिड्ने पर वह 
शयपनी सेनाओं के साथ युद्ध-ल्षेत्र मे भी गया है। उस को प्रधान मंत्री के चुनने में* भी बहुत 


१ इटली का सिक्‍का | 


२लब से इटली में फेसिस्टदल के नेता सुसोत्षिनीं का अधिकार स्थापित हुआ है तब 

से राजा की इन सत्ताओं पर बहुत कुछ असर पढ़ा है। अब यह कहना ठीक न होगा कि 

उस को प्रधान मंत्री के चुनने में बहुत कुछ स्वतंत्रता रहती है अथवा वह म॑न्रियों को 
निकाल या सिड़क सकता है 
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कुछ खतंत्रता रहती है । वह फ्रांस के प्रमुख की तरह मंत्रि-मंडल की बैठकों का अध्यक्ष हो 
कर बैठता है और मंत्रि-मंडल के काम में हिस्सा लेता है। व्यवस्थापक-पसमा से मंत्रियों का 
संबंध ठीक रहने पर भी वह चाहे तो उन को निकाल सकता है ओरे मंत्रियों के! सलाह देने, 
हिंदायत करने और मिड़कने का अधिकार तो उसे हमेशा ही रहता है। हर बात में वह 
मंत्रियों की सलाह पर ही अमल करने के लिए, भी बाध्य नहीं होता है। राज-व्यवस्था 
क्रायम होने के बाद से आज तक इटली के किसी राजा ने कभी अपना व्यक्तिगत निरंकुश 
शासन फिर से स्थापित करने का प्रयत्ञ नहीं किया है। इटली के एक राष्ट्र बनने से अब 
तक जितने राजा हुए हैं, वे सब अच्छे स्वभाव ओर ग्रकृति के हुए हैं और उन्हों ने अपने 
राजकुल की सर्व-प्रियता बढ़ाई है | पिछली लड़ाई में यूरोप के बहुत-से राजछत्र डाबाडोल 
हो गए; सगर इटली का राजछत्र लड़ाई के बाद भी सव-प्रिय रहा है | 


३--मंत्रि-मंडल क्‍ 

राजा प्रधान-मंत्री के नियुक्त करता है, और प्रधान-मंत्री अपने मंत्रियों के चुन 
कर उसके सामने पेश करता है, जिन को राजा मंज़र कर के नियुक्त कर देता है। मगर 
इंगलेंड की तरह इटली की व्यवस्थापक-सभा म॑ सरकारी दल के विरोधी दल का अभी हाल 
तक काई एक ही नेता नहीं होता था, जिस को राजा बुला कर ग्रधान-मंत्री नियुक्त कर दे, 
झौर जो आसानी से अपना मंत्रि-मंडल बना ले। फ्रांस की तरह इटली की व्यवस्थापक-सभा 
में मुसोलनी के आने तक बहुत-से दल होते थे। राजा को फ्रांस के प्रमुख की तरह बहुत-से 
लोगों से बरात-चीत कर के, किसी ऐसे मनुष्य के प्रधान-मंत्री चुनना होता था, जो उस की 
राय में ऐसा मंत्रि-मंडल बनाने के योग्य होता था, जिस का विरोध व्यवस्थापक-सभा में 
न हो । इटली के प्रायः सभी मंत्रि-मंडलों में समी दलों के लोग होते थे क्योंकि कई दलों की 
सहायता से ही मंत्रि-मंडलों के व्यवस्थापक-सभा में बहु-संख्या मिलती थी। मंत्रि-मंडल के 
सदस्य, चेंबर ऑव डेपुटीज़ या सिनेट के सदस्यों में से या बाहर से भी बनाए जा सकते 
हैं। मगर मंत्री अक्सर चेंबर आँव डेपुटीज़ के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं | जो बाहर से 
लिए जाते हैं, वह रिवाज के मुताबिक चेंबर में कोई जगह खाली होते ही चुन कर आ जाते 
हैं। प्रधान मंत्री भी विरला ही कोई कभी सिनेट का सदस्य होता है। प्रायः वह चेंबर में से 
ही लिया जाता है| मगर युद्ध और जल-सेना के मंत्री अक्सर सिनेट के सदस्य होते हैं। यह 
मंत्री अक्सर विशेषज्ञों में से बनाए जाते हैं, जो प्रायः या तो सिनेट के सदस्य होते हैं या जिन 
के बाद में सिनेट का सदस्य बना दिया जाता है। आम तौर पर हर शासन-विभाग का 
एक मंत्री होता है | पिछली लड़ाई खत्म होने पर पर राष्ट्र, युद्ध, जल-सेना, अर्थ, खज़ाना" 
उपनित्रश, शिक्षा, निर्माण-कार्य, डाक ओर तार, न्याय और धर्म, व्यापार और श्रम, खेती 
सावजनिक सहायता ओर पेंशन, सार्ग ओर अख्र-शस्त्र इन चौदह विभागों के चौदह मंत्री 
थे । कभी-कभी बिना विभाग के मंत्री भी मंत्रिमंडल म॑ ले लिए जाते हैं। हर मंत्री के नीचे 


१ इटली में अर्थ-सचिव और कोष-सचिव दो मंत्री होते हैं। मगर कभी-कभी दोनों 
विभागों को पुक ही संत्री के अधीन भी कर दिया जाता है । 
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एक उपमंत्री होता है। उस का चुनाव भी मंत्री की तरह ही किया जाता है। 

दर एक मंत्री अपने-अपने विभाग का शासन चलाता है, ओर सब मंत्री मिल कर 
शासन की आम नीति निश्चित करते हैं ओर कानूनी मसविदे तैयार कर के व्यवस्थापक- 
सभा में रखते हैं। इटली के मंत्रियों को मी वही सारे काम करने होते हैँ जो ओर दूसरे 
व्यवस्थापको सरकार के मंत्रियों को करने होते हैं। जो मसविदे सरकार की तरफ़ से 
व्यवस्थापक-सभा में पेश किए जाते हैं उन पर ओर संधियों, शासन-संबंधी रूगड़ों, धर्म-्षेत्र 
ओर राज-क्षेत्र की गुत्वियों, व्यवस्थापक-सभाओं की अ्रजञियों, सिनेट के सदस्यों और 
एलचियों की नियुक्ति और अन्य दूसरी बहुत-सी शासन और न्याय-संबंधी बातों पर मंत्रि- 
मंडल में विचार होता है। प्रधान मंत्री मंत्रि-मंडल की बैठक बुलाता है, बैठकों में अध्यक्त 
का आसन लेता है, विभागों के शासन की ख़बर पूछता है ओर सब मंत्रियों की नीति. और 
चाल को एक ढंग में रखता है । 

मंत्रियों ओर उपमंत्रियों को व्यवस्थापक-सभा की दोनों सभाओं में बेठने और 
चर्चा में भाग लेने का अधिकार होता है। सगर अपना मत वे उसी सभा में झशालते हैं 
जिस के वे सदस्य होते हैं। सभाओं को किसी मंत्री को सभा की बेठकों में ज़बरदस्ती 
हाज़िर रखने का अधिकार नहीं होता । मगर किसी खास मंत्री के खास तारीखों या मौक्रों 
पर सभा में हाज़िर रहने के लिए सदस्यों की ओर से अ्रक्तर प्रार्थनाएँ की जाती हैं ओर 
अगर आवश्यक मंत्रियों को उस समय पर कोई दूसरा बड़ा ज़रूरी काम नहीं होता है तो वे 
सदस्यों की प्रार्थना स्वीकार करते हैं। क्रांस की व्यवस्थापक्र-सभा की तरह इट्ली की 
व्यवस्थापक-सभा मंत्रियों की कारवाई पर कड़ी नज़र रखती है, ओर उन के काम-काम में 
बहुत कुछ हस्तत्षेप करती है। फ्रांस की तरह इटली में भी मंत्रियों से प्रश्न पूछ कर उन 
पर चर्चा चलाई जा सकती थी ओर उस के परिणाम-स्व॒रूप मंत्रियों को निकाला जा सकता 
था | फ्रांस की तरदइ अक्सर इस अधिकार का व्यवस्थापक-सभा के सदस्य दुरुपयोग करते थे । 
व्यवस्थापक-सभा को मंत्रियों से काग़्ज़ात तलब करने ओर उन के काम की जाँच करने के 
लिए. कमीशन नियुक्त करने का भी अधिकार होता था। फ्रांस की तरह इटली में भी मुसोलनी 
के आने तक जल्दी-जल्दी मंत्रि-मंडल बदलते रहते थे | मगर सरकार की नीति इतनी जल्दी- 
जल्दी नहीं बदलती थी क्योंकि अक्सर वही लोग लोट फिर कर मंत्रि-मंडलों में आ जाते 
थे | फिर भी इटली के मंत्रि-मंडल, दलबंदी की बीमारी और व्यवस्थापक-सभा की छेड़खानी 
की वजह से, बहुत बाअसर और ज़ोरदार नहीं होते थे। राजा के नाम पर कार्यकारिणी 
का काम मंत्रि-मंडल चलाता था। मगर मंत्रि-मंडल के पास व्यवस्थापक-सभा का हमेशा 
काबू में रखने की शक्ति नहीं होती थी और व्यवस्थापक-समा के सदस्य शासन के मामलों 
में व्यर्थ का बहुत-सा हस्तक्षेप करते थे। मसबिदे पेश कर के अपने असर से क्रानून बनाने 
का अधिकार मंत्रि-मंडल को होता था। मगर व्यवस्थापक-सभा पर ज्ञोर डालने की शक्ति 
उस के पास न होने से सभा के सामने पेश किए हुए मसविदे उसी रूप में या कभी-कभी 
बिल्कुल तक स्वीकार नहीं होते थे, और मंत्रि-मंडल जिन सुधारों को करना चाहता था 
वह प्रायः बहुत दिनों तक रुके पड़े रहते थे | व्यवस्थापकी सरकार की पद्धति में मंत्रि-मंडल 
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अपनी ताक़त के बल पर कार्यकारिणी और धारासभा की शक्तियों को एक सूत्र में बाँध 
कर रखता है। मगर इटली के मंत्रि-मंडल दलबंदी के कगड़ों की वजह से जलद-जल्‍ूद 
बदल जाने के कारण बहुत कमज़ोर रहते थे और वे इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाते 
थे।| लेकिन ऑर्डीनेंस निकाल कर अर्थात्‌ व्यवस्थापक-सभा की राय न के कर अपने हुक्म 
से बहुत-ले काम करने का अ्रधिकार इय्ली के मंत्रिमंडल को था। जिस प्रकार अपने 
देश में सन्‌ १६३१-३२ ३० के असहयोग आंदोलन के ज़माने में वायसराय ने कार्यकारिणी 
कॉसिल" की सलाह से बहुत-से आर्डानेंस निकाले थे ओर उन पर उसी तरह अमल किया 
गया था जिस तरह क़ानूनों पर किया जाता है; उसी प्रकार इठली के मंत्रि-मंडल को भी 
आर्डानेंस निकाल कर अस्थायी क़ानून जारी करने या व्यवस्थापक-सभा के पास किए हुए 
कानूनों को उलट देने का जबरदस्त अ्धिक्रार होता है। आश्चर्य यह है कि मंत्रि-मंडल 
के इस अधिकार की इटली की व्यवस्थापक-समा शिकायत तक नहीं करती थी बल्िक 
कभी-कभी खुद मंत्रि-मंडल से इस अधिकार का उपयेोग करने के लिए कहती थी। सन्‌ 
शध्य्यर ई० के बड़े ज़रूरी चुनाव के मसविदे पर व्यवस्थापक-सभा ने बहस कर के उम्र 
का आखिरी फ़ैसला ओर उस के जारी करने का कास इस अधिकार के अनुसार मंत्रि- 
मंडल पर छोड़ दिया था । मंत्रियों के अतिरिक्त स्थानिक अधिकारियों को भी इसी प्रकार 
का अधिकार रहता है। मालूम होता है इटली के लोग अधिकार के ज्ञोर के सामने सिर 
कुकाना पसंद करते हैं, ओर शायद इसी लिए मुसोलनी का लोहा इटली ने बड़े उत्साह 
से मान लिया है | हि द 
8-- व्यवस्थापक-सभा 
१--सिनेट 

इटली में क्रानून बनाने का अधिकार राजछत्र और व्यवस्थापक-सभा को है। 
ब्यवस्थापक-सभा के दो भाग हैं--एक सिनेट और दूसरा 'केमेरा दे दिपुताती' अर्थात्‌ 
प्रतिनिषि-सभा । इटली की सिनेट दुनियाँ मर में इस बात में अनोखी है कि इस के सदस्यों 
की कोई संख्या निश्चित नहीं है। कुछ वर्ग निश्चित कर दिए गए हैं जिन वर्गों के लोगों 
में से राजा--असल में राजा के नाम पर मंत्रि-मंडल--जितने सदस्य चाहे उतने सिनेट के 
लिए जिंदगी भर के लिए चुन सकता है। सन्‌ १८४८ ई० में जब राज-व्यवस्था क़रायम हुईं 
थी तब सिनेट के ७८ सदस्य थे और १६१६ ई० में ३६५ सदस्य थें। अक्सर बड़े 
अधिकारियों, प्रख्यात लेखकों, वैज्ञानिकों और दूसरे देश का नाम ऊँचा करनेवाले लोगों 
झोर ३००० लाइर का कम से कमर तीन वर्ष तक सरकार के सीधा कर देनेवाले लोगों में 
से सिनेट के सदस्य चुने जाते हैं। सिनेट के सदस्यों की क्रानून के अनुसार कम से कम 
चालौस वर्ष की उम्र होना ज़रूरी है । मगर राजा के खांदान के राजदुलारों को २१ वर्ष की 
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इटली की सिनेट शानदार संस्था होती है क्योंकि-उस में देश भर के लगभग 
सभी मशहूर ओर बड़े आदमी होते हैं। मगर उस के हाथ में बहुत ताकत नहीं होती है । 
अगर सिलेट व्यवस्थापक-सभा की दूसरी शाखा 'ेमेरा दे दिपुताती' के किसी जरूरी प्रस्ताव 
का विरोध करने की धमकी देती है तो राजा के नाम से मंत्रि-मंडल सिनेट में नए सदस्य 
मर कर सिनेट का स्वर अपनी इच्छा के अनुसार मिला लेने का अधिकार रखता है। सन्‌ 
१८६० ई० में ऐसा मौका पढ़ जाने पर एक दस सिनेट में ७४ नए सदस्य ठेस दिए गए 
थे। अस्तु, सिनेट केमेरा दे दिपुताती की बराबरी की सभा नहीं है, उस से कहीं कमज़ोर 
है। पतिनेट को इस बात का फ़ेसला करने का अधिकार होता है कि जो सदस्य सिनेट के 
लिए. चुन कर आते हैं उन को सिनेट में बैठने का अधिकार है या नहीं। मगर इस का सिर्फ़ 
इतना ही अर्थ होता हे कि जो वर्ग निश्चित कर दिए गए हैं उन्हीं वर्गों में से राजा को 
सिनेट के सदस्य चुनना चाहिए और जब तक राजा इस सीमा का उल्लंघन नहीं करता है 
तब तक सिनेट किसी सदस्य के बारे में कोई उज्र नहीं करती है । 


२--केमेरा दे दिपुताती 

केमेरा दे दिपुताती अर्थात्‌ इटली की व्यवस्थापक-सभा की --जिस के हम प्रतिनिषि- 

सभा कह सकते हँ--निचली सभा में, क़रीब ५०८ सदस्य होते हैं। उन का चुनाव एक-एक 
क्षेत्र से एक-एक सदस्य और सीधा ओर गुप्त मत देने के, सिद्धांत पर होता था। प्रतिनिधि- 
सभा पाँच वष के लिए चुनी जाती थी मगर पाँच वष खत्म होने से पहिले ही अक्सर यह 
सभा भंग हो जाती थी। आम तौर पर औसतन प्रतिनिधि-सभा क़रीब तीन वर्ष तक काम 
करती थी | तीस वर्ष की उम्र से ऊपर के इटली राष्ट्र के उन सब मद नागरिकों को जिन से 
किसी कारण से मताधिकार छीन नहीं लिया गया हे--प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों के चुनाव 
में मत डालने का अधिकार होता है। मगर राष्ट्र की सेना में सेवा कर चुकनेवालों और 
पढ़ना-लिखना जाननेवाले नागरिकों को मत देने का अधिकार २१ वर्ष की उम्र में ही प्राप्त 
हो जाता है। किसी क्षेत्र से चुनाव के लिए खड़े होनेवाले उम्मीदवार को उसी क्षेत्र में बसने 
वाला होना ज़रूरी नहीं है। मगर चुनाव में सफल होने के लिए उस को उस न्षेत्र के सारे 
मतदारों के दसवें भाग से अधिक ओर चुनाव में पड़नेवाले मतों के आधे से अधिक मत 
मिलने चाहिए। अगर किसी भी उम्मीदवार को किसी क्षेत्र से इतने मत नहीं मिल पोते हैं 
तो एक हफ्ें के बाद फिर से चुनाव होता है। और उस में जिस को सब से अधिक मत मिलते 
हैं उसी को चुन लिया जाता है । पादरी और मंत्री, उपमंत्री ओर सेना के अफ़सरों को छोड़ 
कर सरकार के तनख्वाहदार नौकरों और सरकार से पैसा पानेवाले ओर सब मनुष्यों को 
प्रतिनिधि सभा के लिए उम्मीदवार होने का हक नहीं है। मंत्रियों ओर उपमंत्रियों को छोड़ 
कर दसरे सरकार के तनख्वाह पानेवाले लोगों की चालीस से अधिक संख्या किसी समय 
प्रतिनिधि-सभा में क़ानून के अनुसार नहीं हो सकती है। सदस्यों को पत्र-व्यवह्र के खच 
के लिए २००० लाइर सालाना और कोई दूसरी आमदनी न होने पर निजी खच के लिए, 
४००० लाइर सालाना सरकारी खज़ाने से दिए जाते हैं। जिन सदस्यों को ४००० लाइर 
से कम की आमदनी होती है उन को सिर्फ़ उतने लाइर सालाना और दिए जाते हैं जिन 
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को मिला कर उन की आमदनी ४००० लाइरं साल को हो जाती है । सरकारी रेलों पर मुफ्त 
सफ़र करने का अधिकार भी सदस्यों को होता है । 


३--कामकाज द 


क्‍ कानून के अनुसार दोनों सभाओं की बैठके एक साथ ही हा बुलाई जानी चाहिएँ 
और दोनों सभाओं की बैठक एक साथ ही शुरू और खत्म होनी चाहिएँ | कानून में सालाना 
बैठक के लिए कोई क्रैद नहीं है । मगर बजट पर विचार करने के लिए हर साल व्यवस्था- 
पक-सभा की बैठक होती है और छोटी-मोटी छुट्टियाँ ले कर बराबर एक साल तक और कभी- 
कभी दो साल तक बैठक होती रहती है | सिनेट के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति राजा 
करता है और मंत्रियों का चुनाव सदस्य अपने साथियों में से स्वयं करते हैं | प्रतिनिधि-सभा 
के सारे अधिकारियों का चुनाव सभा अपनी बैठक के समय के लिए खुद करती है। मगर 
इंगलैंड के हाउस आँव्‌ कामन्स की तरह प्रतिनिधि-समा का अध्यक्ष बार-बार एक ही आदमी 
जब तक वह राज़ी होता है चुना जाता है और उस के बारे में दलबंदी का विचार नहीं 
किया जाता है | प्रतिनिधि-सभा के सदस्य नो भागों में और सिनेट के पाँच भागों में--जिन्‍्हें 
युफ़िसी कहते हैं--बाँट दिया जाता है और दो महीने के बाद पत्ती डाल कर इन भागों के 
सदस्य बदलते रहते हैं । यह युफ़िसी ही विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिए कमेटियाँ 
चनते हैं। दोनों सभाएँ सब से ज्ञरूरी अर्थ-कमेटी' को स्वयं चुनती हैं। खास प्रश्नों पर 
विचार करने के लिए खास कमेटियाँ मी प्रतिनिधि-सभा बनाती हैं | चुनाव और नियमों के 
लिए कमेटियाँ सभा के अध्यक्ष नियत करते हें । 

दोनों सभाएँ अपनी कारवाई के नियम खुद बनाती हैं। सभाओं की बैठकें साबव॑- 
जनिक होती हैं। परंतु दस सदस्यों की प्रार्थना पर बैठकें गुप्त की जा सकती हैं। दोंनों 
सभाओं की बैठकों में जब तक आधे से अधिक सदस्य मौजूद न हों तब तक कोई बैठक 
बाक़ायदा नही मानी जा सकती और न किसी विषय पर विचार हो सकता है । प्रतिनिधियों 
को, जिन चेत्रों से वे चुन कर आते हैं उन का प्रतिनिधि नहीं, बल्कि सारे राष्ट्र का प्रतिनिधि 
समझा जाता है। सभाओं में मत खड़े होकर दिए जाते हैं मगर, बाँट होने पर" ओर 
रुपए-पैसे के मामलों पर या जिन प्रश्नों में किसी पर व्यक्तिगत आक्तेप होता है उन पर गुप्त 
दिए जाते है। सब मसविदे दोनों सभाओं में स्वीकार हो जाने पर ही क़ानून का रूप धारण 
कर सकते हैं। राष्ट्र के प्रति राजद्रोह के मुक्कदमों और मंत्रियों पर प्रतिनिधि-सभा द्वारा 
चलाए गए कुशासन के मुक़्दसों का विचार करने के लिए राजा सिनेट को अदालत का 
काम भी सॉंप सकता है। इंगलेंड की तरह न्याय-शासन से संबंध रखनेवाले मसविदे पहल्ते 
सिनेट में पेश किए जाते हैं। धन से संबंध रखनेवाले मसविदे ओर आम तौर पर दूसरे 
मसले ग्रतिनिषि-सभा में पेश होते हैं। ज़रूरी मसलों के! व्यवस्थापक-सभा के सामने 
अधिकतर प्रधान-मंत्री या और दूसरे मंत्री या उपमंत्री पेश करते हैं| मगर साधारण सदस्य 
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इटली की सरकार [ १३१ 


भी बड़ी आज़ादी से बहुत-से मसले व्यवस्थापक-सभा में पेश करते हैं। इंगलेंड की तरह 
साधारण सदस्यों पर दलबंदी का अंकुश इतना नहीं रहता है कि वे अपने नेताओं की 
इच्छा के बिना कोई प्रश्न न उठावें) साधारण सदस्यों को अपने मसविदे पेश करने के 
लिए सिनेट में सदस्यों के $ मत और प्रतिनिधि सभा में नौ युफ़िसी में से तीन युफ़िसी 
की राय मिल जाने की जरूरत होती है । 
५---राजनैतिक दलबंदी 
यूरोप के लगभग सभी देशों में राजसत्ता और धर्म-सत्ता मे जनता पर अधिकार के 
लिए, झगड़े हुए हैं| मगर इस संबंध में इटली की-सी समस्या का किसी दूसरे देश को सामना 
नहीं करना पड़ा है। इटली देश मे ईसाइयों के केथोीलिक-पंथ के धर्म-गुरु पोष की सत्ता 
बहुत दिनों से चली आती थी। पोष धामिक मामलों में ही अपना अधिकार नहीं दिखाता 
था, बल्कि राजनैतिक मामलों म॑ भी दखल देता था; क्योंकि अन्य राजाओं की तरह वह 
रोम के आस-पास की रियासतों पर राज्य भी करता था। एक प्रकार से पोष का इठली में वही 
स्थान था, जो टर्की में सुल्तान का | टर्की का सुल्तान टर्की का राजा होने के साथ-साथ ही 
हुनियाँ भर के मुसलमानों का खलीफ़ा भी होता था । कमालपाशा ने खलीऊ़ा को ट्की 
से निकाल कर टर्की की राजनैतिक और खिलाफ़त की उलमन हमेशा के लिए सुलमा दी 
उसी प्रकार जैसा हम देख चुके हैं, विक्टर ईमेनुअल दूसरे ने सन्‌ १८७० ई० में अपनी 
सेनाएँ भेज कर पोप की रियासतों पर क़ब्ज़ा जमा कर इटली का एक राष्ट्र और रोम के 
उस राष्ट्र की राजधानी बना दिया । उस ने पोप को इटली से न निकाल कर उस को अपनी 
धर्म-गद्दी पर बैठा रहने दिया क्‍योंकि देश-भक्तों की इच्छा पोष के मिलाए, रखने की थी । 
सन्‌ श्यू७१ ई० में इटली राष्ट्र की व्यवस्थापक-सभा ने एक क्रानून पास कर के पोष को 
इटली के राजा के समान, महान ओर पवित्र स्वीकार किया तथा उस को वेटीकन और 
लेटरन महलों और उस के आस-पास की इमारतों, अजायबघरों, पुस्तकालयों, बाग़-बग्ीचों, 
ज़मीन और केस्टल गेंडोल्फ़ो गाँव का सदा के लिए राजा माना | पोष की इस जागीर को _ 
हर प्रकार के करों ओर साव॑जनिक उपयेग से बरी माना गया और राष्ट्र के किसी अधिकारी 
को अधिकारी की हैसियत से पोप की इस जागीर में बिना पोष की इजाज़त पाँव रखने का 
अधिकार नहीं था। पोप की रियासतों के राष्ट्र में मिल जाने से पोष को जो माली नुक्सान 
हुआ उस के मुआवजे में पोष के लिए राष्ट्रीय खज़ाने से ३२,२५,००० लाइर सालाना की 
किश्त तय कर दी गई । पोष के धार्मिक कासों में सरकार या सरकार के किसी अधिकारी को 
दस्तंदाज़ी करने का हक़ नहीं माना गया | पोष को अपना अलग डाक और तारघर क़ायम 
करने और अपनी मेहर लगा कर इटली के राष्ट्रीय डाकखानों के द्वारा ख़त भेजने या दूसरे 
राष्ट्रों के राजदूतों की तरह अपने दूतों को इधर-उघर खबर ले कर भेजने का भी अधिकार 


. यह सब बातें सुसोलनी के समय के पहले के लिए ही ठीक थीं। अब तो 
पूरा फ़ेसिस्ट दुल का राज्य है और जो मसले सुसोलिनी और उस का दुल पसंद करता है 
बहीं पेश होते हैं। 





शहर]... यूरोप की सरकारें 


माना गया | पोष और उस के पादरियों को धार्मिक मामलों में पूरी स्वतंत्रता दी गई 
और उस में राजसत्ता ने किसी प्रकार का हस्तक्षेप का अधिकार अपने पास नहीं 
रखा | मगर साथ ही साथ राजसत्ता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार पोप 
से भी हमेशा के लिए छीन लिया गया । 
यह क्रानून अमी तक क़ायम है | आजकल सी भी राजनैतिक नेता की 
नज़र से यह काफ़ी उदार फ़ेसला था। मगर पोप ने इस प्रबंध के हृदय से स्वीकार नहीं 
किया | उस को यह बात बहुत खली कि उस की रियासतें और उस के राजनैतिक अधिकार . 
उस से छीन लिये गए। वह इटली राष्ट्र को अपना शत्रु समकने लगा और उस ने शत्रु 
के हाथ से दान लना पसंद नहीं किया | उस के आशा थी कि पोपलीला म॑ विश्वास रखने 
वाले राष्ट्रों की सहायता से वह अपनी रियासतें फिर प्रात्त कर लेगा । अस्त उस ने वेंटीकन 
के महल में अपने आप को क्रेदी मान लिया ओर अपनी ज़मीन के बाहर इटली के राजा की 
ज़मीन पर क़दम न रखने की क़रसम-सी खा ली। फांस इत्यादि बहुत-से राष्ट्रों से सहायता 
माँगने पर भी जब बहुत दिनों तक उसे काई सहायता न मिली तो उस ने मुँकला कर 
इटली की राजनीति में अपने घामिक प्रभाव के बल पर रोड़े अटठकाने का निश्चय किया 
और सन्‌ श््ू८रे ई० में पोप ने एक फ़तवा निकाला कि, कैथोलिक पंथ में विश्वास 
रखनेवालों को इटली के चुनावों में मत डालना ओर इटठली सरकार के अधिकारी 
बनना अनुचित है। फिर बारह बरस के बाद एक दूसरा इसी प्रकार का फ़तवा 
निकाल कर इटली की राजनीति में भाग लेना अनुचित' के स्थान में हराम! कर दिया 
गया। मगर इस फ़्तवे का असर उल्टा हुआ | इटली में कैथोलिक पंथ के लोगों की 
संख्या अधिक थी | मगर उन में काफ़ी देशभक्ति और राष्ट्रीयता आ गई थी लोगों ने पोष 
के इन फ़तवों की कुछ परवाह नहीं की | हाँ, थोड़े-से भले आदमी राजनीति से ज़रूर अलग 
हो गए और उन की मलाई की सहायता इथ्ली की राजनीति के न मिलने से सरकार कुछ 
कमज़ोर ज़रूर हुईं। मगर धार्मिक सत्ता ने देशभक्ति का विरेध कर के अपना बल बहुत 
घटा लिया। इटली की व्यवस्थापक-सभा ने पोप के विषय में जो क़ानून पास किया था 
उस १२, पोप के स्वीकार न करने पर भी, इटली की सरकार अपनी तरफ़ से अमल करती 
रही | अब धर्मसत्ता राजसत्ता की इतनी कट्टर विरोधी इटली में नहीं रही है। मगर आज 
तक इटली के ख़ज़ाने से पोप एक पैसा नहीं लेता है ओर न वह इटली राज्य की ज्ञमीन 
पर क़दम रखता है| सन्‌ १६२० ई० में पोष ने एक फ़तवा निकाल कर “कैथोलिक राजाओं 
को इटली के राजा से रोम में भेंट करने की मनाई का फतवा” रह कर दिया था। मगर 
उसी फ़तवे म॑ उस ने इस बात की ओर भी ध्यान खींचा था कि यद्ध ख़तम हो जाने के 
बाद पुराने अधिकार फिर उस के वापस मिल जाने चाहिए। 
शजसत्ता और धर्मसत्ता के इस झगड़े, इटली के लोगों की राजनैतिक नातजुरवबे 
ह और कूप-मंड्रकता तथा हमारे देशवासियों की-सी उन की 'तेरह कनोजिया ओर चोदह 
[ल्‍हे! वाली अभागी आदत के मारे इटली में बहुत-से छोटे-छोटे राजनैतिक दल बन गए 
थे। उन के कार्य-क्रम बड़ी जल्दी-जल्दी बदलते रहते थे। इटली के एक राष्ट्र बन जाने 
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के आद सन्‌ 5 ३० द् ० से श्वट्छ६्‌ ड्टू० तक अनुदार' कहलानेवाले एक राजनेतिक गुड 
के हाथ में इटली सरकार की बागडोर रही। यह लोग प्रजा-सत्ता में बहुत विश्वास 
रखनेवाले नहीं थे । इस का कारण शायद यह था कि इटली के अधिकतर लोग उस 
समय तक अप और अज्ञान थे | इस के बाद बीस वरस तक प्रजासत्ता में विश्वास रखने- 
वालों के हाथ में सरकार की लगाम आई | सन्‌ श्य८र ई० में एक चुनाव क़ानून! पास 
कर के मतदारों की संख्या बढ़ा दी गई | मंत्रि-मंडल बहुत-से गुट्टों की सहायता से काम 
चलाते थे | कोई दल संगठित सर्वदेशीय राजनैतिक दल नहीं था | मगर इस समय के सारे 
मंत्रि-मंडलों का अजासत्ता का ज़ोर बढ़ाने! और “अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हिम्मत से काम 
करने”? की तरफ़ रुकान था। सन्‌ १८६६ ई० से पिछली यूरोप की लड़ाई शुरू होने तक 
इटली के राजनैतिक अखाड़े में इतने दल आए और गए कि बस एक दंगल की-सी धूम 
मची रहती थी | 

इटली में प्रारंभ ही से पोष में अंध-विश्वास रखनेवालों के राजनीति से अलग 
हो जाने के कारण कोई एक बड़ा और संगठित दक्कियानूसी राजनैतिक दल नहीं बना और 
इसी लिए. उस का विरोध करने के लिए कोई एक बड़ा ओर संगठित उदार दल नहीं बना । 
राजनैतिक मामलों में हिस्सा लेनेवाले समी राजनेतिक मामलों में कम या ज़्यादा उदार 
तबियत के लोग होते थे। कम या ज्यादा उदार तबियत की बुनियाद पर ही दल बनतें 
ओर बिगड़ते रहते थे। मगर इस प्रकार के दलों को राजनैतिक भाषा में दल न कह कर 
भुंड, टोलियाँ या युट्ट हो कहना उचित होगा, क्योंकि वे अधिक्रतर व्यक्तिगत हितों या 
विचारों पर ही निर्धारित रहते थे। एक योली को छोड कर लोग दूसरे गुट्ट में ज़रा-ज़रा 
सी बात पर जा मिलते थे। व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों का अधिकतर स्थानिक बातों पर 
ध्यान रहता था | पिछली लड़ाई शुरू होने तक या यों कहिए कि बालकन युद्ध तक इठ्ली 
राष्ट्र को किसी ऐसे जीवन-मरण के प्रश्न का सामना नहीं करना पड़ा जिस के लिए 
लेग स्थानिक बातों को भूल कर राष्ट्र-हित की बड़ी बातों पर विचार करने लगते हैं, ओर 
जिन विचारों की बुनियाद पर ही राष्ट्रीय राजनेतिकदल बनते हैं। दूसरे इटली में लोगों की 
आदत विचारों के बजाय किसी तेजस्वी नेता का पल्‍ला पकड़ कर चलने की भी बहुत है । 
सन्‌ १८७०-१६१४ ई० के आधे काल तक तो हमेशा इटली के ग्रख्यात नेता, देप्रेतिस, 
किस्पी और जियोलिटी इन तीन में से ही कोई न कोई एक प्रधानमंत्री बनता था। 
जियोलिटी में बहुत गुण नहीं थे, वह गरम विचारों का ग्रजा-सत्तावादी नेता माना जाता 
था; मगर वक़्त पड़ने पर उस ने अनुदार से अनुदार काम तक किए। फिर भी उस की 
इटली में सन्‌ १६१४ ई० में पूजा-सी होती थी | 

समाजवादी दल ओर केथोलिक दल--लड़ाई से पूर्व, कुछ काल से, इटली 
में राष्ट्रीय दल भी बनने लगे थे | पुराने प्रजातंत्रवादी, गरम दल और समाजवादी विचार 
वालों के मेल से एक काफ़ी बड़ा समाजवादी दल” बन गया था । प्रजातंत्रवादियों ने 
पिछले समय में इटली की बड़ी सेवा की थी। मगर बाद में न तो उन का संगठन ही रहा 
और न अधिक संख्या ही। प्रजातंत्र म॑ं विश्वास रखनेवाल लोग अधिकतर समाजवादियों 
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में मिलते जाते ये। राज-घराना देश भर में सर्वप्रिय था क्योंकि वह प्रजासत्ता के रास्ते में 
कभी कोई अड़चने नहीं डालता था, और राजकार्य प्रजासत्ता के सिद्धांतों पर चलता था । 
अस्त, लोग प्रजातंत्र की कोई खास ज़रूरत नहीं समझते थे। “गरम दल ग्रजातंत्रवादियों 
से अधिक ज़ोरदार था | यह लोग राजतंत्रवादी थे मगर पुराने दलों की सरकार पर से उन 
का विश्वास उठ गया था । इस दल में अधिकतर कारीगर और मध्यम श्रेणी के निचले दर्जे 
के लोग थे जो समाजवाद से घबराते थे | समाजवाद का बीज इटली में फ्रांस की सन्‌ श्८७१ 
ई० की पददलित कम्यून' के लोगों ने आ कर बोया था| पहले तो समाजवादी अधिकतर 
आराजकतावादी' थे | मगर पीछे से सन्‌ श्यूय२ के चुनाव का क़ानून बन जाने के बाद वे 
वैध उपायों से समाजवाद क्रायम करने के पक्षपाती हो गए । सन्‌ १८८५ में मिलन नगर 
में श्रमजीबियों की एक कांग्रेस की स्थापना की गई जिस के बहुत जल्द चालीस हज़ार 
सदस्य हो गए । मगर इस कांग्रेस पर अरशाजकतावादियों ने कब्ज़ा कर लिया था और 
एक ही वर्ष में वह दबा दी गई। सन्‌ श्य£१ ई० में एक समाजवादी पत्र मिलन से 
निकाला गया और इसी साल मिलन में पहली समाजवादी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 
जिस में डेढ़ सौ अ्रमजीवियों की संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सन्‌ श्८६२ 
है में जिनाआ की कांग्रेस में अराजकतावादियों को इस कांग्रेंस से निकाल दिया गया और 
तब से इटली के समाजवादी भी फ्रांस इत्यादि देशों के समाजवादियों की तरह हो गए। 
बाद में क्रिस्पी और उस के बाद की सरकारों के अत्याचार का सामना करने के लिए 'प्रजा- 
तंत्रवादी', और गरम दल' एक समाजवादी! दल में मिल गए और “बालिग़ स््री-पुरुषों 
को मताधिकार, प्रतिनिधि सभा और म्यूनिसिपेलिटियों के सदस्यों को वेतन, उदार दंडनीति, 
ध्थायी सेना के स्थान में जल-सेना, कारखानों के लिए अच्छे क्रानून, बीमारी के लिए 
अनिवार्य बीमा,” किसान और ज़मींदार-संबंधी क़ानूनों का संशोधन, रेलों और खानों पर 
राष्ट्रीय क्रब्ज़ा, अनिवार्य शिक्षा, खाने की चीज़ों पर से कर हटाना, आमदनी पर बंढता 
हुआ कर, और वारिसी जागीरे' मिलने पर कर”, इत्यादि माँगों को इस नए, दल ने अपना 
लक्तित कार्य-क्रम बनाया | 

पुराने दलों से लोग उकता गए थे | समाजवादी दल की माँगें और कार्य-क्रम 
अमली था और दल के नेता भी क्वाबिल थे अस्तु बड़ी जल्दी ही दल की ताक़त बहुत बढ़. 
गई | सन्‌ १८६५ ई० में जिस दल को सिर्फ़ ३५,००० मतमिले थे उसी को श्य६५, ई० में 
१,०८,००० मत और सन्‌ १६०४ ई० में ३ /९१,००० मत मिले और इस दल के ४४ सदस्य 
प्रतिनिधि सभा में चुन कर आ गए | इस समय तक इस दल में इटली के बड़े-बड़े मशहूर 
लोग आ मिले थे । मगर और देशों की तरह समाजवादियों के गरम और नरम पत्तों में यहाँ 
भी झगड़ा चलता रहता था | लड़ाई शुरू होने के समय गरम क्रांतिकारी समाजवादियों कां 
समाजवादी दल में ज़ोर था | अस्त, सुधारी समाजवादी* इस दल से अलग होकर एक नए 
दल में जा मिले ये । 
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समाजवादियों की ताक़त बढ़ती देख कर पुरातन-प्रेमी धामिक लोग भी घबराने 
लगे थे। सन्‌ १६०४ ई० के चुनाव में बहुत-से उन कैथोलिक लोगों तक ने सरकार का 
साथ दिया जो अभी तक पोप की इच्छानुसार राजनीति से अलग रहते थे; क्‍योंकि उन की 
राय में सरकार का साथ दे कर, पुरातन समाज-व्यवस्था की रक्षा करना धार्मिक कतंव्य 
था | पोप ने भी उन लोगों की यह बात मान ली थी ओर पोपष की तरफ़ से आगे के लिए 
एक फ़तवा मी निकाल दिया गया था कि कैथोलिक लोगों को पुरानी समाज-व्यवस्था 
की रक्षा करने के लिए संगठित रूप से राजनीति में भाग लेना चाहिए |! इस के बाद से 
कैयेलिक राजनीति में खुल कर भाग लेने लगे ओर सन्‌ १६१३ ई० के चुनाव में उन के 
दल के 'प्रतिनिधि-समा” में ३४ सदस्य चुन कर आए। पुरानी समाज-व्यवस्था क्रायम 
रखने के साथ ही इस दल के कार्य-क्रम में कारखानों की दशा सुधारने के लिए क़ानून, 
मज़दूरों का बीमा, सहकारी संस्थाएँ और ज़मीन के अधिक बाँट की मारे भी शामिल थीं । 
धामिक लोगों के संगठित रूप से राजनीति म॑ घुसने से धर्मसत्ता के विरोधियों के दल ने भी 
ज़ोर पकड़ा ओर प्रजातंत्रवादी, गरम दल और समाजवादियों का आपस का मेल और 
भी दृढ़ हो गया | धार्मिक लोग जिस चीज्ञ को कमज़ोर करने आए थे उन के आने से 
उल्टी वह ज़ोरदार बनी | 

लड़ाई के ज़माने में समाजवादी लड़ाई के विरोधी रहे, ओर कैथोलिक दल के 
लोग इटली के युद्ध में शरीक होने के पक्षपाती थे। सन्‌ १६१६ में संधि हो जाने के बाद 
कैथोलिक दल ने अपना नाम बदल कर 'लोक-दल”” रख लिया और एक नए कार्य-क्रम का 
एलान किया, जिस में न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के लिए लड़ने! ओर “युद्ध की 
बीमारी से लोगों को बचाने ओर सामाजिक न्याय के ज़िंदा चीज़ बनाने' के लिए लोगों के 
मिल कर एक हो जाने के लिए बुलावा दिया गया। इटली की राजनीति में यह दल 
शासन का अधिकार-विभाजन,* कुटुंब, वर्ण, कम्यून, व्यक्तिगत मर्यादा और स्वतंत्रता की 
रक्षा और इज्ज़त, अनुपात-निर्वाचन, स्रियों के लिए. मताधिकार, निर्वाचित सिनेट, क्रानून 
ओर न्याय-शासन का सुधार इत्यादि बहुत-सी बातें चाहता था। खास ध्यान देने की बात 
यह है कि धर्मसत्ता का राज फिर से स्थापित करने की माँग इस दल की माँगों में कहीं नहीं 
थी । धार्मिक स्वतंत्रता की सिर्फ़ माँग की गई थी और राष्ट्र के धर्म का विरोधी न मान 
कर सिर्फ़ उन नास्तिक लोगों के नास्तिक धर्म का विरोधी बताया गया था, जो हमेशा 
धार्मिक लोगों पर अत्याचार करने के पक्तपाती रहते थे। सन्‌ १६१६ के चुनाव में इस 
दल के १०१ सदस्य प्रतिनिधि-समा में चुन कर आए और पोष की सहायता ओर इस 
दल के योग्य नेताओं की योग्यता के कारण, जिन्हों ने समकालीन सभी ज़रूरी बातों के 
अपने प्रोग्राम में मिला लिया था इस दल की ताकत शीघ्र ही बहुत बढ़ गई। यह दल 
सरकार का साथी और समाजवादी दल के मुक्काबिले में एक प्रकार का सुसंगठित अनुदार- 
दल था | मगर युद्ध की थकावट का लड़ाई के विरोधी समाजवादियों ने भी इस चुनाव में 
खूब फ़ायदा उठाया। प्रतिनिषि-समा में ४० सदस्यों को जगह पर अब उन के भी 
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कि 
१५६ सदस्य चुन गए। अस्त सब से बड़ा दल प्रतिनिश्रि-सभा में समाजवादी दल” था | 
फेसिस्ट दल-इटली सदियों से घरेलू समस्याओं के सुलमाने में लगा था | 

दनिया में आगे बढ़ कर कोई साहस का काम करने का उसे मौका नहीं मिला थां। सन्‌ 
१६११ ई० में टर्की से युद्ध छिड़ने पर इठली के नौजवानों की आ्राँखें उसी तरह खुलीं, जिस 
प्रकार रूस और जापान के युद्ध ने जापान के लोगों की आँखें खोल दी थीं। समाजबादियों 
ने अपने सिद्धांतों के अनुसार टर्की से युद्ध का विरोध किया। इन समाज-वादियों में 
मुसोलिनी नाम का एक इटेलियन नौजवान भी था, जिस ने सरकार की लड़ाई की नीति 
का विरोध करने के लिए एक आम हड़ताल करा दी जिस के कारण उसे कई मास 
तक जेल की हवा खानी पड़ी | बाद में साम्राज्यशाही का विरोधी रहते हुए मी यही 
मुसोलिनी देश भक्ति का उपासक बना । जब सन्‌ १६१४ ३० की यूरोप की लड़ाई 
छिड़ी, तब मुसालिनी ने इटली के हित में इटली के आस्ट्रिया के विरुद्ध लड़ाई में शामिल 
हो जाने की सलाह दी । उस का कहना था कि हाथ पर हाथ रख कर बैठने और क्रांति को 
बातें करनेवाले कभी श्रमजीवियों की क्रांति न कर सकेंगे। आम लोगों को युद्ध में जा कर 
हथियारों का इस्तेमाल और मरना-मारना सीखना चाहिए। जो आज युद्ध में लड़ गे; वही 
कल क्रांति कर सकेंगे। समाजवादियों ने उस को अपने दल से निकाल दिया। मंगर 
मुसालिनी ने अपनी कोशिश जारी रखी | बहुत-से उत्साही नोजवान उस से आ मिले | 
. जगह-जगह पर देश भर में देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार देश भक्तों के दल खड़े 
हो गए. और उन्हों ने लड़ाई के मैदान में जा कर गोलियाँ खाई और गोलियाँ चलाई | 
देश भक्तों ने अपने इन दलों और टोलियों के 'फ़ेंसी! का नाम दिया था; जिस का अर्थ 
क्रांतिकारी टोली' है। सन्‌ १६१४ से १६१७ ई० तक मुसोलिनी ने युद्ध-क्षेत्र की खाइयों में 
युद्ध किया | बाद में घायल हो कर जब वह लड़ाई के नाक्ाबिल ठहरा दिया गया, तब वह 
लौट कर मिलन नगर में आया और एक अखबार का संपादक बन कर युद्ध के पक्ष में बड़े 
जोरों से बराबर लेख लिखता रहा | इटली की फ़ोज ने जब आस्ट्रिया की फ़ौजों को हराया 
तो मुसालिनी ने ही पहले-पहल विजेता इठेलियन सेनापति की तारीफ़ के नारे बुलंद कर 
के इटली की युद्ध में जीत को दुहाई दी। लड़ाई के ज़माने में 'फ़ेसी' के सदस्यों ने सैनिक 
संगठन और कड़ी सैनिक व्यवस्था और साम्राज्यशाही के पाठ सीखे | इटली की व्यवस्थापक- 
सभा एक-सत से लड़ाई के पक्त में नहीं थी। अस्तु उघर तो इटली के सिपाही गा-बजा 
कर युद्ध-ल्षेत्र में गोलियाँ खाने के भेज दिए जाते थे और इधर व्यवस्थापक-सभा में आम 
लोगों की स्वतंत्रता,' बोलने की आज़ादी, 'मज्वूरों के हक्कों' इत्यादि विषयों पर लंबी लंबी 
चर्चाएँ चलती थीं और राजनीतिशों के मंत्रि-मंडलों की गद्दियों पर बैठने के दाँव-पेंच होते 
थे। इस आचरण-हीनता को देख कर मुसालिनी का दिल जलता था और उस का और 
उस के दलवालं का व्यवस्थापक-सभा, व्यवस्थापकी राज और प्रजासत्तात्मक कहलानेवाली 
सभी कप को तरफ़ से दिल हटता जाता था | युद्ध छिड़ने से पहले व्यवस्थापक-सभा की 
द्व्में ही होने या न होने की लंबी चर्चाओं पर लिखते हुए. मुसेलिनी ने ऊब कर अपने 
पत्र पोषोलो दे इतालिया? के अग्नलेख में लिखा था, “भाड़ में जाय यह व्यवस्थापक-सभा ! 
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जिन प्रजा के प्रतिनिधियों के! आगे बढ़ कर प्रजा को उत्साह और बल बढ़ाना था, वह 
दीली-दीली बातें कर के प्रजा के उत्साह पर पानी डाल रहे हैं, प्रजा को निर्जीब बना रहे 
हैं। इन प्रतिनिधियों को गोली से मार देना चाहिए और निर्जीव मंत्रियों को जेल में डाल 
देना चाहिए। व्यवस्था ठीक करने के लिए ऊपर से शुरआत करने की ज़रूरत है। इथ्ली 
की पालीमेंट वह ज़दरीली फुड़िया है, जो राष्ट्र के सारे खन को ख़राब कर रही है 
को काट कर फेंक देना चाहिए |! फिर सन्‌ १६१८ ई० में रण-क्षेत्र से लौट कर मुसोलिनी ने 
ब्यवस्थापक-सभा की चर्चाओं के विषय में लिखा--हम लड़ाई में विश्वास रखनेवालों 
ने बड़ी ग़लती की, जो दिलमिल यक्कीनवालों के द्वाथ में सरकार की लगाम रहने दी | यह 
लोग सैकड़ों आदमियों को युद्ध में मरने के लिए भेज कर यहाँ बैठे-बैठे राजनैतिक खतंत्रता 
पर व्याख्यान माड़ते हैं और तरह-तरह की माँगें पेश करते तथा ऐसी बातें कर रहे हैं, जिन 
से लड़ाई में हवर तक हो सकती है। शायद वे हमारे देश को ओर अच्छी तरह हलाक करने 
ओर दिल खोल कर हमारा खन बहाने की स्वतंत्रता चाहते हैं। उधर सैनिक जिन को 
मरने के लिए भेज दिया जाता हैं--जिन्हें ज़रा भी चूँ चाँ करने की स्वतंत्रता नहीं है और 
अगर करें तो उन्हें गोली से मार दिया जाता है--खाइयों में पूछते हैं कि हम क्‍यों मरे ! 
ओर इधर उन को वहाँ भेजनेवाले अभी तक रोम में बैठे यही चर्चा कर रहे हैं कि युद्ध में 
भाग लिया जाय या नहीं ! इस अभागी, अपराधी, दिल की बुडढी शाल्लियों की भीड़ को 
डुबो देने की ज़रूरत है।! साम्राज्यशाही की कज्ञक मुसोलिनी में पहले-पहल देखने को तब 
मिली जब यनान ने युद्ध में मित्र-राष्ट्रों की तरफ़ मिलने के लिए क्रदम बढ़ाया | मुसोलिनी 
यनान की इस हरकत पर बड़ा नाराज़ हुआ क्‍योंकि युद्ध के बाद सुलह होने पर वह 
यनान में इटली का दखल चाहता था। मुसोलिनी ने खुल्लम-खुल्ला एलान किया कि 
इटली की बाड़ के लिए इटेलियन साम्राज्य की ज़रूरत है, ओर इटली को एशिया 
माइनर में साम्राज्य स्थापित करना चाहिए। मगर जब सुलह में इटली की इन 
माँगों पर ध्यान नहीं दिया गया तब इटली के सब्ज़बाग़ देखनेवाले लोगों को बड़ी 
निराशा हुई । 

लड़ाई से लोटनेवाजे देश-भक्तों की ठोलियों की इटली मर में जगह-जगह पर 
'फ़रेसियो' क्रायम हो गई थीं। लड़ाई से लोठे हुए अधिकतर लोग बेकार फिरते थे, और उन 
को किसी प्रकार का काम मिलना असंभव था। चीज़ें महंगी थीं। चारों तरफ़ आर्थिक कष्ट 
के मारे दंगे-फ्रिसाद होते थे। कई ग्रांतों की सरकार समाजवादियों के हाथ में थी। क्रांति- 
कारी--समा जवादी असंतोष की ज्ञमीन तैयार देख कर लोगों के भड़काते फिरते थे | अस्तु 
हड़तालों की चारों तरफ़ भरमार थी। लड़ाई से लोटी हुई टोलियाँ अक्सर मार-काट कर 
डालती थीं। सरकार सब चुप चाप देखती थी। उस में इन सब उत्पातों को रोकने को 
शक्ति नहीं थी। 'फ़ेसियो' नाम की योलियों के लोग जिस जगह जैसी ज़रूरत होती थी उस 
जंगह वैसे ही काम अपने-अपने रुक/न के माक्तिक कर बैठते थे। कहीं ज़बरदस्ती हड़तालें 
तोड़ डालते थे तो कहीं मज़दूरों की तरफ़ से लड़ बैठते थे | मिलन, स्थूरिन और फ़्लोरेंस में 
इन टोलियों का खास तौर पर ज़ोर था | बहुत-से नोजवान अपनी पढ़ाई-लिखाई ओर काम- 

श्प्र 
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काज छोड़ कर अपने देश का मान बढ़ने के उत्साह में लड़ाई में भाग लेने गए थे। उन में 
से बहुत-से सेना में अफ़तर रह चुके थे, ओर उन्हें आशा थी कि घर लोगने पर उन का 
मीरों की तरह स्वागत होगा और वे इज्ज़त के साथ देश के राष्ट्रीय जीवन में नेताः बनेंगे । 
मगर मान और इज्ज्ञत के स्थान में जब उन्हें युद्ध-विरोधियों और निराश जनता के ताने 
और गालियाँ सुनने को मिलीं और उन को रोटियों के लाले मी पड़ने लगे तब उन्हों ने 
अपना संगठन कर के अपनी इक़्ज़त के लिए. अपने हाथ ऊँचे करने का निश्चय किया | 
मुसालिनी ने २३ माचं सन्‌ १६१६ के दिन मिलन में ४५ ख़ास-खास लोगों की एक सभा 
बुला कर 'फ़ेसिये” का एक संगठन और कार्य-क्रम बनाया, जिस से देश भर में बिखरे हुए. 
फ्रेंसियों की ठोलियों के एक निश्चित मार्ष और राष्ट्रीय हैसियत प्राप्त हो गई। इस ४४, 
झादमियों के संगठन का नाम मुसोलिनी ने 'लड़ाऊ योली?” रक्खा जिस का उद्देश बोल्शे- 
विज्म के मुक़ाबले में सिर्क्र पुरानी समाज-व्यवस्था को क्रायसम रखना ही नहीं था क्योंकि 
मुसोलिनी के शब्दों में लड़ाऊ टोज्ी' ने सिक्न क्रायम रहने! के लिए जन्म नहीं लिया था 
बल्कि लड़ कर ओर आगे बढ़ कर', इटली देश में एक सच्चा जीवन पैदा करने के लिए 
जन्म जिया था | इस ठोली का हाल के लिए युद्ध-मंत्र क्रांतिकारी युद्ध के क्रांतिकारी फल्लों 
के लिए. लड्ठो” रक्‍्खा गया क्‍योंकि मुसेलिनी यूरोपीय युद्ध को इटली के लिए क्रांतिकारी 
मानता था और उस से इटली के लिए जितना फ़ायदा हो सके उठाना चाहता था। इस 
टोली का कार्य-क्रम भी किन्हीं विशेष सिद्धांतों पर नहीं रचा गया। हाल के--काम का 
कार्य-क्रम बना लिया गया क्योंकि मुसोलिनी की राय में यह टोली किन्हीं खास सिद्धांतों के 
प्रचार के लिए नहीं जन्मी थी। 'लड़ाऊ गोली देश में केवल सुब्यवस्था और जीवन क्लायम 
करना चाहती थी ओर वह जिन उपायें से ओर जैते हो सके वैसे करना चाहती थी। 
अऋत्तु, उस के कार्य-क्रम में खास बातें यह रक्खी गई :--- छ् 

१. फ़ियूम और सारे डेलमेशिया को इटली के लिए. प्राप्त करना । 

२. सब बालिग मद ओर ओरतों के लिए मताधिकार | 

३. यूची-पद्धति से अनुपात निर्वाचन | 

४. सेनाएँ भंग कर देने के बाद जल्द से जल्द राष्ट्रीय चुनाव । 

४. प्रतिनिषि-सभा के उम्मीदवारों की उम्र ३१ वष से घटा कर रफ्वष |. 

६. प्रतिनिधियों का एक नेशनल ऐसेंबली बनाने के लिए चुनाव ! 

७. नेशनल ऐसेंबली की तीन वर्ष तक बैठक | 

८. नेशनल ऐसेंबली का एक नई राज-व्यवस्था गढ़ना | 

६. सिनेठ के उड़ा देना । द ही 
१०, धंधेवालों का क़ानून बनाने के लिए “आशिक समितियों? के चुनना । 
११. मज़दूरों के लिए आठ घंटे की मज़दूरी का कानून ।. द 
१२, जो मज़दूरों की संस्थाएं अपने उद्योगों का प्रबंध चलाने के याग्य हों उन के 
रा उन का प्रबंध--खास तौर पर रेलों का--रेल के कर्मचरियों द्वारा प्रबंध | 
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१३, एक जल-सेना का संगठन | 
१४, गोला-बारूद के कारखानों पर सरकार का क्ब्ज़ा । 
१७, मिलकियत पर कड़ा कर। 
१६, कुछ गिरजों के माल पर सरकार का क़ब्ज़ा और पादरियों की कुछ रियायतों 
को मिटाना । 
१७, मौरूसी जागीर मिलने पर कड़ा कर | 
श्य, मुनाफ़ों में से ८१ सैकड़ा ले लेना | 
जिस दिन यह कार्य-क्रम बनाया गया था उसी दिन शाम को. फ़ेंसिज्षम के 
स्थापक-सम्मेलन में “पैदावार में सहकार; बँठाव में वर्ग-संग्राम” का सिद्धांत स्वीकार 
किया: गया ओर तीन खास निम्न एलान किए गए | 
१, युद्ध के वीरों और शहीदों को मान | 
२. लीग आऑव्‌ नेशंस स्वीकार, साम्राज्यशाही का विरोध; फ़ियूम और डेल- 
मेशिया पर क़ब्ज़ञा | 
३. इटली को युद्ध से दूर रखने की सलाह देने वाले सारे उम्मीदवारों का चुनाव 
म॑ विरोध । 
मुसोलिनी का विचार इस समय शायद जर्मनी की तरह पैदावारी धंधों का एक 
राज्य क्रायम करना था। मगर मुसोलिनी के इस ग्रोम्राम के लिए किसी ने बहुत उत्साह 
नहीं दिखाया.। जिन लडाई से लोठे हुए सैनिकों पर मुसोलनी अपनी सफलता के लिए 
आशा रखता था उन्हों ने उस का. साथ न दे कर उभाड़नेवाले समाजवादियों की 'लाल 
पल्टन' को पसंद किया | फ़ेंसिस्ट लोगों को मी उस की बातें नहीं जचीं | हृथियारबंद लोगों 
को ले कर सरकारी अफ़सरों का सामना करने के अपराध में मुसोलनी और उस के कुछ 
खास साथियों को चुनाव के ज़माने में पकड़ कर २१ दिन के लिए, जेल में भी डाल दिया 
गया । उस के उम्मीदवारों की बुरी तरह हार हुई और कुछ ही मास में उस के कार्यक्रम 
कौ किसी को याद तक नहीं रही। समाजवादी ओर बुद्धिमान्‌ राजनैतिक दलों के लोग 
मसोलनी के कार्यक्रम की लाश पर मँह चिढ़्ाेने और क़हकहे लगाने लगे। मुसोलनी 
दिल को बड़ी चोट लगी | जियोलिटी फिर प्रधान मंत्री हुआ । 
मुसोलनी का राजनैतिक कार्यक्रम नाकामयाब हुआ। मगर फ़्रेसिस्ट टोलियों 
की प्रतिदिन मार-काट जारी रही | आए दिन जिधर सुनो उधर से फ़ेसिस्टों को बोलशेविकों 
से मुठभेड़ और मार-काट हो जाने के समाचार आते थे। फिर फ़ेसिस्टों की दूसरी नेशनल 
कांग्रेस मई सन्‌ १६२० में मिली तो उस में एक बहुत छोटा-सा कायक्रम बनाया गया 
जिस में सिफ़ तीन बातें रक्‍्खीं गई 
१, लड़ाई का समर्थन! 
२. विजय का मान । 
३, ज़बानी ओर अमली राजनीतिज्ञों के समाजवाद का विरोध 
इन तीनों बातों का एक ही अर्थ था, अर्थात्‌ जिन पुराने राजनीतिजञ 








के हाथों में 





१४० ] यूरोप की सरकारें 


इटली की लगाम थी उन के प्रति घुणा और उन का विरोध! । मुसोलिनी और उस के 
साथियों को अपनी टोलियों की चारों तरफ़ मार-काठ पसंद नहीं थीं क्‍योंकि वे अच्छी 
तरह सममते थे कि उन का काम पूरा हो जाने पर फिर उन को काबू में रखना असंभव हो 
जायगा | अस्तु फ़ेंसिज्म को सिर्फ़ एक 'जीवन-दायक लड़ाऊ आंदोलन” ही न रख कर 
वे उस को जल्दी से जल्दी एक मज़बूत राजनैतिक दल बनाने के प्रयत्न में लगे। मंत्री, 
उपमंत्री, प्रांतिक मंत्री चुने गए और संगठन करने के लिए चारों ओर देश में आदमी फेला 
दिए गए। इसी बीच में अग्रेल सन्‌ १६२१ में जियोलिटी ने प्रतिनिधि-समा को अपनी 
इच्छा के अनुसार न पा कर भंग कर रिया ओर फ़ेसिस्ट और राष्ट्रीयता के पक्षपातियों से 
'समाजवादी-दल” और 'जन-दल' के लोगों के विरुद्ध सरकार की सहायता करने की प्रार्थना 
की | राष्ट्रीय पक्षतालों ने इस मौक्ने का फ़ायदा उठाया। नए चुनाव में ३५ फ़ेतिस्ट और 
क़रीब दस राष्ट्रीय पक्ष के स्वतंत्र सदस्य प्रतिनिधि सभा में चुन कर आ गए | सगर सभा में 
दाखिल होने के कुछ ही दिन बाद मुसोलनी ने उदारदल के नेता जियोलिटी से साफ़ कह 
दिया कि राष्ट्रीय पक्ष के भरोसे पर वह न रहे क्योंकि उदार दल की पूछ देश में कहीं नहीं 
है| उदार दल वालों को देश सहायता नहीं देगा और वे कुछ न कर पायेंगे । जब राजा 
व्यवस्थापक-सभा के खुलने पर व्याख्यान देने अधया तो मुसोलनी अपनी ठोली के साथ 
. सभा से उंठ कर चला गया। बाद में अखबारों में एक लेख भेज कर उस ने अपने इस 
काम को समकाने के लिए एलान किया कि फ़ेसिस्ट राजाशाही तंत्र के माननेवाले नहीं 
हैं। वे प्रजातंत्रवादी हैं। इस पर राष्ट्रीय पक्ष के सदस्य इस ठोली से अलग हो गए क्योंकि 
वे राजतंत्रवादी थे। अ्स्तु मुसोलनी श्रपनी एक मत की ठोली का निद्वद नेता बन कर 
प्रतिनिधि-सभा में बैठा। मगर मिलन के गुष्ट को छोड़ कर आम फ़ैसिस्ट राजाशाही 
के विरोधी नहीं थे और राजा पर हमले उन्हें बुरे लगते थे | मुसोलनी के एलान का उस के 
दल में भी विरोध हुआ और मुसोलनी ने ज़मीन अपने पावो के नीचे से खिसकती देख कर 
प्रजा-तंत्र का ज़िक्र ही छोड़ दिया ओर कहने लगा कि फ़ेसिस्टं न प्रजा-तंत्रवादी हैं और न 
राज-तंत्र-वादी, वे तो देश का मला करना चाहते हैं। मुसोलनी ने अपनी मार-काटठ करने 
वाली टोलियों के समाजवादी दलों पर हमले रोकने ओर समाजवादियों से मेल करने का 
प्रयत्न भी करना चाहा क्योंकि देश में बोलशेविक क्रांति होने का अब खतरा नहीं रहा था । 
समाजवादी लोग देश में काफ़ी बदनाम ओर फ़ेसिस्ट लोग प्रजा की नज़रों में काफ़ी उठ 
चुके थे। ज़रूरत से अधिक मार-काट जारी रखने से फ़ेतिस्ट दल के बदनाम हो जाने का 
भी डर था। मगर!अधिकतर लड़ने वाली टोतियाँ देशभक्ति के विरोधी समाजवादियों से 
फ़ेसला करने के बिल्कुल विरुद्ध थीं और वे 'समाजवाद की लाश तक जला देना चाहती 
थीं | अस्तु मुसोलनी का समाजवादियों से समझौता फ़ेसिस्टों ने स्वीकार नहीं किया | इस पर 
रोसी और मुसेलनी ने फ़ेसिस्ट दल के सामने अपने इस्तीफ़ें रख दिए। मज़बूर हो 
कर दल ने समझोता मान लिया और नेताओं ने इस्तीफ़ो लौदा लिए। फिर भी 
समाजवादियों पर दोलियों की मारकाट जारी रही | मुसालनी ने दल सुव्यवस्थित 
और संयठित करने पर बहुत ज्ञोर दिया। मुसेलनी के ही आदमी दल के कर्ता-धर्ता छुने 
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गए । दल का सैनिक भाग अर्थात फेतिस्ट 'जनदल्ल! का संगठन ठीक किया गया। 
जनदल के रीतरिवाज और गीत निश्चय किए गए। पुरानी रोमन सैनिकों की चाल, 
रोमन सलाम और “इया इया-आ-ला-ला? का नाद अख्तियार किया गया | बिल्कुल रोमन 
सेना के ढंग पर 'जनदल” का संगठन क्रिया गया और उस का मुसेलिनी स्वयं नायक 
बना । वर्दी, रोमन सलाम, रोमन चाल, नाद और “जनदल? के संगठन की नबीनता 
नौजवानों के बहुत भाई और कालिजों के बहुत से विद्यार्थी और दूसरे नौजवान जनदल 
में आर आ कर मिलने लगे। फ़ोजी चाल चलने के सिवाय प्रारंम में जनदल का काम 
आमतौर पर समाजवादियों की हड़ताले तोइना ही था। मगर सौमाग्य से उन्हें शीघ्र ही 
बड़ा काम मिल गया |! द आप 
नए. चुनाव में अनुतात-निर््रांचन की पद्धति के कारण मध्यव्गीं के गुद् 
ही फिर चुन कर आ गए थे और प्रतिनिध-सभा के क़रीब आधे सदस्य इन शुटघ्टों के थे । 
मगर इटली के उत्तर भाग में समाजवादी दल और दक्षिण भाग में अपना नाम 
'लेक-दल' रख लेनेवाला पुराना 'केथोलिक दल” भी काफ़ी ज़बरदस्त थे। इन दोनों 
का आपस में मेल दुलंभ था। सरकार के चलने के लिए इन दोनों में से एक दल 
की सहायता अनिवाय थी। अस्तु सरकार ने इन दोनों के लड़ाने का खेल खेलना 
शुरू किया | एके के बाद दूसरे लगातार बहुत से मंत्रिमंडल बने और हटे | 'लोकदल' 
के हाथों में कुंजी होने से वह अपनी सरकार चाहता था । मध्यम-वर्ग के सदस्य 
समाजवादी प्रधान मंत्री का नाम तक सुनने को तैयार नहीं थें। समाजवादी सिवाय 
समाजवादी के और किसी प्रधान-मंत्री के लिए तैयार नहीं थे।| राजा मध्य-वर्ग के प्रधान 
मंत्री चुन-चुन कर हार गया । ऐसा मालूम होने लगा कि राजा का समाजवादी प्रधान 
मंत्री चुनना पड़ेगा और शायद मुसालनी भी समाजवादी मंत्रि-मंडल में एक मंत्री का 
पद लेगा । मगर मुसेलनी ने खुद प्रधान-मंत्री बन कर “लोकदल” ओर “समाजवादी' 
दलों का एक मंत्रि मंडल बनाने की तैयारी तो ज्ञाहिर की मगर किसी दूसरे प्रधान मंत्री के 
मंत्रि-मंडल में स्वय शामिल होने से साफ़ इन्कार कर दिया । लोग व्यवस्थापक-सभा की 
इस हालत से थक गए.। राष्ट्रीय पक्ष वालों ने--जो सदा से व्यवस्थापकी सरकार के विरोधी 
थें--फ़ेसिस्टों से मिल कर किसी एक दल पर हमला न कर के व्यवस्थापकी सरकार-पद्धति' 
पर ही जोरों से अखबारों में हमला शुरू किया। ऊबे हुए अखबारों ने भी इस हमले में 
उन का साथ दिया। आप 
इधर मुसेलनी 'उदार सरकार! बनाम "फ़ेसिस्ट सरकार” पर लेख पर लेख लिख 
रहा था | २० पितम्बर के दिन विक्टर इमेनूअल की सेनाओं का रोम पर क़्ब्ज़ा करने 
का वर्ष-रिेन मनाया गया और इस दिन मुसालनी ने ऐलान किया कि फ़ेसिस्ट इटली पर 
शासन करने के लिए तैयार हैं। उस ने आनेवाली फेसिस्ट क्रांति का भी ज़िक्र किया और 
'रोम पर कूच करो !' की पुकार शुरू की। राजा से मेज्ञ रखने के विचार से उस ने इस 
बात का भी ऐलान किया कि फेसिस्ट राजा-शाही के विरोधी नहीं हैं; बल्कि उन को 
उल्टी शिकायत है कि आजकल का राजा अपनी राजसत्ता का पूरा उपयोग नहीं करता है । 
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किर फेसिस्ट की टोलियों के बोलज्ञानों से जरमनों के निकाल देने पर भी जब सरकार ने 
कुछ इस्तक्षेप नहीं किया, तब मुसोलनी ने प्रतिनिधि-सभा के पास अपनी माँगें पेश कर 
दीं। उस की माँगें यह थीं, प्रतिनिधि समा को मंग कर दिया जाय, चुनाव के क्ानूनंका 
सार ओर नया चुनाव शीघ्‌ से शीघ्‌ किया जाय | सरकार के राष्ट्र की विरोधी शक्तियों का 
कड़ाई से सामना करना चाहिए, आशिक स्थिति सुधारनी चाहिए, डेलमेशिया: छोड़ देने 
र फिर से विचार होना चाहिए और फेतिस्टों को, वायुयान के कमीशन पर क्ब्ज़ा और 
परराष्ट्, युद्ध, जलसेना, श्रम और साव॑जनिक निर्माण-कार्य के पाँच मंत्रीपद मिलने 
चाहिए।” उस ने इन माँगों के साथ यह खबर भी भेज दी थी कि “अगर यह 
माँगें खुशी से स्वीकार नहीं होंगी, तो वह “उन्हें जबरदस्ती से मंज़्र कराणगा क्योंकि 
ब्यवस्थापक-सभा के निकम्मेपन से देश को बचाने का अरब कोई दूसरा मार्ग नहीं रहा 
है।' प्रतिनिधि-समा के राजनीतिश उस की इन माँसों पर सुस्कराने लगें। वे अधिक से 
अधिक फ़ेसिस्टों के बिना विभाग के एक-दो मंत्री और दो-चार उपमंत्री पद दे कर संतुष्ट करने 
को तैयार ये | वे फेसिज्म को केवल एक मज़ाक ओर अ्रधिक से अधिक एक नई हवा सम- 
भते थे | उस से डरते नहीं थे; क्योंकि फ़ेसिस्ट लोगों की राजनैतिक क्षेत्र में अभी तक 
अधिक ताक़त नहीं थी। उन के काफ़ी सदस्य तक प्रतिनिधि सभा में नहीं थे । 
मगर फेतिस्टों का उत्तर इटली के लगभग सारे नगरों पर पूरा ज़ोर था अक्टूबर 
के महीने में उन्हों ने प्रीक्ट्सों और पुलिस के दफ़्तरों पर क्ब्ज़ा जमाना और दक्तिण के 
नगरों में अपनी ताक़त फेलाना शुरू कर दिया। जिन रेल और तार के दफ़्तरों की उन्हों ने 
हड़तालों में रक्षा की थी, उन पर उन्हों ने अब अपना. पहरा रख दिया । २४ अक्टूबर को 
दइक्तिण प्रदेश के नेपल्स नगर में दक्तिण में फेसिज्ष्म का ज़ोर बढ़ाने के लिए फेसिस्टों 
की कांग्रेस बैठी ओर उस में खुल्लम-खुल्ला क्रांति का जिक्र करते हुए मसेालनी ने 
कहा कि, अगर कानूनी तरीके से काम नहीं होगा तो फिर गैर-क्ानूनी तशीक्ों का 
इस्तेमाल किया जायगा और रोम पर कूच करना पड़ेगा। फेक्टा नाम का एक 
हँसमुख आदमी इस समय प्रधान मंत्री था। मगर वह बेंचारा कुछ कर-घर नहीं 
सकता था; क्‍योंकि प्रतिनिषि-सभा में उस का बहुमत नहीं था । अस्तु जैसे ही उस की 
तरकार ने इस्तीफा दिया वेसे ही फेसिस्ट टोलियों के रोम से तीसः मील दूर के 
एक मक़ताम पर इकट्ठा होने का 'फ्रेउिस्ट सैनिक समिति! की तरफ़ से हुक्म मिला। और 
२८ अक्टूबर को रोम में काली क्रमीज़ें पहने हुए क़रीब पचास इज्ञार फेसिस्टों की 
ठोलियाँ घुर्सी। सैनिक समिति? ने कूच का हुक्म देते वक़्त एलान किया था कि यह 
सेना, पुलिस, राजा अथवा काम करनेवालों के खिलाक़ नहीं हैं; बल्कि उन 'निकम्मे 
राजनेतिक गुट्टों के खिलाफ़ है, जो चार वर्ष से इटली में मज़बूत सरकार कायम नहीं 
कर सके हैं।! सरकारी क्लोजें भी आईं; मगर केाई लड़ाई या खून-खराबा नहीं हुआ | 
का तीबरे पहर सालंदरा ने मुसालनी से अपने मंत्रि-मंडल में मंत्री बनने के 
लिए पूछा । मुत्तालनी ने इन्कार कर दिया। अस्त २६ अक्टूबर का टेलीफ़ोन पर मुसेलनी 
के राज्य ने बुला कर अपना मत्रि-मंडल बनाने के लिए आज्ञा दी और मुसेलनी दूसरी ही 



























इटली की सरकार [ १४३ 


गाड़ी से यह कहता हुआ मिलन छोड़'कर शेम के लिए चल पड़ा कि, 'कल इटली के 
मंत्रि मंडल ही नहीं; बल्कि सरकार मिल जायगी । रास्ते में उस ने उतर कर एक लाख 
पचास हज़ार एकत्र ,फेतिस्टों की सलामी ले ३० अक्टूबर के मंत्रि-मंडल तैयार कर के 
रेम में घुस आनेवाले पचास हज़ार सैनिकों के चौबीस घंटे के भीतर वापस चले जाने 
का हुक्म दे दिया। दुनिया के इतिहास में यह एक अनोखी क्रांति हुईं। इस को विचारों 
की क्रांति कहना ही अधिक उचित होगा । क्योंकि इटली के नौजवानों ने एक मंडे के नीचे 
इकछे हो कर बिना ,खून-ख़राबा किए इटली के बूढ़ों की निर्जीव राजनति से बचा लिया। 


६-फ़ेसिस्ट सरकार 


मुसेलनी ने अपने नए मंत्रि-मंडल में अपने सिवाय सिर्फ़ तीन और फेसिस्ट 
रखे | बाकी सब मंत्रियों के उस ने एक समाजवादी दल को छोड़ कर और सब दलों से 
लिया। अपने हाथ में उस ने पर-राष्ट्रविभाग और ब्लांकी के उपमंत्री बना कर, यह- 
विभाग रक्‍्खे | फेसिस्ट अपनी जीत के किसी से बाँटना पसंद नहीं ऊरते थे | उन्हें इस प्रबंध 
से काफ़ी निराशा हुई जिस से दल में मुसोलनी का बहुत विरोध भी हुआ । मगर 
मुसालनी व्यवस्थापक-सभा से मिल कर काम करना चाहता था। मुसोलनी ने व्यवस्थापक- 
सभा में जा कर सिनेट से तो अपनी गुस्ताखियों के लिए. क्षमा माँगी ओर इस 'इटली के 
प्रख्यात्‌ पूर्वजों की प्रख्यात जगह के लिए! बहुत इज़ज़त दिखलाई और उस ने वादा किया 
कि कानून के अनुसार ही भविष्य में मैं चलूँगा ओर दूसरे राष्ट्रों से मेल और इटली में 
पूर्ण स्वतंत्रता की नीति पर क्वायम रूँगा। मगर प्रतिनिधि-सभा से उस ने बिल्कुल उल्दा 
व्यवहार किया | वहाँ जाकर वह बोला--'में आप के सामने आया हूँ | इस में आप ने मे 
कुछ इज्ज़त नहीं दी है और न मैं आप से अपनी गुस्ताख्री के लिए माफ़ी माँगता हूँ । जिन्हें 
हाल के वाक्रयों पर दुःख हो, वह अपने कमरों में बैठ कर अवलाओं की तरह आँस के दरिये 
बहा सकते हैं। में तो यह मानता हूँ कि क्रांति को अपने अधिकार होते हैं। तीन लाख 
नौजवान जब मेरे इशारे पर सब कुछ कर गुजरने के तैयार हैं, तो में चाहूँ तो आप कौ 
इस निकंम्मी सभा में खून की कींचड़ कर दूँ । में चाहता तो आप की इस सभा के ठोकर 
मार कर निकाल देता और निरी फेसिस्टी सरकार क्रायम कर लेता | मगर मैं ने ऐसा 
नहीं किया; क्‍योंकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ---कम से कम अभी इप की ज़रूरत नहीं 
है। फिर उस ने अपना कार्यक्रम बता कर एक साल के लिए सब कुछ सियाइ-सफेद करने 
की पूरी ताक़त की माँग पेश की, जिस से सरकार के सुसंगठित बनाया जा सके और खर्च 
में कमी की जा सके | उस ने वायदा किया कि अपने सारे कामों का हिसाब वह प्रतिनिधि- 
सभा को देगा। मगर साथ ही उस ने यह भी जता दिया कि ग्रतिनिषि-सभा दो दिन 
या दो वर्ष में जब ज़रूरत होगी भंग की जा सकती है | "आप को या तो जनता के भावों 
के सामने सिर मुकाना होगा या नेस्तनावूद हो जाना पड़ेगा! इन शब्दों में उस ने अपना 
ब्याख्यान समाप्त किया, भद्र पुरुषो, देश को अब बहुत-ती अपनी बकवास सुनाना बंद 
करिए । बावन सदस्य मेरे व्याख्यान पर बेालना चाहते हैं, यह संख्या बहुत बड़ी है । 
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इस बकवास की बजाय अब हम लोगों को शुद्ध ढृदय और सचेत मन से देश का मान और 
घन बढ़ाने के प्रयक्ष में लग जाना चाहिए.। ईश्वर मेरे इस काम में मेरी सहायता करे ! 

ह सदस्य नौंसिखिए मुसोलनी की फटकार सुन कर दंग रह गए। समाजवादियों का 
नेता त॒राती कहने लगा, 'मुसोलनी फिर यह व्यवस्थापक सभा का भूत क्‍यों क्रायम रखता 
है | इस से तो सीधा स्वेच्छाचारी राज्य वह चलाए तो मैं पसंद करू गा।! जियालिटी ने . 
कहा-- यह प्रतिनिधि सभा इसी क्राबिल है |” सिनेट के लोग प्रतिनिधि-सभा पर मुसकराने 
छगे। मार बाहर देश में और अखबारों में मुसालनी के इस व्याख्यान की बड़ी तारीफ़ 
हुई। प्रतिनिधि-सभा में मुसालनी की माँग मंजूर हुई और सरकार के एक साल के 
लिए साथी ताक़त दे दी गई। प्रतिनिषि-सभा ने 'नेस्तनाबूद' होने से देश के भावों के 
सामने सिर झुकाना? ही बेहतर समझा | समाजवादियों और कम्यूनिस्टों ने प्रतिनिधि-सभा 
में मुसालनी का विरोध किया | मगर मुसोलनी के लोकदल? की तरफ़ से बहुत चिंता 
थी क्योंकि इस दल की सहायता पर ही सुसोलनी की सरकार निर्मर थी। लोक-दल का 
नेता डोनस्तरजो, अपने हाथ में कंजी देख कर कान खड़े करने लगा | वह शिकायत करने 
लगा कि उस के दल के काफ़ी आदमी मंत्रि-मंडल में नहीं रक्खे गए ओर फेसिस्ट .लोग 
इटली के दक्षिण भाग में उस के दल की हर तरह से ताक़त तोड़ने की केशिश करते 
हैं। अप्रेल सन्‌ १६२३ ई० में लाक-दल की सालाना सभा में मुसोलनी की बड़ी 
बुराइवाँ भी की गई । अस्तु मुसालनी ने अधिक इंतज़ार करना उचित नहीं सममझा। 
लोक-दल के मंत्रि-मंइल में दो मंत्रि थे जिन में से एक तो मर गया ओर दूसरे का मुसोलनी 
ने इस सभा के बाद इस्तीफ़ा ले लिया | सोलनी को श्रपनी स्थिति का डर हुआ और 
इत लिए. उस ने चुनाव का कानून बदलने की माँग शुरू की। उस ने व्यवस्थापक- 
सभा के सामने एक मसविद्या पेश किया जिस के अनुसार 'जिस दल को देश भर में सब 
से अधिक मत मिलें उस को हर चुनावनत्षेत्र से दो तिहाई जगहें मिल जानी चाहिए ! 
भुसोलनी ने एक व्याख्यान में कहा कि, "में अपने चारों ओर सारे राजनैतिक दलों के 
खंडर बिखरे हुए देखना चाहता हूँ जिस से फेसिज़्म की एक इमारत हो पर सब की नक्रें 
पड़े । अगर यह मसविदा प्रतिनिधि-सभा स्वीकार नहीं करेगी तो एक दूसरी क्रांति करनी 
पढ़ेगी ।! लोक-दल का नेता इस धमकी के सुन कर चपचाप इस्तीफ़ा दे कर चला गया 
और यह चुनाव का कानून इस संशोधन के साथ पास हो गया कि सब से अधिक मत 
मिलने के साथ-स,थ कम से सब मतों के २४ फ्री सदी मत भी मिलने चाहिए | 

. अतिनिधि-सभा का नया चुनाव हुआ और फेसिस्टों के जनदल ने देश भर 
में चुनाव के दिन एकत्र हो कर फेसिस्टों की मदद की। देश भर में जितने मत पढ़े थे 
स के दो तिहाई फेसिस्टों को मिले | मुसोलनी ने सोचा कि अब प्रतिनिधि-सभा ठीक तरह 
से काम करेगी | उस की व्यवस्थापक-सभा के काम के बारे में यह राय थी कि जो मसविदे 
'उडलका व्यवस्थापक-सभा के सामने रक्खे उन पर निष्पक्ष रूप से विचार करना और 
उन पर अपनी निष्पक्ष सलाह देना व्यवस्थापक-सभा का काम है न कि हमेशा सरकार 
का विरोष उस के यह देख कर बड़ा आश्चर्य और दुःख हुआ कि नई ग्रतिनिधि- 
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सभा के शुरू होते ही अल्प संख्या के दलों ने चुनावों और सरकार के विरोध का और 
अपने-अपने दंलों के कार्यक्रमों का रोना फिर उसी पुरानी चाल से शुरू कर दिया | 
समाजवादियों के दो नेता ऐमेनडोला और मेटियोटी को खास कर सरकार को तंग करने में 
मज़ा-सा आता था। मुसोलनी ने इन दलों से मेल करने और उन्हें सममाने की बड़ी 
कोशिशें कीं। उस ने समकाया कि ठुम लोग जो यह अपने-अपने कार्यक्रमों से चिपक 
गए हो इस का अर्थ क्या है ? तुम्हें आगे या पीछे किघर भी तो जाना होगा । या तो ताकत 
और हिम्मत हो, तो क्रांति कर के सत्ता हाथ में कर लो श्रथवा जिन के हाथ में सत्ता है 
उन का साथ दो |! मगर उस की यह बातें किसी की समझ में न आई । इसी बीच में 
दुर्भाग्य से किसी .फेसिस्ट ने मेटियोटी की हत्या कर डाली | अब तो विरोधियों ने चीं-पुकार 
मचा दी। मुसोलनी से इस्तीफ़ा माँगा जाने लगा ।. 'जनदल' को भंग कर डालने के लिए, 
पुकार मच उठी | मुसोलनी ने राष्ट्रीय पक्त के लोगों को अच्छी तरह हाथ में रखने के विचार 
से दो राष्ट्रीय पक्ष के मंत्री अयने मंत्रिमंडल में ओर फौरन बढ़ा लिए और कई राष्ट्रीय पक्॑- 
वालों के फेसिस्ट दल की बड़ी कोंसिल में भी रख लिया । उस ने अपने दल को फिर से 
संगठित करने ओर हिंसा के दबाने का वादा किया मगर अपना इस्तीफा देनेया “जनदल” 
के भंग करने से साफ़ इन्कार कर दिया । इस पर लगभग सारे विरोधी प्रतिनिधि सभा छोड़ ' 
कर ऐवेंताइन पहाड़ी पर एक आफ़िस में जा बैठे और वहाँ से क़्लम और स्याही की गेला- 
बारूद ओर काग़ज़ी वायुयानों से फेसिस्टों पर हमले करने लगे | दस राजनैतिक दलों और 
छुः सात गुट्टों ने मिल कर फेसिस्टों की सरकार पर हमला शुरू किया | मुसोलनी ने उन्हें 
मनाने की बड़ी कोशिशें कीं क्योंकि वह विरोधी दलों के व्यवस्थापक-सभा में स्थान देना चाहता 
था जिस से कि उन की समालोचना और विचारों का सरकार के लाभ मिल सके | मगर जब 
विरोधियों के! वह किसी प्रकार संतुष्ट न कर सका और उन्‍्हों ने उस की सरकार के खून की 
माँग जारी ही रकक्‍्खी, तो उस ने आखिरकार मजबूर हो कर विरोधियों के ४८ घंटे के अंदर 
कुचल डालने का एलान किया। विरोधी अखबारों के बंद कर दिया गया या उन की 
आवाज़ कमज़ोर कर दी गई। फेसिस्टों का विरोध करनेवाले बकीलां की सनदे' छीन ली 
गई और प्रोफ़ेसरों के निकाल दिया गया और सारी विरोधी संस्थाओं के मंगकर दिया गया । 
अपने पक्षुपाती सदस्यों की प्रतिनिधि-सभा के आगे मुसोलनी ने बहुत ही क्रानून और ज़ाब्ते 
की पाबंदी दिखाई, यहाँ तक कि छोटी-छोटी बजट इत्यादि की तफ़्सीलों पर भी, जिन पर 
व्यवस्थापक-समा में आम तौर पर चर्चा नहीं होती थी, सदस्यों के चर्चा करने का मौका 
दिया। फेसिस्ट दल की कौंसिल की तरफ से नई फेसिस्ट सरकार क्रायम करने के विचार 
से निम्न-लिखित बातों पर विचार करने के लिए. एक कमीशन भी बैठाया गया :-- 

ह १, कार्यकारिणी ओर धारा का संबंध | 

सरकार ओर अखबार । 

, सरकार ओर रुपए-पैसे का व्यवहार करनेवाली संस्थाएं । 

. सरकार और गुसत संस्थाएं । 

. सरकार ओर अंतर्राष्ट्रीय दल |. 


नं नै 
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६. सरकार ओर उद्योग संधे | 
मगर इस कमीशन की रिपोर्ट के इंतज़ार में नःबैठे रह कर सुसोलनी ने स्वयं 


फौरन ही सरकार को सुधारना शुरू कर दिया। अनुपात-निर्वाच्नन उस ने एक क्रानून पास 
. कर के बंद कर दिया और स्त्रियों के उस ने भी मताधिकार दे दिए। क़ानून बनाने के बजाय 


अपने हुक्म निकाल कर काम करने की ताक़त हाथ में ले लेने से उस का काम आसान हो 
गया था । परंतु पुराने क्वानूनों की आदी अदालतों ने उस के इन हुकमों पर अमल करने में 
आ्राना-कानी दिखाई इन लिए उसे न्‍्याय-शासन के बदलने की भी ज़रूरत हुई। “कॉसिल 
आ्रॉव स्टेट' की सरकारी कामों के गैर-क्रानूनी ठहराने की ताक़त छीन ली गई ओर सारी 
प्रातीय अदालतों के तोड़ कर एक अ्रदालत बना दी गई। नए कानून बनाए गए जिन में 
ज़ैतिस्टों के तिद्धांतों का समावेश किया गया और नोकरशाही में भी बहुत कुछ काँट-छाँट की 
गई | सन्‌ १६२६ ई० के एक अगस्त मास में ही ५ नायब प्रीफ़ेक्टों को कम कर दिया गया 
और सत्रह नए ग्रांत कायम कर दिए-गए। सुधार-कमीशन को फ़ेसिस्ट दल के हुक्म के बजाय 
गंजा के हक््म से काम करने का हम दिया गया। थोड़े से शब्दों में कहा जाय तो सारी 
सेरकार का इन फ़ेसिस्ट सिद्धांतों पर संगठन किया जाने लगा कि, “व्यवस्थापकी सरकार 
कमज़ोर और केवल दलबंदी का ढकासला होती है। प्रजा के प्रतिनिधियों की सरकार का अर्थ 
सिर्फ़ यही होता है कि कुछ पेशावर राजनीतिज्ञों के हाथ में सरकार की लगाम रहती है. |- दलों 
के एक-दूसरे से रगड़ों के मारे कभी कोई सरकार ताक़तवर नहीं हो पाती और जो सरकार 
ताकतवर नहीं उस को सरकार नहीं कहा जा सकता। सरकार को दलों या व्यक्तियों का प्रति 
निधि नहीं बल्कि राष्ट्र का प्रतिनिधि होना चादिए । सरकाए के मुक्काबले में व्यक्ति के कोई 
घतंत्रता नहीं दी जा सकती | व्यक्ति कुछु नही है; सब कुछ इटली है। स्वतंत्रता अविकार 
नहीं, कर्तव्य है। जितनी अविक मज़बत सरकार होती है उतनी ही अधिक लोगों के स्व- 
तेत्रता मिलती है। खतंत्रता उन राष्ट्रों में होती है जो प्रगतिशील, उद्योगी ओर सजक होते 
हैं और जो अपने सदस्यों की सजकशक्ति के विकास का मोक़ा देते हैं। जे। शक्तिमान्‌ 
होता है उसी को राष्ट्र पर शासन करने का अधिकार होता है। सरकार की सत्ता पर किसी 
संस्था के दाथ रखने का अधिकार नहीं है। जब तक सरकार मज़बूत रहती है तभी तेक 
बह सरकार कहलाने और शासन करने की अधिकारी दोती है।” राजव्यवस्था के शब्दों 
के अनुसार इटली के मंत्रिमंडल की कार्यकारिणी सत्ता का जन्मदाता व्यवस्थापक-समा के 
स्थान में राजा के समझा जाने लगा ओर व्यवस्थापक-सभा का काम सिर्फ़ सरकार के 
प्रस्तावों पर समालोचना ओर राय ज़ाहिर करना माना गया। फेसिस्ट सरकार, फेसिस्ट 
दल और फेसिस्टों का 'जनदल' फेसिज्ष्म के तीन स्तंभ बन गए। फेसिस्ट दल के 
मुसालनी ने फिर से अच्छी तरह संगठित क्रिया और राजा का एक हुक्म निकाल कर 
“जनदल' का इटली राष्ट्र की 'राजनेतिक पुलिस” बना दिया | 
...रोसौनी नाम का एक मज़दरों का समाजवादी नेता उत्तर अमेरिका में इटली के 
मज़दूरों का संगठन करता था। वहाँ उस ने इटली के मज़दूरों के प्रति दूसरे देश के 
ज़ूरों का बर्ताव देख कर यह निश्चय किया था. कि अभी अंतर-राष्ट्रीय भाईचारे के 


इटली की सरकार हे [ ६४७ 


समाजवादी विचार पर इटली के. मज़दरों का संगठन करना ठीक न होगा] इटली के 
रों के राष्ट्रीयता के विचारों पर संगठित करना होगा । अस्तु अमेरिका से लीट कर उस 
इटली में मज़दरों' का संगठन इसी सिद्धांत पर करना शुरू कर दिया था और धीरे-धीरे 
उस ने इटली में बहुत-सी मज़दूरों की संत्रें मी बना लीं थीं। मुसालनी और रोसौनी के राष्ट्रीय. 
विचार मिलते-जुलते थे | अस्त मुसालनी के द्वाथ 'में ताकृत आने के बहुत दिन पहिले 
ही मसालनी ने उस से फ़ेसिस्टां के मेल.की बात चलाई थी | नई फ़ेसिस्ट सरकार के संगठन 
पंर विचार करने के लिए अगस्त सन्‌ १६२४ ई० में मसालनी ने जो कमीशन ब्रैठाया था 
उस के बैठने के बांद ही देश भर में चारों तरफ़ मज़दूर और मालिकों के झगड़े छिड़े और 
एक आर्थिक संकट खड़ा हो गया । अस्तु इस कमीशन ने, जिस का एक सदस्य रोसौनी भी 
था--अन्य व्यवस्थापंक सुधारों पर समय न खराब कर के इटली की आर्थिक्‌ व्यवस्था पर 
ही अधिक विचार किया और इटली के लिए एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था तैयार की जिस के 
निम्नलिखित तीन भागों में बाँठा गया था | बे ः. 
१ राष्ट्रीय सरकार ओर राष्ट्रीय आधिक व्यवखा । 
२ उद्योग-संघों की क्रानूनी हैसियत । द 
क्‍ ' ३ मज़दरी के ठेका का उद्योगों के लिए तय करने और उन ठेका पर अमल 
करने के लिए मज़दरी के क्रानून और सिद्धांतों के नियम और अदालते |... 
इस नई आर्थिक व्यवस्था के अनुसार जो सरकार का नया रूप बना उस का 
नाम कमीशन ने सामाजिक सरकार”? रकखा था। कमीशन के सदस्य अच्छी तरह जानते 
थे कि वे इन नए सुधारों से एक बिल्कुल नई प्रकार की सरकार की रचना कर. रहे हैं' 
उन्हों ने अपनी रिपोट में व्यवस्थापकी सरकार को साफ़ शब्दों में निकम्मा और इटली के 
अयेग्य बतलाया। उन के इस सामाजिक सरकार” के मसविदे में २३ धाराएं थीं जिन 
के अनुसार उद्योगी संत्रों की कानूनी हेसियत मानी गई थी और व्यापार, उद्योग और 
खेती के लिए, प्रांतों में मंडलों' की स्थापना की गई थी। सारे राष्ट्र को ही तीन श्रेणियों 
में बाँठ दिया गया था। एक श्रेणी में साधारण धंघेवाले, कारीगर और साव॑जनि 
सेवक; दूसरी श्रेंणी में खेती ओर खेती का उद्योग ओर तीसरी श्रेणी में उद्योग, व्यापार 
ओर मकानों के मालिक वग्रेरह आते थे । इन श्रेणियों की विभिन्न संघों के सदस्यों के 
एक प्रांतिक मंडल के लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया था। तीनों श्रेणियों 
के तीन प्रांतिक मंडलों की एक-एक सभा ओर एक-एक कोसिल रक्‍खी गई थी। तीनों 
मंडलों का मिल कर एक 'कॉरपोरेट कालेज!* बनाया गया था ओर हर प्रांतिक कालेज 
की एक सभा और एक कॉंगिल रक्खी गई थी। इन प्रांतिक कालेजों के राष्ट्रीय 
सामाजिक सभा? के सदस्य चुनने का अधिकार था ओर राष्ट्रीयसामाजिक सभा? के 
अपना अध्यक्ष चुनने का अधिकार था। 'राष्ट्रीय सामाजिक सभा” को तीन श्रेणियों के 
अनुसार तीन समितियों में बाँठ दिया गया था। इन प्रांतिक और राष्ट्रीय संस्थाओं के 
राष्ट्रका सारा आर्थिक शासन--मज़दूर ओर मालिकों के रंगड़ों के चुकाना और 


“ःए क्र ऊंट सकरकरट कालेज *दि नेशनज्ञ कॉरपोरेट कौंसिल । 


श्ड्य | यूरोप. की सरकारें 


तरकार के उचित क़ानून बनाने में सहायता करना इत्यादि सौंपों गया था|. सरकार के 
इन संस्थाओं के संगठन में किसी भी समय हस्तक्षेप करने का अधिकार रक्‍खा गया था। 
परंतु सरकार किसी संस्था के मंग कर दे, तो छः मास के अंदर ही दूसरी नई संस्था का चुना 
जाना ज़रूरी रकखा गया था। कुछ लोगों का प्रस्ताव था कि “राष्ट्रीय सामाजिक सभा? के 
इटली की व्यवस्थापक-समा की तीसरी शाखा बना देना चाहिए। मगर कमीशन ने यह 
निश्चय किया कि व्यवस्थापक-समा की प्रतिनिधि-सभा के आधे सदस्यों के चुनने का 
ग्रधिकार प्रांतिक 'कॉरपोरेट कालेजों' के होगा और प्रतिनिधि-सभा के बाक़ी आधे सदस्यों 
का चुनाव जैसा अभी तक होता है उसी प्रकार होगा और सिनेट जैसी की तैसी क्रायम रहेगी | 
... क्रमीशन के कुछ उदार तबियत के सदस्यों को यह व्यवस्था पसंद नहीं थी 
उन का मत था कि इस व्यवस्था से राष्ट्र के नागरिक तंग आ्थिक हितों की कोटियों में बट 
जाते हैं, जिस से राष्ट्र के सम्मिलित हित की तरफ़ से लोगों का ध्यान हटा रहा करेगा ओर 
इटली में एक मज़बूत राष्ट्र क़रायम होने के बजाय वही पुरानी कमज़ोरियाँ क्रायम रहेंगी 
कट्टर राष्ट्रीयता के पक्षपाती संघवादियों का कहना था कि हर एक उद्योग के लिए सिफ़ 
एक ही संघ होनी चाहिए और उस उद्योग में सारे काम करनेवालों को उस एक संघ का 
ही सदस्य होने के लिए, क्वानून द्वारा लोगों को बाध्य करना चाहिए और मज़दूरी के ठेकों 
को तय करने के लिए हड़तालें करना सरकार के हुक्म से गैर-क्ानूनी ठहरा देना चाहिए | 
कुछ मज़दूर नेताओं का कहना था कि मज़दूर-संघों पर सरकार का बहुत अधिकार नहीं 
रहना चाहिए और उन को अपने काम में परी तरह से स्वतंत्रता होनी चाहिए। उद्योग- 
धंधों के मालिक भी इस व्यवस्था से घबराए और उन्हों ने शोर मचाया कि इस क़ानून से 
तो इठली के सारे आर्थिक जीवन पर रोसोनी के मज़दूर-संघरों के महा-मंडल का राजनैतिक 
कब्ज़ा ही जम जावेगा । आखिरकार २ अक्टूबर सन्‌ १६२५ ई० को विदोनी के राजमहल 
में सरकार की तरफ़ से मालिक ओर मज़दूर दोनों पक्षों के प्रतिनिधि बुलाएं, गए, ओर उन 
का यह सममोता हुआ कि मज़दूरी के काम के संबंध में जो ठेके होंगे वे मालिकों की संस्था 
उद्योग महा-मंडल* ओर मज़दूरों की संस्था संघ महामंडल”* की अंतर्गत संस्थाओं 
में ही होंगे। इस विदोनी राजमहल के सममोते को राजा के फ़रमान से क़ानूनी करार 
दे दिया गया ओर मालिकों का उद्योग महामंडल' और मज़दरों का संघ मंहामंडल” 
कानूनी संस्थाएं बन गई | जिस संघ! में कम से कम एक उद्योग या धंधे में काम 
करनेवालों में से कम से कम दस फ़ीसदी सदस्य न हों उस की क्लानूनी हैसियत नहीं रक्खी 
गई थी। रोसोनी ने उद्योगों में काम करनेवालों की संघों के महामंडल में धंथों में 
काम करनेवालों की संघों को भी बाद में मिला लिया, जिस से इटली के नागरिकों 
के तीन वर्ग न रह कर दोही वर्ग रह गए। ऐसी संघों को जिन में मालिक और 
र दोनों शरीक हो जाते थे बंद कर दिया गया | हर उद्योग या धंघे में एक दिन 
की मज़दूरी का औसत मज़दूर-संघों के हर एक सदस्य से और उतना ही हर एक मज़दर 
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के लिए मालिकों से चंदा क़ानून के अनुसार इठली में कर की तरह ले लिया. 
जाता है। इस चंदे का उपयोग महामंडलों की संस्थाओं के लिए ही किया जाता है।. 
तु इन महामंडलों के अंतर्गत संस्थाओं के सिवाय दसरी स्वतंत्र संस्थाएं बनने की क़ानून 
मुमानियत नहीं करता है। यद्यपि चंदा सब से क़ानून के अनुसार महामंडलों की संस्थाओं 
के लिए ही लिया जाता है| स्वभावतः लोग महामंडल की संस्थाओं म॑ शामिल होना 
पसंद करते हैं। इन संस्थाओं के अध्यक्ष और मंत्री संस्थाओं की व्यवस्था के अनुसार चुने 
जा सकते हैं । मगर गहमंत्री को यह अधिकारी स्वीकार होने की कैद रक्‍्खी गई है 
मज़दर और मालिकों के आपस के ठेके विदोनी राजमहल के सममोते के अनुसार क्रानूनी 
समझे जाते हैं और उन पर दोनों पक्नों को क़ानून के अनुसार अमल करना पड़ता है| 
रोसौनी इन ठेकों से सरमाये में मज़दरों का हिस्सा क्रायम करना चाहता है क्‍योंकि यह 
उस के जीवन का एक बड़ा उद्देश है। सैनिकों, पुलीस, सरकारी अफ़सरों और प्रोफ़ेसरों को 
किसी संघ में शामिल होने की इजाज़त नहीं है क्‍योंकि वे सरकार के अंग माने 
जाते हैं । सब के हितों की रक्षा करना सरकार का धर्म भाना जाता है और फ्रेसिजष्म 
सिद्धांत के अनुसार किसी का हित सरकार से अलग नहीं हो सकता | अस्तु, यह सरकारी 
नाकर अपने हितों की सरकार से रक्ता करने के लिए संघ नहीं बना सकते हैं और न वे 
सरकार से मज़दूरी के बारे में ठेका कर सकते हैं। परंठ दूसरे सरकारी नोकरों को संघों में 
शामिल होने की इजाज़त दी जा सकती है। रेल, तार, डाक, टेलीफ़ोन, प्राइमरी स्कूलों 
में काम करनेवाले और कर एकत्र करनेवाले, इत्यादि कुछ सरकारी नोकरों की अब कई 
संघें बन गई हैं। “उद्योगी अदालतें' भी क्ायम कर दी गई हैं ओर जे इन अदालतों का 
हुंक्म नहीं मानते हैं उन को कड़ी सज़ा दी जाती है। किसी प्रकार की राजनीतिक बातों के 
लिए मज़दूरों की हड़तालें या मालिकों की तरफ से कारखाने बंद तो क़ानून के अनुसार 
हो ही नहीं सकते हैं। दूसरे प्रकार की हड़तालों ओर कारखानों के बंद करने के संबंध में. 
भी इतने कड़े नियम रक्खे गए हैं कि लगभग उन की मुमानियत ही सी है। मालिकों के इटली 
में अब छुः महामंडल हैं जिन में 'राष्ट्रीय फ़ेंसिस्ट उद्योग महामंडल' सब से प्रमुख है | एक 
मज़दूरों का 'राष्ट्रीय फ़ेसिस्ट संघ महामंडल' है जिस में विभिन्न धंधों के मज़दूरों के सात 'संघ-. 
मंडल” शामिल हैं। इन सब के ऊपर महामंडलों का सरकारी विभाग है और उस का एक 
महामंडल-मंत्री होता है। यह मंत्री सरकार की आर्थिक प्रश्नों पर नीति निश्चय 
करने के लिए “उद्योग-महामंडल” और 'संघ-महामंडल” के अधिकारियों से अक्सर 
सलाह लेता है। मुसोलनी ने स्वयं पहले महामंडल-मंत्री का पद अहण किया था 
क्योंकि वह पुरानी मुर्दा व्यवस्थापक-सभा के स्थान में एक आधिक व्यवस्थापक-सभा क़ायम 
करना चाहता था। उस ने एलान किया था कि सन्‌ १६२६ ई० में इस ग्रतिनिधि- 
सभा की मियाद खत्म हो जाने पर नई 'सामाजिक प्रतिनिधि-सभा” काम करना शुरू करेगी । 
इस “संघीय प्रतिनिधि-सभा” के चुनाव के बारे में सन्‌ १६२८ ई० में जो नया चुनाव का 
क्रानून पास किया गया था उस के अनुसार मालिकों ओर भज़दूरों की तेरह संस्थाओं के 
अपने-अपने उम्मीदवारों के आठ सौ नाम की एक सूची महामंडल-मंत्री को देने का 
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ग्रधिकार था जिस में से फ़ेसिस्ट दल की कार्यकारिणी की सलाह से महांमंडल-मंत्री ४०० 
नाम चुन लेगा। इन ४०४ चुने हुए नामों की एक सूची पर इकट्ठ॑ सब संघों के सदस्यों 
के मत लिए जायँगे और मतदारों के इस सूची का, बिना कुछ घठाए-बढ़ाए जैसा का 
तैसा, स्व्रीकार कंरने या न करने का ही केवल अप्रिकार था। ;अगर मंत्री की चुनी हुई 
यह संर्ची मतदारों को स्वीकार न हुई तो इस का अर्थ सरकार में अविश्वास समक्ता जायगा 
ओर उस हालत में रोम को बड़ी अपील की अदालत हुक्म निकाल कर चुनाव की एक नई 
तारीख मक़रर करेगी और सब के अपनी-अपनी सचियाँ चुनाव के लिए पेश करने का 
अधिकार होगा | मगर जिन संस्थाओं म॑ पचास हजार या उस से अधिक बाक़ायदा चंदा 
देनेवाले सदस्य मतदार होंगे, उन्हीं संस्थाओं को उम्मीदवारों की सूचियाँ पेश करने का 
अधिकार होगा | जिस सची के सब से अधिक मत मिलेंगे, उस के सारे उम्मीदवार चुन लिए 
जायेंगे | परंतु किसी भी सची में जितने सदस्य चने जानेवाले होंगे, उन से तीन चोथाई से 
आंधिक के नाम न होंगे क्योंकि एक चौथाई सदस्य दसरी सचियों में से जितने मत उन वो 
मिलेंगे, उस के हिसाब से ले लिए जायेंगे । इस क़ानून के अनुसार होनेवाले सन्‌ १६२६ के 
चुनाव में इटली के ६० फ़ी सदी मतदारों ने सामाजिक ग्रतिनिधि-सभा? के चुनाव में भाग 
लिया थां और उन में से ६८ फ्री. सदी ने फ़ेसिस्ट दल की सूची के लिए मत डालें, थें। , 

: . फ्ेसिस्ट सरकार के भविष्य के संबंध में अ्रभी कोई बात निश्चय रूप से कहना 
कठिन है। यूरोपीय युद्ध के बाद उलड-पलठ मच जाने से जगह-जगह पर जो सामाजिक प्रयोगृ 
किए जा रहे हैं, फेसिज़्म भी उन्हीं में से एक है। इटली की आज कल जिस 
संस्था में देखो उस में फेसिज्म का रंग भरा जां रहा है। पुराने बेरंगे उदार 
कहलाने वाले स्कूलों की जगह पर. अब स्कूलों. में राष्ट्रीयता, स्वाभिमान और चरित्र- 
बल की शिक्षा दी जातीं है.। . इटली जाति के संग़ठिंत ओर मज़बूत बनाने के लिए सात 
में अद्वारह वर्ष तक के सभी नवयुवकों के सैनिक शिक्षों दी जाती है | पुसुनी मतलबी लोगों 
की आर्थिक नीति के स्थान में अरब राष्ट्र के हित के ध्यान से राष्ट्र का आयब्यय-पत्रक तैयार 
हेता है। सब अदालतों का एक बड़ी अदालत में . मिलान कर के न्‍्याय-शासन भी है 
फेसिजष्म के इस सिद्धांत पर ज़ोर दिया गया है कि राष्ट्र एक बदन की तरह है जिस के हिस्से 
नहीं किए. जा सकते हैं। फेसिज़्म सिर्फ़ एक कैथोलिक संप्रदाय के समानता है। आशिक 
जीवन में भी राष्ट्रीय हित के विचार से सरकार हस्तक्षेप करती है। सरकार का राष्ट्रीय जीवन. . 
के सब पहलुओं पर अधिकार रखने के लिए काननों के इस तरह, बदल दिया गया है कि. 
व्यक्तियों के सरकार के मुकाबले में कोई अधिकार नहीं माने गए हैं; ओर सरकार का हर 
जगह दबाव रखने की सहृजियतें रक्खी गई हैं। समाज को धंधों और उद्योग के बल पर 
एक राष्ट्र में संगठित कर के वर्ग-युद्ध से इटली के दूर रखने की येजना की गई है । प्रांतों 
के स्थानिक-शासन में सब से ज़रूरी आर्थिक बातों का कुछ भी विचार नहीं रक्‍्खा ज़ाता था 
क्योंकि हर प्रांत में सरकासी आशिक समितियाँ रहती हैं । सरकार की सत्ता की कार्यक्रारिणी 
तत्ता,ही सब से बड़ा पैमाना होने से प्रधान मंत्री, दूसरे मंत्रियों और प्रीफ़ेक्टों की सत्ता बहुत 
बढ़ा दी गई हैं। चुनी हुईं म्यूनिसिपेलिटियों की जगह अब सरकार की नियत की हुई 
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भ्यूनिसिपेलिटियाँ होती हैं | सरकार के सिर्फ़ साधारण काननों पर निर्मर न रह कर ज़रूरत 
पड़ने पर आम तोर पर अपने हुक्मों से काम चलाने का अधिकार है। प्रधान मंत्री की ताकत 
का ज़रिया प्रतिनिधि-सभा के स्थान में राजा माना जाता है। व्यवस्थापक-सभा के सिर्फ़ 
प्रजा के भावों को ज़ाहिर करने का ज़रिया समझा जाता है। उस का सरकारी शासन में 
हाथ नहीं होता । अखबारों ओर वकीलें के दबा कर रक्खा जाता है क्योंकि फेसिज़्म के 
सिद्धांत के अनुसार “सब कुछ राष्ट्र के भीतर है ओर राष्ट्र के लिए है; राष्ट्र के विरुद्ध कुछ 
नहीं है । राष्ट्र के द्वारा ही व्यक्ति का द्वित हे सकता है |” शायद इटली के राष्ट्रीय जीवन 
के बिखरे हुए करों के फ़ोलाद में ढालने के लिए फेसिज्ष्म की भट्टी की ज़रूरत थी । फ़ेसिस्टें 
का कहना है कि विक्टर इमेनुअल और कैवर ने इटली को एक राष्ट्र बनाया, मेज्िनी 
और गेरीबाल्डी ने इटली को राष्ट्रीय जीवन दिया और फेसिजष्म ने इटली को राष्ट्रीय 
सरकार दी। इटली के राजनेतिक क्षेत्र मं अब बस एक  फेसिस्ट दल' ही का राज है। 
दूसरे सार दल लुप्त हे गए हैं। 

इस दल ने मुसोलनी के। इतना ऊँचा चढ़ों दिया है ओर उस की इतनी पूजा 
होने लगी है कि दल का राज होने के बजाय “मुसोलनी का निरंकुश राज! है, कहा 
जाय तो भी अनुचित न होगा | यह स्थिति कब तक क़ायम रहेगी, अथवा इस का क्‍या 
परिणाम होगा आज निश्चय रूप से -नहीं कृद्दा जा सकता । मुसोलनी ने पुराने रोमन 
सीज़रों की तरह अबीसीनिया राष्ट्र पर चढ़ाई कर के उस केा हृड़प लिया है ओर इटली राष्ट्र 
को एक "मज़बूत राष्ट्रीय सरकार! देने का अपना दावा ही पूरा नहीं कर दिया है बल्कि 
इटली राष्ट्र को एक साम्राज्य भेंट किया है जिस से इटली के लोग उस पर दीवानों की. 
तरह लट् दीखते हैं | कुछ दिन पहले का कमज़ोर ओर लचर इटली आज यूरोप के सर्व- 
शक्तिमान राष्ट्रों में ही नहीं गिना जाने लगा है, बल्कि यूरोप के सुख ओर दुःख की कंजी 
सी उस के हाथ मं आ गई दीखती है | मुसोलनी के सारे स्वप्न अभी परे नहीं दीखते हैं 
और नई शक्ति और मान प्राप्त अपने मदोन्मत्त देशवासियों के वह कहाँ ओर ले जायगा 
अभी नहीं कहा जा सकता | उस ने पुराने रोमन सीज़रों की तरह सफ़ेद घाड़े पर चढ़ कर 
हाल ही में अपने साम्राज्य लीबिया में प्रविष्ठ हो कर जो भाषण दिया ओर इठली सरकार 
स्पेन में जो हरकतें कर रही है अथवा जे प्रयत्ष मेडीटेरेनीयन सागर में इटली का प्रभुत्त 
जमाने के लिए किए जा रहे हैं, उस से यह प्रतीत होता है कि इटली की नई नीति से 
यूरोप में दूसरा भयंकर महाभारत छिड्ट जायगा । यंदि यूरोप में दूसरा युद्ध छिड़ा तोी उस के 
ब्राद किर भी इटली में फेसिस्ट राज्य कायम रहेगा या इस युद्ध में फ़ेसिज़्म ओर यूरोपीय 
सभ्यता सभी मस्मीमृत हो जायेगी, नहीं कहा जा सकता | 

अभी तो. चैन से गुज़रती हैं, 
आक्रबत की खुदा जाने ।| 








१--राज-व्यवस्था 


फ्रांस और जरमनी के बीच में बसा हुआ बेलजियम देश यूरोप का कुरुक्षेत्र रहा है । 
पिछली यूरोप की लड़ाई में जरमनी ने पदले-पहल बेलजियेम को ही घर दबोचा था और 
इसी देश की भूमि पर यूरोप के सैनिकों के खून की नदियाँ बही थीं। बेलजियम, शारल्मेन, 
पंचम चाल्स और नेपोलियन बोनापाट के साम्राज्यों का भाग रहा और स्पेन, आस्ट्रिया, 
फ्रांस, और हॉलेंड की गुलामी करने के बाद उसे स्वाधीनता मिली। इतने यवनों 
की दासता में रह कर भी बेलजियम ने किसी तरह अपनी हस्ती क्रायम रक्‍्खी और फ्रांस की 
राजक्रांति होने पर उस से सबक ले कर बेलजियम की राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी स्वाधीनता का 
एलान कर दिया | ७ फ़रवरी, सन्‌ श्य८रे ३० का दिन बेलजियम के इतिहास में सुनहरा 
दिन था। उस दिन स्वाधीन बेलजियम की राज-व्यवस्था को राष्ट्र ने स्वीकार कर कें 
सेक्सकोबग के लियोपोल्ड के सिर पर स्वाधीन बेलजियम की सीमित राजाशाही का ताज 
रक्‍्खा था | हौलेंड ने बहुत हाथ-पाँव पीटे । मगर दसरे राष्ट्रों ने उस की परवाह न कर के 
बेलजियम को स्वाधीन राष्ट्र स्वीकार कर लिया | 

बेलजियम की इस राज-व्यवस्था के अनुसार देश को नौ प्रांतों में बाँठा गया और 
उन के विभाग करने ओर सीमाएँ बदलने के लिए. नया क़ानून बनाने की ज़रूरत होने की 
शर्ते लगा दी गई, और नागरिकों के मी बहुत-से अधिकार दिए गए। 'क्लानून के सामने सब 
को एक' माना गया; जाति ओर वर्ग-मेद! को सरकार की तरफ़ से स्वीकार नहीं किया 
गया; सब को “व्यक्तिगत स्वतंत्रता”! मानी गई; बिना वारंट किसी को चौबीस घंटे से 
श्थर | 
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अधिक क़्रेद रखने की और किसी के घर ओर माल में हस्तक्षेप करने की सख्त मनाई कर दी 
गई; धार्मिक स्वतंत्रता, अखबारों की स्वतंत्रता, बोलने, मिलने ओर सरकार से विनती 
करने की स्वतंत्रता भी सब को दी गई। जिस प्रकार गंगा की जन्मदात्री गंगोत्री.है उसी 
प्रकार सारी राजशक्ति को जन्मदात्री, इस राज-व्यवस्था में, जनता को ठहराया गया 
ओर इस शक्ति का उपयोग केवल राज-व्यवस्था के नियमों के अनुसार ही करने की शर्ते 
रखी गई । क़ानून बनाने का अधिकार राजा, सिनेट और प्रतिनिधि-सभा को मिला कर 
दिया गया। इन तीनों में से किसी को भी मसविदे पेश करने का अधिकार दिया गया; 
मगर रुपए-पैसे के मसविदे और फ़ौज-संबंधी क्वानूनों का विचार पहले प्रतिनिधि-सभा के 
सामने होना ज़रूरी रक्खा गया | सरकार की कार्यकारिणी की सत्ता इंगलेंड की तरह राजा 
में मानी गई; मगर फ्रांस के प्रमुख की तरह वह शासन के किसी काम के लिए, जवाबदार 
नहीं समझा जाता है, और उस का केाईं हुक्म जब तक उस पर किसी मंत्री के हस्ताक्षर न 
हों बाक़ायदा नहीं होता है। शासन के कामों के लिए जवाबदार मंत्री होते हैं। न्याय का 
शासन अदालतें करती हैं। मगर क्वानूनों का अर्थ व्यवस्थापक-सभा करती है| अश्रमेरिका 
की तरह बेलजियम को कोई अदालत किसी क़ानून के राज-्यवस्था के विरुद्ध बता कर 
गैरक़ानूनी नहीं ठहरा सकती है। वेलजियम की सरकार सीमित राजाशाही है। सरकार पर 
प्रजा का पूरा क़ब्ज़ा है ओर व्यवस्थापक-सभा को हर बात का आखिरी अधिकार है । इस 
राज-व्यवस्था के संशोधित करने के लिए यह ज़रूरी होता है कि पहले व्यवस्थापक-सभा 
यह तय करे कि किन बातों का राज-व्यवस्था में बदलना या जोड़ना ज़रूरी है। यह तय 
हो जाने के बाद व्यवस्थापक-सभा की दोनों शाखाएँ मंग हो जाती हैं | फिर जो नई सिनेट 
और प्रतिनिधि-सभा चुन कर आती हैं उन के सामने वे बातें पेश की जाती हैं। दोनों 
सभाओं में अलग-अलग तीन-चाँथाई से कम सदस्य हाज़िर होने पर इन बातों पर विचार 
नहीं हो सकता है, और हाज़िर सदस्यों के तीन-चोथाई से कम मत किसी प्रस्ताव के लिए 
मिलने पर भी वह स्वीकार नहीं होता है । 


२---व्यवस्थापक-सभा 


बेलजियम की व्यवस्थापक-सभा की दो शाखाएँ हैं--शक सिनेट और दूसरी 
प्रतिनिधि-समा |. 

सिनेट---हर एक प्रांत से कुछ सदस्यों के मतदार और कुछ को प्रांतिक 
कॉंसिलें सिनेट के लिए. इस हिसाब से चुनते हैं कि पाँच लाख से कम आबादी के प्रांतों की 
तरफ़ से तीन और दस लाख की आबादी से बड़े प्रांतों की तरफ़ से चार सदस्य सिनेट में 
ब्रैठने के लिए. जाबें। मतदारों द्वारा सीधे सिनेट के लिए चुने जानेवाले सदस्यों की 
संख्या प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों की संख्या से आधी रक्‍्खी गई है। सिनेट के सदस्य आठ 
साल के लिए चुने जाते हैं और उन में से आधे हर चार साल बाद नए चुने जाते हैं | 
सिनेट के सदस्य के बेलजियम का अधिकारप्राप्त नागरिक ओर रहनेवाला, १२०० फ्रांक 

२० 
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की आमदनी की जागीर रखनेवाला होना चाहिए | जिस प्रांत में सिनेट की उम्मीदवारी के 
लिए खड़े हो सकनेवालों की संख्या ५००० की आबादी के लिए एक के हिसाब से कम 
होती है, उस प्रांत में यह हिसाब पूरा करने के लिए दूसरे कम कर देनेवालों में से सब से 
ग्रधिक कर देनेवालों के नाम भी सूची में जोड़ दिए जाते हैं । इन नए लोगों के जहाँ 
उन के नाम दर्ज होते हैं वहाँ से खड़े होने का हक़ होता है। कौंसिलों से जो सिनेट के 
लिए सदस्य चुने जाते हैं, उन के लिए. यह मिलकियत की शर्त ज़रूरी नहीं है। मगर 
यदि वे उस कौंसिल के--जो उन्हें चुनती है--सदस्य हों या दो वर्ष पहले तक भी सदस्य 
रह चुके हों तो वह सिनेट के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं | सिनेट के लिए खड़े होने- 
बालों की उम्र कम से कम चालीस वषं होनी चाहिए। सदस्यों के सिनेट में कोई वेतन 
या भत्ता नहीं मिलता है। बेलजियम के युवराजों के श८ वर्ष की उम्र से सिनेट में बैठने 
और कार्रवाई में भाग लेने और २१ वर्ष की उम्र से मत देने का अधिकार होता है। 
प्रतिनिधि-सभा--प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों का चुनाव चार वर्ष के लिए 
होता है और उनकी आधी संख्या सिनेट की तरह हर दो वर्ष बाद नई चुनी जाती है ! 
२५ वर्ष के ऊपर के सारे अधिकारप्राप्त मद नागरिकों के अपने रहने की कम्यून में एक 
वर्ष तक रह चुकने पर प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों के चुनाव में मत देने का हक़ होता है | 
एक से अधिक मत देने का अधिकार भी लोगों के होता है | विवाहित पुरुषों, बाल-बच्चों- 
वाले रैंडओं का, जिन की उम्र ३५ वर्ष के ऊपर होती हे ओर जो पाँच फ्रांक से कम 
यहस्थी का कर नहीं देते हैं, २५ वर्ष से ऊपर के उन लोगों के जिन के पास कम से कम 
२००० फ्रांक की क्रौमत की असल जागीर होती है, या इस क्लीमत की ज़मींदारी होती 
है, या जिन का नाम सरकार को क्र्ज्ञ देनेवालों में होता है, या जिन का बेलजियम के 
सरकारी सेविंग्स बेंक में इतना रुपया होता है जिस से उन्हें कम से कम १०० फ्रांक का 
ब्याज मिलता हो, उन सब को चुनाव में एक-एक मत अधिक देने का अधिकार होता है | 
२५४ वर्ष से ऊपर के उन लोगों के जिन के पास ऊँची शिक्षा प्राप्त करने का, या सेकेडरी 
का ऊंचा दर्जा पास करने का अधिकार-त्र होता है, अथवा जो ऐसे अधिकार 
या धंधे में होते या रह चुके होते हैं जिस में सेकेंडरी शिक्षा के ऊँचे दर्ज की योग्यता की 
ज़रूरत होती है, उन सब के दो-दो मत अधिक देने का अधिकार होता है। मगर किसी 
के तीन से अधिक मत देने का अधिकार नहीं होता है | सब मतदारों के मत के अधिकार 
का उपयाग करना ज़रूरी होता है ओर जो इस अधिकार का उपयेग नहीं करता है, उस 
पर २४ फ्रांक जुरमाने से ले कर मत देने और अधिकारी बनने के अधिकार तक छीन 
लेने का दंड सरकार कर सकती है। आबादी के हिसाब से क्वानून के अनुसार प्रतिनिधि 
सभा के सदस्यों की संख्या तय कर दी जाती है | मगर चालीस हज़ार की आबादी के लिए 
एक प्रतिनिधि से अधिक संख्या नहीं बढ़नी चाहिए | सदस्यों के! बेलजियम के अधिकार- 
प्रात्त नागरिक, देश में रहनेवाला, ओर कम से कम २५ वर्ष की उम्र का होना चाहिए। 


सदस्यों के ४००० फ्रांक सालाना का भत्ता और सभा में आने-जाने के लिए मुफ़्त रैल 
की सवारी दी जाती है द 
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३--राजा ओर मंत्री 

सेक्‍्स-केाबर्ग के राजघराने को बेलजियम की गद्दी पर बैठने का मौरूसी अधिकार 
है। राजा के क़ानूनों के अनुसार सिर्फ़ सीमित राजाशाही के अधिकार हैं और इन 
कानूनों के भीतर ही राजा के रहना पड़ता है। उस का केई हुक्म बिना किसी मंत्री की 
सही के जायज नहीं माना जाता है। इंगलेंड की तरह राजा मंत्रियों के हाथ का गुद्डा 
होता है। मंत्री प्रतिनिधि-सभा के प्रति ज़िम्मेदार होते हैं और उन्हीं के! सरकार के सारे 
अधिकार होते हैं। राजा मंत्रियों के! नियुक्त करता और निकालता है सही। मगर वह 
उन्हीं को नियुक्त करता है जिन की ग्रतिनिष्ि-सभा में बहुसंख्या होती और जब तक 
यह बहुसंख्या रहती है, तब तक उन के नहीं निकाल सकता है | उसी प्रकार राजा 
क्रानूनों के स्वीकार ओर अमल के लिए एलान करता है। मगर वह क़ानूनों के रोक 
या बंद नहीं कर सकता है | राजा जल और थल सेना का सेनाधिपति होता है और युद्ध, 
संधि ओर मैत्री करने के उसे अधिकार माने गए हैं। मगर जिन संधियों से बेलजियम के 
किसी नागरिक पर कोई व्यक्तिगत असर पढ़ता है, वह बिना व्यवस्थापक-सभा के सामने 
लाए. नहीं की जा सकती हैं | व्यवस्थापक-सभा की बैठकें आम तौर पर नवंबर के दूसरे हफ़्ते 
में शुरू होती हैं। मगर राजा उन के पहले भी बुला सकता है। उस के दोनों सभाओं 
के भंग करने और सभाओं की बिना राय के एक बैठक में एक बार ओर अधिक से 
अधिक एक मास तक स्थगित कर देने के भी अधिकार हैं। 

बेलजियम में परराष्ट्र, णह, कलाविज्ञान, खेती-बारी, उद्योग और श्रम, न्याय, 
अर्थ, सार्वजनिक निर्माण-कार्य, युद्ध, रेल इन दस विभागों के दस मंत्री होते हैं | इंगलेंड की 
तरह प्रतिनिधि-सभा की बहुसंख्या के मंत्री नेता होते हैं | मगर फ्रांस की तरह उन्हें दोनों 
सभाओं में बोलने का अधिकार होता है। सभाओं के भी उन का सभा में हाज़िर रखने 
का अधिकार होता है। फ्रांस की तरह उन से प्रश्न पूछने और उन प्रश्नों पर चर्चा चला 
कर मंत्रियों पर विश्वास और अविश्वास दिखलाने का अधिकार भी सदस्यों के होता है । 
हर प्रतिनिषि-सभा शुरू में ही फ्लांस के चेंबर के ब्युरों की तरह छः भागों में बट जाती 
है | और हर महीने इन भागों के सदस्य पत्ती डाल कर बदलते रहते हैं। सारे मसविदे 
पहले इन भागों के पास जाँच के लिए भेजे जाते हैं। अगर किसी मसविदे की जाँच के 
लिए सभा काई ख़ास कमेटी बनाती है, तो वह उस के पास भेजा जाता है क्योंकि सभा 
के खास कामों के लिए खास कमेटियाँ बनाने का भी हक़ होता है। हर ब्युरो अपना 
एक रिपोर्टर चुन लेता है। ब्युरो के छः रिपो्टरों और प्रतिनिधि-सभा के अध्यक्ष की एक 
केंद्रीय कमेटी' होती है जो अपना एक रिपोटर अलग चुनती है। सभा की दो चुनी हुई 
स्थायी कमेटियाँ रहती हैं। एक “रुपए-पैसे और हिसाब-किताब' की कमेटी और दूसरी 
“खेती, उद्योग और व्यापार! की कमेटी । 


४8---न्यायन्शासन 
सारे बेलजियम के लिए सब से बड़ी एक अदालत जिस के फ्रांस की तरह सेसेशन 
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कार्ट कहते हैं, देश की राजधानी ब्र सेल्ज़ञ में बैठती है | उस के जजों के राजा दो सूचियों 
में से चुन कर नियुक्त करता है। एक सूची खुद अदालत की तरफ से बना 
कर भेजी जाती है और दूसरी सिनेट भेजती है। इस अदालत के नीचे तीन 
अदालतें अपील की होती हैं, जिन के जजों को राजा उन्हीं अदालतों और प्रांतिक 
कौंसिलों की भेजी हुई दो सूचियों में से चुन लेता है। उन के बाद वे अदालते आती हैं, 
जिन में मुक़दमे लिए जाते हैं। उन के जजों को राजा खुद नियुक्त करता है। मगर 
उन के प्रधान और उपप्रधानों को अदालतों ओर प्रांतिक कॉंसिलों को भेजी हुई सूचियों 
में से चुनता है । इन के सिवाय और बहुत-सी फ़ोजदारी की, सैनिक और व्यापारी 
अदालतें भी होती हैं। मगर फ्रांस और यूरोप के दूसरे देशों की तरह शासकी अदालतें 
बेलजियम में नहीं होती हैं | जजों को जिंदगी भर के लिए नियुक्त किया जाता है ओर 
बिना उन का अपराध साबित किए. उन को निकाला या सुल्तवी नहीं किया जा सकता 
है। उन का तबादला भी बिना उन की मर्ज़ी या उन को दूसरा पद दिए नहीं किया 
जा सकता है | द 
५--राजनेतिक दल 

पिछले यूरोपीय युद्ध तक बेल्जियम में 'कैथोलिक दल” और “उदार दल' 
दो ही राजनैतिक दल ज़ोरदार थे। कभी एक का मंत्रिमंडल होता था तो कभी 
दूसरे का। 'कैथोलिक दल” शुरू में ज़ोरदार था। बाद में 'उदार दल” उस से 
जोरदार हो गया था। उन्नीसवीं सदी भर 'उदारदल' का ही प्रभाव बेल्जियम की राजनीति 
पर रहता था। मगर बीसवीं सदी में समाजवादी दल?” का ज़ोर बढ़ने से 'उदारदल” का 
ज्ञेर घट गया है। लड़ाई के बाद से किसी एक दल का 'मंत्रि-मंडल' बेल्जियम में नहीं 
होता है। फ्रांस की तरह वहाँ भी कई दलों का मिला कर आराम तौर पर 'मंत्रि-मंडल” 
बनाया जाता है। 'समाजवादी दल” श्रमजीबियों की उन्नति करना चाहता है; मगर वह 
गरम विचारों और समश्वादियों का घोर विरोधी है | एक 'समश्विादी दल” भी है। लड़ाई 
के बाद बेल्जियम के टुकड़े करके एक नया 'फ़्लेमिश राष्ट्र बनाने के उद्देश से एक 
सामना दल भी बना था। मगर बेल्जियम के सब से ज़बरदस्त राजनैतिक दल 
'कैथोलिक दल” और “समाजवादी दल? दो ही हैं । 





जुमनी की सरकार 





#---साम्राज्य की राज-व्यवस्था 


इटली की तरह जर्मनी भी बहुत-सी रियासतों में बेटा हुआ था ओर इन सब 
रियासतों को मिला कर जर्मनी को एक राष्ट्र बनाने की कठिन समस्या इस देश को भी 
सुलमानी पड़ी थी। रोमन साम्राज्य की शक्ति का हास हो जाने पर जिस दिखाव्ी धागे में 
यह रियासतें बँधी थीं, वह भी हूट गया था। उन्नीसवीं सदी के शुरू म॑ लगभग तीन सौ से 
अधिक छोटी-बड़ी रियासतों पर खुदसुख्तार राजाओं का निरंकुश राज्य हो गया था जो 
प्रजा-पत्तात्मक राज्य के ज़िक्र पर मँँह चिढ़ाते थे ओर देश के हित से अपने हित को ही 
अधिक सममभते थे | जर्मनी का आर्थिक जीवन संधों, नगरों, ग्रांतों ओर राजाशओों के जाले 
में फंसा पड़ा था। आधे के क़रीब लोग गुलाम थे। नोकरशाही ओर सैनिकशाही का तूती 
बोलता था | लोग अज्ञान और उदासीनता में ड्बे हुए थे। इंगलेंड और फ्रांस की तरह 
राजनैतिक जीवन के विकास के जरमनी में कहीं कोई चिन्ह नहीं थे। नेपोलियन की 
लड़ाइयों से जर्मनी को यह फ़ायदा हुआ कि बहुत-सी छोटी-छोटी रियासतें ख़तम हो गई 
ओर वियाना की कांग्रेस के समझोते के अनुसार रोमन साम्राज्य के स्थान में जर्मनी में 
जर्मनी की बाक्की बड़ी रियासतों के एक संघ का राज्य क्रायम हुआ। सन्‌ १८१५ ईं० 
में जर्मनी आस्ट्रिया की अध्यक्षता में लगभग ३८ खुदमुख्तार रियासतों का एक संघ था । 
इस संघ में शासन का कोई एक आम तरीका नहीं था। सब रियासतों में अपना-अपना 
स्वेच्छाचार चलता था। संघ की एक आम-समा ज़रूर होती थी। मगर उस में विभिन्न 
रियासतों के प्रतिनिधि सिर्फ़ एलचियों की तरह आपस में मिल कर सलाह करने के लिए 
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आते थे | इस सभा का रियासतों पर कोई अधिकार नहीं था | धीरे-धीरे प्रशिया की रियासत 
के नेतृत्व में चंगीकरी के लिए एक आम योजना बनी ओर इस आर्थिक एकीकरण से जर्मनी 
के बाद के राजनैतिक एकीकरण में भी आसानी हुई | वियाना की कांग्रेस में निश्चय हुआ 
था कि जर्मनी के संघ की सारी रियासतों को अपने-अपने यहाँ लिखित राज-व्यवस्था ओर 
व्यवस्थापक-सभाएँ कायम करनी चाहिए | सन्‌ १८१६ ई० से शुरू हो कर धीरे-धीरे लगभग 
सभी र्यासतों को राजव्यवस्था दे दी गई थी ओर यह व्यवस्थाएँ पिछली यूरोप की लड़ाई 
तक कायम रहीं। यह राज-व्यवस्थाएँ प्रजा-सत्ता के उदार सिद्धांत पर नहीं गढ़ी गई थीं 
और जम॑नी की सब से बड़ी दो रियासतों प्रशिया ओर आस्ट्रिया, ने अपने यहाँ कोई राज- 
व्यवस्था क्ायम नहीं की थी | जर्मनी में बहुत से उदार विचारों के लोग अपने देश में प्रजा- 
सत्तात्मक व्यवस्थापक-सभाओं का राज देखना चाहते थे। मगर आस्ट्रिया के कटनीतिश्न मंत्री 
मेटरनिख के प्रभाव ने सारे मध्य-यूरोप को राहु की तरह ग्रस रकखा था। जहाँ-कहीं उदार 
विचारों के लोग ज़रा-भी सिर उठाने का प्रयत्ञ करते थे, वहीं उन को मेयरनिख के इशारे पर 
फ़ोरन्‌ कुचल दिया जाता था । 

फिर भी अंदर-अंदर आग सुलगती रहती थी। स्वयं आस्ट्रिया की राजधानी 
वियाना तक में उपद्रव हो जाते थें। जब सन्‌ श्य४८ ई० में फ्रांस में राज्यक्रांति हुई तब 
जमनी में भी चारों ओर आग भड़क उठी | जहाँ-तहाँ रियासतें घबरा कर प्रजा को अधिकार 
देने लगीं। आखिरकार सन्‌ १८१३ ई० की संप्रयोजना की, राष्ट्र के विचार से, पुनर्घटना 
करने का विचार करने के लिए प्रजा के ५८६ प्रतिनिधियों का--पचास हज़ार की आबादी 
के लिए एक प्रतिनिधि के हिसाव से-- फ्रेंकफर्ट में एक सम्मेलन बुलाया गया | इस सम्मेलन 
में देश भर से विफ़ प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधि ही आए थे और सरकार या राजाओं की 
तरफ़ से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया था। इस प्रकार की सभा जम॑नी के 
इतिहास में पहली ही बार बैठी थी | मगर इस सम्मेलन के सदस्य इतने विभिन्न विचारों के 
थे कि वे आपस में मिल कर शीघ्र ही कोई एक राज-व्यवस्था नहीं तैयार कर सके | वे 
एक वर्ष तक छोटी-छोटी बातों पर ही आपस में कगड़ते रहे। ओर इस बीच में रियासतों 
ने उठती हुईं प्रजा को दबा दिया जब सम्मेलन ने अपनी व्यवस्था तैयार कर के पेश की 
तो निरंकुश राजा गुर्रने लगे। इस सम्मेलन में क़रीब दो सो प्रजातंत्रवादी सदस्य थे 
परंतु फिर भी नई राज-व्यवस्था में एक वेध साम्राज्य, दो-सभा की एक व्यवस्थापक-सभा, 
सर्वसाधारण के मताधिकार और उत्तरदायी मंत्रिमंडल की व्यवस्था रक्खी गई थी। 
अधिकतर रियासतों ने इस राज-व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था। मगर जिन बड़ी 
रियासतों की बिना मंजूरी के इस राज-व्यवस्था का सफल होना एक क्षण के लिए भी संभव 
नहीं था उन में से एक ने भी इस के स्वीकार नहीं किया था | जब सम्मेलन की ओर से 
प्रशिया के राजा को राजछत्र की भेंट की गई तो उस ने उसे यह कह कर लेने से इन्कार 
कर दिया कि “राजछन्र अमीरों के ओर मेरे हाथों में है । प्रजा को मुझे राजछन्र देने का 
अधिकार नहीं है ।” अस्तु, यहाँ पर इस राजनैतिक नाटक का पटाक्षेप हो गया और इस 
के बाद सन्‌ १६१८ ई० तक फिर जर्मनी में प्रजासत्ता ने सिर ऊँचा नहीं किया । 
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सन्‌ १८४८ ई० की इस क्रांतिकारी लहर का इतना अच्छा नतीजा ज़रूर निकला 
कि प्रशिया के राजा ने अपनी रियासत में सन्‌ १८४० ई० में एक राज-व्यवस्था क्रायम 
की, जिस के अनुसार दो-सभा की एक व्यवस्थापक-सभा स्थापित हुई, सर्व-साधारण के 
एक काफ़ी भाग को मताधिकार मिला ओर बहुत-से व्यक्तिगत अधिकार प्रजा के माने गए। 
यही राज-व्यवस्था प्रशिया में लड़ाई के बाद तक क्रायम थी। जर्मनी भर में एक 
प्रशिया ही ऐसी रियासत थी जहाँ किसी क़िस्म की राज-व्यवस्था क्रायम थी ओर जहाँ 
प्रजा के थोड़े-बहुत कुछ अधिकार माने जाते थे। अस्तु ! जर्मनी को 'एक सुसंगठित और 
प्रभावशाली राष्ट्र बनाने का स्वप्ठर देखनेवाले देशभक्तों. की आँखें प्रशिया की ओर उसी 
तरह लगी रहती थीं जिस प्रकार इटली में देशभक्तों की आँखें पीयडमोंट रियासत की तरफ़ 
लगी रहती थीं। दूरदर्शी देशभक्तों का विचार था कि जर्मनी के एक राष्ट्र और जम॑नी 
में प्रजा-सत्तात्मक सरकार की स्थापना किसी जोरदार जमनी की रियासत के द्वारा ही की 
जा सकेगी और उन्हें ऐसी रियासत एक प्रशिया ही दीखती थी। अतएव बहुत दिनों तक 
जन राष्ट्र का एकीकरण और उत्थान तथा ग्रशिया की उन्नति का जमंनी में एक ही 
अर्थ समझा जाता था। प्रशिया का राजा विलयम प्रथम अपनी सेना का अच्छी तरह 
संगठन कर के तलवार के बल पर जम॑नी को एक राष्ट्र बनाना चाहता था! मगर प्रशिया 
की व्यवस्थापक्र-सभा ने उस का साथ नहीं दिया। उस ने विस्माक को अपना प्रधान 
बनाया | बिस्माक ने सारा विरोध कुचल कर फ़ौज का अच्छी तरह संगठन किया और 
जिस तरह केवोर ने इटली की रियासतों के मिला कर एक राष्ट्र बनाया था उसी तरह 
उस ने आस्ट्रिया को जर्मन संघ से निकाल कर जर्मन रियासतों को प्रशिया के नेतृत्व में 
एक जर्मन राष्ट्र में मिला कर जर्मनी में सन्‌ १८६७ ई० में एक राज-व्यवस्था की स्थापना 
की | इस राज-व्यवस्था के मुख्य अंग चार ये। पहला '्रेंसीडीयम' अर्थात राष्ट्र को 
अध्यक्षता प्रशिया के राजघराने में मानी गई। दूसरा अध्यक्ष की सहायता के लिए एक 
फ्रेडरल चांसलर अर्थात “संघीय प्रधान! रक्खा गया | तीसरी एक “बंडसराथ” नाम को 
राष्ट्रीय कौंसिल थी जिस में सब रियासतों के प्रतिनिधि थे । चौथी एक “रीशटार्ग' नाम की 
सभा थी जिस में देश भर के पुरुषों के मतों से चुने हुए प्रतिनिधि थे | 

जर्मनी के दक्तिणी भाग की चार रियासते इस नई संघ में सम्मिलित नहीं हुई' 
थीं। सन्‌ श्य७० ई० में फांस और जर्मनी की लड़ाई छिड़ने पर जर्मनी में देश-्रेम का 
उफान आने पर यह रियासते' भी प्रशिया की अध्यक्षता में नए जर्मन संघ में मिल 
गई और “उत्तरी जम॑न संत्र' के स्थान में एक नया जर्मन साम्राज्य'ं सन्‌ १८७१ ई० 
में स्थापित हो गया और इस साम्राज्य के अध्यक्ष प्रशिया के राजा का खिताब “कैसर 
जर्मन! हो गया। नई रियासतों के मिलने से पिछली राज-व्यवस्था में तबदीली करने की 
भी ज़रूरत हुई और इस लिए, इस राज-व्यवस्था में फेरफार करके एक नई राज-व्यवस्था 
गढ़ी गई। इस राज-व्यवस्था की ७८ शर्तों में उन सब बातों का ज़िक्र हे जो आम 
तौर पर इस प्रकार के दस्तावेज़ों में होती हैं। जर्मन साम्राज्य को यूरोप की सब से 
बड़ी सैनिक शक्ति बनाने के इरादे से सड़के,, कर, तार और सेना इत्यादि केंद्रीय सत्ता 
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के हाथ में रक्खी गई जिस से विभिन्‍न रियासते जर्मन साम्राज्य की उद्देश-पूर्ति के मार्ग में 
आड़े न आ सके | व्यवस्थापक-सभा के बहुमत से राज-व्यवस्था में फेरफार. किया जा 
सकता था। परंतु राज-ब्यवस्था के किसी संशोधन के विरोध में बंडसराथ में चोदह मत 
प्रड़ जाने पर वह संशोधन अस्वीकार हो जाता था । अकेले प्रशिया के बंडसराथ में सचन्रह 
मत होने से प्रशिया का विरोध होने पर किसी संशोधन का स्वीकार होना असंभव था। 
अगर प्रशिया किसी संशोधन के पक्त में हो तो उस के विरुद्ध चौदद मत इकट्ठा करना 
मुश्किल होता था। सन्‌ १८७३ ई० से १६१४ ई० तक इस राज-व्यवस्था सें बाक़रायदा 
संशोधन तो सिर्फ़ ग्यारह बार ही किया गया, मगर ओर सब देशों की तरह साधारण 
कानून और रिवाज इत्यादि द्वारा सरकार के रंग में फेरफार होते रहे । 

पिछली लड़ाई तक जम॑न साम्राज्य में ६६ वर्ग मील की छोटी ब्रे मेन नगर की 
रियासत से ले कर प्रशिया की १३४६१६ वर्ग मील की बड़ी रियासत तक कुल मिला कर 
२५ रियासतें शामिल थीं। जमन साम्राज्य न तो पिछले राजाओं के संघ की तरह ही था 
ओर न प्रजा का बनाया हुआ ही था| पत्चीस रियासतों की बनाई हुई एक नई रियासत 
का नाम जर्मन साम्राज्य था। प्रभुता किसी एक रियासत में न रह कर जमन साम्राज्य की 
सरकार में थी। श्रर्थात्‌ रीशगाग में प्रभुता नहीं थी, रियासतों की प्रतिनिधि बंडसराथ में 
थी | नागरिकता, कर, माप, तोल, सुद्रा, पेटेंट, जल और थल ' सेना के संबंध में हर प्रकार 
के क्वानून बनाने का पूरा अधिकार साम्राज्य को था। उसी तरह रियासतों को अपने बजट 
बनाने, पुलिस, मार्ग, ज़मीन और शिक्षा के संबंध में हर तरह के क्रानून बनाने का पूरा 
अधिकार था। बीच के बाकी बहुत से विषयों में साम्राज्य ओर रियासतों दोनों का हाथ 
रहता था। मगर साम्राज्य के अ्रधिकारों का ज्षेंत्र दिन-दिन बढ़ता और रियासतों के 
अधिकारों का क्षेत्र घटता जाता था। परराष्ट्र, जलसेना, डाक और तार का सारा काम 
सम्राज्य की संस्थाएँ चलातीं थीं । बाक़ी विषयों में साम्राज्य का काम रियासतों की संस्थाओं 
के द्वारा चलता था | सेना का काम प्रशिया रियासत की संस्थाओं के हाथ में था | अमेरिका 
के संघीय राज्य का सारा राजकीय काम चलाने के लिए केंद्रीय सरकार की संस्थाएँ होती 
हैं। मगर जमनी में संघीय साम्राज्य की सरकार का बहुत-सा काम सहूलियत के लिए रिया- 
स्तों की संस्थाओं के द्वारा ही चलाया जाता था । साम्राज्य की सरकार कर और चंगी लगाती 
थी और रियासतों की सरकारे' उस को उगाती थीं। न्याय का शासन भी साम्राज्य के नाम 
पर नहीं होता था। रियासतों के न्यायाधीश और न्यायालय ही सारा न्याय का काम करते 
थे। साम्राज्य की सरकार में साम्राज्य की संस्थाएँ और रियासतों की संस्थाएँ दोनों ही 
शामिल थीं। जमंन रियासतों का यह संघ क़ानून के अनुसार भंग नहीं हो सकता था | 
साम्राज्य की सरकार को संघ से किसी रियासत को निकाल देने, किसी रियासत को 
विभाजित करने या उस को किसी दूसरी रियासत से मिलाने या बिना किसी स्थासत की 
मर्ज़ी के उस की हेसियत में किसी तरह का फेरफार करने का अधिकार नहीं था | किसी 
रियासत को भी साम्राज्य से अलग हो जाने अथवा अपनी हैसियत में फेरफार करने का 
अधिकार नहीं था। अगर कोई रियासत साम्राज्य के अधिकार का उल्लंघन करने का प्रयत्न 
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करे तो बंडसराथ की सलाह से साम्राज्य की सरकार के उस रियासत पर चढ़ाई करने के 
लिए सेनाएं भेजने का अधिकार था। 

मगर सब रियासतें बराबर की नहीं समझी जाती थीं। जितनी आबादी शेष चौबीस 
रियासतों की मिला कर नहीं थी उतनी अकेली प्रशिया की थी। प्रशिया ने संघ बनाने में 
मेहनत भी बहुत की थी | स्वभावतः प्रशिया का बहुत असर था | प्रशिया का राजा साम्राज्य 
का शहंशाह था | प्रशिया की वोटे बंडसराथ में सब मसविदों के हरा सकती थीं। परराष्ट्र 
कमेटी के छोड़ कर बंडसराथ की सब कमेटियों की अध्यक्षता प्रशिया के हाथ में थी। 
राज-व्यवस्था की शर्तो' के अनुसार साम्राज्य की सेना का संगठन और संचालन भी शहंशाह 
ओर प्रशिया की रियासत के हाथ में रकक्‍्खा गया था। सन्‌ १६१४ ई० तक न तो केाई 
जमन सेना थी ओर न काई जम॑न युद्ध-सचिव | सब रियासतों में अलग-अलग सेनाएँ: 
थीं और उन का संगठन और संचालन प्रशिया की अध्यक्षता में होता था। कुछ दूसरी 
रियासतों ने भी संघ में मिलते वक़्त अपने हाथ में कुछ अधिकार रखने की शर्तें कर ली 
थीं ओर उन शर्तो। के अनुसार कुछ स्थासतों के अपनी डाक, तार, कर और रेलवे पर 
अधिकार थे । रियासतों के दूसरे देशों में अपने-अपने एलची भेजने का अधिकार भी था। 
मगर एक दो रियासतों के छोड़ कर लगमग सभी ने अपने अलग एलची भेजना बंद कर दिए थे। 


२---शहंशाह क्रेसर 


 जर्मन-साम्राज्य की राज-व्यवस्था के अनुसार प्रशिया का राजा जमनी का 
शहंशाह माना गया था। प्रशिया के राजा की हैसियत से उस की जो कुछ जागीर थी, 
उस के सिवाय शहंशाह की हैसियत से उस को ओर कोई जागीर नहीं दी गई थी। शहंशाह 
का न कोई अलग ताज था, न उस का कोई अलग खज़ाना, और न कोई उस का अलग 
दर्जा । प्रशिया के राजा को केवल कैसर का खिताब दे कर जम॑न-साम्राज्य का अभिपति 
या शहंशाह मान लिया गया था | जिस नियम ओर क्रम के अनुसार प्रशिया के राजा गद्दी 
पर बैठते थे उस के सिवाय शहंशाह की गद्दी के और कोई नियम नहीं थे । परंतु जो प्रशिया 
की गद्दी का मालिक होता था, वही जर्मन साम्राज्य की राज-व्यवस्था के अनुसार जम॑नी का 
शहंशाह होने का हक़॒दार हो जाता था। कैसर की व्यक्तिगत ओर कुल की रक्षा के लिए, 
कुछ नियम ज़रूर थे। कैसर किसी को जवाबदार नहीं था । उस पर न तो किसी अदालत के 
सामने मुक़दमा चलाया जा सकता था और न उस को कैसर पद से च्युत किया जा सकता 
था। उस के शरीर पर हमला करनेवाले के लिए फाँसी की सज़ा रक्खी गई थी और उस 
पर शब्दों से हमला करनेवाले को कड़ा दंड | 

प्रशिया के साम्राज्य की सब से बड़ी रियासत होने से, ओर बंडसराथ में प्रशिया के 
बहुत-से मत होने से, तथा प्रशिया के राजा के जर्मनी के शहंशाह होने से साम्राज्य की 
नीति दालने का शहंशाह के बहुत मौका रहता था। अगर जर्मनी की किसी दूसरी छोटी 
रियासत के राजा के जर्मन-साम्राज्य का शहंशाह चुना गया होता तो शहंशाह का साम्राज्य 
की नीति निश्चय करने में इतना हाथ कदापि न रहता। शहंशाह के बंडसराथ और 
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रीशटठाग की सभाएँ बुलाने, खोलने, स्थगित ओर बंद करने का अधिकार था | क्वानून के 
अनुसार रीशटाग के भंग कर के एक मास के भीतर नई रीशठाग का चुनाव कराने का 
अधिकार बंडसराथ के था | मगर वास्तव में रीशठाग का शहंशाह बंडसराथ की मर्ज़ी 
से भंग किया करता था! बंड्सराथ में पास हो जानेवाले मसविदे रीशटाग के सामने 
शहंशाह के नाम में पेश किए जाते थे | क़ानून के अनुसार शहंशाह के! मसविदे पेश करने 
का कोई हक नहीं था, मगर वास्तव में इस हक़ का खब प्रयाग होता था। क़ानून 
के व्यवस्थापक-सभा में पास हो जाने पर अमल के लिए एलान करने का अधिकार शहंशाह 
के था, मगर उन को नामंज़ुर करने का अधिकार उस के नहीं था। किसी नियम की 
पाबंदी न होने की बुनियाद पर किसी क्वानून को एलान करने से इन्कार करने का हक़ शहंशाह 
के था। चांसलर की सही से आर्डीनिंस निकालने का अधिकार भी उसे था । 

. बंडसराथ के प्रस्ताव पर साम्राज्य की मुख्य अदालत के न्यायाधीश नियत करने 
और अपराधियों को क्षमा देने का हक़ शहंशाह को था ओर शहंशाह ही साम्राज्य के 
कानूनों पर अमल करवाता था | अ्रगर कोई रियासत साम्राज्य के नियमों के विरुद्ध काम 
करती थी, तो शहंशाह बंडसराथ के सामने शिकायत पेश कर के बंडसराथ की मर्जी से उस 
रियासत पर चढ़ाई के लिए सेनाएँ भेज सकता था। चांसलर और अन्य अधिकारियों को 
नियत करने और निकालने का काम भी शहं शाह का ही था । अंतरष्ट्रीय मामलों में साम्राज्य 
का प्रतिनिधि कैसर होता था । साम्राज्य के नाम पर युद्ध छेड़ने ओर सुलह करने ओर साम्राज्य 
की तरफ़ से एलची भेजने ओर एलची लेने का काम भी कैसर ही करता था | जर्मनी 
का दुनिया भर में साम्राज्य क़ायम करने की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए, कैसर ने अपने 
इन अधिकारों का अंत में खूब प्रयोग किया था | राज-व्यवस्था के अनुसार बिना शहंशाह की 
मर्जी के कोई संधि नहीं की जा सकती थी ओर अधिकतर संधियाँ उसी के प्रस्ताव पर होती 
थीं। मगर उन संधियों को पूरा करने के लिए जो ऐसे विषयों के संबंध में होती.थीं जो साम्राज़्य 
के कानूनों के ज्षेत्र में आते थे बंडसराथ के मत ओर उन पर अ्रमल के लिए रीशगाग के 
मत की ज़रूरत होती थी । युद्ध छेड़ने के लिए भी शहंशाह पर बंडसराथ के मत की शर्तें 
रक्‍्खी गई थी। परंतु साम्राज्य पर एकदम हमला होने पर शहंशाह बिना बंडसराथ 
की सलाह लिए फ़ोरन्‌ लड़ाई शुरू कर सकता था। अगर शहंशाह के लड़ाई छेड़ना 
ही हो तो बंडसराथ में प्रशिया के लगभग एक तिहाई से अधिक मतों की सहायता से 
साम्राज्य पर आक्रमण का बहाना आसानी से पैदा किया जा. सकता था.। अस्तु 
सन १६१४ ३० का युद्ध छेड़ने के लिए इसी बहाने को काम में लाया गया था। 

साम्राज्य की सेनाओं का सेनाधिपति भी शहंशाह ही माना गया था | संघ क़ायम 
होने के समय प्रशिया के सिवाय और किसी रियासत के पास कोई जल-सेना नहीं थी। बाद 
में प्रशिया की यही जल-सेना बढ़ कर साम्राज्य की बड़ी मारी जल-सेना हों गई । मगर वह 
हमेशा प्रशिया के अधिकारियों के ही हाथों में रही | हर एक रियासत की थल-सेना अलग- 
अलग थी और उन रियासतों के राजा अपनी-अपनी सेना के सेनापति साने गए ये | परंतु 
इन सेनाओं की भर्ती, संगठन, क्रवायद और व्यवस्था साम्राज्य के कानूनों के अनुसार होती 
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थी। इन सेनाओं की संख्या का निश्चय साम्राज्य की धारा-सभा करती थी और. उन का 
ख़च्च साम्राज्य के ख़ज़ाने से दिया जाता था | शहंशाह कैसर सारी सेनाओं का सेनाविपति 
माना जाता था और उस को अधिकारियों को नियुक्त करने, सेनाओं का मुआयना करने, 
इकछा करने ओर युद्ध के समय जिस तरह चाहे इस्तेमाल करने का अधिकार था | जर्मन- 
साम्राज्य का कोई युद्ध-सचिव नहीं था | प्रशिया का युद्ध-सचिव ही साम्राज्य का सारा काम 
चलाता था। इस प्रकार जम॑न-साम्राज्य की सारी महान सेना लड़ाई के लिए एक-रूप संगठित 
सेना थी, ओर शहंशाह कैसर को उस को ले कर दुनिया पर चढ़ाई कर देने का अधिकार 
था, जैसा कि उस ने अमभिमान में चूर हो कर सन्‌ १६१४ ई० में करने का प्रयत्न किया । 
२--चांसलर क्‍ 
जिस स्थान पर बृटिश साम्राज्य मे मंत्रि-मंडल होता है, उस पर जर्मन-साम्राज्य 

में सिर्फ़ एक अधिकारी होता था, जिस को चांसलर कहते थे | चांसलर को शहंशाह नियुक्त 
करता था। चांसलर बंडसराथ का अध्यक्ष होता था, ओर बंडसराथ का सारा काम-काज 
उस की देख-रेख में होता था। शहंशाह का कोई हुक्म जब तक उस पर चांसलर की 
सही नहीं होती थी बाक़ायदा नहीं समझा जाता था। शहंशाह के हुक्म पर 
चांसलर की सही हो जाने से हुक्म की. ज़िम्मेदारी चांसलर की हो जाती थी। चांसलर 
बंडसराथ का सदस्य होता थां। अगर शहंशाह किसी ऐसे आदमी को चांसलर नियुक्त 
करना चाहता था, जो बंडसराथ का सदस्य नहीं होता था तो उस को वह ग्रशिया 
की सरकार की ओर से बंडसराथ में जानेवाले प्रतिनिधियों में प्रशिया के राजा की हैसियत 
से आसानी से नामज़द कर सकता था। बंडसराथ में प्रशिया की सरकार के प्रतिनिधि की 
हैसियत से चांसलर दूसरे प्रशिया के प्रतिनिधियों के साथ ग्रशिया के राजा का प्रतिनिधि 
सममा जाता था | बंडसराथ के अध्यक्ष की हेसियत से चांसलर बंडसराथ की बैठकों की 
तारीखें निश्चित करता था। रियासतों ओर रीशटाग से बंडसराथ के लिए जो काग़ज़ात 
आते थे वह सब उस के पास आते थे हर अवसर पर वह बंडसराथ का प्रतिनिधि समझा 
जाता था। जो मसविदे बंडसराथ में पास हो जाते थे उन को शहंशाह के नाम से वह 
रीशटाग के सामने विचार के लिए. पेश करता था ओर चांसलर की हैसियत से नहीं बल्कि 
बंडसराथ के एक साधारण सदस्य की हैसियत से रीशठाग में वह मसविदों पर चर्चा में 
भाग लेता था | क्वानून पास हो जाने के बाद जब उन को चांसलर शहंशाह के नाम में 
एलान कर देता था तभी उन पर अमल हो सकता था | 

शासन का अधिकतर काम रियासतों की सरकारों द्वारा चलता था। मगर 
सारे शासन की बागडोर का आखिरी सिरा चांसलर के हाथ में रहता था | शासन का 
सारा अधिकार शहंशाह के बाद चांसलर का ही होता था। शहंशाह उस का नियुक्त 
करता था। शहंशाह के सिवाय ओर उस को कोई निकाल नहीं सकता था। शहंशाह के 
प्रतिनिधि की हैसियत से वह शासन का काम चलाता था। पश्चिम की सरकारों में 
उस की बराबरी का और कहीं कोई अधिकारी नहीं था | द 
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चांसलर के नीचे साम्राज्य का शासन चलाने के लिए बहुत-से शासन-विभाग 
होते थे | इन विभागों के अधिपति चांसलर नियुक्त करता था और वह चांसलर को शासन- 
कार्य के लिए. जबाबदार होते थे | दूसरे देशों के मंत्रि-मंडल के सदस्यों की तरह उन का 
चांसलर के साथियों का दर्जा नहीं माना जाता था । कई विभाग-पतियों को मंत्री का खिताब 
होने पर भी वह चांसलर को ही जबाबदार होते थे। जम॑न साम्राज्य के खास शासन 
विभागों में पर-राष्ट्र-विभाग, उपनिवेश-विभाग, शह-विभाग, अर्थ-विभाग, जलसेना-विभाग 
और डाक-विभाग यह सात विभाग थे। रेलवे, बेंक ओर कज्ञ इत्यादि के शासन के लिए 
कई कमेटियाँ भी थीं। राज-व्यवस्था में शहंशाह के हुक्म पर चांसलर की सही होने की 
शर्त में इस बात का ज़िक्र भी था कि चांसलर की सही हो जाने से ज़िम्मेदारी चांसलर की 
हो जाती है। मगर इस ज़िम्मेदारी का इंग्लेंड या फ्रांस की मंत्रियों की ज़िम्मेदारी के 
मुकाबले में कुछ अर्थ नहीं था | इंग्लेंड और फ्रांस में मंत्रियों की ज़िम्मेदारी का अर्थ यह 
होता है कि अ्रगर व्यवस्थापक-सभा को मंत्रियों के काम में विश्वास न रहे तो मंत्रियों से 
व्यवस्थापक-सभा इस्तीफ़ा ले सकती है। मगर जमन साम्राज्य के मंत्री सिर्फ़ चांसलर को 
जबाबदार होते थे ओर चांसलर शहंशाह को | रीशगाग के चांसलर के विरुद्ध हो जाने पर 
भी उस को इस्तीफ़ा देना ज़रूरी नहीं होता था। 


४---व्यवस्थापक-सभा ; (१) बंडसराथ 


जिस प्रकार चांसलर के मुक्काबले का यूरोप में ओर किसी जगह कोई अधिकारी 
नहीं था उसी तरह बंडसराथ की तरह कोई दूसरी सभा भी नहीं थी। हाउस आऑव लाडस 
की तरह अथवा फ्रांस की सिनेट की तरह जरम॑न-साम्राज्य की बंडसराथ व्यवस्थापक-समा 
की सिफ़ ऊपरी सभा नहीं थी। बंडसराथ जर्मन-साम्राज्य की केंद्रीय संस्था थी और उत्त 
को क़ानून, शासन, परामशं, न्याय और कूटनीति इत्यादि के बहुत-से अधिकार ये। 
बंडसराथ के सदस्य रियासतों के प्रतिनिधि होते थे जिन को रियासतों के राजा या सिनेट 
नियुक्त करती थी | बंडसराथ में कुल मत ६१ थे जिन में से राज-व्यवस्था के अनुसार 
प्रशिया के १७, बवेरिया के ६, सेक्‍्सनी के ४, वर्णबर्ग के ४, बेडन के ३, हेसे के ३, 
मेकलेंबग श्वेरिन के २, ब्रूसविक के २, रीशलेंड के १ ओर बाक़ी सत्रह रियासतों से 
एक-एक | ब्रूसविक के दो मत और वाल्डेक रियासत का एक मत आपस में रियासतों 
के समसीते से, हमेशा प्रशिया को मिलते ये । रीशलेंड के गवर्नर को शहंशाह नियुक्त 
करता था ओर गवर्नर बंडसराथ में जानेवाले प्रतिनिधियों को नियुक्त करता था। अस्तु 
रीशलंड' के ये तीन मत भी ग्रशिया के ही हाथ में रहते थे। मगर क़ानून में यह शत 
रक्खी गईं थी कि रीशलेंड के यह तीन मत, प्रशिया का किसी मामले में इन तीन मतों को 
छोड़ कर बहुमत न होने पर; अथवा बंडसराथ में मत बराबर बट जाने पर और राज- 
व्यवस्था म॑ संशोधन के प्रश्नों पर प्रशिया के पक्त में नहीं गिने जायेंगे। अगर जन- - 
पख्या के हिसाब से रियासतों में मत बाँटे गए होते तो प्रशिया को एक तिहाई के स्थान 
में आप से आरधक मत मिलते, कक्‍्योंके प्रशिया की आबादी ओर सब रियासतों से मिला 
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कर अधिक थी। बिस्माक ने, दूसरी रियासतों के मन से यह डर दूर करने के विचार 

से कि जर्मन साम्राज्य-संघ्र में प्रशिया का राज्य हो जावेगा, प्रशिया के मत कम रकक्‍खें 
थे | मगर राज-व्यवस्था में संशोधन न करने की शक्ति चोंदह मतों में रख कर उस ने 
प्रशिया के हितों को प्रशिया के हाथों में सुरक्षित रक्खा था । 

जिस रियासत के बंडसराथ में जितने मत थे उतने प्रतिनिधि उस के बंडसराथ 
में भेजने का अधिकार होता था। रियासतों के प्रतिनिधियों की क्रानून के अनुसार एलची 
की हेसियत होती थी और शहंशाह को उन की एलचियों की तरह रक्षा करनी होती थी। 
आम तौर पर प्रतिनिधि रियासतों के मंत्री और बड़े अधिकारी होते थे | समा की हर एक 
नई बैठक के लिए नए प्रतिनिधि रियासतों से चुने जाते थे | मगर पिछली लड़ाई से कई 
साल पहले से बंडसराथ की बैठक बराबर बैठी ही रहती थी; इस लिए प्रतिनिधि किसी भी 
समय भेंजे ओर बुलाएं जा सकते थे | प्रतिनिधि बंडसराथ में अपनी राय के अनुसार मत 
नहीं देते थे । उन की सरकार की जैसी हिदायत होती थी उसी के अनुसार वह मत देते 
थे। किर भी बंडसराथ बिल्कुल एक एलचियों की सभा या सिर्फ़ विचार करने की जगह 
ही नहीं थीं। रियासतों के मत जिस तरफ़ पड़ते थे एक साथ पड़ते थे । रियासत के प्रति- 
निधियों में से एक प्रतिनिधि भी अपनी रियासत की ओर से सारे मत दे सकता था, क्‍योंकि 
मत देने के लिए सारे प्रतिनिधियों के हाज़िर होने की ज़रूरत नहीं होती थी। प्रशिया के 
बीस मत हमेशा एक साथ पड़ने से प्रशिया की बात हर काम में चलती थी। कभी-कभी 
छोटी रियासते मिल कर प्रशिया के अस्तावों को किसी विषय पर हरा मी देती थीं | 

बंडसशाथ की सभा की बैठक शहंशाह अर्थात्‌ शहंशाह के नाम पर चांसलर जब 
चाहे तब बुला सकता था | चांसलर या उस की ग़ेरहाज़िरी में जिस सदस्य को वह नियुक्त 
कर दे वह सभा का अध्यक्ष होता था। हर रियासत की तरफ़ से विचार के लिए. मसविदे 
पेश किए. जा सकते थे | शहंशाह के विचार के लिए काई मसविदा पेश करने का हक़ नहीं 
था | मगर शहंशाह काई मसविदा चाहता था तो प्रशिया के राजा की हैसियत से अपनी 
रियासत के प्रतिनिधियों द्वारा उस मसविदे के पेश करा सकता था। सभा की बैठकें 
आम तौर पर बंद होती थीं। अकसर सभा खत्म होने पर सभा की कारवाई की एक मुख्तसर 
रिपोर्ट अखबारों को दे दी जाती थी। अगर सदस्यों की इच्छा नहीं होती थी, तो यह रिपोट 
भी नहीं भेजी जाती थी । आम तोर पर किसी मामले के निश्चय के लिए ६१ मतों की बहु- 
संख्या काफ़ी होती थी | बराबर मत बट जाने पर प्रशिया के प्रतिनिधियों को फ़ेसला करने 
का अधिकार हो जाता था । दो बातों में ६१ मतों की सिर्फ़ बहु-संख्या से फ़ैसला नहीं किया 
जा सकता था। एक तो राज-व्यवस्था में किसी संशोधन के विरुद्ध १४ मत होने पर वह 
संशोधन स्वीकार नहीं हो सकता था। दूसरे जल-थल सेना ओर कुछ करों के संबंध में 
मतभेद होने पर अगर प्रशिया प्रचलित प्रबंध की तरफ़्दारी करता था तो उस में परिवर्तन 
नहीं किया जा सकता था | 

अधिकतर बंडसराथ का काम व्यवस्थापक-सभा की निचली सभा रीशटाग के 
विचार के लिए मसविदे तैयार करना होता था। यह काम ज़्यादातर बंडसराथ की कमेटियों 
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में होता था | बंडसराथ की बारह स्थायी. कमेटियाँ थीं--आठ राज-व्यवस्था की शर्तों के 
अनुसार और चार स्थायी नियमों के अनुसार | सेना और कोट, जल-सेना, चुंगी ओर कर, 
व्यापार, रेल, तार और डाक, न्याय, हिसाब-किताब और पर-राष्ट्रविषय की आठ 
स्थायी कमेटियाँ साल भर के लिए राज-व्यवस्था के अनुसार बना ली जाती थीं | बंडसराथ 
गुप्त मत डाल कर निश्चय कर देती थी कि किस कमेटी पर किस रियासत के प्रतिनिधि रहें. 
ओर फिर उन कमेटियों पर प्रतिनिधि नामज़द करने का काम उन रियासतों पर छोड़ दिया 
जाता था। मगर 'जलसेना कमेटी के सारे सदस्यों ओर 'सेना ओर कोट कमेटी के एक 
को छोड़ कर और सब सदस्यों को शहंशाह नियुक्त करता था। हर कमेटी में सात सदस्य 
और कम से कम पाँच रियासतों के प्रतिनिधि रहते थे। जलसेना-कमेटी में सिफ़े पाँच 
सदस्य होते थे | सब कमेटियों के अध्यक्ष प्रशिया के होते थे। एक सिफफ़े परराष्ट्र-विषय 
कमेटी! की श्रध्यक्षता बवेरिया के हाथ में थी 
जम॑न-साम्राज्य की केंद्रीय संस्था होने से बंडसराथ सब तरह का राज-कार्य 
करती थी और उस के सब तरह के बहुत-से अधिकार थे। राज-व्यचस्था के अनुसार 
क़ानून बनाने का काम बंडसराथ ओर रीशटाग दोनों का था | मसविदे शुरू करने का 
काम खास तोर पर रीशटठाग का रक्खा गया था। मगर अमल में आम तोर पर हमेशा 
बंडसराथ मसविदे पेश करती थी। अर्थ-संबंधी मसविदे तक पहले बंडसराथ में पेश होते 
मसविदे बंडसराथ में तैयार ओर पास हो कर रीशठाग के पास बिचार और मंज़री के 
लिए. आते थे ओर क़ानून बन कर शहंशाह के एलान करने से पहले फिर एक बार वे 
बंडसराथ के पास जाँच ओर विचार के लिए भेजे जाते थे। हर हालत में क़ानून बनने से 
पहले हर मसविदे की आखिरी मंज़री बंडसराथ में होती थी। यह कहना अनुचित न होगा 
कि रीशटाग की सिर्फ़ मंज़री होती थी ओर क़ानून बनाती बंडसराथ थी । साम्राज्य के 
कानूनों के शासन का कोई ओर कानूनी प्रबंध न होने पर बंडसराथ ही उन का शासन 
करती थी और जहाँ-कहीं साम्राज्य के क़ानूनों में त्रुग्याँ नज़र आती थीं उन को आर्डी- 
नेंसों के द्वारा पूरा करती थी। देश पर आक्रमंण होने के सिवाय शहंशाह अ्रपने युद्ध 
छेड़ने, अपराधी सियासत पर हमला करने ओर साम्राज्य के क़ानूनों के क्षेत्रों में आनेवाले 
विषयों के संबंध में संधियाँ करने के अधिकारों का बिना बंडसराथ की सलाह के प्रयाग नहीं. 
कर सकता था । शहंशाह की सलाह से बंडसराथ रीशठाग का भंग कर के नया चुनाव करा 
सकती थी। बंडसराथ के सदस्यों के अपनी रियासतों के हितों के संबंध में रीशठाग में 
जा कर चर्चा में माग लेने का अधिकार था। बंडसराथ साम्राज्य का सालाना बजट तैयार 
करती थी, साम्राज्य की रियासतों का खाता जाँचती थी और 'शहंशाही बेंक' और शहं- 
शाही क़ज़ कमीशन' पर देख-रेख रखती थी। “शहंशाही अदालत” के न्यायाधीश शहंशाह 
बंडसराथ की राय से नियुक्त करता था। रियासतों की अदालत में न्याय न मिलने पर उन 
अ्रदालतों की अपीलें, साम्राज्य और रियासतों के झगड़े और व्यक्तिगत कानून के क्षेत्र में-' 
आनेवाले कगड़ों के छोड़ कर, रियासतों के आपस के मगड़े किसी एक पक्ष की शिकायत 
आने पर बंडसराथ के पास न्याय॑ के लिए आते थे और उन पर बंडसराथ अदालत की 








जमनी की सरंकोर | १६७ 


हेसियत से विचार करती थी। किसी रियासत में जब कभी काई ऐसा रूगड़ा खड़ा होता 
था जिस के न्याय का अबंध उस रियासत की राज-व्यवस्था में नहीं होता था, तो किसी एक 
पक्तु की प्रार्थना पर वह झगंडा समझौते के लिए. ओर अगर समभौता नामुमकिन हो तो 
साम्राज्य के क़ानूनों के अनुसार फेसले के लिए बंडसराथ के सामने आता था। इतनी 
विभिन्न ताकत बंडतराथ के हाथ में होने से स्वभावतः वह साम्राज्य की सब से शक्तिशाली 
संस्था थी। जम॑न-ताम्राज्य के पक्तपाती कहते थे कि बंडसराथ में सब रियासतों के सचिव 
होने से बंडसराथ दुनिया की सब से अनुभवी ओर दक्ष धारा-सभा थी। वह यह भी मानते 
थे कि बंडसराथ अन्य यूरोपीय व्यवस्थापक्र-सभाओं की 'ऊपरी सभाओं” की तरह संकुचित 
और अनुदार नहीं थी । परंतु यह कहना ठीक नहीं है। बंडसराथ में रियासतों के राजाश्ओंं 
के नियुक्त किए हुए प्रतिनिधि होते थे, जो स्वभावतः परिवतन के विरोधी होते थे । अस्तु 
बंडसराथ प्रजासत्ता की पक्षपाती कभी नहीं हो सकती थी | 


५--व्यवस्थापक-सभा ; (२) रीशटाग 


बंडसराथ जिस प्रकार रियासतों की सरकारों की प्रतिनिधि थी, उसी प्रकार 
व्यवस्थापक सभा की निचली सभा” रीशटाग साम्राज्य की प्रजा की प्रतिनिधि समझती जाती 
थी। रीशणाग विभिन्न रियासतों की प्रजा की प्रतिनिधि नहीं मानी जाती थी बल्कि साम्राज्य 
की सारी प्रजा की सम्मिलित रूप से प्रतिनिधि समझी जाती थी। जमन साम्राज्य म॑ं अ्रगर 
प्रजा की थोड़ी बहुत आवाज्ञ कहीं थी तो वह रीशगाग में कही जा सकती थी। इंग्लंड 
के 'हाउस आऑव्‌ कॉमन्स! या फ्रांस के चेंबर आऑँव्‌ डेपुटीजञ' की तरह शक्तिमान्‌ सभा 
रीशटाग न होने पर भी वह दुनिया की महान धारा-सभाओं में से थी। राज-व्यवस्था के 
अनुसार एक निश्चित तारीख पर सारे साम्राज्य में रीशठाग के लिए ३६७ प्रतिनिधियों का 
चुनाव होता था । सारी जम॑ंनी के एक लाख की आबादी के चुनाव के ज़्िलों में 
इस प्रकार बाँट दिया गया था कि कोई ज़िला दो रियासतों में फेला नहीं था । हर ज़िले 
से एक प्रतिनिधि चुना जाता था। प्रतिनिधियों का चुनाव पाँच वर्ष के लिए होता था । 
दिवालियों, मुहताजों, नागरिकता के अधिकार छिन जानेवाले लोगों और सेना के नोकरों 
को छोड़ कर हर २४ वर्ष की उम्र के मद के अपने जिले में मत देने का अधिकार 
था। एक से अधिक मत काई नहीं दे सकता था। काई भी बाक्रायदा मतदार 
एक साल तक किसी रियासत में रह चुकने पर रीशटाग के लिए चुना जा सकता 
था। पाँच वर्ष खत्म होने से पहले ही रीशठाग भंग हो जाने पर साठ दिन के 
अंदर नया चुनाव हो कर भंग होने के नब्बे दिन के भीतर नई रीशठाग की सभा होना 
ज़रूरी था। हर चुनाव का ज़िला तहसीलों में बेटा हुआ था और हर तहसील के 
मतदारों की सूचियाँ तहसीलों में चुनाव से चार हफ़्ते पहले सब के देखने के लिए रख दी 
जाती थीं। मतदारों के गुप्तरू्प से मत देने का, क़ानून के अनुसार, ख़ास इंतज़ाम रक्खा 
गया था। अगर किसी उम्मीदवार को, जितने मत उस के ज़िले में पड़ते थे, उन की बहु- 
संख्या नहीं मिलती थी तो पंद्रह दिन बाद फिर मत पड़ते थे। दूसरी बार मत पड़ने पर 
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सिर्फ़ वे दो उम्मीदवार ही खड़े हो सकते थे जिन के पहले मत पर सब से अधिक मत मिलते 
थे । दूसरे मत पर दोनों में से जिस को अधिक मिलते थे वही चुन का जाता था। अगर 
दूसरे मत पर इत्तफ़ाक्न से दोनों को बराबर-बराबर मत मिलते थे तो चिट्ठी डाल कर जिस का 
नाम निकलता था, वह चुना जाता था । क्‍ 

राज-व्यवस्था के अनुसार साल भर में एक बार रीशठाग की बैठके ज़रूर होती 
थीं | जिस समय बंडसराथ की वैठके न होती हों, उस समय रीशटाग की बैठक नहीं बुलाई 
जा सकती थी। जब शहंशाह या चांसलर चाहे तब रीशठाग की सभा बुलाई जा सकती 
थी | शहंशाह की ओर से समा को बुलावा भेजा जाता था और शहंशाह खुद या उस के 
नाम पर कोई उस का प्रतिनिधि बड़े ठाट्-बाटद से सभा की बैठके' खोलता था। रीशटठाग 
की बिना मर्ज़ी के शहंशाह तीस दिन तक रीशटाग की सभा सुल्तवी कर सकता था ओर 
बंडसराथ की सलाह से वह उस के भंग कर सकता था। रीशणाग की सभा में सदस्यों की 
अक्सर बहुत कम हाज़िरी रहती थी | इस के शायद दो कारण थे। एक तो रीशटाग केा 
अधिक सत्ता न होने से सदस्यों का उस के काम में अधिक दिल नहीं लगता था। दूसरे 
सदस्यों को खर्च के लिए भत्ता भी नहीं मिलता था | घरों से सभा-स्थल तक आने के लिए. 
उन्हें सिफ़र रेल की सवारी मुफ़ दी जाती थी। बिस्माक ने शुरू से ही सदस्यों के भत्ते का 
कट्गर विशेध किया था और समाजवादी संस्थाओं के अपने सदस्यों के गुज़ारे के लिए चंदा 
जमा करने पर, साम्राज्य की अदालत ने सदस्यों को इस प्रकार की सहायता देना तक 
गैरकानूनी करार दे दिया था। जब सभा में अक्सर कोरम तक मिलना असंभव हो गया 
तब सन्‌ १६०६ ई० में बड़ी अनिच्छा से चांसलर ने रीशटाग के सदस्यों को ३००० मार्क 
सालाना साम्राज्य के खजाने से देना स्वीकार किया था। 2 जु थ 

रीशठाग अपने काम-काज के नियम खुद बनाती थी। रीशटाग का एक अध्यक्ष 
दो उपाध्यक्ष और आठ मंत्री होते थे। चुनाव के बाद, रीशणाग की पहली बैठके में चार 
हफ़्ते के लिए अध्यक्ष ओर उपाध्यक्षों का चुनाव होता था। चार हफ़्ते बीत जाने पर पहली 
बैठकों के शेष समय के लिए दूसरा चुनाव होता था | बाद में हर नई बैठकों के लिए नए, 
अध्यक्षों ओर उपाध्यक्षों का चुनाव किया जाता था। मंत्रियों का हर जलसे के. शुरू में 
जलसे के पूरे समय के लिए चुनाव कर लिया जाता था। जिस दल की रीशटाग में 
बहुसंख्या होती थी उसी के यह सब अधिकारी चुने जाते थे। बैठक के प्रारंभ में सभा के 
सब सदस्यों को चिट्ठी डाल कर जहाँ तक मुमकिन होता था सात बराबर के भागों में बाँट 
दिया जाता था | फ्रांस ओर इटली के ब्युरो की तरह इन भागों का काम सदस्यों के चुनावों 
की जाँच और कमेटियाँ चुनना होता था। इटली के ब्युरो हर दो मास और फ्रांस के हर 
एक मास बाद बदलते रहते थे | जर्मनी में वे सभा के पूरे समय के लिए चुने जाते थे । 
परंतु पचास सदस्यों के प्रस्ताव करने पर किसी समय भी सदस्यों की फिर से बाँट हो सकती 
थी | रीशठाग की एक चुनाव कमेटी स्थायी होती थी। दूसरी कमेटियाँ ज़रूरत पड़ने पर 
सारे ब्युरों से बराबर-बराबर के सदस्य ले कर, चुन ली जातीं थीं। मगर असल में कमेटियों 


के सदस्यों की सूचियाँ दलों के नेता जैसी बना देते थे उसी के अनुसार चुनाव हो जाता 
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था। कमेटियों का कास मसविदों पर प्राथमिक विचार करना, उन पर लोगों की गवाहियाँ 
लेना और रीशटाग के सामने रिपोर्ट पेश करना होता था। मगर सभी मसले कमेटियों के 
पास नहीं मेजे जाते थें । रत पक द 
यूरोप की दूसरी व्यवस्थापक-सभाओं के ढंग पर सदस्य सभामवन में अर्॑च॑द्रा- 
कार बैठते थे। सरकारी पक्ष के सदस्य अध्यक्ष की दाहिनी ओर और प्रजापक्षी सदस्य 
बाई ओर बैठते थे। दाएँ-बाएँ दोनों ओर सामने की जगहें बंडसराथ के सदस्यों के बैठने 
के लिए ख़ास तोर पर रहती थीं। सभा का अध्यक्ष दलबंदी से ऊपर माना जाता था ओर 
चर्चा में वह इस बात का हमेशा ध्यान रखता था कि पक्ष ओर विपक्ष में बोलनेवालों को 
एक दूसरे के बाद बराबर मोक़ा मिलता रहे | सदस्य अपनी जगह या अध्यक्ष के सामने के 
चबूतरे से, जहाँ से चाहते थे अपनी इच्छा के अनुसार बोलते थे |. तीस सदस्यों के प्रस्ताव 
पर “चर्चा स्थगित” का प्रस्ताव लिया जा सकता था। रीशटाग की बैठकें कानून के 
अनुसार जनता के लिए खुली होती थीं। उस की चर्चा अखबारों में छुपती थी। परंतु 
स्थायी नियमों के अनुसार शअ्रध्यक्ष या दस सदस्यों के प्रस्ताव पर बंद बैठकें भी 
हो सकती थीं । 
जर्मन साम्राज्य की व्यवस्थापक-सभा दो-सभा की व्यवस्थापक-सभा के सिद्धांत पर 
नहीं बनाई गई थी। जम॑न साम्राज्य की व्यवस्थापक-सभा रीशठाग ही थी क्‍योंकि बंडसराथ 
क़ानून बनाने के सिवाय और भी बहुत-सा ऐसा काम करती थी जो आम तौर पर यूरोप में 
व्यवस्थापक-सभा' की किसी सभा को नहीं करना पड़ता | मगर चूँ कि रीशटाग क़ानून बनाने 
का काम जम॑नी की अनोखी संस्था बंडसराथ के नेतृत्व ओर दबाव में करती थी, रीश्ांग्न 
का साम्राज्य की राजनीति पर बहुत कम असर रहता था। अधिकतर मसले पहले 
बंडसराथ में ही पेश होते थे | रीशगणाग के पास बाद में वे मसले विचार के लिए आने पर 
रीशगाग उन्हें कुछ दिन तक रोक या लटका ज़रूर सकती थी; मगर बिल्कुल उन को 
अस्वीकार नहीं कर सकती थी। रीशठाग के बंडसराथ से आनेवाले मसलों को अ्रस्वीकार 
करने का विचार दिखाने पर बंडसराथ रीशथ्ाग को भंग करने की धमकी दे सकती थी। 
अ्रस्तु, हमेशा रीशठाग को बंडसराथ की बातें चुपचाप स्वीकार कर लेनी होती थीं। कार्य- 
कारिणी पर भी रीशटाग का कोई दबाव या रोक नहीं थी। चांसलर ओर मंत्री कोई अपने 
कामों के लिए रीशगाग का जवाबदार नहीं होते थे। मंत्रियों से रीशयग के सदस्य सवाल 
तक नहीं पूछ सकते थे | चांसलर से सवाल पूछे जा सकते थे। मगर वह सदस्यों के सवालों 
की इतनी कम परवाह करता था कि अक्सर जो दिन सवालों के लिए रक्‍्खा जाता था उस 
दिन वह सभा में आने की भी तकलीफ़ नहीं करता था। प्रश्नों पर चर्चा के बाद कार्य- 
कारिणी में विश्वास या अविश्वास बतलाने के प्रस्ताव का भी पीछे से नियम हो गया था | 
मगर इन प्रस्तावों का कार्यकारिणी पर अधिक असर नहीं होता था, क्योंकि जब तक 
शहंशाह का विश्वास चांसलर पर रहता था वब तक उसे कोई हटा नहीं सकता था | 
रीशटाग के हाथ में सत्ता न होने से उस के सदस्यों को सरकार की हाँ में हाँ मिलाने का 
ही. काम अधिकतर रहता था । अस्तु बहुत-से कमज़ोर चरित्र और तबियत के सदस्य सरकार 
श्र 
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की खुशामद कर के अपना फ़ायदा बनाने की फ़िक्र में ही लगे रहते थे। बाद में तो 
देश के बहुत-से क्राबिल आदमियों ने रीशठाग में जाना तक . छोड़ दिया था. क्‍यों कि वे 
उस को निरी बातों की दूकान समझते थे। फिर भी लगातार कड़ी आलोचना कर 
रीशटाग सरकार की नीति पर थोड़ा-बहुत असर डाल सकती थी।... 


६---राजनैतिक दलबंदी ओर कायापलट 


यूरोप की पिछली लड़ाई शुरू होने के समय जर्मनी दुनिया के महान राष्ट्रों में था। 
जर्मनी का उद्योग, व्यापार, धन-दोलत, कृषि, विज्ञान, विद्वत्ता, कला, साहित्य, जल ओर यल् 
सेना इत्यादि दुनियाँ की आँखें चोंघियाते थे । मगर सब तरह की इतनी. तरक्की होने पर भी 
जर्मनी की सरकार निरी निरंकुश थी। ऊपर से देखने में जर्मनी की सरकार इतनी निरंकुश 
नहीं लगती थी | परंतु वास्तव में वह दुनियाँ की दक़ियानूस से दक़ियानूस निरंकुश सरकारों 
में से थी। फिर भी जर्सनी की सरकार का काम बड़ी दृढ़ता, होशियारी और योग्यता से 
चलाया जाता था और दुनियाँ की क्राबिल से काबिल सरकारों में उस की गरिनंती होती थी । 
लेखकों का कहना है कि जम॑नी की सरकार का शासन इतनी सुयोग्यता से चलता था.कि 
अपने अच्छे से अच्छे दिनों में महान्‌ रोम-साम्राज्य या आजकल बृटिश साम्राज्य का 
शासन भी शायद ही चलता होगा । जर्मनी की सरकार के निरंकुश रह जाने का मुख्य कारण _ 
यही हो सकता है कि अवसर आने पर प्रगतिशील राजनैतिक दलों के आपस में मेल न कर 
सकने से जर्मनी को एक ओर मज़बूत राष्ट्र बनाने का काम प्रशिया की निरंकुश सरकार 
और निरंकुशता के कट्टर पुजारी बिस्माक के फ़ौलादी हाथों में आ पड़ा था | बिस्माक 
ने अपनी सेना के ज़ोर पर जर्मनी के बड़ा बनाया था। अस्ठु, उस की सरकार का बल भी 
प्रजासत्ता के स्थान पर सेना की सत्ता पर ही क्रायम रह । जर्मन साम्राज्य की निरंकुशता 
के सब से ज़बरदस्त तीन स्थंभ कहे जा सकते थे। एक प्रशिया रियासत का 'होहैन- 
ज़ोलेन! राजकुल जो जमन-साम्राज्य को शहंशाहियत का मालिक था। दूसरा “जंकर 
नाम के बड़े-बड़े ज़र्मीदारों ओर तालुक्क्रेदारों का दल । तीसरी प्रशिया के अधिकार में 
साम्राज्य की सुसं गठित महान्‌ सेना । जर्मनी के लोगों की फर्माबरदारी की आदत और जर्मनी 
में जान-बूक कर फेलाए गए “कल्टूर! का असर भी निरंकुशता के लिए बड़ी उपयोगी 
चीज़ें थीं। जमन शब्द।कल्टूर'! का अनुवाद असंभव है। इस एक शब्द में ज्ञान 
तबियत, उत्साह, स्वभाव, महत्वाकांक्षा, सफलता और ध्येय सब का समावेश हो जाता है। 
पीढ़ियोँ तक जमनी के स्कूलों में बच्चों को एक 'कल्टूर! का पाठ दिया गया था। जम॑नी के 
नागरिकों के दिमाग़ में एक से विचार और दिलों में एक-सा लोहा और लड़ाई भर दी 
गई थी। “मगड़े से जीवन में प्रगति होती है? के सिद्धांत पर जर्मनी को प्रगति के मार्ग पर 
बढ़ाने की महत्वाकां्ञा रखनेवाले 'कल्टूर! से लिप्त जर्मनी की नई संतान सब राष्ट्रों से 
झगड़े का दिन-रात स्वप्न देखती थी | द 
पहले-पहल हौहेनज़ोलर्न के राजकुल का स्वीटज़रलेंड' के उत्तर में दसवीं सदी में 
जोलने पहाड़ी पर एक क़रिला था, जहाँ से वह अपनी जागीर पर शासन करता था। बाद 
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में यह तेजस्वी राजकुल बढ़ता-बढ़ता जर्मन-साम्राज्य का शहंशाह हो गया | इस राज- 
कुल के राजा कठार और कूटनीतिज्ञ होते थे और मित्र और शत्रु किसी के साथ व्यवहार 
में ज़रूरत पड़ने पर कुछ कसर नहीं उठा रखते थे। वे ईश्वर की ओर से अपने के राज्य 
का अधिकारी समझते, प्रजा-सत्ता के विचारों के हिक़ारत से देखते और सेना के अपनी 
राजनीति का केंद्र मानते थे | कैसर विलियम दूसरा जो लड़ाई के शुरू होने पर जर्मनी 
का शहंशाह था खुल्लमखुल्ला अपने व्याख्यानों में कहा करता था कि “जर्मन जाति 
ईश्वर की चुनी हुई जाति है । जम॑न-साम्राज्य के शहंशाह के रूप में मुकक में ईश्वर की 
ग्ञात्मा उतरी है। मैं उस का हथियार, उस की तलवार और उस का वारिस हूँ । जो मुझ 
में विश्वास नहीं करेंगे, उन का सबनाश ! जम॑नी के ब्रैरियों का स्वनांश !? साम्राज्य 
भर की सेना कैसर के हाथ में थी। रियासतों या रीशठाग का सेना पर कुछ अधिकार 
नहीं था। सेना का बजट तक पाँच साल के लिए मंज़र हो जाता था। सेना और अपने 
आप के कैसर दे क़ालिब और एक रूह की तरह मानता था और कहा करता था कि 
सेना ने जम॑न-साम्राज्य बनाया है, व्यवस्था-सभा की बहु-संख्याओं ने नहीं! | सेना 
और सरकार के लगभग सभी अधिकारी “जंकर' वर्ग के होते थे। जिस प्रकार जमन 
साम्राज्य पर प्रशिया रियासत राज करती थीं, उसी प्रकार प्रशिया के सिर पर इस “जंकर' 
वर्ग की लाठी रहती थी अर्थात्‌ जर्मन-साम्राज्य की ही लगाम इस वर्ग के हाथ में थी। 
एक बार चांसलर केप्टीवी ने बाहर से जर्मनी में आनेवाले अनाज पर चुंगी कम कर दी थी 
तों इस वर्ग ने शोरगुल मचा कर चांसलर तक के शहंशाह से निकलवा दिया था। बाहर 
से आनेवाले अनाज पर चुंगी बढ़ी रहने से कि उन के अनाज की क्रीमत बढ़ी रही | यह 
ज़बरदस्त वर्ग हौहेनज़ौलन कुल ओर निरंकुश राज्य का कड़र पक्तपाती था। 
निरंकुश शासन के क्रायम रहने का एक दूसरा यह भी कारण था कि प्रजापक्ष के 
दल आपस में मिल कर काम नहीं करते ये | जर्मनी के मज़द्र और किसान मध्यम-वर्ग से 
मिल कर जंकरों की निरंकुशता का नाश करने का इस लिए प्रयत्ञ नहीं करते थे कि उन्हें 
भय था कि मध्यम-वर्ग का राज्य हो जायगा और उन को कुछ फ़ायदा नहीं होगा | मध्यम- 
वर्ग के लोग भी मज़दूर और किसानों से मिलने से हिचकते थे, क्योंकि उन्हें समाजवाद के 
राज्य का भय लगता था | इंग्लेंड की तरह जर्मनी में राजनैतिक दलों की सरकार न होने से 
जर्मनी में सरकार की नीति-निर्माण के लिए. दल नहीं बनते थे। अपने हितों की रक्षा करने 
के लिए और अक्सर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए. लोग दल बना लेते थे।. 
राजनैतिक दल जमनी में सरकार की नीति की अधिक से अधिक आलोचना करने के 
सिवाय और कुछ नहीं कर सकते थे | अस्त॒, राष्ट्रीय प्रश्नों पर दलबंदी का संगठन होने के 
बजाय स्थानिक छोटे-छोटे प्रश्नों पर बहुत से दल बन गए थे । बड़े दलों में यूरोपीय लड़ाई 
शुरू होने से पहले, ख़ास कर पाँच दल थे । 'अनुदार दल”, 'मध्य-दल *, राष्ट्रीय उदार- 
दल? * , गरम दल”* और 'समाजवादी दल” | अनुदार दल” में अधिकतर पूर्व और 
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उत्तर-पूर्व प्रशिया के ज़मींदार लोग, उन के खेतों में काम करनेवाले भज़दूर और दूसरे 
नौकर और रेलवे के नौकर थे। इस दल की संख्या बहुत न हाने पर भी यह दल सब से 
मख्य था क्‍योंकि यह दल प्रशिया की सरकार का सब से ज़बरदस्त पक्तषपाती था और 
दल के लोगों ने साम्राज्य के बनाया था । यह दल स्वतंत्रता से अधिक. सरकारी सत्ता में 
विश्वास करता था | और शहंशाह और अमीरों के अधिकारों का पक्ष ले कर हर प्रकार 
के राजनैतिक सुधारों का विरोध करता था। देश के बाहर से आनेवाले अनाज पर कड़ी 
चंगी, जल-सेना का विस्तार, थल-सेना पर अधिक खर्च, उपनिवेशों का फेलाव और 
बाहर की दनिया में जहाँ बने वहाँ जर्मनी की टाँग अड़ाने का यह दल घोर पक्षपाती 
था। इसी दल की नीति पर अमल करने से जम॑नी ने युद्ध के: कुमार्ग पर चल कर 
आगे बुरे दिन देखें। कहा जाता है कि चुनाव में ज़मींदारों के घरानों के सरकारी 
अफ़सर नाजायज़ दबाव डाल कर इस दल के लिए ओर जहाँ इस दल के उम्मेदवार 
नहीं होते थे वहाँ मध्यदल के उम्मीदवारों के लिए लगभग दस लाख मत ले लेते थे। 
मध्यदल्! में कैथोलिक संग्रदाय के लोग थे | इस में ग़रीब-अमीर सब तरह के लोग थे 
क्योंकि बिस्माक के आक्तेपों से कैथोलिक संप्रदाय के हितों की रक्षा करने के लिए ही इस 
दल का जन्म हुआ था। इस दल का कोई राजनैतिक प्रोग्राम नहीं था । परंतु बिस्माक की 
'कैथोलिकों पर आत्तेप' की नीति बदल जाने पर भी यह दल क्रायम रहा । इस में अधिकतर 
जमनी के दक्षिण ओर दक्षिण-पश्चिम भाग के कैथोलिक-पंथी मज़दूर ओर किसान होते 
थे | यह दल समाजवाद” का कट्टर विरोधी ओर सुधार की मीठी-मीठी बाते करने पर मी 
“उदार दल” के मुक़ाबले में हमेशा अनुदार दल” की ही सहायता करता था । 
राष्ट्रीय उदार दल! में मध्यम-वर्ग के लोग ओर व्यापारी थे | इस दल का ज्ञोर 

देश के मध्य और पश्चिम भाग के उद्योगी क्षेत्रों में था। यह दल राजनैतिक सुधारों का 
पत्षपाती, शिक्षा और शासन में सांप्रदायिक असर और सरकारी अधिकारियों का चुनाव 
में दस्तंदाज़ी का विरोधी था। 'अनुदार दल” की तरह सेना, उपनिवेशों के फेलाव ओर कड़ी 
परराष्ट्रनीति का यह दल भी हामी था । मगर कारखानों में बने हुए माल पर कम चुंगी 
और खेती के माल पर चुंगी का पुनःविचार वह चाहता था और सारे सरकारी पद ज़र्मी- 
दारों के हाथ में ही होना उसे बहुत बुरा लगता था । “गरम दल” भी मध्यम-वर्य के लोगों 
का दल था। मगर वह राष्ट्रीय उदार दल” की तरह कारखानेवालों और ब्यापारियों के 
हाथ का कठपुतला नहीं था। वह और सब बातें 'उदार-दल? की तरह ही चाहता था। मगर 
माल पर सब प्रकार की चुंगी का विरोधी था ओर पूर्ण व्यवस्थापकी सरकार और सेना 
पर राजनैतिक सत्ता का अधिकार चाहता था | द 

समाजवादी प्रजासत्तात्मक दल?" में स्बंसाधारण लोग थे। यही एक दल ऐसा 
था जिस का राष्ट्रीय कार्यक्रम था और जो सारे जर्मन साम्राज्य में फैला हुआ था। यह 
दुल यूरोप भर में सब से अच्छा संगठित दल था। देश भर में जगह-जगह पर इस दल 
_को शाखाएं थीं। हर साल हज़ारों सावंजनिक सभाएँ दल की ओर से की जाती थीं और 
१सेाशल्ष डेमोकरेटिक पार्ट । 
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लाखों पंचें बाँटे जाते थे। दल के ७५ अख़बार थे जिन के दस-बारह लाख ग्राहक थे | 
यह दल राजनैतिक सुधारों की अधिक परवाह नहीं करता था और पूजीशाही को जड़ से 
उखाड़ कर सब प्रकार का अत्याचार मिटाने के लिए श्रमजीवियों का समाजशाही राज्य 
_ स्थापित करने का पक्तपाती थीं। इस दल की मुख्य माँगें यह थीं--बीस वर्ष के ऊपर के 
साम्राज्यवासी सब _स्त्री-पुरुषों को मताधिकार अनुपात-निर्वांचन, रीशटाग का दूसरे वर्ष 
चुनाव, प्रतिनिधियों को वेतन, प्रजा को मसविदे पेश करने ओर नामंज़र करने का 
अधिकार, स्थानिक स्वशासन, सालाना कर, सर्वंसाधारण के सैनिक शिक्षा, स्थायी सेना 
की जगह पर एक जन-सेना, विग्रह ओर संधि का रीशगाग के द्वारा फैसला, अंतर्राष्ट्रीय 
मगड़ों का पंचायती फेसला, बोलने ओर मिलने की स्वतंत्रता का सवाधारण को 
हक़, औरतों की मर्दों से कम हैसियत बनानेवाले कानूनों का नाश, राष्ट्रीय खज़ाने से 
धामिक खर्च न होना, अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा, जनता के चुने हुए न्यायाधीशों द्वारा 
न्याय, मोत की सज्ञा बंद, निरपराधियों के जेल हो जाने पर मुआवज्ञा, मृतक संस्कार 
ओर दवादारू मुफ़, आमदनी, जायंदाद और विरासत के करों से सारे करों का खर्च 
निकालना, परोक्ष करों ओर चुंगी-करों का नाश, मज़दूरों के आठ घंटे काम और बच्चों की 
मज़दूरी बंद । 

दल के कार्यक्रम के दो--एक सिद्धांती ओर दूसरा अमली--पहलू थे । कुछ लोग 
सिद्धांती पहलू पर अधिक ज़ोर देते थे और कुछ अमली पर | अस्तु दल के अंदर भी कई 
फ़िरके थे। एक फ़िरका बिल्कुल वर्ग-विग्रह* और ग़ेरसमाजवादियों से मिल कर काम न 
करने का पक्षुपाती थी। दूसरा फ़िरक़ा गैरसमाजवादियों से मिलने का विरोधी था मगर वैध 
उपायों से काम लेने का हामी था । तीसरा दल के सिद्धांतों से चिपणा रह कर पुनःविचार 
चाहता था। चौथा दल के प्रोग्राम की पुनंटना पर ज़ोर देता था। पाँचवाँ फ़िरक्का 
साम्राज्यवादी समाजवादियों का था जो समाजवादी होते हुए भी जम॑न सेना, उपनिवेशों 
ओर व्यापार का फेलाब चाहते थे। समाजवादी दल के जितने नियमित सदस्य नहीं थे 
उस से कहीं अधिक उस के चुनाव में मत मिलते थे क्‍योंकि निरंकुशता के नीचा दिखाने 
की इच्छा रखनेवाले सभी लोग इस दल के लिए मत देते थे। रीशठाग में प्रवेश कर के 
इस दल के दो भाग हो गए थे | एक का नाम बहुसंख्या समाजवादी-दल” हो गया था जो 
वैध उपायों से काम लेता, तथा सरकार के काम में भाग लेता था। दूसरा “स्वतंत्र समाज- 
वादी' कहलाता था जो पूर्ण समाजवादी सरकार क्रायम न होने तक सरकार का विरोध 
करने का हामी था | सरकार समाजवादियों के राजाशाही का दुश्मन और उस को उखाड़- 
कर फेंक देने के लिए षड़यंत्र रवनेवाला समझती थी ओर उन को हर प्रकार के सरकारी 
पदों, यहाँ तक कि प्रोफ़ेसर के पद तक से--सदा दूर रखती थी। मगर लड़ाई शुरू होने के 
पहले सन्‌ १६१२ ई० के चुनाव में रीशठाग में समाजवादी दल के ही सब से अधिक 
सदस्य आए थे। ३६७ सदस्यों में ११० समाजवादी, ६० मध्यदल, ४५ अनुदार दल, 
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४४ राष्ट्रीय उदार दल और ४१ गरम-दल के सदस्य आए. थे। बाक़ी दूसरे दलों के थे । 
जम॑नी राजनैतिक सुधार की तरफ़ धीरे-धीरे क्दम बढ़ाने की कोशिश कर रहा था 
कि इतने में सन्‌ १६१४ ई० की यूरोप की लड़ाई शुरू हों गई । कुछ समय के लिए सरकार 
का विरोध एक दम बंद हो गया | समाजवादी दल तक लड़ाई के बजट मंज़्र करने लगा। 
मगर सन १६१७ के क़रीब हवा का रुख़ बदला। प्रजा लड़ाई से ऊंब उठी। रूस की 
अचानक राज्यक्रांति. और अमेरिका के युद्ध में शरीक हो जाने से लोगों की- आँखें 
खुलीं और 'स्वतंत्र. समाजवादी दल ने क्रेसर के पदत्याग और लड़ाई बंद कर के बिना 
मुआवज़ें की संधि की खुल्लमखुल्ला माँग शुरू कर दी। रूस की राजक्रांति का जम॑नी की 
प्रजा पर प्रभाव देख कर लड़ाई में शीव्र ही अपनी निश्चय हार समझ कर और अमेरिका 
के प्रमुख विल्सन का, “जम॑नी में प्रजासत्तात्मक राज्य कायम न हो: जाने तक जमनी से 
संधि की बातें न करने! का एलान सुन कर जर्मन सरकार डरी ओर वह जमनी. में भी प्रजा- 
सत्तात्मसक् शासन क्वायम करने के वादे ओर बातें करने लगी। “बहुसंख्या समाण- 
बादी दल” ने जब देखा कि लड़ाई में. जीत की कोई संभावना नहीं है, ओर क़्ैसर का 
निरंकुश राज्य किनारे आ लगा है तो उस ने भी सरकार का साथ छोड़ कर फ़ौरन लड़ाई 
बंद कर के प्रजासत्तात्मक शासन कायम करने की माँग शुरू कर दी। “कैथोलिक मध्य- 
दल” के नेता अज़ुबरजर ने भी अपने दल की आवाज़ इन दलों में मिला दी । आखिरकार 
सरकार ने इस विरोध के सामने सिर भुका कर 'प्रजासत्तात्मक शासन कायम करने का 
विचार करने के लिए! एक कमीशन नियुक्त किया। मगर ब्रेस्ट-लिटोंक्क की संधि में 
रूस का नीचा दिखा देने से ओर लड़ाई के मैदान में फिर अपनी जीत होते देख कर सरकार 
का रुख़ बदला, ओर प्रजासत्तात्मक शासन की बातों को मलावे में डाल देने का प्रयत्न 
होने लगा। परंतु निरंकुश जमन सरकार की यह आशाएँ बड़ी क्षणिक थीं। शीष 
टी जम॑नी की लड़ाई के मैदान में फिर हारे होने लगीं और दुश्मनों की सेनाओं के जर्मनी 
में घुस आने की बांत कुछ समय की बात लगने लगी। अस्त कैसर ने घबरा कर अपने 
सारे अधिकार प्रजा को दे देने और .जम॑नी में प्रजासत्तात्मक व्यवस्थापकी राज कायम 
करने की घोषणा निकाल दी।...... 
मगर अब कैसर के एलानों ओर वादों का किंछी पर कुछ असर होने का वक्त 
नहीं रहा था। सेना की बुरी हालत हो गई थी | लड़ाई से जान बचाने के लिए हज़ारों 
आदमी भाग-भाग कर जंगलों में जा छिपे थे। स्त्रियाँ घरों से खाना ले जा कर उन्हें वहाँ 
खिला आती थीं। सरकार में अब किसी के खिलाफ़ कुछ करने की ताक़त. नहीं रही थी. 
'स्वतंत्र समाजवादी दल” के गरम भाग ने जो रूस के बोल्शेबिकों का. ढंग अखितियार 
करने के पक्ष में था, गोला-बारूद ओर अख्र-शस्त्र के . कारखानों में हड़तालें करा कर 
लड़ाई बंद कराने का प्रयक्ष किया और इन हड़तालों को सरकार ने. कुचल दिया.। 
मंगर असंतोष की .आग फेलती ही गई। बवेरिया रियासत धमकी देने लगी कि अगर 
जर्मन-साम्राज्य की तरफ़ से लड़ाई बंद कर के संधि की बातें न की जायेंगी तो बवेरिया 
रियासत खुद संघि कर लेगी । जर्मनी की हार महीनों पहले मान के मैदान में ही निश्चय 
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हो चुकी थी। मंगर सेना-विभाग ने यह बात सब से गुप्त रक्खी थी। परंतु अब सारे देश 
के साफ़ दीखने लगा था कि जर्मनी की हार में जरा भी शंका नहीं है। “'सबमेरीन' के 
लगातार भयंकर हमलों से भी इंग्लेंड के भूखा मारने का इरादा. पूरा नहीं हुआ था 
ल्यूडेंडोफ़ को नई सेनाएँ मिलना बिल्कुल बंद हो गई थीं और मैदान की सेनाओं 
की थकावट और व्याकुलता देख कर उस के होश फ़ाख्ता हो उठे थे। इधर देश में 
लोग उकता कर प्रजासत्तात्मक शासन के लिए शोर मचाने लगे थे | कैसर ने ड्रबती हुईं 
नैया के बचाने के लिए बेटेन रियासत के उदार राजकुमार मैक्स को चांसलर बना कर 
व्यवस्थापकी सरकार रचने की आज्ञा दी। राजकमार मैक्स ने अपने मंत्रि-मंडल में समाज- 
वादियों के रखने का निश्चय कर लिया था। “बहुसंख्या समाजवादो दल” ने अपने 
नेता शीडमैन को मैक्स के साथ काम करने के लिए चुना । राजक॒मार मैक्स का खयाल 
था कि लड़ाइ बंद करने का सब से अच्छा तरीक़ा यह होगा कि बजाय जमनी की तरफ़ 
से संधि की प्रार्थना करने के जमनी का लड़ाई के बाद मित्र-राष्ट्रों से अच्छी तरह 
व्यवहार करने और उन को बहुत-सी रियासते' देने के इरादे का एलान कर दिया जाय। 
साथन्ताथ इस बात का एलान भी कर दिया जाय कि अगर संधि में जम॑नी को नींचा 
दिखाने की कोशिश की जायगी तो जम॑नी मरते दम तक लड़ेगा। मगर जब वह राज- 
धानी बलिन में पहुँचा तो पहला खत उसे हिंडनबग के पास से यह मिला कि आज 
शाम तक या कल सुबह तक हर हालत में अस्थायी संधि" अवश्य हो जानी चाहिए ।! 
ल्यूडेंडोरफ़ अपनी सेना के अपनी आँख के सामने शीराज़ें बिखरते हुए. देख कर छुटपटा 
रहा था ओर किसी तरह, किसी बहाने से, सेना के आराम देने के लिए कुछ अवकाश 
पाने के लिए ह्ाथ-पैर पटक रहा था। अंदर से उस का अ्रभी तक यह खयाल था कि 
अस्थायी संधि के बहाने थकी हुईं जर्मन सेना के विश्वाम देने और नई सेनाएँ लाने 
का वक्त मिल जायगा। उस ने भी राजकुमार मैक्स के पास यही संदेशा भेजा कि 
शत्रुओं की सेनाए चोबीस घंटे के भीतर ही अवश्य भयंकर हमला शुरू करेंगी। तब 
अस्थायी संधि की बात करने से अ्रभी चौबीस घंटे पहले अपनी तरफ़ से ड्रंधि की बात 
चलाना जमनी के लिए. उपयोगी होगा |” राजकुमार मैक्स ने सोचा कि सेनापतियों के 
हस्ताक्षर से संधि की प्रार्थना बिल्कुल हार के समान होगी | अस्तु उस ने समय रहते अपने 
हस्ताक्षरों से अस्थायी संधि की प्रार्थना भेज दी । 

इधर संधि का. विचार चल रहा था ओर उधर जमन-सेना के मदांध अफ़सर नए 
हमले के नक्शे बना रहे थे। अक्टूबर १६१८ में, जब कि जमनी की सेनाएँ फ़्लंडस के 
मैदान में पिट कर पीछे हट रही थीं ओर शीघ ही बिल्कुल द्वार और सवंनाश निश्चय दीखता 
था, उस समय भी जल-सेना के अधिकारियों ने आखिरी बार बृटिश जल-सेना पर घावा बोल 
कर विजय प्राप्त करने या लड़ते-लड़ते अथाह सागर में ग़क्त हो जाने की योजना की | जल- 
सेना के अधिकारियों का खयाल था कि जमनी की सेना हार कर जब बेलंजियम से पीछे 
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हटेगी. तब थेम्स के दहाने. से अँगरेज़ों की सेना आ कर हालेंड में घुस कर, पीछे से इस 
हटती हुई सेना पर हमला करेगी ओर अगर उस समय जमन जल-सेना बीच में आ जाय 
तो स्थल-सेना का बचाव हो जायगा । उन का यह भरी खयाल था कि अगर #एक बार भी 
बृटिश जल-सेना बाहर समुद्र में निकल आई ओर उस से जमन जल-सेना की मुठभेड़ हो गई 
तो वृटिश जल-सेना की ताक़त इतनी कुचल दी जायगी कि दुनिया को राजनीति ही बिल्कुल 
बदल जायगी। अस्तु उन्हों ने एक ऐसा नक्शा बनाया कि जमन जल-सेना का एक बड़ा 
भाग फ़्लैंडर्स के किनारे की तरफ़ जाय और एक भाग थेम्स नदी के दहाने की तरफ़ जा कर 
अँगरेज़ों की सेना के बढ़ने से रोके | समुद्रों पर सफ़र करनेवाला बेड़ा आगे बढ़ कर 
लड़ाई में भाग ले और जल-सेनापति ट्रोथा सेना का एक मजबूत भाग ले कर पीछे तैयार 
रहे । लड़नेवाले जहाज़ी बेड़े के आगे सब से पहले बारह जेपलिन" जायें और जम॑नी की 
सारी सबमेरीन* बृटिश जल-सेना के दक्षिण मार्ग में कई पंक्तियों में रहें ओर “उनह्ता क्षेत्र 
खब फैला दिया जाय | बिस दिन हमला हो, उसी दिन रात को सारे टौरपीडो* जहाज़ों 
के ले कर दुश्मन पर एकदम हमला कर दिया जाय । ६ अक्टूबर को राजकुमार मैक्स ने 
राष्टों से संधि की बाते शुरू कर दी थीं। मगर जल-सेना के अधिकारियों ने इस बात का 
कुछ भी खयाल न कर के कि उन के ब्ृटिश सेना पर हमला करने से जमनी 
के भाग्य पर क्या असर होगा, ३० श्रक्टूबर को अपने नक़्शे के अनुसार हमला शुरू करने 
के लिए. जहाज़ निकालें। मगर सौमाग्य से सिपाहियों ने हड़ताल कर दी और कहा कि 
“ऋगरेज़ हमारे देश पर हमला करेंगे तो हम जान पर खेल कर अपने देश की रक्षा करेंगे। 
मगर उन पर हमला करने के लिए हम नहीं जायँगे |”? इस विद्रोह के लिए कई अफ़सरों के 
फ़ोरन्‌ गोली से उड़ा दिया गया। मगर शीघ ही सैनिकों का विद्रोह कील ओर, हैँबर्ग की सारी 
जल-सेना में फेल गया ओर अधिकारियों के उसे दबाना असंभंव हो गया | गरम समाज- 
वादियों और जमनी के 'स्पार्टासिस्ट्स” कहलानेवाले कम्यूनिस्टों के स्वप्न की क्रांति शुरू 
हो गई । जिस लेनिनवाद की ज़हरीली हवा” के जम॑नी की निरंकुश सरकार ने रूस की 
सरकार का नाश करने में सहायता दी थी उसी ने: अब जम॑नी की निरंकुश सरकार के 
हड़पने के लिए फेलना शुरू किया | मगर क्रांति, क्रांति” दिन रात चिल्लानेवालें दल भी 
इस अचानक क्रांति के लिए तैयार नहीं थे । उन के नेता आपस में एक विचार तक के 
नहीं थे | भेड़िया, भेड़ियाः चिल्लानेवालों के सामने सचमुच भेड़िया आ खड़ा हुआ 
और उन की समर में नहीं आता. था कि क्‍या करें। सेना से लौटनेवाले सैनिकों से 
कुछ राइफ़िलें इत्यादि ले कर कम्यूनिस्टों ने इकट्ठी कर ली थीं। मगर उन से गलियों में 
थोड़ा-सा धूम-घड़ाका करने के सिवाय और किसी प्रकार की क्रांति नहीं की जा सकती. थी। 
बलिन में सेना क्रांतिकारियों में शामिल हो गईं | मगर वह बिल्कुल समझती नहीं थी कि 
'जमेनी के ज़ास लड़ाई के विमान। “पानी के भीतर चलनेवाले. लड़ाई के 
जहाज़ । "जिन जहाज़ों खे सिगार के शक का एक अख्तर जहाज्ों पर फेंक कर जहाज़ों के 
फाड दिया जाता हे । 
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उसे क्‍या करना है | सरकार का काम चलाने के लिए बलिन में रूस के ढंग पर “मज़दरों 
और सैनिकों की समितियाँ”? धीरे-घीरे बन गईं । मगर शीघ ही यह समितियाँ अपने आप को 
शासन के काम के अयोग्य पा कर शासन का काम पुराने अधिकारियों के हाथ में देने 
लगीं | प्रांतों और रियासतों में लोग इस से भी कहीं कम तैयार थे । 

स्वमाव से अक्रांतिकारी जर्मन जाति का क्रांति करने और राजाशाही को उलट 
कर प्रजातंत्र क्रायम करने का जर्मनी में एक अजीब दृश्य खड़ा हो गया था। सच तो यह 
है कि जम॑नी में प्रजा की तरफ़ से कोई ख़ास तैयारी कर के क्रांति नहीं की गई थी| जिस 
सेना के बल पर जमन सरकार चलती थी उस का बल टूट जाने पर शासकों की एक दम 
कमर-सी टूट गई थी ओर उन्हों ने घबरा कर कंधे डाल दिए थे। जल-सेना के विद्रोह से 
राजनैतिक क्रांति का कुछ संबंध नहीं था। राजकुमार मैक्स ने नोस्के नाम के सैनिकों को. 
प्रिय रीशणाग के एक नेता को भेज कर जल-सेना को संतुष्ट कर दिया था। रूस के 
मैदानों से लोटनेवाली थल-सेनाओं में कुछ बोल्शेविक विचारों की महक ज़रूर थी। वरना | 
थल-सेना सिर्फ़ लड़ाई से ऊब कर ही विद्रोह में शरीक हो गई थी | ७ नवंबर तक केवल सेना 
का ही विद्रोह नज़्र आता था। मगर ७ और ८ नवंबर की रात को इस विद्रोह ने 
पूरी राजनैतिक क्रांति का रूप धारण कर लिया । बवेरिया की राजधानी म्यूनिख में “स्वतंत्र 
समाजवादियों' ने सरकार के विरोध में एक बड़ा जलूस निकाला और एक सभा कर के 
प्रजा की माँगों में क्रेसर के राजच्युत होने की माँग भी पेश की। सभा से लोटनेवाली भीड़ 
ने राजमहल के पास पहुँच कर पहरा देनेवाले संतरियों के हथियार छीन लिए. और 
ग्रल्लालय पर छापा मार कर हथियारों पर कब्ज़ा कर लिया। इन दृथियारों को ले कर 
उन्हों ने सैनिकों की बारकों पर हमला किया, क्रीदियों के जेल से छुड़ा दिया ओर पार्लोमिंट 
भवन में घुस कर एक सभा की। दूसरे दिन सुबह म्यूनिख की दीवारों पर स्वतंत्र 
समाजवादी' नेता कर्ट आइसनर का, “बवेरिया के मज़दूर किसान ओर सैनिकों की 
सोवियट' के पहले प्रमुख की हैसियत से, बवेरिया के स्वतंत्र हो जाने की घोषणा” का एलान 
चिपका दिया गया | बवेरिया का राजा अपने कुल को ले कर भाग गया। रीशटाग में 
समाजवादियों की क्रैसर के राजत्याग की माँग और देश में उठते हुए वृफान को देख कर 
शीडमैन ने राजकुमार मैक्स को सलाह दी कि व्यवस्थापक सरकार के क्रायम करने के 
साथ-साथ क़ैसर को राजत्याग करना भी ज़रूरी होगा | बवेरिया से भी इसी बात पर ज़ोर 
दिया गया और ६ नवंबर के समाजवादियों के प्रतिनिधियों ने चांसलर मैक्स के सामने 
इस बात की बाक़ायदा माँग रख दी। कैसर के सामने जब यह माँग रक्खी गई तो उस ने 
अपने राजत्याग से देश में अंधाधुंध खून खराबा और बोल्शेविज़््म फेल जाने का डर 
बता कर अपनी इच्छा से राजत्याग करने से साफ़ इन्कार कर दिया । मगर समाजवादियों 
ने शीडमैन के द्वारा चांसलर के सामने अपना आखिरी फ़ैसला यह रक्‍्खा कि अगर दूसरे 
दिन दोपहर तक कैसर का राजत्याग और युवराज का अपने राज्याघधिकारों से त्याग्रपत्र 
नहीं आ जायगा तो समाजवादी सरकार से अलग हो जायेंगे। राजकुमार मैक्स ने भी 
इस माँग में अपनी आवाज्ञ मिला दी। सेना के अधिकारी क़्रेसर के साथ महल में 
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अभी तक क्रांति के दबाने का विचार कर रहे थे। मगर उन को, काई सेना का 
ऐसा भाग नज़र नहीं झ्राता था जिस की राजभक्ति पर वे भरोसा कर सके | कोई 
अधिकारी कहता था कि क़ेसर के एक साधारण नागरिक की तरह अपने घर चला 
जाना चाहिए। किसी का कहना था कि अपनी स्वामि-भक्त फ़ोजों के साथ उन का 
नेता बन कर क्रैसर के जाना चाहिए। एक राय यह भी थी कि उस के लड़ाई के मैदान में 
जा कर लड़ते-लड़ते मर जाना चाहिए | हमारी समझ से अगर इस राय पर क्रेसर ने अमल 
किया होता तो उस के लिए बड़ी इज्ज्ञत की बात होती । आखिरकार बड़ी आना-कानी के 
बाद क्रैसर, प्रशिया के राजपद से त्यागपत्र न दे कर जर्मनी की शहंशाहियत का. त्याग 
कर के जर्मनी छोड़ कर ६ नवंबर के काउ 2 बेनटिंक के यहाँ हालंड , चला गया | 
उसी प्रकार युवराज ने भी किया | क्‍ . 

अब जर्मनी में समाजवादी दल” के सिवाय ओर कोई ऐसी संगठित सत्ता नहीं 
थी जो सरकार की स्थापना कर सकती थी। अस्तु चांसलर मैक्स ने “बहुसंख्या समाजवादी 
दल? के नेता ईबर्ट के सरकार का काम सौंप दिया । उस ने तीन बहु-संख्यां समाजवादी दल 
के प्रतिनिधि और तीन स्वतंत्र समाजवादी दल के प्रतिनिधि ले कर एक अस्थायी मंत्रि-मंडल 
बनाया और रूस की नक़ल कर के उस का: 'पीपल्स कमीसेरीज्ञ”” का नाम दिया । 
स्पार्टेसिस्टस नाम के कम्यूनिस्ट दल को इस सरकार में .शरीक नहीं किया गया था क्योंकि 
वह किसी प्रकार का समभौता न कर के वर्ग-युद्ध ही चाहते थे | अस्थायी सरकार ने क्रायम 
होते ही ६ नवंबर की शाम को प्रजा के लिए एक इस प्रकार का एलान निकाला-- 
भाइयो, अब जर्मनी की प्रजा का आज़ादी है। क़ैसर ने राजत्याग कर दिया है: ओर 
युवराज ने भी अपने अधिकारों से त्याग-पत्र दे दिया है। “समाजी प्रजा-सत्तात्मक दल? ने 
सरकार की बागडोर अपने हाथों में ले ली है ओर उस ने स्वतंत्र समाजी प्रजा-सत्तात्मक 
दल» को सरकार में बराबरी की हैसियत पर भाग लेने का न्योता दिया.है.। नई सरकार 
एक नए व्यवस्थापक-सम्मेलन के चुनाव का प्रबंध करेगी, जिस में बीस ब्ष- की उम्र.से 
ऊपर के सब स्त्री और पुरुषों के बराबर की हैसियत से मत देने का अधिकार होगा। नग्ना 
वस्थापक-सम्मेलन. बन -जाने पर अस्थायी सरकार अपने सारे अधिकार . प्रजा के इन 
प्रतिनिधियों के हवाले कर के इस्तीफ़ा दे देगी |? अस्थायी संधि कर- के स्थायी संधि की शर्तें 
ठीक करना, प्रजा के खाने के सामान का प्रबंध करना, सैनिकों के शीघ्र से -शीघ अपने 
घरों के लोट जाने ओर रोज़गार-धंधों में लग जाने की सुव्यवस्था करना सरकार.ने अपने 
फ़ौरन्‌ के काम बनाए और ११ नवंबर के नई सरकार ने मित्र-राष्ट्रों से अस्थायी संधि पर 
हस्ताक्षर कर दिए । 

स्वतंत्र समाजवादियों के गरम भाग स्पाय्सिस्टस के नेता काल लीब्कनेख्ट और 
रोजा लक्जमबर्ग ने इस अस्थायी सरकार के विरोध में एक घोर आंदोलन खड़ा 
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किया | हर जगह रूस के ढंग पर 'ैनिकों और मजदूरों की कमेटियाँ” बन गई जो 
अंड-बंड माँगें ओर शासन में ऊट्पटाँग हस्तक्षेप करती थीं | ईबर्ट की सरकार 
के काफ़ी मुसीबत का सामना था। बलिन में बिल्कुल अराजकता-सी फेल गई थी। 
स्पार्टेसिस्टों ने धमकी दे रक्खी थी कि अगर आगामी व्यवस्थापक-सम्मेलन में क्रांतिकारियों 
की बहुसंख्या हुई, तो सम्मेलन का मार कर तितर-बितर कर दिया जायगा। उन्हों ने 
सरकार का साथ देनेवाले अखबारों के दफ़्रों पर हमला कर के उन पर ज़बदस्ती 
कब्ज़ा कर लिया। परराष्ट्र विभाग के कुछ अधिकारियों ने अपने आप ही कुछ सैनिकों 
के भड़का कर अस्थायी सरकार के संदस्यों के गिरफ्तार करा देना चाहा। सेना के 
एक डिवीज्ञन ने सरकार से कगड़ा खड़ा कर लिया और सरकार के सदस्यों के गिरफ़्तार 
करने के लिए बढ़ने लगे आखिरकार सरकार ने इस अराजकता के सेना की सहायता से 
दबाने का निश्चय किया। इस पर सरकार के तीन 'स्वतंत्र समाजवादी दल” के सदस्यों 
ने इस्तीफ़ा दे दिया। ईबर्ट ने नोस्के के, जो इस समय कील का गवनंर था, ओर ओगरुट 
विज्ञल नाम के एक दूसरे समाजवादी नेता के अपनी सरकार में मिला लिया | सरकार से 
इस्तीफ़ा दे कर निकल जानेवाले नेता दूसरे गरम समाजवादियों से मिल कर क्रांति का 
विचार करने लगे। ५ जनवरी के स्पार्टेसिस्टों ने करीब दो लाख आदमी बरलिन की 
सड़कें पर इक कर लिए और चार पाँच दिन तक थोड़ी-बहुत मारकाट और उत्पात भी 
होता रहा । नोस्के के जो कुछ सैनिक मिल सके थे उन का वह बलिन से कुछ दूर एक 
स्थान पर संगठन कर रहा था। ११ जनवरी के वह ३००० सुसंगठित सेना के ले कर 
बलिन में घुसा। दोनों ओर कुछ खून-खराबा हुआ । काल लीब्कनेख्ट ओर रोज़ा लकज़म- 
बग॑ मारे डाले गए और प्रजा से हथियार रखा लिए गए। आखिरकार शांति की स्थापना 
हुई ओर व्यवस्थापक-सम्मेलन के चुनाव के लिए रास्ता साफ़ हो गया | 

१६ जनवरी सन्‌ १६१६ की तारीख व्यवस्थापक सम्मेलन के चुनाव के लिए 
निश्चित की गई थी | बीस वर्ष से ऊपर की उम्र के सब जर्मन त्री ओर पुरुषों के मत देने 
का अधिकार दिया गया था। डेढ़ लाख की आबादी के लिए एक प्रतिनिधि के हिंसाब से 
सारे जर्मनी के ३७ चुनाव के ज्ञिलों में बाँठा था ओर अनुपात-निर्वाचन की पद्धति तय की 
गईं थी। साढ़े तीन करोड़ मतदारों में से ३०४१०००० मतदारों ने इस चुनाव में मत डाले । 
मर्द मतदारों में से ८२ ४ फ्री सैकड़ा और ओर तों में से ८२३ फी सैकड़ा ने अपने मता- 
घिकार का उपयोग किया । अल्सास लौरन पर फ्रांसीसीयों का अधिकार हो चुका था 
इस लिए वहाँ चुनाव नहीं हो सका | 

पुरानी राज-व्यवस्था खत्म हो जाने पर पुराने राजनैतिक दलों की भी पुनघंटना 
हुई | सगर अधिकतर इन दलों के नाम इत्यादि ही बदले । विचारों ओर सिद्धांतों में अधिक 
फेरफार नहीं हुआ । पुराने अनुदार दल” और उस के छोटे-मेोटे साथियों ने अपनी पुनघंटना 
कर के अपना नाम “जर्मन राष्ट्रीय लोकदल?” रख लिया और काउंठ वेस्टाप और वेरन 
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वैन गेम्प को अपना नेता बनाया। यह दल खुल्लमखुल्ला राजाशाही, सेनासत्ता' और 
जर्मन-साम्राज्य के विस्तार का पक्षपाती था | मौक्ता मिलते ही प्रजातंत्र के -उखाड़ फेंकने- 
का इस का इरादा था। मगर हाल के लिए इस ने सेना के सुसंगठित करने, बोल्शेविज्धम 
का विरोध करने और देश के ऐसी संधि नामंज़र करने के लिए तैयार करना अपना कार्य- 
क्रम बनाया जिस में जर्मनी के उपनिवेश जर्मनी के हाथें से निकल जाने या जरमनी 
के दुनिया की एक बड़ी ताक़त न रहने की शर्तें हो। पुराना राष्ट्रीय उदारदल”) एक नए 
“जर्मन लोकदल”? में परिणित हो गया। इस दल का नेता डाक्टर स्ट्रेसमेन था। यह 
दल दिल से राजाशाही का पक्तपाती था और खुल्लमखुल्ला प्रजातंत्र की सफलता में अपना 
अविश्वास प्रकट करता था | मगर हाल में इस दल ने प्रजातंत्र सरकार का साथ देना मंजूर 
कर लिया था। यह दल व्यापारी वर्ग का होने से जमन राजनीति के संबंध में इस के विचार 
ज़मीदारों के जर्मन राष्ट्रीय लोकदल” से अधिक भिन्न नहीं थे । परंतु राजशाही, सेनासत्ता 
और साम्राज्य के बारे में यह दल इस समय अधिक चखचख करने के बजाय चुप रहना 
पसंद करता था। पुराने 'कैथोलिक मध्यदल' का नाम 'क्रिश्चियन लोकदल” हो गया 
था | कैथोलिक लोगों के हितों की रक्षा करते के सिवाय इस दल का ओर कोई राजनेतिक 
कार्य-क्रम नहीं था | इस दल के नेता अज़ंबरजर ओर डाक्टर स्पाहन थे जिन की अध्यक्षता 
में इस दल ने अस्थायी सरकार का साथ देने का एलान कर दिया था और अज्ञंबरजर ने 
ही बाद में नई सरकार के मंत्रि-मंडल का सदस्य बन कर मित्र राष्ट्रों से संधि पूरी करने का 
सारा काम-काज किया । दी मम का 

पुराने गरम-दल”* ओर कुछ उदार-दल के लोगों का मिल कर एक नया 
“जर्मन प्रजा-सत्तामक दल?“ बन गया। थियोडोर वुल्फ़, कौरेड हॉउसमैन ओर प्रख्यात 
कानूनदां हथ गो प्रियस जिस ने आगे चल कर नई राज-व्यवस्था को गढ़ा, .इस दल 
के नेताओं में थे | यह प्रजादल सावंजनिक गरम-दलों में, जिन के हाथ में वास्तविक सत्ता 
आ गई थी, सब से नरम-दल था। यह दल मध्यवर्ग के लोगों का था। मगर प्रजातंत्र 
का 'पूरा पक्षपाती और धीरे-धीरे समाजवाद--खास कर प्राकृतिक संपत्ति पर समाज 
के क्रब्जुं--का भी पक्षपाती था। अन्य गरम-दलों में 'बहुसंख्या समाजवादी दल” और 
जतंत्र समाजी-दल” जैसे के तैसे रहे। अस्थायी सरकार से मुठभेड़ के बाद स्वतंत्र 
समाजवादी-दल के नए भाग स्पा्टसिस्टस अर्थात बोल्शेबिक ढंग के कम्यूनिस्टों की बिल्कुल 
ताक़त कम हो गई थी । उन्हों ने व्यवस्थापक-सम्मेलन के चुनाव में माग भी नहीं लिया। 

चुनाव में “जर्मन राष्ट्रीय लोक-दल” के ४२ सदस्य चुन कर आए और “जर्मन 
लोक-दल' के २१ सदस्य, अर्थात राजाशाही में विश्वास रखनेवाले कुल ६३ सदस्य थे | 
कैथोलिक 'क्रिश्वियन लोक-दल” के ८८ सदस्य चुने गए और “जम॑न प्रजा-सत्तात्मक-दल' 
के ७५ सदस्य अर्थात मध्यवर्ग के १६३ सदस्य आए । “बहुसंख्या समाजवादी-दल” के 
१६३ सदस्य चुने गए ओर 'स्वतंत्र समाजवादी दल” के सिर्फ़ २२ सदस्य अर्थात्‌ समाज- 


*)नेशनल्ल ल़िबरल् पार्टी । + जर्मन पीपकज्ञ पार्टी। * क्रिश्चियन पीपल्ज़ पार्टो। 
* रेडीकल्ल पार्टी ।! * जरमन डेमोक्रेटिक पार्टी । ््ः मत 


जरमनी की सरकार [.हैष्पर 


शाही के पूण पक्षुपातियों के कुल श्प५ सदस्य थे। समाजशाही के विरोधियों के कुल 
मिला कर २२६ सदस्य थे। दस सदस्य दूसरे छोटे-छोटे गुट्दों से चुन कर आए थे | चुनाव 
के इस फल का देख कर समाजवादियों को बड़ी निराशा हुई क्योंकि इस व्यवस्था-सम्मेलन 
में समा जशाही की सरकार जम॑नी में क्रायम करना असंभव था। समाजवादियों के आपस 
के कगड़ों से लोग उकता गए थे जिस से चुनाव में उन्हें बहुत सहायता नहीं मिली 
आखिरकार ६ फरवरी सन्‌ १६१६ ई० के दिन जमनी के वीमार नगर में, जिस का यूनान की 
संस्कृति ओर कला की खान राजधानी एथंस से मुक्काबला किया जाता था, जो किसी ज़माने 
में जम॑ंनी के जगप्रसिद्ध कवि गेटे और शिलर ओर संगीत-शास्त्री ाख और लिस्ट का कीर्ति- 
क्षेत्र ओर लगभग सौ वर्ष से अधिक तक विद्धत्ता का केंद्र रह चुका था, व्यवस्थापक- 
सम्मेलन की समा राष्ट्रीय थियेटर में बैठी | सम्मेलन के सामने बड़ा कठिन काम था | 
शायद ही कोई इतने विभिन्न विचारों की |सभा इतनी कठिन समस्याओं को एक साथ 
सुलमाने के लिए कभी बैठी होगी । जम॑नी की भावी सरकार के बारे में सदस्यों के तरह- 
तरह के विचार थे । युद्ध की भयावनी हार की छाया में यह सम्मेलन बैठा था और सभी 
दल एक दूसरे के सिर पर लड़ाई की ज़िम्मेदारी रखते थे। फ्रांस से पराजित जम॑नी के लिए 
संधि की बुरी शर्तों की ख़बरें आ रहीं थीं। घर पर कम्यूनिस्टों की हार हो जाने पर भी वे 
बिल्कुल मर नहीं गए. थे और इधर-उधर हड़तालें और मारकाट करा रहे थे । सम्मेलन की 
ब्रैठक के समय ही म्यूनिख में कुछ समय तक बोल्शेविकों का तूती बोल उठा जिस से 
सारा देश बड़ी चिंता में पड़ गया | अस्तु इन सब आपत्तियों और संकर्ों के बीच में वीमार 
के व्यवस्थापक-सम्मेलन ने जम॑नी के लिए एक नई राज-व्यवस्था तैयार करने में जो 
सफलता प्रा की वह बड़ी तारीफ़ की बात है। उस से जम॑नी घोर विपत्ति और बर्बादी 
से बच गया ओर नई जम॑नी का भविष्य बन गया | 


७--प्रजातंत्र राजव्यवस्था 


बीमार के व्यवस्थापक-सम्मेलन ने अपना काम-काज चलाने के लिए रीशटाग में 
कारवाई के जो नियम थे उन्हीं का उपयोग किया | सम्मेलन के अधिकारी चुन लिए गए | 
बहुसंख्या समाजवादी दल, क्रिश्वियन लोक-दल और प्रजासत्तात्मक दल हर कारवाई 
में मिल कर काम करते थे | चार दिन के भीतर ही एक क़ानून पास कर के अस्थायी सरकार 
के बढ़ा कर नियमित कर दिया गया जिस से स्थायी राज-व्यवस्था के बन जाने तक 
कोई दिक्कत न खड़ी हो । चांसलर की अध्यक्षता में अस्थायी मंत्रि-मंडल को कार्य-कारिणी 
की पूरी सत्ता दे दी गई। सम्मेलन द्वारा प्रजातंत्र के प्रमुख का चुनाव हो जाने पर प्रमुख 
को मंत्रि-मंडल नियुक्त करने का निश्चय भी किया गया और मंत्रि-मंडल को सम्मेलन के 
प्रति जवाबदार माना गया। मंत्रि-मंडल को मसविदे बना कर सम्मेलन के सामने पेश 
करने के काम में सलाह देने के लिए प्रजासत्तात्मक-शासन रखनेवाली सारी रियासतों के 
प्रतिनिधियों की एक “रियासत कमेटी' क्रायम की गई | ईबट को प्रजातंत्र का प्रमुख चुना 
गया और उस की प्रार्थना पर शीडमैन ने बहुसंख्या समाजवादी दल, क्रिश्चियन लोकदल, 


श्यश ] यूरोप की सरकारें 


आर प्रजासत्तात्मक दल के नेताओ्ं को ले कर मंत्रि-मंडल तैयार किया | ईबट की निपद ग़ैर 
जवाबदार और क्रांतिकारी अस्थायी सरकार' को इस प्रकार एक अस्थायी मंत्रि-मंडल की, 
निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदार सरकार बना कर, समालोचना ओर शोर गुल की 
चिंता न कर के, सम्मेलन ने जल्दी से जल्दी राज-व्यवस्था गद डालने का काम शुरू कर 
दिया । ३१ मार्च सन्‌ १६१६ ई० को स्थायी राज-व्यवस्था २६२ मत के बिरुद्ध ७६ 
मत से सम्मेलन में पास हुई थी ओर ११ अगस्त से यह राज-व्यवस्था अमल में आई | 
सम्मेलन ने क़ानून पास कर के जो अस्थायी व्यवस्था क्रायम की थी उस में नई राज- 
व्यवस्था बन जाने पर उस पर प्रजा के मत लेने की शर्त नहीं रक््खी गई थी। अस्तु 
सम्मेलन का मत ही श्राखिरी मत था और नई .राज-व्यवस्था के अमल में रखने के लिए 
क्रिसी नई सरकार की ज़रूरत नहीं थी। ईबरट ने नई राज-व्यवस्था की शर्तों के अनुसार 
अधिकार की शपथ ले ली ओर मित्र-राष्ट्रों की श्रस्थायी संधि की भेजी हुई शर्तो' केः स्वीकार 
न करने के कारण शीडमैन के इस्तीफ़ा दे देने पर जुलाई से गस्टेव बोर की अध्यक्षता में 
जो मंत्रि-मंडल चला आता था वही जैसा का तैसा क्रायम रहा। व्यवस्थापक-सम्मेलन ने 
ही नई राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा का रूप घारण कर लिया। अस्थायी सरकार ने संम्मेलन 
शुरू होने से पहले ही प्रोफ़ेसर हथ गो प्रियस की अध्यक्षता में नई राज-व्यवस्था का मसविदा 
तैयार करने के लिए एक कमीशन नियत कर दिया था। बहस शुरू करने के लिए यह 
मसविदा सम्मेलन के बड़े काम का साबित हुआ ओर इसी मसविदे को फेरफार कर के 
आखिर के स्वीकार किया गया | 

जर्मन प्रजातंत्र की नई राज-व्यवस्था एक काफ़ी बड़ा दस्तावेज़ है| उस में 
प्राकथन के साथ १८१ धाराएँ हैं। १०८ धाराओं के पहले अध्याय में सरकार के ढाँचे 
ओर कत्तंव्यों का ज़िक्र है। ५७ घाराओं के दूसरे अध्याय में जर्मन नागरिकों के अधिकारों 
ओर कत्तंब्यों का ज़िक्र है। १६ धाराओं के तीसरे अध्याय में अस्थायी और स्थायी नियम 
दिए गए हैं| सब से महत्व की बात इस राज-व्यवस्था के दस्तावेज़ में यह है कि नागरिकों के 
व्यक्तिगत अधिकारों और. स््रतंत्रता को सरक्षित रखने के लिए तथा स्वीकृत सामाजिक 
समुदायों के सदस्यों का. आपस में संबंध ठीक रखने के लिए. बहुत-सी धाराएँ रक्खी गई 
हैं। पिछली जमन सामाज्य की राज्य-व्यवस्था में, सब के जर्मन साम्राज्य के नागरिक होने 
ओर नागरिकों की विदेशियों से रक्षा करने के ज़िक्र के सिवाय, नागरिकों के किसी प्रकार के 
व्यक्तिगत अधिकारों का कोई ज़िक्र नहीं था | प्रजातंत्र की राज-व्यवस्था में उस के विरुद्ध 
नागरिकों के अधिकारों पर बहुत ज़ोर दिया गया था। सब नागरिकों का क़ानून की नज़र 
में बराबर, औरतों-मदे। के एक-से अधिकार और कर्तव्य, कुलीनता और अधिकार के 
कारण किसी को कोई खास अधिकार नहीं, सब को एक राष्ट्र का नागरिक. देश में बसने 
देश के बाहर जाने और देश में घूमने-फिरने का सब को एक-सा अधिकार, व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता के अभंग, हर एक नागरिक के घर के उस का पवित्र देवालय यानी उस में घुसनें 
का किसी के अधिकार नहीं, सब के विचार प्रगठ करने की स्वतंत्रता और अल्प-संख्या 
जातियों के स्कूलों, अदालतों ओर शासन में अपनी भाषाओं के .इस्तेमाल करने का 
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अधिकार माना गया था | 
सामुदायिक-जीवन' नाम के अध्याय में शांतिपूवक सभा करने, क्वानून के 
अविरुद्ध संस्थाओं में सम्मिलित होने ओर सरकार के अर्जी पेश करने का सब के अधिकार 
माना गया है। राष्ट्र ओर चुंगियों के व्यक्तिगत सहायता देने, अपनी हैसियत के मुआफ़िक 
सार्वजनिक करों का बोक उठाने और क्रानून के नियमों के अनुसार सेना में सेवा करने का 
सभी नागरिकों का कत्तंव्य माना गया था। माताओं की सत्ञा, बहुत-से बच्चोंवाले कुलों की 
सहायता, नौजवानों का दुरुपयोग रोकने ओर उन के नैतिक, मानसिक और शारीरिक हितों 
की रक्षा करने के लिए क़ानून बनाने , का वादा किया गया। दूसरे धर्म और शिक्षाः 
से संबंध रखनेवाले भागों में सब के धामिक विश्वास और उपासना और धार्मिक संस्थाओं 
में संगठित होने की स्वतंत्रता मानी गई थी | राष्ट्र की ओर से किसी पंथ के माली सहायता 
देना या किसी पंथ के राष्ट्रीय धर्म स्वीकार नहीं किया गया । कला, विज्ञान ओर शिक्षा 
निःशुल्क रक्खी गई ओर शिक्षा के लिए देश, राष्ट्र ओर जाति का संहकार ओर स्कलों 
में दाज़िरी अनिवाय मानी गई। आठ वर्ष की प्राथमिक शिक्षा के बाद १८ वर्ष की उम्र 
तक स्कूलों में जर्मन राष्ट्रीय संस्कृति ओर अंतर्राष्टीय श्रातृभाव के भाव से नैतिक शिक्ञा, 
नागरिकता का भाव ओर व्यक्तिगत तथा औद्योगिक कुशलता सिखाना आवश्यक रक्खा गया । 
.. इसी भाग के आखिरी हिस्से में आश्थिक-संगठन ओर श्रार्थिक-जीवन! का भी ज़िक्र 
किया गया.। आर्थिक जीवन के मूल सिद्धांतों में न्याय को ध्येय मंत्र, किसी के अन्याय न 
हो तहाँ तक आधिक स्वतंत्रता, इक़रार पट्टे की स्वतंत्रता, सूदखोरी की मुमानियत, व्यक्तिगत 
मिलकियत का अधिकार, सरकार के मिलकियत पर सिर्फ़ प्रजा के फ़ायदे और क़ानून के 
अनुसार क़ठ्ज़ा करने का अधिकार ओर सरकार के भाग दे देने के बाद व्यक्तियों को 
विरासत का अधिकार माना गया। ज़मीन के बटवारा ओर जमीन के इस्तेमाल की देख- 
भाल सरकार का काम साना गया, जिस से ज़मीन का दुरुपयोग न हो सके. ओर हर 
जर्मन नागरिक को एक स्वस्थ रहने का स्थान अवश्य मिल सके। ज़मीन में व्यक्तिगत 
मिलकियत क्रायस रही | मगर ज़मीन के मूल्य में 'बिना-कमाई बढ़ती'" सावजनिक फ़ायदे 
के लिए. चली जाने की शर्ते रक्खी गई | सरकार को सारी ज़मीन पर भी सामाजिक क़ब्ज़ा 
कर सकने का अ्रधिकार रक्‍्खा गया | सब प्रकार की खानों ओर आध्थिक दृष्टि से उपयोगी 
प्राकृतिक चीज़ों पर उदाहरणा्थ जल-शक्ति इत्यादि पर सरकार का अधिकार माना: गया 4 
इस प्रकार के व्यक्तिगत व्यापार और उद्योगों को जिन का सामाजिक नियंत्रण हो सकता है 
उचित मुआवज़ा दे कर अपने हाथ में कर लेने का भी सरकार के अ्रधिकार रक्‍खा 
गया | श्रमजीवियों पर सरकार की रक्षा खास तोर पर रक्‍्खी गई; उन को अपने द्वितों 
के बचाव और बढ़ाव के लिए. अपना संगठन करने का अधिकार दिया गया। छोटी-छोटी 
श्रमजीवियों की कोंसिलों से ले कर एक ऐसी 'राष्ट्रीय अर्थ कॉसिल” तक'की योजना रक्‍्खी 
गई, जिस के राष्ट्रीय .व्यवस्थापक-सभा के सामने सामाजिक और आधथिक मसबिदों के 
प्रस्ताव भेजने और व्यवस्थापक-सभा के सामने पेश होने से पहले इस विषय के सरकारी 
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मसविदों पर विचार करने का अधिकार दिया गया। जर्मन राज-व्यवस्था रूस के 
समाजवादी विचारों की एक प्रकार से छाया है ओर इसी की नक्नल इटली की राज-व्यवस्था 
में भी की गई है। 

राज-व्यवस्था में संशोधन और परिवतन व्यवस्थापक-सभा में उसी ढंग से करने की 
शत रक्खी गई, जिस तरह दूसरे क़ानून स्वीकार किए जाते हैं। मगर इस काम के लिए 
व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों की संख्या के दो-तिहाई भाग की सभा में हाज़िरी ओर जितने 
मत पढ़ें, उस के दो-तिहाई मत-संशोधनों की स्वीकृति के लिए ज़रूरी रक्खे गए । 
व्यवस्थापक-सभा की दो सभाओं में से अगर एक किसी संशोधन को स्वीकार न करे तो मत 
पड़ने के बाद दो सप्ताह का समय दिया जाय ओर इस दो सप्ताह के भीतर अगर स्वीकार न. 
करनेवाली सभा प्रजा का मत लेने की इच्छा प्रगट करे तो प्रजा के मत से उस का फ़ेसला 
हो। अगर इस प्रकार की कोई इच्छा प्रगट न की जाय तो दो सप्ताह ख़तम होने पर प्रजातंत्र 
का प्रमुख क्रानून के अमल करने के लिए, एलान कर दे। ग्रजा को सीधा संशोधन 
का प्रस्ताव करने और उस पर मत करने का भी अधिकार दिया गया | हर हालत में किसी 
भी फैसलें के लिए बाक़रायदा मतदारों के बहुमत की ज़रूरत रक्खी गई । इस संबंध में जर्मनी 
की राज-व्यवस्था सिफ़ स्विठज़रलेंड से मिलती-जुलती है। द 

... प्रियस कमीशन के मसविदे में प्रशिया को सात-आठ . रियासतों में बाँट देने और 

शेष छोटी-छोटी रियासतों को भी इतनी ही रियासतों में बाँठ कर, इस प्रकार क़रीब पंद्रह 
रियासतों के नए जर्मनी के दो समा की व्यवस्थापक-सभा के एक प्रजातंत्र राष्ट्र में संगठित 
करने की व्यवस्था की गई थी। परंतु व्यवस्थापक-सम्मेलन ने, संधि की शर्तों का पूरा करने 
के लिए जो सीमाओं में फेरफार करने पड़े उन को छोड़ कर, सब रियासतों की सीमाएँ जैसी 
की तैसी क्रायम रक्खीं | साम्राज्य की तरह इन रियासतों को कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई । 
सारी रियासतों में सावंजनिक मतानुसार निर्वाचित प्रजातंत्र. सरकार और जबाबदार 
मंत्रिमंडल होने की कैद रक्‍्खी गई। रियासतों की बिना इच्छा उन की सीमाश्रों 
में फेरफार करने और नई रियासतें क्रायम करने का अधिकार राष्ट्रीय जन. सरकार 
के हाथ में रखा गया। पुराने जर्मन साम्राज्य की तरह जो ताक़तें जम॑न प्रजातंत्र की 
सरकार को नहीं दी गईं वे रियासतों में बाकी मानी गई हैं | मगर नई राष्ट्रीय सरकार को 
इतनी ज्यादा ताक़तें दी गई कि इस राज-ब्यवस्था केंद्रीय सरकार को ही ज्ञोरदार बनाने के 
रुकान का साफ़ पता लगता है। अंतर्राष्ट्रीय में ओपनिवेशिक्र, नागरिकता, परदेशियों के 
देश में आ कर बसने, देशीयकरण, " निर्वासन राष्ट्रीय रक्षा, मुद्रण, व्यापारी चंगी 
कर, डाक तार ओर टेलीफ़ोन के संबंध के सारे अधिकार सिर्फ़ राष्ट्रीय सरकार को दिए 
गए.। राष्ट्र के सारे करों पर भी राष्ट्रीय सरकार ही का अधिकार. रक्‍्खा गया ै।. सिर 
एक शत यह रक्‍्खी गई कि अगर राष्ट्रीय सरकार किसी ऐसे कर को लेना चाहे जो पहले 
कोई रियासत लेती थी तो उस को उस रियासत के ख़च॑ का खयाल ज़रूर रखना चाहिए । 
अपनी आमदनी की नुक्सान से रक्षा करने, दुबारा करों, करों का अधिक बोक, एक रियासत 
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के दूसरे रियासत के ख़िलाफ़ करों, तथा व्यापारी माल पर रियायती करों को रोकने के लिए 
रियासती करों को जायज्ञ ठहराने ओर उन को इकट्ठा करने के नियम बनाने का अधिकार 
भी राष्ट्रीय सरकार को दिया गया। माल और फ़ोजदारी के क्रानून, ज़ाता क्रानून, 
अखबार, ग़रीबों के मदद, सावजनिक स्वास्थ्य, सब प्रकार का बीमा, 'मज़दूरी के कानून, 
पैंशन, तोल और माप, काग़ज़ी मुद्रा, सराफ़ी उद्योग, खानों, रेलों और सड़कों, जल- 
पर्यन और मच्छीमारी के स्थानों के संबंध म॑ं सब अधिकार और प्राकृतिक संपत्ति और 
व्यापार-धंधों में सामाजिक प्रबंध क्वायम करने के सारे अधिकार भी राष्ट्रीय सरकार को दिए, 
गए। जहाँ तक राष्ट्रीय सरकार हस्ताक्षेप न करे, वहाँ तक ओर सब बातों मे रियासतों का 
अधिकार माना गया । 

राष्ट्रीय सरकार के कानूनों के रियासती कानूनों के ऊपर माना गया ओर किसी 
रियासती क़ानून ओर राष्ट्रीय सरकार के कानून में विरोध होने पर न्याय का अधिकार बड़ी 
राष्ट्रीय अदालत को दिया गया। राष्ट्रीय कानूनों का अगर केई रियासत पालन न करे तो 
प्रजातंत्र के प्रमुख के तलवार के ज़ोर से उस रियासत से कानूनों के पालन कराने 
का अधिकार भी दिया गया। इस राज व्यवस्था के अनुसार 'सारा राजनेतिक अधिकार 
राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रीय राज-व्यवस्था की शरते। के अनुसार राष्ट्रीय सरकार का, ओर 
रियासतों के मामलों में रियासतों की व्यवस्थाओं के अनुसार रियासतों का! साना गया | 
र्थासतों को राष्ट्रीय व्यवस्थापकर-सभा में अपने एलची भेज कर अपने मंत्रि-मंडलों की राय 
पेश करने का अधिकार दिया गया । व्यवस्थापक-सभा की दसरी सभा में रियासतों का प्रति 
निधित्व उसी प्रकार कायम रक्खा गया जिस प्रकार पुरानी बंडसराथ में था। सारे संघीय 
राष्ट्रों में प्रशुता राष्ट्रीय सरकार ओर राष्ट्र के विभिन्न भागों में, राज-व्यवस्था के अनुसार, 
बाँट दी जाती है और एक अंग के बिना दसरे की मर्ज़ी के इस प्रभुता की रूप-रेखा में 
परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होता है। इस सिद्धांत की कसौटी पर कसने से जर्मन 
प्रजातंत्र की इस राज-व्यवस्था को संघीय नहीं कहा जा सकता | 


८--व्यवस्थापक-सभा $ (१) रीशटाग 


साम्राज्य की सरकारी संस्थाओं में रीशणाग ही सिफ़ एक ऐसी संस्था थी जिस में 
कुछ प्रजा की आवाज़ थी। अतएव प्रजातंत्र की सरकार में रीशटाग के क़रायम रक्‍्खा 
गया । उस के चुनाव के ढंग और उस की सत्ता में ज़रूर बहुत फेरफार हो गया । बीस वर्ष 
के ऊपर के सब ज्ली-पुरुषों को अनुपात-निर्वांचन के अनुसार रीशठाग के चुनाव में मत देने 
का श्रधिकार दे दिया गया | रीशणआग का जीवन चार साल का नियत किया गया | परंतु 
समय पूरा होने से पहले मी प्रजातंत्र के प्रमुख को रीशठाग भंग कर देने का अधिकार 
रक्‍्खा गया | मगर एक ही कारण पर एक बार से अधिक वह रीशटाग को भंग नहीं कर 
सकता था । रीशटाग के चुनाव-संबंधी झगड़े तय करने के लिए एक चुनाव कमीशन' रक्‍्खा 
गया जिस में कुछ रीशटाग द्वारा निर्वाचित रीशठाग के सदस्य और कुछ प्रजातंत्र के प्रमुख 
द्वारा नियत किए, हुए शासकी अश्रदालत के सदस्य रक्खे गए.। सभा को अपने अधिकारियों 


४ 


श्य्ब ] यूरोप की सरकारें 


को चुनने और अपने काम-काज के नियम ख़ुद बनाने का अधिकार दिया गया ओर 
सभासदों को अन्य घारा-सभाओं के सदस्यों की-सी सुविधाएं दी गईं। रीशटणाग को 
शासन के कानून बनाने और कार्यकारिणी पर नियंत्रण रखने के अधिकार दिए गए।। राज- 
व्यवस्था में संशोधन भी रीशठग स्वीकार कर सकती थी। मगर उस की स्वीकृति के 
प्रजा के मत से बदला और संशोधनों के प्रजा की ओर से भी पेश और मंज़र किया जा 
सकता था| कानून बनाने का भी रीशटाग को इन्हीं शर्तों में अधिकार दिया गया। 

रीशठाग की सभा में मसविदे मंत्रि-मंडल अथवा सभा के सदस्यों की ओर से पेश 
किए जा सकते ये | रीशटाग में मसविदे पास हो जाने के चौदद दिन बाद, व्यवस्थापक- 
सभा की दसरी सभा के विरोध न करने पर, क़ानून बन जाने से या दूसरी सभा के किसी 
मसविदे का विरोध करने पर अगर रीशटाग उस पर पुनः विचार कर के उसे दो तिहाई 
संख्या से फिर स्वीकार करने पर और प्रजातंत्र के प्रमुख का ऐसी हालत में प्रजा का मत 
लेने के अपने अधिकार का उपयोग न करने पर मसविदे का राष्ट्रीय कानून हो जाने की 
शर्त रकखी गई। जिन मसविदों पर व्यवस्थापक-सभा की दोनों शाखाओं का मत न मिले 
उन पर प्रजा का मत लेने का प्रजातंत्र के प्रमुख के अधिकार दिया गया | किसी स्वीकत 
कानून का; रीशटाग के एक तिहाई सदस्यों की प्रार्थना पर, अमल के लिए एलान रोक 
देने और उस के बाद राष्ट्र के मतदारों के बीसवें भाग की अर्ज़ी आने पर उस पर प्रजा 
के मत लेने का अधिकार भी प्रमुख को दिया गया | परंठु रीशठाग से स्वीकृत कानून प्रजा 
के मत से उसी हालत में रह हो सकता था जब कि राष्ट्र भर के रजिस्टरशुदा मतदारों की 
बहुसंख्या मत देने में भाग ले और मतदेनेवालों की बहुसंख्या उस के अखीकार करने के 
लिए. मत दे। प्रजा की तरफ़ से भी मसविदे पेश ओर मंज़र हो सकते थे। देश के 
मतदारों के दसवे भाग के हस्ताक्षरों से कोई कानूनी मसविदा पेश होने पर मंत्रि-मंडल के 
वह मसविदा अपनी राय के साथ रीशटाग के सामने रखने की शर्तें रखी गई। अगर 
रीशणाग उस के स्वीकार करे तो वह मसविदा कानून बन जायगा और अगर रीशटाग उस 
को स्वीकार न करे तो उस पर प्रजा के मत लिए जायेंगे । 


( २ ) रीशराथ 

जन प्रजातंत्र की व्यवस्थापक-सभा की दूसरी सभा का नाम रीशराथ था | 
पुरानी बंडसराथ की तरह इस सभा में भी प्रजा के प्रतिनिधि नहीं, रियासतों के प्रतिनिधि 
आते थे। रियासते जितने प्रतिनिधि चाहें भेज सकती थीं। मगर उन के मत पहले 
की तरह निश्चित होते थे। दस लाख से कम आबादी की हर रियासत का रीशराथ में 
एक मत होता था ओर इस से अधिक आबादी की रियासतों का, हर अधिक दस लाख या 
उस के भाग के लिए, अगर यह भाग सब से छोटी रियासत के बराबर हो तो 
रीशराथ में एक प्रतिनिधि होता था| मगर किसी एक रियासत के सब मतों के दो-तिहाई 
से अधिक मत रखने का हक़ नहीं था। यह आखिरी शर्त' प्रशिया का असर कम करने 
के लिए, रक्‍्खी गई थी, क्योंकि उसी एक रियासत पर इस शर्त' का असर पड़ता था| हर 
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मर्दुमशुमारी के बाद रीशराथ मतों का रियासतों में नए. सिरे से बटवारा करती थी। रीश- 
राथ में प्रतनिधि बन कर आमतोर पर रियासतों के मंत्रि-मंडल जाते थे । 

रीशराथ का राज-व्यवस्था में संशोधन और क़ानून बनाने की सत्ता थी। रीशटाग 
में स्वीकृत संशोधनों के एक दम नामंज़ुर कर देने का अधिकार रीशराथ के नहीं था | 
रीशराथ का राज व्यवस्था में किए हुए रीशटाग के संशोधन पसंद न हों तो वह सिर्फ़ उन 
के प्रजा का मत लेने के लिए लोग सकती थी। क्रानूनी मसविदों पर रीशराथ मंत्रि-मंडल 
के साथ विचार करती थी | जिन मसविदों के मंत्रि-मंडल रीशटाग के आगे विचार के लिए 
रखना चाहता था, उन को पहले उसे रीशराथ के सामने विचार के लिए रखना ज़रूरी होता 
था, चाहे रीशराथ के विचारों पर बाद में मंत्रिमंडल अमल न करे। रीशराथ अपने 
मसविदे भी मंत्रि-मंडल के पास भेज सकती थी ओर मंत्रि-मंडल को उन्हें रीशटाग के सामने 
पेश करना पड़ता था चाहे वह मसविदे मंत्रि-मंडल के पसंद हों या न हों । 

रीशटाग के किसी मसविदे के पास कर देने के बाद रीशराथ उस के फिर 
रीशणाग के पास विचार के लिए. भेज सकती थी। अगर दोनों सभाओं की राय मिल 
जाती थी तो मसविदा क़ानून बन जाता था। अगर दोनों सभाओं की राय नहीं मिलती थी 
और रीशटाग में रीशराथ के ख़िलाफ़ दो-तिहाई मत होते थे तो भी यदि प्रजातंत्र का 
प्रमुख अपने अधिकार का प्रयोग कर के मसविदा प्रजा के मत के लिए न भेजे और प्रजा 
उसे अस्वीकार न कर दे, तो वह मसविदा क़ानून बन जाता था। मगर रीशटाग के रीशराथ 
से लोट कर आनेवाले अपने संशोधित मसविदे के फिर दे--तिहाई से कम मतों से अस्वीकार 
न करने पर जब तक प्रमुख उस मधविदे पर प्रजा की राय न ले ओर प्रजा उस का 
स्वीकार न करे, तब तक वह मसविदा क़ानून नहीं बनता था। अस्तु रीशराथ के मसविदे 
पेश करने और उन का पास होना कुछ दिन के लिए सिर्फ़ रोक देने के अधिकार थे | 
रीशगाग से मंज़र मसविदों के नामंज़र कर देने की रीशराथ की सत्ता नहीं थी। रीशराथ 
दूसरे देशों की व्यवस्थापक-सभा की ऊपरी सभा की तरह रोक और निगरानी का आम 
काम करती थी। वह रीशठाग के बराबर की धारा-सभा नहीं थी | 


585. 5 
&--प्रमुख और मंत्रि-मंडल्न 

जर्मन प्रजातंत्र का प्रमुख राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सिरताज माना गया था। मगर 
सरकार का सारा काम एक मंत्रि-मंडल करता था, जिस को प्रमुख नियुक्त करता था और 
जो रीशटाग का सरकार के सारे काम के लिए, जवाबदार होता था। प्रमुख का चुनाव प्रजा 
के मतदार फ्रांस की तरह सात वर्ष के लिए करते थे और वह जितनी बार चाहे उतनी बार 
चुनाव के लिए खड़ा हो सकता था । प्रजातंत्र का कोई उपग्रमुख नहीं चुना जाता था | अगर 
समय पूरा होने से पहले प्रमुख की जगह खाली हो जाती थी, तो सात साल के लिए दूसरा 
प्रमुख चुन लिया जाता था। रीशणाग के दो-तिहाई मतों ओर ग्रजा के मतदारों के सारे 
नागरिकों के सिर्फ़ बहुमत से प्रजातंत्र के प्रमुख के मुअत्तल कर देने का अधिकार दिया 


पी ॥ पलक 


गया था | प्रमुख, चांसलर और मंत्रियों पर, रीशटाग, सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए, 
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राष्ट्र की सब से बढ़ी अदालत के सामने मुकदमा चला सकती थी । प्रमुख से प्रजा इस्तीफ़ा 
भी रखा सकती थी | प्रमुख के अन्य देशों के प्रजातंत्र के प्रमुख की तरह बहुत-से अधिकार 
दिए गए थे | उस को राष्ट्र के सब अधिकारियों के नियुक्त करने ओर निकालने, क्रानूनों का 
पालन कराने और अमन क्रायम रखने, एलचियों केा भेजने ओर लेने, रीशठाग की मंज़्री 
से संधियाँ करने, सेनाओं का संचालन करने, अपराधियों को क्षमा करने ओर ख़ास हालतों 
में रीशठाग के फ़ेसलों पर प्रजा का मत लेने के अधिकार दिए गए थे। परतु प्रजातंत्र के 
प्रमुख का कोई हुक्म तब तक वाक़़ायदा न होने की क़रैद रक्खी गईं थी जब तक उस पर 
चांसलर या उचित मंत्री के हस्ताक्षर न हों। मंत्रियों के हस्ताक्षर हो जाने से जवाबदारी 
मंत्रियों की हो जाती थी। 

मंत्रिमंडल का प्रधान चांसलर होता था । परंतु जर्मन प्रजातंत्र का चांसलर जर्मन- 
साम्राज्य के चांसलर की तरह मंत्रियों के दजे से मिन्न नहीं होता था। दूसरे देशों के मंत्रि- 
मंडलों के प्रधान-मंत्री की-सी हैसियत उस की भी होती थी | चांसलर को प्रमुख नियत करता 
था| चांसलर अपने मंत्रि-मंडल के मंत्रियों के चुनता था और उन की नियुक्ति प्रमुख करता 
था। प्रधान-मंत्री और मंत्रि-मंडल के अधिकार में रहने की राज-व्यवस्था में यह शत्ते 
रखी गई थी कि उन पर रीशठाग का विश्वास रहना चाहिए। जब रीशठाग उन में 
अविश्वास का प्रस्ताव पास करें उसी समय सब मंत्रियों के वठुरंत इस्तीफ़ा दे देना 
चाहिए । इंगलेंड, फ्रांस और इटली इत्यादि में इस शर्त का पालन रिवाज और सहूलियत 
पर होता है। मगर यूरोप मर में जर्मनी ही एक ऐसा देश है, जहाँ की लिखित राज-व्यवस्था 
में यह शर्त रकक्‍्खी गई है। चांसलर ओरे मंत्रियों के रीशटाग के सदस्यों में से ही नियुक्त 
किया जाना चाहिए या बाहर से भी वह चुने जा सकते हैं, इस संबंध में यूरोप की और 
राज-व्यवस्थाश्रों की तरह जर्मनी की राज-व्यवस्था में भी केई ज़िक्र नहीं है। मगर जिस 
तरह उन देशों में यह रिवाज पड़ गया है क्रि मंत्री या तो व्यवस्थापक-सभा के मंत्री चुने 
जाने के समय सदस्य होते हैं या चुन जाने के बाद जल्दी से जल्दी सदस्य बन जाते हैं, उसी 
प्रकार जर्मनी में भी यह रिवाज ज़रूर हो जायगा। राज-व्यवस्था के अनुसार चांसलर ओर 
मंत्रियों का रीशटाग की सभा की बैठकों और कमेटियों की बैठकों में माग लेने और 
मसविदे पेश करने तथा रीशराथ की सभा और कमेटियों की बैठकों में भाग लेने और 
प्रस्ताव रखने का अधिकार होता था | 

कायकारिणी पर रीशटाग का अंकुश रखने के लिए मंत्रियों पर क़ानून के विरुद्ध 
काम करने पर अभियाग चलाने का अधिकार भी रीशटाग के दिया गया था। रीशणाग के 
सदस्यों के पाँचवे भाग की साँग पर कार्यकारिणी की कारंवाइयों की जाँच करने के लिए. 
एक कमेटी बनाई जा सकती थी, जिस के सामने ज़रूरत के मताबिक सब अधिकारी गवाही 
देने ओर सारे काग़ज़ात रखने के लिए मज़बूर होते थे। रीशठ्ाग के सो सदस्य प्रजातंत्र के 
प्रमख, चांसलर या किसी मंत्री पर मक़दमा चलाने का सवाल उठा सकते ये ओर रीशठाग 
के दो-तिहाई मत उस के पक्त में होने पर राष्ट्र की सब से बड़ी अदालत के सामने म॒क़दमा 
चलाया जा सकता था | 
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प्रजातंत्र राज-व्यवस्था के अमल में आने के बाद नई जमन सरकार को लड़ाई 
के हार के नतीजों का सामना करना था। सब से कठिन समस्या सरकार के सामने मित्र- 
राष्ट्रों से संधि को थी। मित्र-राष्ट्र--खास कर फ्रांस और वेलजियम--जमनी की ताक़त 
को सदा के लिए कम करने ओर उस से जितना बने उतना लड़ाई का मुआवज्ञा 
लेने पर तुले हुए थे। हारे हुए देश के लिए विजेता राष्ट्रों से संधि में ऐसी शर्तें प्राप्त कर 
लेना जिस से जम॑नी तबाही से बच कर जल्द से जल्द फिर एक बड़ी शक्ति बन जाय कोई 
हँसी खेल का काम नहीं था | नई ग्रजातंत्र सरकार के सामने सब से पहली समस्या यह थी | 

शीडमेन की अस्थायी संधि की शर्तें मंज़्र न होने से उस ने इस्तीफ़ा दे दिया 
था ओर उस के स्थान में बोअर नाम का दूसरा समाजवादी नेता चांसलर के स्थान पर 
आर गया था। बौअर की सरकार के संधि पर हस्ताक्षर करने पर ज़मींदारों और पूँजी- 
पतियों के पुराने अनुदार-दल ने फिर सिर उठा कर प्रजातंत्र सरकार के विरुद्ध शोर मचाना 
शुरू कर दिया । एक मज़दूर का प्रजातंत्र के प्रमुख" पद ओर मज्ञदूर संघ्र के एक 
अ्रधिकारी का चांसलर की गद्दी पर होना इन अभिमानियों की आँखों में खलता था। सेना 
से निकले हुए हज़ारों अफ़सर बेकार इधर-उधर मारे-मारे फिर रहे थे। उन्हों ने ल्यूडेंडोफ़ से 
मिल कर और बलिंन के कमांडर लुटविज्ञ से पडयंत्र रव कर डाक्टर कैप नाम के मनुष्य 
की अध्यक्षता में 'जंकर' दल के धन की सहायता से सरकार के खिलाफ़ विद्रोह की तैयारी शुरू 
कर दी थी | संधि की शर्तों के कारण मज़दूरों की गाँठ कटती थी ओर उद्योग-धंघ 
, पर सामाजिक नियंत्रण करने का वादा पूरा न करने से श्रमजीवियों की नज़रों में भी 
समाजवादी सरकार गिर गई थी। अस्तु विद्रोहियों का खयाल था कि श्रमजीवी भी विद्रोह में 
उन का साथ देंगे। सरकार को इस विद्रोह की तैयारी की खबर लगते ही युद्ध-सचिव नोस्के 
ने लुग्विज्ञ को एकदम बर्खास्त कर दिया ओर कैप की गिरफ़ारी का वारंट निकाल 
दिया। मगर पुलिस के अधिकारियों ने कैप को गिरफ्तार नहीं किया और लुथविज्ञ ने 
अपना पद नहीं छोड़ा । तब, सरकार को मालूम हुआ कि विद्रोह की तैयारी कहाँ तक 
हो चुकी है। वर्लिन में रहना सुरक्षित न समझ कर सरकार एक मंत्री को ख़बर भेजने के 
लिए राजधानी में छोड़ कर, दूसरे नगर में चली गई। कैप ने वलिन में घुस कर अपने 
आप को चांसलर और लुटबिज़ को युद्ध-सचिव एलान कर दिया। सरकार की सेना और 
पुलिस ने किसी का साथ नहीं दिया । समाजवादी ईबट की सरकार ने मज़दूर-संघों के 
द्वारा बलिन में आम हड़ताल का एलान करा दिया। पानी, गेस, बिजली, रेल, ट्राम सब 
एकदम बंद हो गई | प्रजा ने भी कैप का साथ नहीं दिया | हार कर विद्रोही बलिन 
छोड़ कर चले गए.। मगर सरकार को मालूम हो गया कि उस से काफ़ी लोग असंवुष्ट हैं । 
अस्तु, वर्लिन में लौट कर बौअर की सरकार ने इस्तीफ़ा दे दिया ओर कुछ दिन काम 
चलाने के लिए एक दूसरे समाजवादी नेता हरमेन मुलर ने २७ मार्च सन्‌ १६२० को नया 


लाल ण 


५ ईंबर्ट ज्ञीन बनाने का काम करता था। 
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मंत्रिमंडल क्रायम किया | द द 
ईबर्ट ने सोचा कि पुरानी व्यवस्थापक-सभा का, नई राज-व्यवस्था बना खुकने के. 
बाद भी बहत दिनों तक क्रायम रहना ठीक नहीं है। इस लिए उस ने ६ जून सन्‌ १६२० 
. को नया चुनाव मुक़रर कर दिया था। इस चुनाव में बहुसंख्या समाजवादी दल” के 
पिछले १६५४ सदस्यों के स्थान में सिर्फ़ ११२ ही सदस्य चुने गए। स्वतंत्र समाजवादियों' 
के २२ से बढ़ कर ८१ सदस्य चुने गए। अनुदार-दल” के ४२ से बढ़ कर ६६ सदस्य और 
“जर्मन लोकदल' के २३ से बढ़ कर ६२ सदस्य | मध्यदल' के ६० से घट कर ६८ और 
'प्रजा-सत्तात्मक दल” के ७५ से घट कर ४५ सदस्य रह गए। २० जून को फेहरेनबाख ने 
प्रजा-सत्तात्मक दल,” 'मध्य-दल” और “लोक दल?” में से मिला कर एक नया मंत्रि-मंडल तैयार 
किया । मित्र-राष्ट्रों की बनाई हुई संधि पर आखिरी हस्ताक्षर करने से इस मंत्रि-मंडल ने 
कार कर दिया। अस्तु इस मंत्रि-मंडल को मी इस्तीफ़ा दे देना पड़ा ओर डाक्टर विथ्थ ने 
प्रजासत्तात्मक दल, मध्य-दल ओर समाजवादी दल में से मिला कर ४ मई १६२१ ई० सन्‌ 
को एक नया मंत्रि-मंडल तैयार किया ! 


मित्र राष्ट्रों ने जर्मन सरकार के संधि पर आखिरी हस्ताक्षर न करने पर जर्मनी के 
अल्टीमेटम दे दिया था, और वे रूह पर क़ब्ज़ा कर लेने की धमकियाँ दे रहे थे | अस्तु विर्थ 
सरकार ने अल्टीमेटम की मियाद खतम होने से पहले ही ११ मई को संधि पर हस्ताक्षर कर 
दिए | डाक्टर विर्थ का विश्वास था कि संधि की शर्तें इतनी कड़ी हैं कि वे पूरी नकी जा 
सकेंगी। मगर संधि पर सही करने से इन्कार कर देने के बजाय वह शर्तें पूरी करने का पूरा 
प्रयत्न कर के मित्र राष्ट्रों को यह विश्वास दिलाना चाहता था कि जमेन सरकार मित्र-राष्टों 
को धोखा नहीं देना चाहती है, बल्कि संधि की शर्तें वाक़ई ऐसी हैं कि उन का जर्मनी से पूरा 
होना असंभव है | सरकार के संधि पर हस्ताक्षर करते ही सरकार के विरोधियों ने फिर सिर 
उठाया और बवेरिया ओर सैक्सनी की रियासतें सरकार के विरुद्ध आंदोलन का केंद्र बन 
गई । कैप के पक्त के लोग दब तो गए थे परंतु भीतर ही भीतर वह सरकार के विरुद्ध प्रयत्न 
कर रहे थे। अनुदार-दल' के भी अभी तक प्रजातंत्र को उखाड़ कर राजाशाही स्थापन करने 
की आशा थी और इस विचार के लोगों की बहुत-सी गुप्त संस्थाएँ क्रायम हो गई थीं। इन 
गुप्त संस्थाओं की ओर से राजनैतिक नेताओं की हत्याएँ शुरू कर दी गई। मध्य-दल का 
ग्रत्यंत क्राबिल नेता अज़बजर, जिस का शुरू से आख़िर तक संधि में बड़ा हाथ रहा था 
मार डाला गया | इस पर प्रजा में सरकार के विरोधियों के खिलाफ़ बड़ा रोष फेला और 
रीशठाग ने सरकार के उन का दबाने के लिए. विशेष अधिकार सौंप दिए। इतने में 
मंत्रिमंडल के एक सदस्य राथनाउ की हत्या भी कर डाली गई ओर विर्थ सरकार ने भी 
१६ नवंबर सन्‌ १६२२ ई० को इस्तीफ़ा दे दिया। 

अब की बार 'लोकदल' के एक अमीर व्यापारी सदस्य क्यूनों ने लोकदल, मध्यदल 
श्र प्रजासत्तात्मक दल को मिला कर एक मंत्रि-मंडल तैयार किया। उधर मआवज़ें की 
किश्त वक्त पूरा हो जाने पर भी न पहुँचने से फ्रांत ने रूह पर कब्ज़ा कर लिया। अस्तु, 
सब दलों ने भेद-भाव भूल कर क्यूनो की सरकार का साथ दिया और जर्मन सरकार ने रूह 








जमनी की सरकार [ शहै१ 


में फ्रांसीसियां के खिलाफ़ जर्मनों का सत्याग्रह शुरू करा दिया | परंतु प्रजातंत्र के विरोधियों 
ने इस मोक़रे [को अच्छा समझ कर फिर कान खड़े किए । डाक्टर काहर ने बवेरिया के 
जमींदारों के रुपए की सहायता से प्रजातंत्र को उखाड़ फेंकने के लिए. एक खुला आंदोलन 
खड़ा कर दिया । हिटलर नाम के एक दूसरे प्रजातंत्र के विरोधी ने बवेरिया में इय्ली के , 
.फेसिज़्म के ढंग का, राष्ट्रीय समाजवाद”! का आंदोलन उठाया । क्यूनों सरकार को भी 
आखिरकार कुछ ही दिन में इस्तीफ़ा दे देना पड़ा और उस की जगह पर लोकदल के नेता 
डाक्टर स्ट्रेस्‍्मेन ने समाजवादियों की सहायता से १२ अगस्त सन्‌ १६२३ ई० को नया 
मंत्रि-मंडल बनाया | ही 
डाक्टर स्ट्रेस्मैन बड़ा योग्य पुरुष था | परंतु उस के सामने काम भी बड़ा कठिन 
था | रूह में मित्र-राष्ट्रीं से कगडा निबटाना था, घर का कलह और विद्रोह--खास कर 
बवेरिया ओर सेक्सनीं का विद्रोह--दर कर के जर्मनी के सिक्के मार्क की मिट्टी पलीत होने 
बचानी थी । काहर ने बवेरिया में प्रजातंत्र शासन उखाड़ कर एक त्रिमूर्ति का शासन 
कायम करने का प्रयत्न शुरू कर दिया था | उस का खयाल था कि बवेरिया में सफल्लता 
हो जाने पर दूसरे स्थानों पर लोग आप से आप बवेरिया का अनुकरण कर लेंगे । हिटलर 
सन्‌ १६२१ से 'राष्ट्रीय समाजवादी दल” का नेता था। उस ने नौजवानों में उत्साह मर 
दिया था और बंडओऑंबरलेंड” नाम का स्वयंसेवकों का एक दल भी उस के पास था । उस 
ने भी इसी समय मुसोलनी की रोम पर कूच की तरह 'बलिन पर कूच' की तैयारी शुरू की । 
हिय्लर के फ़िक्र हुई कि कहीं काहर आगे न निकल जाय | अ्रस्तु उस ने काहर के एक 
जगह पर पकड़ कर, पिस्तौल दिखा कर ल्यूडेनडोफ़ की सहायता से, एक ऐसे 
एलान पर दस्तखत करा लिए जिस में काहर के नाम से हिटलर की मदद करने के लिए 
जनता से अपील की गई थी। उस के बाद हिटलर ने फ़ोरन अपने सैनिक इकट्ठ॑ करके, 
अपने आप के! बवेरिया का प्रमुख एलान कर दिया ओर बवेरिया के सारे मंत्रियों के 
गिरफ़ार कर लिया। दूसरे दिन सबेरे ल्यूडेनडोफ़ और हिटलर अपनी सेना का एक 
जलूस बना कर राजधानी में से निकले | मगर सरकारी फ़ौज से मुकाबला होते ही हिब्लर 
के सैनिकों में भगदड़ पड़ गई। ल्यूडेनडोर्फ़ घोड़ा बढ़ा कर एक तरफ़ चला गया और 
हिटलर भाग गया | 
डाक्टर स्ट्रेस्‍्मेन ने आए दिन के उपद्रवों के दबाने ओर सरकार के मज़बूब 
करने के लिए. रीशटाग से सरकार के लिए ख़ास अधिकारों की प्रार्थना की ओर रीशटाग 
ने उस की प्रार्थना मंज़्र की। सेनाधिपति जेनरल स्टीक्ट के जे। "लोहे का मोन मनुष्य 
कर के प्रख्यात था नए अधिकारों के अनुसार सरकार की तरक्क से सारे जम॑नी का 'स्वाधीन 
सैनिक शासक?” बना दिया गया। उस ने अधिकार हाथ में आते ही कम्युनिस्ट और 
फ्रेसिध्ट दलों के गैर-क्रानूनी ठहरा दिया | मगर इसी बीच में समाजवादियों ने सरकार 
में अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दिया जिस से डाक्टर स्टेस्मैन को इस्तीफ़ा दे देना पड़ा | 
डाक्टर माक्स ने, समाजवादियों के छेड़ कर, नवंबर सन्‌ १६२३ ई० में एक नया मंत्रि-मंडल 
है| डिक्टेटर । 
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बनाया जिस में उस ने स्ट्रैस्मैन के परराष्ट्रसचिव ओर लूथर. के अर्थ-सचिव रक्खा। 
बवेरिया का विद्रोह दबा दिया गया था | काहर अपने सरकारी पद से इस्तीफ़ा दे कर हट 
गया था। ल्यूडैनडौफ़ और हिटलर पर बवेरिया को अदालत म॑ मुकदमा चलाया गया 
जिस में ल्यडैनडौफ़ के तो उस की पुरानी सेवाओं का खयाल कर के छोड़ दिया गया मगर 
| हेटलर के पाँच वर्ष तक क्विले में नज़रबंदी की सजा हुई | मगर उस से वह सज्ञा भ्रुगवाई 
नहीं गई | सब जगह शांति स्थापित हो गई थी । अस्ठ, १५ फ़रवरी सन १६२४ ई में विशेष 
अधिकारों के कानून की मियाद खत्म होने पर फिर से उस का नया नहीं किया गया। इधर 
रूह का सत्याग्रह और जर्मनी से किश्ते वसूल करने का तरीका तय करने के लिए डॉज 
कमीशन' नियुक्त हो गया था । अस्तु रूह का सत्याग्रह भी बंद कर दिया गया। 
डॉज कमीशन ने जर्मनी की आशिक दशा का ध्यान रखते हुए मुशआ्ावज्ञा अदा 
करने के लिए सहूलियतें दीं ओर जर्मनी के पैदावार के ज़रियों--अर र्थात्‌ रूह जैसे स्थानों पर-- 
मित्र राष्ट्रों का हाथ न रखने का फ़र्ज़ बताया | इंगलेड में इस समय पर समाजवादी नेता 
शैससे मेकडानेल्ड प्रधान-मंत्री था ओर फ्रांस में समाजवादी नेता हेरियट प्रधान-मंत्री था। 
जर्मन सरकार के लिए मित्र-राष्ट्रों से मुश्नावज्ञे के विषय पर समझौता करने के लिए यह 
अच्छा वक्त. था। मगर डॉज कमीशन की रिपोर्ट निकलने से पहिले ही रीशठाग के 
भीतर और बाहर राष्ट्रवादियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया जिस से चांसलर के सरकार के 
लिए बहु-संख्या का भरोसा नहीं रहा | अस्तु उस से रीशठाग को भंग करा के नए 
चुनाव का एलान करा दिया। इसी चुनाव के तूफ़ान में डॉज रिपोट! प्रगट हुईं | चुनाव 
के बाद भी रीशटाग में मित्र-राष्ट्रों स सममोते के पतक्षपातियों की बहुसंख्या क्लायम रही। 
मगर उन की संख्या पहले से घट गई ओर राष्ट्रवादियों की संख्या बहुत बढ़ गई। 
डॉज रिपोर्ट पर अमल करने के लिए प्रजातंत्र की राज-व्यवस्था की शर्तों का संशोधन 
करने के लिए, जिन दो-तिहाई मतों की रीशठाग में सरकार को ज़रूरत थी वह सरकार के 
पत्त में नहीं थे | अस्तु, बड़ी मुश्किल से मंत्रि-मंडल ने डॉज रिपोट पर अमल करने के लिए 
आवश्यक क्वानूनों को रीशटाग में स्वीकार कराया | 
डॉज रिपोट की शर्ता। पर अमल करने के संबंध में मित्रराष्ट्रों के प्रतिनिधियों 
ओर जर्मन सरकार के प्रतिनिधियों का लंदन में समझौता हुआ | इस समभौते के ही 
पहली सच्ची संधि समझना चाहिए। इस समभोते के परिणामस्वरूप रूह से फ्रांस की 
सेनाएँ हटा ली गई जिस से जर्मनी के राजनैतिक और आर्थिक जीवन में कुछ स्थिरता आना 
शुरू हुई। सब प्रकार के तूफानों को केल कर अब जमन ग्रजातंत्र भी इतना मज़बूत हो चुका 
था कि उस के विरोधियों का, प्रजातंत्र को उखाड़ कर फेक देने के विचार धीरे-धीरे बदल 
कर, सरकार के काम में भाग लेना ही उचित लगने लगा था | फिर भी रीशगाग में पुराने 
असंतोषियों की अभीतक भरमार थी। जर्मनी को अपने भविष्य की सुचारु पुनंघटना करने 
के लिए सरकार की जी-जान से मिल कर सहायता करनेवाली रीशटाग की ज़रूरत थी | 
डाक्टर सास को पुरानी रीशटाग की सहायता पर अधिक भरोसा नहीं रहा था | अस्तु उस _ 
ने प्रमुख ईवट को सलाह दे कर २० अक्टूबर सन्‌ २६२४ ई० से रीशठाग मंग करा के ७ 
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दिसंबर को नए चुनाव की तारीख नियत करा दी | माक्स को जैसी आशा थी नए चुनाव 
का नठीजा वैसा ही आया। सरकार के विरोधियों की कड़ी हार हुईं। कम्यूनिस्ट दल के 
६२ से घट कर ४५ और राष्ट्रीय समाजवादियों' के ३२ से घट कर सिर्फ़ १४ सदस्य 
रीशअग में रह गए । ठंडे विचार के सदस्यों की संख्या बहुत बढ़ गईं | फिर भी समाज- 
वादियों के। सनत्रह लाख और सब प्रकार के दूसरे राष्ट्रवादियों के पाँच लाख मत पिछले 
चुनाव से देश भर में अधिक मिले। परंतु इन दलों ने सरकार का विरोध करना छोड़ कर 
सरकार में श्रब भाग लेना निश्चय कर लिया था। 
इसी बीच में प्रमुख इंब का देहांत हो गया । उस के मर जाने पर पहली बार राज- 
व्यवस्था की शत के अनुसार प्रजा के मतों से प्रजातंत्र के प्रमुख के चुनने का अवसर आया | 
अस्तु, सारे देश में हलचल मच गई । मगर जम॑नी के एक अत्यंत मह्दन्‌ पुरुष के प्रमुख-पद 
के लिए उम्मीदवार होने पर तब के दिलासा हो गया | हिंडनबग के! बहुत से ब्ोग ल्यूडें- 
डोफ़ की तरह पुरानी राजाशाही का पक्तुपाती समझते थे और इसी लिए उस के उम्मीदवार 
बनने पर समाजवादी-दल, मध्य-दल और दूसरे मध्यवर्ग के दलों ने उस का विरोध भी 
किया। मगर हिंडनवर्ग ने ल्यूडेनडफ़ की तरह किसी पडयंत्र इत्यादि में कभी कोई भाष्य नहीं 
लिया था। प्रमुख चुने जाने के बाद भी उस ने प्रजातंत्र के प्रति वक्तादार रहने की शपथ 
ले कर, हमेशा शपथ का ईमानदारी से पालन किया, और राजाशाही में विश्वास रखने- 
बालों के प्रजातंत्रवादियों से मिलाने का सदा प्रयत्न किया। मगर मास नए चुनाव के 
बाद मंत्रिमंडल न बना सका ओर मध्यवर्ग के दलों की सहायता से लूथर चांसलर 
बना । राष्ट्रवादियों का सरकार में भाग लेना और हिंडनवर्ग का प्रमुख होना सब के लिए 
जर्मनी में शांति ओर स्थिरता के चिह्न थे। कैप ओर काह विद्रोहों को रखनेवाले केप्टन 
एरहाट तक ने देश-भक्तों की संस्थाओं से व्यर्थ का विरोध बंद कर के सरकार का साथ 
देने की प्रार्थना की | क्रैसरवाद के अखंड पुजारियों की प्रवृत्ति में यह परिवर्तन मी बड़े मार्के 
का था । जर्मनी के मविष्य में, देश के भीतर ओर बाहर, सब का विश्वास बढ़ने लगा था | 
लुथर और स्ट्रेस्मैन के प्रयत्नों से जर्मनी की लोकारनें में मित्र-राष्ट्रों से संधि के हो 
जाने के बाद, जर्मनी लीग आँव नेशंस में भी शामिल हो गया। मगर इस संधि के परि- 
णामस्वरूप लूथर के मंत्रि-मंडल का सहायक “जर्मन राष्ट्रीय लोकदल” सरकार का साथी 
नहीं रहा और मंत्रि-संडल को 'मध्यदलों? का बनाने के लिए मंत्रि-मंडल में फेरफार करना 
पड़ा | परंठु मई, सन्‌ १६२६ ई० में लूथर के इस्तीफा दे देना पड़ा और “मध्यदल, 
बवेरियन लोकदल, राष्ट्रीय जमंन लोकदल” और 'प्रजा-सत्तात्मक दल” की सद्दायता से 
फिर माक्स ने नया मंत्रि-मंडल बनाया जिस में डाक्टर स्ट्रेस्मैन परराष्ट्रसचिव के स्थान 
पर रहा। यह मंत्रि-मंडल भी दिसंबर सन्‌ १६२६ से अधिक न चला | दूसरा मंत्रि-मंडल 
'प्रजा-सत्तात्मक दल” को छोड़ देने वाले नेता गेंस्लर ने बनाया और वह जनवरी सन्‌ 
१६२८ तक क्रायम रहा | उस के बाद कई मांस तक किसी भी मंत्रि-संडल को व्यवस्थापक- 
सभा में बहुसंख्या मिलना दुश्वार हो गया, और उसे ३१ मार्च सन्‌ १६२८ को भंग कर 
के नए चुनाव का एलान कर दिया गया। बीस मई को होने वाले इस चुनाव में सरकार- 
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पत्ती दलों की बुरी तरह से हार हुई और समाजी प्रजा-सत्तात्मक दल' के सदस्य सब से 
झपधिक संख्या में चुन कर आए | समष्टिवादी दल” की भी ताक़त बढ़ गई । 

समाजी प्रजातत्तात्मक दल के नेता हरमैन मुलर ने नया मंत्रि-मंडल प्रजा- 
सत्तात्मक दल” और बवेरियन लोक-दल की सहायता से बनाया | इस में भी पर-राष्ट्रसचिव 
डाक्टर स्ट्रेस्मैन ही रहा । इस मंत्रि-मंडल ने, यंग प्लान! की योजना के अ्रनुसार जमनी की 
मित्र-राष्ट्री को मुआवजा अदा करने की बातचीत चला कर, सन्‌ १६२६ की पेरिस 
कान्फेंस और सन्‌ १६२६-३० ई० की दो हेग कान्फरेंसों में मित्र-राष्ट्रों से एक नया सममौता 
किया | मगर अक्तूबर सन्‌ १६२६ ई० में ही स्ट्रेस्‍्मेन का स्वरगंवास हे गया ओर 
उस के स्थान पर, लोकदल का एक दूसरा सदस्य डाक्टर करटियस परराष्ट्र-सचिव के 
स्थान पर आ गया। “जमन राष्ट्रीय दल” के नेता डाक्टर हथ जेनबग ने राष्ट्रीय समाज- 
वादी दल' के नेता हिटलर से मिल कर थबंगप्लान! की योजना को नामंज़र कर देने के 
लिए जमनी में घोर आंदोलन उठाया | फिर भी कुछ बहसंख्या से “यंग प्लान” की योजना 
व्यवस्थापक-सभा में मंज़र हईं। पर जम॑नी में आथिक संकट न घटा और देश में 
बेकारी बढ़ती ही गई। इस सरकार केा भी इस्तीफ़ा देना पड़ा और भमध्यदल” के नेता 
ब्रनिंग ने मार्च सन्‌ १६३० में नया मंत्रि-मंडल बनाया | इस मंत्रि-मंडल के सहायकों 
की भी व्यवस्थापक-सभा में बहसंख्या न थी। मगर राष्ट्रीय लोकदल” के विरोध न करने 
से यह मंत्रि-मंडल फ़ोरन ही नहीं निकाला गया । ब्॒निंग ने अपने आशिक सधारों के 
व्यस्थापक-सभा के सामने न रख कर उन के जमन राज-व्यवस्था में दिए हुए संकट के 
समय प्रमख के फ़रमानी क़ानून जारी करने के विशेष अधिकार का प्रयोग कर के जारी कर 
दिया | व्यवस्थापक-समा में 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल” ओर समिष्टवादी दल” ने मिल 
कर इस बात पर सरकार का विरोध किया। अस्तु, बूनिंग ने व्यवस्थापक-सभा भंग करा 
दी और ३० सितंबर सन्‌ १६३० नए चुनाव के लिए निश्चित कर दी | इस चुनाव में नस्म 
और गरम दलों ने मिल कर सरकार की नीति की बड़ी निंदा की। इस चुनाव के बाद 
हिटलर के 'राष्ट्रीय समाजवादी दल” की, जो नाज़ी कहलाने लगे थे, यकायक ताकत बढ़ 
गई । 'समध्वादी-दल' की ताक़त भी बढ़ी । बहुत-से पुराने दल मिट गए, थे ओर कई नए 
दल अखाड़े में आगए थे। मगर 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल? की सहायता से ब्रनिंग ने 
ही फिर भी मंत्रि-मंडल बनाया ओर प्रजातंत्र के प्रमख के विशेष अधिकारों की सहायता 
से उस ने जर्मनी की आर्थिक स्थिति सुधारने ओर मित्र-राष्ट्रीं को खुश कर के उन से जमनी 
का मुआवज़ों का बोक कम कराने के प्रयत्नों की' नीति जारी रक्खी | 

सन्‌ १६३० ई० के चुनाव के बाद से सरकार-पक्की संजीदा ओर नरम विचारों के 
दलों की शक्ति कम होने लगी और गरम और सरकारी नीति के विरोधी दलों का प्रभाव 
बढ़ने लगा | राजाशाही के पक्तपातियों में प्रजातंत्र के सब से कट्टर दुश्मन मिलते थे, जो 
मौक्के के विचार समते प्रजातंत्र के साथी थे | उन का अभी तक सेना और राजा की बुद्धिमत्ता 
में विश्वास था | मगर उन के हाथ में प्रजातंत्र को उखाड़ कर फेंक देने के लिए ताक़त 
नहीं थी | प्रजातंत्र के विरोधियों की ताकृत उन के आपस के झगड़ों के कारण भी कम थी 
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“राष्ट्रीय समाजवादी दल” और राजाशाही के पक्षपाती दोनों अपनी अलग-अलग बाँसरियां 
बजाते थे | फिर भी प्रजातंत्र के विरोधियों का सब से बड़ा दल राष्ट्रीय समाजवादी दल”? 
ही था | रोम पर मसोलनी की कूच की तरह राष्ट्रीय समाजवादियों? की बलिन पर सफल 
कच की कोई बहुत संभावना तो नहीं दिखाई देती थी। मगर इतिहास में बहुत-सी श्रसं मव 
लगने वाली बातें संभव हो चुकी हैं। जिन राष्ट्रीय समाजवादियों की सन्‌ १६२४ के 
चुनाव में बिल्कुल ही संख्या कम हो गई थी, उन की सन्‌ १६३० ई० से यकायक बहुत 
ताक़त बढ़ गईं | प्रमुख हिंडनबर्ग का सनू १६३२ ३० में अधिकार-समय पूरा होने पर जब 
चांसलर ब्रूनिंग ने रीशठाग में कानून पास कर के हिंडनबर्ग का अधिकार-समय कुछ दिन 
के लिए बढ़ाने की बात चलाई, जिस से कि ब्रूनिंग की जर्मनी के मुआवजा अदा करने 
की श्रसंभावना पर मित्र-राष्ट्रों से चलाई हुई बातचीत में अच्छी सफलता मिल सके, तो 
हिटलर ने उस के प्रस्ताव को रीशगाग में स्वीकार नहीं होने दिया। बाद में प्रमुख के 
चुनाव में हिंडनबर्ग के मुकाबले में हिटलर स्वयं खड़ा हुआ | उस का कहना था कि 
“जर्मनी को मित्र राष्ट्रों से मिल कर काम करने से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लीग श्रॉव 
नेशंस का सदस्य हो जाने पर भी जम॑नी को अन्य राष्ट्रों के बराबरी का स्थान नहीं दिया 
गया। स्ट्रेस्मैन ने मित्र-राष्ट्रों स मिल कर काम करने से जर्मनी को आर्थिक लाभ होने 
का विश्वास दिला कर सम १६२३ से जर्मन सरकार को जिस नीति के मार्ग पर 
रक्खा उस से जर्मनी को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ | उल्ठदा जर्मनी श्राथिक संकट में पड़ गया |?” 
इसी चुनाव के ज़माने में पूृजीपतियों को अपने पक्ष में मिलाने की ग़रज़ से 
हिटलर ने डुसेलडोफ़ नगर में ६०० बड़े-बड़े कारखाने वालों को एक दावत में ढाई घंटे 
तक अपना कार्यक्रम समझाया। मगर आथिक और परराष्ट्र नीति पर उस के विचित्र विचार 
सन कर पंजीपतियों को उस की बातों में अधिक श्रद्धा नहीं हुई | उस के दल के एक दूसरे 
नेता ने दल का कार्यक्रम इस प्रकार बताया, “हिटलर दल प्रजातंत्र का प्रमुख माशल 
आव दि रीश” नाम के एक अधिकारी को नियुक्त करेगा जिस की अध्यक्षता में एक 
जनदल का संगठन किया जायगा जिस में लोग सैनिक सेवा करने के कतव्य के सिद्धांत के 
बजाय अधिकार के सिद्धांत पर शामिल होंगे। ईसाई घर्म के सिवाय और किसी धर्म 
को नहीं माना जायगा। रोमन कानून ओर सुवर्ण-कछा मुद्रण! ( श्लोल्ड स्टेंडड केरेंसी ) 
खत्म कर दिए जायँंगे। मेहनत की योग्यता”? के सिद्धांत पर एक नया मुद्रण चलाया 
जायगा। विदेशी व्यापार पर कड़ी चुंगी लगाई जायगी, जिस से सरकार को ३०,००,००,००० 
माक का कर मिलेगा ओर इस कर की सहायता से जर्मनी का सारा क़र्ज़ा बहुत शीघ्र पठा 
दिया जायगा | लड़ाई से अब तक जमन सरकार की नीति निश्चय करनेवालों पर मकदमा 
चलाया जायगा और जो अपराधी उठहरेंगे उन को फाँसी दी जायगी |” एक स्थान पर 
व्याख्यान देते हुए हिटलर ने कहा कि, “आजकल जर्मनी पर राज करनेवाले दल चाहे 
अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार हों अथवा न हों राष्ट्रीय समाज-वादी दल” जम॑नी के अन्य 
सब राजनैतिक दलों को मिट्टी में मिला देगा और उन की मिट्टी से एक नए जमन राष्ट्र की 
मीनार तैयार करेगा । जर्मनी की क्रांति से ही जम॑ंनी की सारी आपत्तियां शुरू हुई हैं 
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राजनैतिक दल आजकल जम॑नी के भाग्य-विधाता बन रहे हैं, इन सब का उस क्रांति में 
माग था | अस्तु उन सब को खाक में मिला देने की ज़रूरत है। चांसलर ब्रूनिंग कहता हे 
कि आनेवाली लूज़ान कान्फेंस में जर्मनी को मआवज़े में रियारुतें मिलेंगी। मैं कहता हू 
कि अगर अनिंग का यह विचार है तो लूज़ान कान्फस होवेगी ही नहीं। अगर ब्रूनिंग की 
सरकार खद निकलने को राज़ी नहीं होगी तो हम उसे उठा कर फेंक देंगे। मैं जो कहता 
हू' उस में आप को ज़रा भी संदेह नहीं करना चाहिए, जैसा कि मेरे यहां खड़ा होने में 
श्राप को ज़रा भी संदेह नहीं होना चाहिए ।” 

हिंडनबर्ग को प्रमख-पद के लिए फिर खड़ा होने की बीस लाख हस्ताक्षरों की एक 
श्रज़ी के द्वारा प्रजा की तरफ़ से प्रार्थना की गई थी, ओर उस ने अपनी ८३ वर्ष की 
अवस्था का खयाल छोड़ कर देश को बचाने के लिए फिर प्रमुख-पद्‌ के लिए खड़ा होना 
स्वीकार कर लिया था | हिंडनवबर्ग पर देश ओर विदेश में सब को बहुत विश्वास था। 
चांसलर ब्रनिंग के, जो स्ट्रेस्मेन की नीति का मज़बूती स्रे पालन कर रहा था, उकता कर 
कई बार इस्तीफ़ा रख देने पर हिंडनबर्ग ने ही उसे रोक रकखा था। हिटलर के इलज्ञामों 
के उत्तर में ब्रनिंग ने कहा कि “जर्मनी और दुनिया के आशिक कष्टों का एक कारण 
बारसेल्ज़ की संधि की शर्तें हैं। इन शर्ता के कारण पाँच वर्ष तक जमनी में आथिक- 
जीवन की पुन्घंटना करने के सारे प्रयत्न असफल गए.। जर्मनी की म॒द्रा की जो अधोगति 
हुई, वह सभी को मालूम है। जर्मन प्रजातंत्र की सरकार का इस में कोई दोष नहीं था | 
बकवाद करना, इलज़ास लगाना बहुत आसान है| मगर जो ज़िम्मेदार शख्स हं वें जानते 
हैं कि जमंनी का मीतरी आपत्तियों से छुटकारा सफल पर-राष्ट्रनीति पर निभर है।- जिम 
समय अन्य राष्ट्रों से अच्छा फेसला करने के लिए सारे जर्मनी को मिल कर ज़ोर लगाने 
की ज़रूरत है, उस समय दुर्भाग्य से हिटलर ने वितंडावाद खड़ा कर के देश के भीतर ही 
कंगड़ा शुरू कर दिया है|” ब्रूनिंग का कहना शायद सच था | इस ने हमलों और 
गालियों की परवाह न कर के जन सरकार की नाव इस होशियारी से चलाई थी कि अब 
अन्य राष्ट्र भी मानने लगे थे कि अगर जर्मनी फे सिर पर से मुआवज़ों का बोका कम 
नहीं किया जायगा तो उस की नाव डूब जायगी। दुनिया भर में सब से बड़े हवाई जहाज़ 
ग्राफ़ ज़ेपलिन. के कमांडर डाक्टर हा गो ऐक्नर ने, जिस की अपने हुनर में सफलता, हारे 
हुए जर्मनी के नाज़ की एक चीज़ थी, रेडियो पर जर्मनी से हिंडनवर्ग और ब्रनिंग को 
सहायता करने की प्राथना करते हुए कहा, “क्या हम जर्मनों की राजनैतिक बुद्धि का 
बिल्कुल दिवाला पिट गया है कि जिस मुआवज़े के सफल समझौते पर जर्मनी का भविष्य 
ओर भाग्य निर्मर है, उसी समभौते की चर्चा के समय सरकार की पूरी तरह सहायता करके 
उसे मज़बूत करने के बजाय सरकार पर हमले कर रहे हैं। जर्मनी फे लिए बड़े दुर्भाग्य 
की बात है कि दलबंदी के जोश में हम देश का हित भूले जा रहे हैं |” इस प्रबल अपील 
का प्रजा पर असर पाठक सोच सकते हैं। हिटलर-आंदोलन का सुक्राबला करने के लिए. 
बहुत-से दलों, मज़दूर संघों, अखाड़ों, प्रजा-तंत्र ओर अन्य संस्थाओं ने मिल कर 'फ़ौलादी 
मुक़ाबल्ला' नाम का एक संगठन तैयार किया और २१ फ़रवरी सन्‌ १६३२ ई० को जर्मनी 











भर में अजातंत्र सरकार के पक्त में हज्ञारों समाएं की गई' और जलूस निकाले गए । प्रमुख 
के चुनाव में हिंडनबर्ग को सब से अधिक मत मिले | मगर चुनाव में पड़नेवाले सारे मतों 
के आधे से अधिक मत हिंडनबर्ग को न मिलने से राज-व्यवस्था की शर्त के कारण उस 
का चुनाव नहीं हो सका | दूसरे चुनाव में हिंडनबर्ग को १,६३,६७,६८८ मत मिले, हिटलर 
को १,३४, १६,६०३ मत मिले, और समश्वादी उम्मीदवार चैंलमान को ३,४८,६०० मत | 
हिंडनबर्ग का चुनाव हो गया। सगर घार्मिकता के मज़बूत थागे में बँधे हुए 'कैथोलिक 
मध्यदल” ओर मज्ञदूर संत्रों के कारण मजबूत 'समाजी प्रजासत्तात्मक-दल” को छोड़ कर. 
हिटलर के नाज़ीदल ओर “समष्टिवादी-दल” की क्रांति की चुनौती के मुक्राबल्ले में सारे 
दूसरे दल इस चुनाव में लुप्त हो गए। किथौलिक मध्यदल” शोर समाजी प्रजासत्तात्मक- 
दल” की सह्ययता से हिंडनबर्ग चुन अवश्य लिया गया मगर उस के लिए मत डाल कर 
'प्रजातंत्र को क्रायम रखने और संजीदा पर-राष्ट्रनीति क्रायम रखने के लिए मत देनेवालों 
से, इतने प्रयत्ञों के बाद भी, इस नीति के विरुद्ध क्रांति में श्रद्धा रखनेवाले नाज़ी ओर समश्ठि- 
वादी! दलों के दोनों सदस्यों को मत देनेवालों की संख्या अधिक रही। ब्रूनिंग के हिंडन- 
बर्ग से विशेष अधिकारों का प्रयोग करने की फ़िर प्रार्थना करने पर हिंडनवर्ग ने वैसा 
करने से इन्कार कर दिया ओर ब्रूनिंग मंत्रि-मंडल ने इस्तीफा दे दिया | हिटलर ने एलान 
किया कि जब तक उस के दल की व्यवस्थापक-सभा में बहुसंख्या न होगी, तब तक न तो 
वह स्वयं चांसलर बनेगा और न किसी दूसरे मंत्रि-मंडल सें मंत्रिग्यद ग्रहण करेगा | समाज- 
वादी-दल के व्यवस्थापकन्सभा में सब से अधिक सदस्य थे। मगर किसी भी दल की 
सरकार न बनाई जा सकी । हिंडनबर्ग ने अपने आपत्ति-काल के विशेष अधिकारों! का 
प्रयोग कर के तीन मंत्रियों का एक अस्थायी मंत्रि-मंडल, व्यवस्थापक-सभा का नया चुनाव 
होने तक, काम चलाने के लिए रख दिया । फिर प्रशिया रियासत के चुनाव में मी जिस 
को जर्मन राजनीति की कुंजी माना जाता है, नाज़ियों की जीत हुई | देश भर में नाज़ियों 
और समष्टिवादियों की जगह-जगह पर, उसी प्रकार मार-काठ छिड़ गई जिस प्रकार लड़ाई 
के बाद इटली में फ़ेसिस्टों ओर समष्टिवादियों या समाजवादियों में होती रहती थी | 
सन्‌ १६३३ $० के चुनाव में नाज्ञीदल की ज्ञोरदार जीत हुई और उस ने 
सरकार की बागडोर अपने हाथ में आते ही साफ़ एलान कर दिया कि दूसरे किसी दल 
को ज़िंदा नहीं रहने दिया जायगा | कम्यूनिस्ट दल को गैरकानूनी ठहरा दिया गया और 
उस दल के जो ८१ प्रतिनिधि रीशठाग में चुन कर आए, थे उन को रीशटाग में बैठने नहीं 
दिया गया | इस के कुछ ही दिन बाद समाजवादी दल को भी उरक्वानूनी ठहरा,दिया 
गया और उस के तमाम प्रतिनिधियों को सरकारी घारा-सभाओं ओर चुंगियों इत्यादि से 
हटा दिया गया और इस दल के सारे अख़बार बंद कर दिए गए और उन की सारी 
जायदाद भी ज़ब्त कर ली गई | इस के बाद रहे-सहे राजनैतिक दल कुछ ही हकफ़्ते में 
अपने आप लुप्त हो गए। जुलाई १६३३ में एक क्वाबून पास कर के नाज़ी दल के सिवा 
दूसरे दलों का बनना गैरकानूनी ठहरा दिया गया। इस के बाद जो चुनाव हुए उस में 
सिफ़ नाज़ी दल के उम्मीदवारों की ही यूचियों के लिए मत दिए जा सकते थे। विरोध 
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ज्ञाहिर करने का सिर्फ़ एक ज़रिया था कि मत डालते वक़्त पर्चा ख़राब कर दिया जाय । 

वीमार राज-व्यवस्था को क्वानून बना कर रद्द तो नहीं किया गया; मगर वह 
मृतप्राय कर दी गई। ४ मार्च १६३३ ई० का राज-व्यवस्था के लिए. जरूरी तीन- 
चौथाई सदस्यों के मतों से रीशटाग में एक राष्ट्र और जनता की बीमारियां दूर करने के 
लिए क़ानून पास किया गया? जिस में सरकार को राज-व्यवस्था की दूसरी सारी संस्थाओं 
के ऊपर पूरी सत्ता दें दी गई | इस क्वानून की पहली धारा के अनुसार सरकार को राज- 
व्यवस्था की दूसरी संस्थाओं के बिना सहकार के हर क्विस्म के क्वानून बनाने का अधिकार 
है | यहां तक कि सरकार राजव्यवस्था के विरुद्ध भी क़ानून बना सकती है। इस क़ानून 
की ज़िंदगी १ अप्रेल सन्‌ १६३७ ई० तक रकक्‍्खी गई, और इस का उपयोग केवल हिटलर 
मंत्रि-मंडल ही कर सकता था | वीमार राज-व्यवस्था की घारा ४८ के अचुखार प्रजातंत्र के 
प्रमुख को अपने हुक्म से आपत्ति के समय क़ानून जारी करने की शर्त क्रायम रही। मगर 
उस का कुछ अ्रथ नहीं रहा; क्‍योंकि प्रजातंत्र के प्रमुख के हस्ताक्षरों के साथ चांसलर के 
हुक्म की शर्त उस में जोड़ दी गई । रीशठाग का भी पहले की तरह क्रानून बनाने का 
अधिकार क्रायम रहा मगर यह मान लिया गया कि वह अपने इस अधिकार का उपयोग 
स्‍कार की मर्ज़ी के खिलाफ़ नहीं करेंगी। इस क्वानून के अनुसार सरकार का कोई भी 
काम जिस से वीमार राज-व्यवस्था के अनुसार निश्चित प्रजा के अधिकारों या किसी दूसरे 
प्रकार के राजनैतिक अथवा सामाजिक संगठन पर असर पड़ता हो क़ानूनी ठहरा दिया 
गया। अस्तु, वीमार राजव्यवस्था अब सिफ़ वहीं तक क्रायम है जहां तक कि सरकारी 
हुक्मों और अमलों से उस की धाराओं पर असर नहीं पड़ा है| 

बीमार राज-व्यवस्था में किसी से जिस के माता-पिता जर्मन जाति के हों या जो 
जर्मनी में बस गया हो जमन नागरिकता का अधिकार नहीं छीना जा सकता था । मगर सन 
१६३३ ई० के एक क़ानून से सन्‌ १६१८ ई० के बाद जर्मन नागरिक बननेवाले तमाम 
राजनैतिक दृष्टि से अनुचित लोगों और उन लोगों के जो दिश के प्रति अपना कतंव्य न 
कर के दूसरे देशों को चले गए” नागरिकता के अधिकार छीन लेने की इजाज़त भी सरकार 
को दे दी गई। दूसरे कई कानूनों से विदेशी जातियों के जमनी में रहनेवाले लोगों के 
जमनी के राष्ट्रीय जीवन में भाग लेने की भी रोकथाम कर दी गई । यह भी कहा जाता 
कि आगे चल कर नागरिकता के अधिकार सिर उन्ही को रहेंगे जो कुछ ख़ास राज- 
नैतिक कर्तव्यों को पूरा करेंगे, जैसे कि मेहनत-मज़दूरी करने का कतंव्य | 

जैसा कहा जा चुका है, समश्िवादी श्रर्थात्‌ कम्यूनिस्ट दल, समाजवादी अर्थात्‌ 
सोशलिस्ट दल तो गैरकानूनी ठहरा कर बंद कर दिए गए और दूसरे रहे-सहे दल या तो 
लुप्त हो गए या नाज़ी दल में मिल गए। राष्ट्र और प्रजा की बीमारियां दूर करने के लिए 
जो क़ानून! बनाया गया उस में प्रजा के प्रतिनिधियों के लिए. रीशणाग क्रायम तो रक्‍्खी 
गई, मगर रीशठाग की डिना सलाह लिए ही सरक्षारी क्रानून जारी हो जाने को जायज 
मान कर रीशटाग के सामने सरकार सिफ़ अपनी नीति की रिपोर्ट रखने लगी। सरकार 
की तरफ़ से जो एलान हुए उन में कहा गया कि प्रजातंत्र की नीति क्रायम रखने के लिए 








जमनी की सरकार । ट 


सरकार आप खास कामों पर प्रजा को राय लेगी | बाद में एक क़ानून बना कर सरकार 
को किसी भी विषय पर सीधा प्रजा से राय लेने के लिए हवाले का अधिकार भी दे दिया 
गया। ७ अग्रेल सन्‌ १६३३ ई० को तमाम जम॑न रियासतों के राष्ट्र से एक करने के 
लिए एक क्रानून बनाया गया जिस से ब्रिस्माक के समय से रायज राज-व्यवस्था के मल 
फ़ेडरल सिद्धांत पर ही कठाराघात कर दिया गया। इस क्वानून के अनुसार रियासतों में 
प्रतिनिधि सरकार की संस्थाएं तोड़ दी गई ओर राष्ट्रीय रीश सरकार की तरफ़ से हर 
रियासत में एक रीश कमिश्नर नियत कर दिया गया जिस को सब तरह के पूरे अधिकार 
दे दिए गए. | इन रीश कमिश्नरों का काम रियासतों में चांसलर को नीति के अनुसार 
सारा सरकारी काम चलाना हैं, ओर प्रशिया रियासत का रीश कमिश्नर स्त्रयं चांसलर 
है | वीमार राज-व्यवस्था के अनुसार रीशराट सभा में विभिन्न रियासतों के प्रतिनिधि आते 
थे जो रीशगाग के फ़ैसलों के विरुद्ध राय दे कर उन फ़ैसलों को रद्द कर सकते थे और इस 
प्रकार रीशगाग के फ़ैसले रद्द हो जाने पर वह फिर क़ानून तभी बन सकते थे जब उन पर 
रीशटाग पुनः विचार कर के उन को फिर से दो-तिहाई सदस्यों के मतों से स्वीकार करती 
थी | मगर नाज़ी राज-व्यवस्था में रीशठाग को क्रायम रख कर भी रियासतों में प्रतिनिधि 
राज रद्द कर देने से रीशटणाग बिल्कुल एक बेकाम संस्था हो गई है। इसी प्रकार वीमार 
राजव्यवस्था में दस विभिन्न व्यापार ओर उद्योग की शाखाओं के ३२६ प्रतिनिधियों की जो 
एक अर्थ-समिति बनाई गई थी, उस के सदस्य भी एक क्वानून बना कर घटा कर अधिक 
से अधिक साठ कर दिए गए और उन को नियुक्त करने का अधिकार सरकार की राय से 
प्रमुख को दे दिया गया। नित्य जर्मन सरकार में इसी प्रकार की तबदीलियां की जा रही हैं, 
जिस से ज़ाहिर है कि नाज़ी दल भी फ़ेसिस्ट सरकार का रंग पकड़ रहा है। 

परंतु नाज़ी सरकार ओर फ़ेसिस्ट सरकार में अंतर है। नाज़ी सरकार में 
व्यक्तियों के नेतृत्व पर ज़ोर दिया जाता है ओर फ़ेसिस्ट सरकार में सामृहिक अधिकार 
पर । जर्मनी में राष्ट्र का नेता हिव्लर को माना जाता है ओर उस के नीचे बहुत-से छोटे- 
छोटे हिटलर राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न अंगों के नेता हैं। परंतु इटली में राष्ट्रीय जीवन 
के विभिन्न अंगों पर तामहिक नियंत्रण रहता है। हां, इस तमाम राष्ट्रीय नियंत्रण के 
ऊंपर मसोलनी का अधिकार अवश्य माना जाता है। वह जिस काम में चाहे दखल दे 
सकता है | नाज़ी ओर फ़ेसिस्ट सरकार में यह बहुत बड़ा अंतर है। यह ज़रूर सच हे कि 
सन्‌ १६३४ ई० तक भी इटली में साम्‌हिक नियंत्रण पूरी तरह अ्रमल में नहीं श्रा सका 
था और सरकार का संबंध मज़दूरों के मुक्काबले में मालिकों से ही श्रधिक रहता था। 
जर्मनी में भी उसी तरह ताकत मालिकों के हाथों में रही । मगर जर्मनी की सरकार में 
फ़ौजी गुट्ट का बहुत हाथ रद्द जिस की इच्छा के अनुसार ही उद्योग-धंधों के मालिक चल 
: सकते हैं। इटली में फ़ेतिस्ट दल फ़ौजी गुट्ट श्रोर उद्योग-धंधों के मालिक दोनों के मेल से 
शासन चलाता है | मगर जर्मनी में फ़ौजी ग॒ुट्ट का उद्योग-धंधों के ऊपर पूरा अधिकार है _ 
ओर उस की मज़ीं के अनुसार ही उद्योग-घंधों को चलना पड़ता है | 

जर्मनी के फ़ौजी ग॒ृद्ट का कहना है कि पिछली यूरोप की लड़ाई में ण 
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लड़ाई के मैदान में हार नहीं हुई | खाने-यीने और लड़ाई के सामान की कमी की वज 
जर्मनी को हथियार रख देने पड़े। अस्त, वह जमनी में यह चीज़ें पैदा करना चाहते हैं 
जिस से दूसरी लड़ाई में जमनी को इस सामान के लिए किसी दूसरे देश पर निर्मर न 
हना पढ़े । देश के भीतर ही पैदा होनेवाली चीज़ों से सारे ज़रूरत के सामान बनाने के 
लिए जैसे कि कोयले से पेट्रोल और चूने से रबर बनाने के लिए खच का कुछ भी खयाल 
न कर के बेहद कोशिश की जा रही है| उद्योग-धंधों के मालिकों को इस प्रकार के उद्योगों 
में अपना रुपया लगाने के लिए अधिक मनाफ़े का लालच देने के लिए ज्यांदा रुपया 
गढ़ कर चीज़ों की क्लीमतें तेज़ की जा रही हैं; मज़दूरों की मज़दूरी घंटाई जा रही है 
रहन-सहन नीचा किया जा रहा है । देश के बाहर से कोई साल जमनी में बिना सरकार 
की इजाज़त के नहीं घुस सकता। जहां तक बनता है बाहर का माल देश में नहीं आने 
दिया जाता और सरकार दूसरे देशों से व्यापारी संधियों के द्वारा माल का तबादला करती 
है। देश के भीतर मज़दूरी का दर कम होने और रहन-सहन नीचा होने से भी बाहरी माल 
की माँग कम रहती है और देशी व्यापारियों को उद्योग में भ्रधिक मनाफ़े का लालच रहता 
 है। परंतु साथ ही जम॑न सरकार ने हिस्सेदारों को एक खास हृद से ज़्यादा मुनाफा 
बाँटना क्रायूनन नाजायज़्ञ कर दिया है और इस खास मनाऊ़े से ऊपर जो कुछ रुपया 
 बचता है वह व्यापारी पेटियों को सरकार को क्कज़ दे देना होता है, जिसे सरकार सड़कों 
इत्यादि तथा इमारती कामों में लगाती है, जिस से लोगों में बेकारी न बढ़े । 
परंतु नाज़ी सरकार की यह नीति उन तमाम वादों ओर प्रोग्राम से बहुत मिन्न है 
जो नाज़ी दल के ताक़त में आने से पहले इस दल की तरफ़ से उस के नेताओं ने किए 
थे। राष्ट्रीय समाजवादी कहलानेवाले नाज़ी दल के कामों में राष्ट्रीय और साम्राज्यशाही 
तो दीखती है; परंठु उस में समाजवाद की कहीं कलक भी नहीं दीखती। ताक़त में आने 
से पहले नाज़ी दल अपने को समाजवादी और बड़े व्यापारियों का दुश्मन कहता था। 
परंतु अब बड़े व्यापारी ओर उन की व्यापारिक संघें का ही नाज़ी दल अपनी नीति को पूरा 
करने के लिए सब से बड़ा हथियार समझता है। मज़दूरी या रहन-सहन ऊँचा करने और, 
मुनाफ़ा कम करने के बजाय नाज़ी दल मज़दूरी ओर रहन-सहन को नीचा रख कर उद्योग- 
बंधों के मालिकों को अधिक मुनाफ़े का लालच दे कर उद्योग-घंधे बढ़ाने के लिए 
उत्साहित करता है। जनता के हाथों में खरीदने की ताक्नत न बाँट कर यह दल इस ताक़त 
को बड़े ब्यापारियों ओर सरकार के हाथों में इकट्ठी कर रद्ा है। सरकार के द्वारा बड़े-बड़े 
ब्यापारों का सामाजिक हित में संगठन न कर के नाज़ी सरकार निजी व्यापार को फिर से 
ज़िंदा करने की कोशिश कर रही है, और उन तमाम जायदादों और ब्यापारों को जो 


देवात्िया हो कर पिछली आपत्ति में सरकार के हाथों में आरा गए थे फिर व्यापारियों को , 
. बापस कर रही है | 











्क्टि हि ज़््र २७ हे 
'स्क्ट्ज्लरक्तड का सरकार 
९--राज-व्यवस्था 


जम॑नी और इटली के बीच में बसे हुए देश स्विट्जरलेंड की सरकार राजनीति- 
शास्त्र का अध्ययन करनेवालों के लिए सदियों से ज्ञान का कुंड रही है। भारतवर्ष के 
राजनैतिक भविष्य की चिंता करनेवाले भी स्विदज़रलेंड से बहुत कुछ सीख सकते हैं। 
यूरोप में सब से पहले स्विट्ज़रलेंड की ज़मीन पर ही संघीय सरकार * का प्रयोग अच्छी 
तरह आज़माया गया | इसी देश में सार्वजनिक 'अ्रस्तावना' * ओर सावजनिक 
हवाले! * की अद्वितीय प्रजा-सत्तात्मक संस्थाओं का जन्म हुआ तथा स्वियज्ञरलैंड में ही 
अनुपात-निर्वांचन की पद्धति को पहली सफलता मिली। सावंजनिक पंचायतों के द्वारा 
सरकार का काम अभी तक इस देश में बहुत जगह पर चलाया जाता है। संघीय राष्ट्र, 
प्रयक्ञ सरकार * ओर अनुपात-निर्वाचन इत्यादि को अब तो यूरोप में सभी सममते हैं | 
मगर एक समय था जब कि यह संस्थाएँ स्विदज़रलेंड की ही विशेषता थीं। बहुत-से 


राजनीति के विद्वानों और लेखकों का कहना है कि प्रजासत्ता को स्विदज़रलेंड के बराबर. 


कहीं विकास ओर कार्य का क्षेत्र नहीं मिला। इस का मुख्य कारण स्वियज़रलेंड की 
प्राकृतिक दशा को भी कहा जा सकता है | एक तो स्विटज़रलेंड १५६७६ वर्ग मील का छोटा- 
सा देश है अर्थात्‌ लगभग जयपुर रियासत के बराबर, यानी हमारे संयुक्त प्रांत के सिफ़ सातवें 
भाग के बराबर है। दूसरे यह देश पहाड़ी प्रदेश होने से छोटे-छोटे भागों में बटा हुआ है 
जिस से स्थानिक भेदों के कारण देश की सरकार ने स्वमावतः संघीय रूप धारण कर लिया 
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छोटे-छोटे भागों में तरह-तरह के राजनैतिक प्रयोग करना आसान होने को वजह से 
स्विटज़रलेंड' बहत-सी नई राजनैतिक संस्थाओं का जन्मदाता बन गया । पहाड़ी प्रदेशों का 
कठोर जीवन हमेशा से स्वतंत्रता, समता और प्रजासत्ता के भावों ओर विचारों का उत्तेजक 
रहा है। अस्तु स्विटज़रलेंड में बहुत पहले ही प्रजातंत्र राज्य का कायम हो जाना एक प्रकार 
से आश्चर्य की बात नहीं कही जा सकती । 
भारतवर्ष की बहुत-सी भाषाओं, धर्म और जातियों की समस्या का सन में हिसा- 
लय खड़ा करके जो लोग हमारे देश के भविष्य के विषय में निराश हो उठते हैं वे स्विद- 
ज़रलेंड से इस विषय में पाठ ले सकते हैं। भारतवष के 4१४२ भाग के बराबर सिफ़ 
३७५३२६३ की आबादी के इस देश में सन्‌ १६१० ई० की मदमशुमारी के अनुसार ६६ 
फ़ी सदी लोग जर्मन-माषा-माषी थे, २१ १ फ़ी सदी फ्रेंच-माषा-माषी, ८ फ़ी सदी इटेलियन 
भाषा-भाषी और एक फ़ी सदी सिंधी ओर कच्छी की तरह एक प्रकार की स्थानिक भाषा 
रोमांश बोलनेवाले ये | स्विटज़रलेंड' के मध्यवर्ती ओर पश्चिमी पंद्रह केटनों) में अधिकतर 
जर्मन भाषा बोली जाती थी | छोर के पाँच पश्चिमी केटनों में फ्रेंच ओर दक्तिण के सिफ़ एक 
केटन में इटेलियन का ज्ञोर था। यही हाल धर्मो' का भी था। देश भर में ५६७ फ़ी सदी 
प्रोटेस्ट्रेंट संप्रदाय के लोग थे, ४२८ फ्री सदी रोमन कैथोलिक संप्रदाय के थे और *५ सदी 
यहूदी थे | इटैलियन क़रीब-क़रीब सभी रोमन कैथोलिक पंथ के थे। परंतु फ्रांसीसी और 
जर्मनों में जाति और धर्म के एक ही भाग नहीं थे | जिस प्रकार बंगाली, पंजाबी, सिंधी और 
तामिल भाषा-भाषी हिंदू, मुसलमान, सिक्ख और ईसाई समी होते हैं उसी प्रकार स्वियज़रलेंड 
की जर्मन और फ्रांसीसी जातियों में प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, ओर यहूदी सब थे । दस केंटनों में 
प्रोठेस्टेंटों की संख्या अधिक थी ओर बारह कटनों में कैथोलिकों की अधिक थी | परंतु यह 
सब लोग आपस में मिल कर स्विदज़रलेंड के नागरिक बन कर रहते हैं ओर जाति ओर धर्म 
का भेद उन की राजनीति में समस्याओं के पहाड़ नहीं खड़े करता | इसी प्रकार आर्थिक 
भेद भी हैं। सारा देश कृषि और पशु-पालन पर निमेर रहता है। मगर उत्तर ओर पश्चिम 
के कईग्रांतों में उद्योग-घंधों का बहुत ज्ञोर है। कृषि और उद्योग के अलग-अलग हित 
अक्सर स्विटज़रलेंड की राजनैतिक समस्याओं का कारण बन जाते हैं। मगर उद्योग के 
कारखाने अधिकतर छोटे-छोटें होने ओर ओसतन बीस एकड़ ज़मीन से अधिक के 
: स्विदज्ञरलेंड में मालिक न होने से लोगों में स्वतंत्रता ओर प्रजासत्ता की भक्ति अधिक है | 
लूज़न मील के दक्षिण ओर दक्षिण-पूर्व की ओर की निर्जन तराइयों में बसी हुई 
तीन व्यू टानिक जातियों ने तेरहवीं सदी के अंत के करीब हैप्सबर्ग के सरदारों की लूट से 
अपनी रक्षा करने के लिए आपस में एक कोल किया था। इस 'क्ौल” के शुरू के शब्ने 
इस प्रकार थे, “ईश्वर के नाम में ज़रूरी अमन चैन क्रायम करने के लिए क़ौल क़रार कर 
से इज्जत आबरू और प्रजा के सुख की वृद्धि होती है। अस्त, सब आदमियों को मालूम हो 
उरी की तराई के लोगों ने, स्वीज्ञ की तराई की प्रजासत्ता, ओर निडवाल्डन तराई की 
पहाड़ी जाति ने, बुरे समय को देख कर, अपनी ओर अपने सगों की अ्रच्छी तरह रक्ा कर 
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सकने के लिए, एक दूसरे की आपस में हाथ पैर से सहायता, सलाह और हर प्रकार से, 
जान ओर माल से, तराइयों के भीतर और बाहर, पूरी ताकृत और प्रयत्न से, अपने में 
से किसी पर अत्याचार करनेवाले या किसी का नुक्सान या अ्रपमान करनेवाले के मुक्काबले 
में मदद करने की श्रद्धा के साथ शपथ खाई है। ओर हर एक जाति ने हर प्रकार से, अपने 
खर्चे पर, जब दूसरे पर संकट पड़े तब उस की सदद के लिए दौड़ने और नुक्लसान करने- 
वालों के हमलों से उस की रक्षा करने ओर नुक्सान का बदला लेने का वादा किया है।” 
स्विटज़रलेंड राष्ट्र की प्रजासत्ता का यह 'क्ोल-करार! श्रीगणेश कह्य जा सकता है। बाद में धीरे- 
धीरे तीन जातियों की इस संघ में ओर भी आमीण जातियाँ ओर शहर शामिल होते गए | सन्‌ 
१३५३ ई० में तीन से बढ़ कर आठ केंटनों की यह संघ हो गई थी ओर सन्‌ १५१३ ई० में 
इस संघ में तेरह केंटन थे | पंद्रहवीं सदी में यह संघ मध्य-यूरोप में एक शक्ति हो गई थी | 
उस काल के प्रोटेस्टंट ओर रोमन कैथोलिकों के मगड़ों का संघ पर असर होने का बड़ा भय 
था क्‍योंकि आधे कठन प्रोटेस्टेंट संग्रदाय के ओर आधे रोमन कैथोलिक पंथ के थे। परंतु 
अपनी-अपनी रक्षा के हित के विचार ने संघ को क्ायम रक्खा ।सन्‌ १६४८ ६० में वेस्ट- 
फ़ेलिया की संधि में इस संघ को यूरोप का एक स्वतंत्र राष्ट्र स्वीकार कर लिया गया। 
संघ के भीतर की जातियों की राजनैतिक संस्थाएँ आपस म॑ एक दूसरे से बहुत भिन्न थीं। 
ग्रामीण केंटनों में खालिस प्रजासत्ता थी। प्रजा की सावजनिक सभाओं के द्वारा 
सरकार का काम चलाया जाता था। कुछ नगरों में थोड़े से अमीर-उमरावों के हाथ में 
सरकार थी ओर कुछ नगरों में अमीरों के साथ प्रजा का भी हाथ सरकार में रहता था | 
चूँ कि संघ सिफ़ आक्रमण ओर रक्षा के लिए. बनी थी, भीतरी मामलों में केंटनों के अपना- 
अपना कामकाज करने की पूरी आज्ञादी होती थी। संघ की सभा सिर्फ़ बाहरी बातों और उन 
बातों पर विचार करने के लिए. होती थी जिन बातों का सब केंटनों से संबंध होता था | 
केंटनों से सभा में आनेवाले प्रतिनिधि अपने-अपने केटनों की हिंदायतों के अनुसार कारवाई 
में भाग लेते थे | संघ की कोई केंद्रीय कार्यकारिणी नहीं थी | कुछ केंटनों के पास लड़ाई में 
जीती हुई जागीरें भी थीं। इन जागीरों के लोगों पर यह कँटन राज्य करते थे और उन की 
प्रजा को वे वही स्वतंत्रता देने को तैयार नहीं थे जिस को वे अपना अधिकार समभते थे | 
क्रांस की राजक्रांति से स्विदज्ञरलेंड में मी उथल-पुथल हुई। सन्‌ १७६८ ई० 
में फ्रांस की सेना ने स्विदज़रलैंड में घुस कर मारकाट की और स्विदज़रलेंड की इस पुरानी 
राज-व्यवस्था को भंग कर दिया | स्विटजरलेंड को सभ्य बनाने के लिए उत्सुक नेपोलियन ने 
संघ के दीले बंधनों के स्थान में फ्रांस केढंग की स्विदज॒रलेंड में एक कड़ी केंद्रीय नोकरशाही 
राज-व्यवस्था क्रायम कर दी । जिस का नाम उस ने 'ेल्वेटिक प्रजातंत्र' रक्खा | इस प्रजा- 
तंत्र की लिखित राज-व्यवस्था में दो-सभा की व्यवस्थापक-सभा की एक केंद्रीय सरकार, केंटनों 
की आबादी के अनुसार अप्रत्यक्ष ढंग पर चुने हुए प्रतिनिधियों की एक आंड कॉसिल” और 
हर केंटन से चार-चार सदस्यों की एक सिनेट, कोंसिल ओर सिनेट के द्वारा निर्वाचित डाइ- 
रेक्टरी नामक फ्रांस की तरह एक कार्यकारिणी और डाइरेक्टरी के पाँच सदस्यों के साथ मिल् कर 
काम करने के लिए चार नियुक्त विभाग-पतियों की योजना की गई थी । स्थानिक शासन के 
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लिए फ्रांस के डिपायमेंटों की तरह देश के तेईस केटनों में बादा गया था। हर केटन 
के लिए एक निर्वाचित धारा-सभा और केंद्रीय सरकार की ओर से शासन चलाने के 
लिए नियुक्त एक प्रीफ़ेक्ट की योजना की गई थी। संवदेशीय नागरिकता, सावजनिक 
मताधिकार, बोल और लेख की स्वतंत्रता, सर्वदेशीय फ़ीजदारी के क्रानून, सिक्कों ओर डाक 
इत्यादि के बहुत से ज़रूरी सुधार भी किए गए | मगर फ्रांसीसियों का शासन स्वतंत्रता प्रेमी 
स्विटज़रलेंड के लोगों के पसंद नहीं था । अस्तु इस राज-व्यवस्था के विरुद्ध चारों तरफ़ विद्रोह 
और बखेड़े होने लगे। लाचार हो कर नेपोलियन ने बर्न में बड़े लोगों की एक सभा बुलाई ओर 
उस की राय से सन्‌ १८०२ ई० में एक दूसरी राज-व्यवस्था स्थापित की। मगर प्रजा ने बीस 
हज़ार वोट से इस नई राज-व्यवस्था के भी नामंज़र किया। फिर भी नेपोलियन की शक्ति 
का नाश होने तक श्रर्थात्‌ सन्‌ १८१५ ई० तक यही राज-व्यवस्था कायम रही | नेपोलियन 
के बाद सन्‌ श्य१५ ई० में सारे केटनो ने आपस में मिल कर एक संघीय क़रार! किया 
जिस के अनुसार सन्‌ १७६८ की राज-व्यवस्था पुनः स्थापित की गई पुरानी संघीय सभा 
जिस में हर केटन का एक मत होता था फिर क्वायम हो गई। परंतु इस सभा का अब 
की बार किसी भी ज़िले में बखेड़ा होने पर सेना में भेजने का अधिकार भी दिया गया 
और तीन-चौथाई केंटनों की मर्जी से समा युद्ध ओर संधि मी कर सकती थी। ज्यूरिच, 
लूज़नं और बर्न की केंटनों की कार्य-कारिणियों को दो-दो वर्ष के लिए बारी-बारी से संघ 
की कार्य-कारिणी का काम सोंपा गया । 

सन्‌ १८३० ई० के बाद से यूरोप में उठनेवाली क्रांतिकारी लहर ने स्विटज़रलेंड 
में भी विन्न किया था। सन्‌ श्य४३ ई० में कैथोलिक-पंथी स्विटज़रलेंड के सात कटठनों ने 
अपने हितों की रक्षा करने ओर संघ की इस प्रकार पुनघंटना का विरोध करने के लिए, जिस 
से कैथोलिक प्रभाव ओर अधिकार कम हों, आपस में 'सांडरवंड” नाम की एक मैत्री स्थापित 
कर ली थी | सन्‌ १८४७ ई० में बन॑ में होने वाली संघीय सभा” ने इस मैत्नी को अस्वीकार 
किया । परंतु मैत्री बनाने वाले केंटनों ने सभा की बात नहीं मानी | अस्तु, उन्नीस दिन तक 
प्रोटेस्टेंट और कैथौलिक केंटनों का आपस में घनघोर संग्राम हुआ और इस मैत्री के भंग 
'.₹ के नष्ट कर दिया गया। फ्रांस के राजा लूई को गद्दी से उतार कर फेंकने के एक हफ़ा 
पहले स्विटज़रलेंड की संघीय सभा? ने एक नई राज-व्यवस्था स्वीकार की ओर सन श्८७४ 
ई० में स्विटज़रलेंड की संघीय सरकार को ओर भी मज़बूत बनाने के लिए इस राज-व्यवस्था 
को बदल कर एक नई राज-व्यवस्था रची गई, जे। आज तक स्विटज़रलेंड में क्रायम है | 

स्विटज़रलेंड की सरकार संघीय ? है। प्रभ्नुता * राष्ट्र के समुचित मतदारों की 
है | राष्ट्रीय सरकार ओर केंटनों की सरकार में राष्ट्र के मतदारों ने सत्ता बाँट दी है, अर्थात्‌ 
संघीय और केटन--दोनों सरकारों--का आधार प्रजा ही है। यह सच है कि जो सत्ता 
संघीय सरकार को कानूनों में नहीं दी गई है, उस का केंटनों की सरकारों में समावेश माना 
गया है। परंतु प्रभुता न संघीय सरकार की है ओर न॒केंटनों की सरकार की, बल्कि राष्ट्र 
के मतदारों की मानी गई है | स्वियज़रलेंड की राज-व्यवस्था में केंटनों की भूमि और प्रभुता 


कि ४७७७७ ७॥ 


१ फ़्रेडरल । *सोत्रेनिटी । 
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की रक्षा का--जहाँ तक संघीय सरकार की प्रभुता के अलावा उन को प्रभुता है--संघीय सरकार 
को ज़िम्मेदार माना गया है। केटनों को अपनी राज-व्यवस्थाओं की रक्षा के लिए सरकार 
से मदद माँगने का हक़ है, ओर अगर उन की राज-व्यवस्था में संघीय राज-व्यवस्था की 
शर्तों के खिलाफ़ कोई शर्तें न हों ओर उन में प्रजातंत्र-शासन के अनुसार लोगों को अधिकार 
प्रात्त हों और उन की राज-व्यवस्थाओं को प्रजा ने स्वीकार किया हो, और प्रजा के बहुमत को 
उन राज-व्यवस्थाओं के बदलने का अधिकार हो, तो संघीय सरकार को केंटनों को उन की राज- 
व्यवस्था की रक्षा के लिए मदद करना फ़र्ज्ञ माना गया है। अस्तु कंटनों की राज-व्यवस्थाए 
अमल में आने से पहले उन की सारी शर्तें ओर उन में संशोधन संघीय व्यवस्थापक-समा 
की दोनों सभाओं में भी स्वीकार होने की राष्ट्रीय राज-व्यवस्था में शत्त रक़्खी गई है। 
राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा केंटन की राज-व्यवस्था की किसी भी शर्ते को रद्द कर सकती 
है। केंटनों को आपस में किसी प्रकार की राजनैतिक संधियाँ करने का अधिकार पास नहीं 
है | मगर वे क़ानून, शासन और न्याय के आपस में रिवाज कायम कर सकते हैं, बशते 
कि संपीय अधिकारियों की राय में उन में कोई बात संघीय राज-व्यवस्था के विरुद्ध अथवा 
ओर किसी केटन के हित के प्रतिकूल न हो। केटनों के आपस के ऋगढ़े न्याय के लिए. संघीय 
सरकार के पास जाते हैं, ओर केटनों को एक-दूसरे पर चढ़ दोड़ने का अधिकार नहीं हैं । 
संघीय सरकार को अपनी इच्छा से किसी भी केटन में शांति स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप 
करने का अधिकार है, चाहे केटन के अधिकारी संघीय सरकार से इस प्रकार के हस्तक्षेप के 
लिए प्रार्थना करे अथवा न करे | 

संघीय सरकार को पाँच विषयों में ख़ास कर पूरी सत्ता दी गई है--पर-राष्ट्रनीति, 
सेना, अर्थ, सावंजनिक उपयोगी सेवाएँ" ओर दूसरी देश कौ आंतरिक सेवाएँ। सीमा, 
पुलिस के व्यवहार, ओर सार्वजनिक मिलकियत के प्रबंध के विषयों में, खास हालतों में, 
केंटनों को भी दसरे राष्ट्रों से संधियाँ करने की इजाज़त है। अन्यथा परराष्ट्र-विषयों पर पूरा 
अधिकार संघीय सरकार का ही रहता है। उसी को दूसरे राष्ट्रों का एलची भेजने ओर 
दसरे राष्ट्रों से एलची लेने, युद्ध छेड़ने, संधि करने ओर चंगी, व्यापार ओर दूसरे विषयों की 
संघियाँ करने का हक है। शांति के समय में स्विट्ज़रलेंड में न तो कोई सेना रहती है और 
न कोई सेनाधिपति | लड़ाई के समय में सब नागरिकों का सैनिक-सेवा करने का फ़ज्ञ माना 
गया है | राज-व्यवस्था में स्थायी सेना न रखने की शर्ते रक््खी गई है । परंतु दस वर्ष की 
उम्र से उन्नीस वर्ष की उम्र तक स्विटज़रलेंड के स्कूलों में सब नोजवानों को सैनिक शिक्षा 
दी जाती है| उस के बाद जो सेना के काम के योग्य होते हैं, उन सब को बीस वर्ष की उम्र 
से अड़तालीस वर्ष की उम्र तक, ज़रूरत पड़ने पर, जब चाहे तब सरकार सैनिक सेवा के 
लिए. बुला सकती है। परंतु शांति-काल में आम तौर पर किसी को पंसठ दिन से 
अधिक लगातार अपने घर से दूर नहीं रक्खा जाता है। सारा समय सैनिक-सेवा में 
बितानेवालों की देश भर में दो-तीन सौ से अधिक संख्या नहीं होती है। संसार के अन्य 
राष्ट्र मी अगर स्विदज़रलेंड की तरह ही अपनी सेनाओं का प्रबंध रखे तो दुनिया से 


१ पबलिक यूटिलिटी सर्विसेज्ञ | २इंटरनेल सविसेज्ञ । 
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मुमकिन है लड़ाई का नाम मिट जाय | 

आर्थिक अधिकारों में संघीय सरकार का मुद्रा गढ़ने और नोट निकालने का 
इजारा माना गया है। कुछ दिनों से समाजशाही की तरफ़ प्रवृत्ति बढ़ने से सरकार ने बहुत- 
: मे सार्वजनिक उपयोग के धंधों और जरूरियातों पर मी अधिकार कर लिया है। डाक, तार 
टेलीफ़ोन और रेले सब सरकारी है। बारूद ओर शराब के बनाने का इजारा भी सिफ़ 
सरकार को है। व्यापार-संबंधी सब प्रकार के क्रानून ओर नियम बनाने का अधिकार 
संघीय सरकार को दिया गया है। मगर करों के संबंध में एक जरूरी कैद रक्‍्खी गई है । 
स्विटज़्रलेंड की आर्थिक नीति इस सिद्धांत पर रची गई है कि संघीय सरकार का खच्च 
अग्रतकत्त करों की आमदनी से चलाया जायगा ओर कटनों की सरकारों का प्रत्यक्ष करों की 
आमदनी से | प्रारंभ में संघीय सरकार को सिर्फ़ देश के भीतर आनेवाले ओर देश से बाहर 
जानेवाले माल पर चंगी कर लगाने का अधिकार दिया गया था और उस में भी यह शर्त 
रखी गई थी कि देश के कृषि और उद्योग-व्यवसाय के लिए ओर प्रजा की ज़िंदगी के लिए 
ग्रावश्यक बाहर से आनेवाली चीज़ों और देश से बाहर जानेवाले माल पर कम से कम 
कर सरकार को लगाना चाहिए। इन चुंगी-करों की आमदनी, सावजनिक मिलकियत की 
आमदनी, डाक, तार ओर बारूद के इजारे का मुनाफ़ा ओर सैनिक सेवा से बरी होने के, 
कंटनों द्वारा लगाए हुए, कर की आधी आमदनी संघीय सरकार के खर्च के लिए रक्‍्खी 
गई थी। अगर इस से सरकार का खर्च न चल सके तो सरकार को कठनों की संपत्ति ओर 
उन की कर भरने की योग्यता के अनुसार उन से चौथ लेने का अधिकार भी था। चंगी 
कर से काफ़ी आय हो जाने से सरकार को आज तक कभी केंटनों से चोथ लेने की ज़रूरत 
नहीं पड़ी है। पिछली लड़ाई के ज़माने म॑ं अधिक खच की ज़रूरत पड़ने पर राज-व्यवस्था 
में संशोधन कर के संघीय सरकार को, सिर्फ़ एक बार आमदनी ओर मिलकियत पर कर 
लगाने और जब तक चाहे तब तक व्यापारी काग़जों पर स्टांप लगा कर कर वसूल करने, 
मगर स्टांप के कर का पाँचवाँ साग केटनों को लोठा देने--का अधिकार दिया गया 
था। चुंगी, डाक, तार, टेलीफ़ोन, बारूद के इजारे का शासन संघीय सरकार अपने 
अधिकारियों ओर अपने विभागों के द्वारा करती है। मगर रेल, जलशक्ति, तोल़ और माप, 
शिक्षा, सेना से मुक्ति), और संघीय बेंक का शासन जर्मन साम्राज्य की तरह स्विदज़रलेंड' की 
संघीय सरकार केटनों के अधिकारियों के मेल से करती है। एक तो इस ढंग से ख़च्च में 
कमी -होती है, ओर दूसरे संघीय सरकार को अपने क़ानून बनाने के बहुत-सें अधिकार 
सॉप देसेवाले केटनों को कानूनों को अमल में लाने का अधिकार मिल जाने से उन 
को संतोष रहता है 

स्विटज़रलेंड' की राज-व्यवस्था के अनुसार कंटन का हर एक नागरिक 
स्विव्ज़सलेंड का नागरिक होता है। मिन्न-मिन्न कटनों में नागरिक बनने के लिए मिन्न- 
भिन्न शर्तें हैं। केंटन की सरकारों को किसी नागरिक को देश-निकाला करने या उस के 
अधिकार छीन लेने का हक़ नहीं है। एक कंटन दूसरे केंटन के नागरिक के साथ क़ानून 
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और न्याय के विषय में वेसा ही व्यवहार करता है, जैसा कि अपने नागरिक के साथ करता 
है। राज-व्यवस्था में सब नागरिकों को क़ानून की नज़र में एक, स्वियज़रलेंड की जागीर 

कहीं भी वसने का हक़, ' सरकार से प्राथना करने का हक्क, गैरक़ानूनी ओर सरकार के 
लिए, खतरनाक संस्थाओं के सिवाय संस्थाएँ संगठित करने का हक़, लेख-स्वतंत्रता, ख़तों 
ओर तारों को गुप्त मेजने का हक़ और कऊज्ञें के लिए गिरफ़ार न किए. जा सकने का हक्क 
माना गया है। धार्मिक मामलों में सब को पूरी स्वतंत्रता है। किसी को उस के धार्मिक 
विश्वास के कारण किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता है और न उस को किसी 
खास संस्था का सदस्य होने, धार्मिक शिक्षा लेने, और धामिक काम करने के लिए मजबूर 
किया जा सकता है। किसी नागरिक से सरकार कोई ऐसे कर नहीं वसूल कर सकती है जो : 
किसी ऐसे घर के काम में आते हों जिस को वह नागरिक न मानता हो | 


२-स्थानिक सरकार 


(१ ) शासन क्षेत्र द 
स्विटज़रलेंड की सरकार का दढाँचा ख्थानिक राजनैतिक संस्ाओरों, सिद्धांतों और 
रिवाजों पर बना है। अस्तु संघीय संस्थाओं के अच्छी तरह समझने के लिए उन के 
अध्ययन से पहले स्थानिक संस्थाओं का अध्ययन करना उचित होगा। हिंदुस्तान के 
गाँवों की तरह स्विदज़रलेंड' में सावंजनिक जीवन की इकाई “कम्यून'* कही जा सकती है | 
जिस प्रकार किसी ज़माने में हिंदुस्तान में आम की पंचायतों के द्वारा आम-निवासी- अपना 
सावजनिक जीवन नियंत्रित करते थे, उसी प्रकार स्वियज़रलेंड' म॑ बहुत प्राचीन काल से 
कम्यून में रहनेवाले सब नागरिक एक दूसरे के बराबर समझे जाते हैं, और सब सावजनिक 
जीवन में भाग लेते हैं। भारतवर्ष का ग्राम-जीवन तो आज-कल दुर्भाग्य से हमारी 
राजनीति में उतने महत्त्व का नहीं रहा है | मगर स्विटज़रलंड में कम्यून राजनैतिक जीवन 
की इकाई और स्थानिक राजनीति का केंद्र अमी तक है | स्विदज़रलेंड में छोटी-बड़ी करीब 
३१६४ कम्यून हैं। स्विटज़रलेंड का नागरिक बनने के लिए किसी एक कम्यून का सदस्य 
बनना ज़रूरी होता है। किसी भी कम्यून के सदस्य को केंटन की सरकार की इजाज़त से 
केंटन और संघ दोनों की नागरिकता के अधिकार एक साथ मिल जाते हैं। शिक्षा, पुलिस 
ग़रीबों को सहायता ओर पानी का प्रबंध इत्यादि स्थानिक काम-काज का बहुत-सा भाग कम्यून 
करती हैं। मगर कभी-कभी यह काम कम्यून केटन के अधिकारियों की सहायता से भी चलाती 
हैं| आम-तौर पर कम्यूनों के पास मिलकियत भी होती है ओर गाँव की कम्यूने साव॑जनिक 
जंगलों और चरागाहों की देख-माल करती हैं। जर्मन-भाषा-भाषी गाँवों ओर छोटे-छोटे नगरों 
की कम्यूनों में नागरिकों की एक सावजनिक समा के द्वारा सारा प्रबंध चलता है। फ्रांसीसी- 
भाषा-माषी बड़ी कम्यनों में सार्वजनिक सभा एक पंचायत चुनने और छोटे अधिकारियों के 
नियुक्त करने का काम करती है। शासन चलाने का काम पंचायत के लिए छोड़ दिया 
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जाता है| पंचायत के प्रधान को खास अधिकार और एक हृद तक शासन का काम चलाने 
की स्वतंत्रता होती है | 

अठारहवीं सदी के आखिर तक कई कम्यून एक प्रकार की छोटी-छोटी खुदमुख्तार 
रियासतों की तरह थीं | बाद में वे मिल कर नया केटन बन गई थीं। शहरों में कम्यून चुंगी 
का रूप धारण कर लेती है। चंगियों की सभाएँ आम तोर पर तीन साल के लिए चुनी 
जाती हैं ओर शहरों का सारा काम-काज वही चलातीं हैं। स्विदज़्रलंड में चुंगियों के 
अधिकारियों के वेतन कम होते हैं, काम-काज की देखभाल अच्छी और किफ़ायत से की जाती 
है, और प्रजा से कर भी यह चुंगियाँ अधिक नहीं लेती हैं। इन चुंगियों के ख़िलाफ़ नए- 
: नए कार्यक्रम बहुत-सें बनाने और कभी-कभी नोकरियाँ देने में रियायते करने की शिकायतें 
तो सुनी जाती हैं; मगर बड़े से बड़े शहरों की चुंगियों तक के अधिकारियों या सदस्यों के 
ख़िलाफ़ स्विट्जरलैंड में कभी बेईमानी की शिकायत सनने में नहीं आती है। चुंगियों में 
आर उन से भी अधिक गाँव की कम्यूनों में खुचे बहुत हाथ दबा कर किया जाता है | 
पाठशालाओं के शिक्षकों का चुनाव भी प्रजा ही करती है | मगर वे थोड़े ही समय के 
लिए चुने जाते हैं | शहरों की चंगियों के चुनाव में दलबंदी जरूर होती है। मगर अकसर 
सभी दलों के सदस्य चुन लिए जाते हैं जिस से झगड़े ठल जाते हैं। गाँव की कम्यूनों के 
चुनाव में राजनेतिक दलबंदी नहीं होती है। स्विट्जरलेंड में स्थानिक स्वराज्य की बड़ी 
महत्ता मानी गई है क्‍योंकि वहाँ की सरकार की नींव इस स्थानिक स्वराज्य पर होने के 
साथ-साथ स्थानिक स्वराज्य में प्रजा को जो राजनैतिक काम-काज की शिक्षा मिलती है उस 
से प्रजातंत्र-संस्थाओं के सफलता से चलाने में बड़ी सहायता मिलती है। स्विटजरलेंड 
के लोग स्थानिक स्वराज्य पर बहुत ज़ोर देते हैं क्‍योंकि उन का विश्वास है कि स्थानिक 
स्वराज्य के जरिए से ही प्रजा को सावजनिक काम की शिक्षा मिलती है, लोगों में 
नागरिकता के कतंव्थों का प्रचार होता है, ओर स्थानिक प्रजा को प्रस्तावना) की सत्ता 
रहने से केंद्रीय सरकार में ही सत्ता केंद्रीमूत नहीं हो जाती है, जिस से सरकारी 
संस्थाओं को समाज के हित के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है | 
कम्यून के ऊपर स्थानिक शासन में 'कटन* का दर्जा माना गया है। स्विट्जरलैंड 

के पच्चीस केटनों में मुखतलिफ भाषा, रिवाज, आबादी ओर लंबाई-चोड़ाई के कारण कई 
तर का शासन चलता है। कटनों को शासन की सहूलियत के लिए 'बेज्ञिक” नाम के 
ज़िलों में बाँठ गया है। सब केटनों की अलग-अलग राज-व्यवस्थाएं हैं। स्विटज़रलेंड की 
, सरकार संघीय होने से संघीय सरकार की शेष सत्ता संघ के सदस्यों अर्थात्‌ केंटनों में मानी 
गई है, ओर संघीय सरकार की राज-व्यवस्था में केंटनों की विभिन्न व्यवस्थाओं को सुरक्षित 
.. रखने की शर्ते रक्खी गई है। फिर भी केंटनों की राज-व्यवथाएं धीरे-धीरे एक-सी होती 
जाती हैं। संघीय सरकार की देख-रेख में सारे केंटनों में एक आम शिक्षा-प्रणाली क्रायम 
हो गई है। इस शिक्षा-प्रणाली का संचालन, धार्मिक संस्थाओं और सरकार का रिश्ता ठीक 
रखने, व्यापार और तिजारत की शर्ते तय करने, बच्चों की मज़दूरी और मज़दूरों को मुआवजे 
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वगैरह से संबंध रखनेवाले संघीय सरकार के क़ानूनों को बढ़ाने ओर विस्तृत करने, सड़के , 
रैले और बेंकों को बनाने ओर सहायता देने, अस्पताल, पागलखाने, स्वास्थऱ॒ह और 
जेलखाने बनाने ओर चलाने, शराब की तिजारत का इंतज़ाम करने, ग़रीबों की मदद और 
स्वास्थ्य के क़ानून बनाने, क़ानून बना कर ओर ख़ास खेंती के उपयोगी कामों को माली 
सहायता दे कर खेती की उन्नति करने, बहुत-से कर लगाने, पुलिस रखने और अपनी 
अदालतों ओर जजों के द्वारा न्‍्याय-शासन करने, विदेशियों को नागरिकता के अधिकार 
देने, आपस के केंटनों से क्रानून, शासन और न्याय-संबंधी करार करने, ओर पड़ोसी 
रियासतों से सीमा ओर पुलिस-संबंधी व्यवह्वार के लिए सममौते करने इत्यादि का काम केंटन 
की सरकारे करती हैं। कंटन के कानूनों के सिवाय संघीय सरकार के क्ानूनों के एक बड़े 
भाग का संचालन भी केंटन ही करते हैं। पहले सामाजिक और आशिक क्ानूनों को भी 
अधिकतर केंटनों की सरकारे ही बनातीं थीं। अब संघीय सरकार ने इस संबंध में देश भर 
में एक-सा अमल करने के लिए अपने हाथ में सत्ता ले ली है | 


( २ ) कानून-रचना 

केटनों में सारे मताधिकार प्राप्त नागरिकों की सावंजनिक सभाएँ कानून बनाने, कर 
लगाने और खर्च करने ओर श्रधिकारियों को चुनने का काम करती हैं | ग्यारह कैंटनों में कुछ 
खास क्षिस्म के क्वानूनों को, केंटनों की धारा-सभा में मंज़ुर हो जाने के बाद और उन पर 
ग्रमल होने से पहले, मताधिकारी प्रजा के मतों के हवाले' के लिए भेजा जाता है। सिर्फ़ 
फ्रीवर्ग नाम के एक केटन में यूरोप के दूसरे देशों की तरह प्रतिनिधि-समा क्लानून बनाती है । 

मताधिकारी नागरिकों की सार्वजनिक-सभा के द्वारा क्रानून बनाने और शासन 
चलाने की पद्धति स्विटज़रलेंड' की एक अनोखी चीज है | इस पद्धति के कारण इस देश में 
खालिस ओर प्रत्यक्ष प्रजासत्ता क्रायम हो गई है । स्विट्जरलैंड के मन को लुभानेवाले प्राकृतिक 
इश्यों में 'खालिस' और प्रत्यक्ष प्रजासत्ता? का यह दृश्य सोने में सुद्दागे की तरह है । स्विदज॒र- 
लेंड में नागरिकों की क़ानून बनानेवाली सावंजनिक सभा को “लांदसगेमींद' कहते हैं। इस 
की ऐतिहासिक उत्तत्ति का बिल्कुल ठीक इतिहास नहीं बताया जा सकता । तेरहवीं सदी के 
मध्य भाग में उरी नाम के केटन में पहले-पहल एक ऐसी सभा का जिक्र मिलता है। सन्‌ 
१२६४ ई० में श्वइज नाम के केठन में एक ऐसी सभा के जरूरी कानूनों को बनाने का हाल 
मिलता है। नेपोलियन की स्विदजरलेंड में दस्तंदाजी के समय को छोड़ कर उरी और अ्रंटर- 
वाल्डन में सन्‌ १३०६, ग्लैरस में सन्‌ १३८७ और ऐपेंजेल में सन्‌ १४०३ ई० से बराबर 
ऐसी सभाएँ कायम थीं | सत्रहवीं सदी के प्रारंभ में देश भर में इस प्रकार की ग्यारह सभाए 
काम करती थीं, और उन्नीसवीं सदी के शुरू में ऐसी आठ समाएँ रह गई थीं। सन्‌ १८४८ 
६० में दो और कैटनों में यह पद्धति बंद हो गई, ओर तब से छुः केटनों में यह सभाएँ रह 
गई हैं। जिन केंटनों में यह पद्धति उठ गई उन का क्षेत्रहलल और आबादी इतनी बड़ी थी 
कि लोगों को एक स्थान पर एकत्र हो कर सभा का काम सहूलियत से चलाना मुश्किल 
होता था। जिन केटनों में यह अथा अभी तक कायम है, उन का क्षेत्रफल १ 
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है कि सभा में आने के लिए. किसी को दस-पंद्रह मील से अधिक नहीं चलना पड़ता है, और 
उन की आबादी भी कमर है। मगर सावंजनिक सभा के द्वारा शासन चलाने की इस पद्धति 
का कारण सिर्फ़ एक क्षेत्रफल और आबादी ही नहीं कहा जा सकता क्योंकि जिन केटनों में 
यह प्रथा जारी है, उन से बहुत छोटी-छोटी यूरोपीय रियासतों में कोई ऐसी सभाएं नहीं हें 
और प्रतिनिधि-शासन की पद्धति चलती है। क्‍ क्‍ 


प्ञांदसगेमींद' की सभा में सारे मताधिकारी म्दे| का आना क्ानूनन फ़र्ज़ माना 
जाता है।. कहीं-कहीं तो बिना किसी खास वजह के सभा में न आनेवालों को जुर्माना भी 
देना पड़ता है। मगर फिर भी आमतौर पर वही लोग आते हैं, जिन की आने की तबियत 
होती है। मुख्तलिफ़ कैंटनों में मुख्तलिफ़, ३६ फ़ी सदी से ७५ फ़ी सदी तक हाज्री का 
आसत रहता है | 


साल में एक बार--ज़रूरत पड़ने पर अधिक बार भी--आम तोर पर अप्रेल या 
मई मास के किसी इतवार के दिन किसी खुले मैदान या चरागाह में, जहाँ छाया ओर पानी 
का सुभीता होता है, केंटन के नागरिकां की सावंजनिक सभा जुड़ती है' | यह सभा दूसरी साब॑- 
जनिक समाओं से इस बात में मिन्न होती है कि दूसरी समाएँ सिफ़ किसी विषय पर अपना 
मत प्रगट करती हैं और यह सभा जो मत प्रगट करती है उस पर अमल' भी कराती है। 
इस सभा में जो कुछ बहुसंख्या पास करती हे वह किसी क़ानून के पास करने के लिए 
सिफ़ारिश या माँग नहीं होती है, बल्कि वही क़ानून हो जाता है। सभा-स्थल के बीच में 
एक स्थायी मंच बनाया जाता है। जिम पर केंटन का मुख्य अधिकारी, जिस के लेंदमान 
कहते हैं, चढ़ कर बैठता है। वही सभा का प्रधान होता है ओर उस के सामने केंटन के 
मर्द, स्त्री और बच्चे काले कपड़े पहिन कर इक होते हैं। मताधिकार प्राप्त मद सभा के 
अंदर बैठते ओर सत्री-बच्चे उन के चारों ओर रहते हैं। किसी-किसी जगह बच्चों के! बचपन ही 
से राजनीति का ज्ञान देने के लिए उन के बैठने के लिए सब से आगे स्थान रक्‍्खा जाता 
है। किसी ज़माने में मतदारों का तलवारे बाँध कर आने का रिवाज भी था। मगर अब 
सिर्फ़ सभा का प्रधान तलवार बाँध कर आता है। सभा में आनेवाले एक दूसरे के अच्छी 
तरह पहचानते हैं। अस्तु, किसी ऐसे मनुष्य के, जिस के मताधिकार न हो, सत देना 
मुश्किल होता है। सभा के प्रारंभ में ईश्वर-प्रार्थना के बाद प्रधान का व्याख्यान होता है 
ओर उस के बाद दूसरी कार्रवाई होती है। मुख्तलिफ़ केंटनों में इन सार्वजनिक सभाओं 
के मुख्तलिफ़ अधिकार हैं। मगर आम तोर पर केटन की राजव्यवस्था में संशोधन या 
बिल्कुल परिवर्तन करने, सब प्रकार के क्वानून बनाने, प्रत्यक्ष कर लगाने, साव॑जनिक 
क़्र्ज़ा लेने, सावंजनिक जागीर देने, साव॑जनिक रियायते' देने, विदेशियों के नागरिक 
बनाने, केटन के अधिकारियों के चुनने, नए. पद बनाने और पदाधिकारियों का वेतन तय 
करने के अधिकार इन समाश्रों को होते हैं | सूक्रम में यह सभा स्वियज़रलेंड में आम क़ानून 
की जन्मदायिनी ओर शासन का प्रबंध ओर देख-रेख करनेवाली होती है। सभा का काम- 
काज बड़ी गंभीरता से किया जाता है, यद्यपि बीच-बीच में चुटकुलें और हँसी-मज़ाक होते 
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रहते हैं | मगर जोशीली से जोशीली चर्चा चलने पर भी कभी इन समाश्रों में शोर गुल 
नहीं मचता है| 


सभा पाँच या अधिक सदस्यों की एक कार्यकारिणी और उस का प्रधान लेंदमान 
चुनती है। एक सलाहकार समिति भी चुनी जाती है जिस में कार्यकारिणी के सदस्यों के 
अलावा कम्यूनों अथवा अन्य स्थानिक ज़िलों की प्रजा के प्रतिनिधि लिए जाते हैं। 
इस सलाहकार समिति के लिंद्रातः या केतस्त्रात' के नाम से पुकारते हैं। इस समिति का 
मुख्य काम उन प्रस्तावों पर विचार करना होता है। जो या तो लेंद्रात के स्वयं होते हैं 
या लेंद्रात के पास नागरिकों के द्वारा सभा के सामने पेश होने के लिए भेजे जाते हैं | पाँच 
केटनों में किसी भी एक मताधिकारी के किसी क़ानून का प्रस्ताव भेजने का हक होता है । 
एक केटन--बाहरी ऐपेंजेल--में कानूनी प्रस्ताव भेजने के लिए ६५ मतदारों के दस्तख़तों 
की ज़रूरत होती है। ग्लेरस और भीतरी ऐपेंजेल में कंटन की राज-व्यवस्था के संशोधन 
का प्रस्ताव तक एक मतदार ही भेज सकता है। दूसरे केंटनों में राज-ब्यवस्था के संशोधन 
का प्रस्ताव भेजने के लिए पचास से पाँच सो तक हस्ताक्षरों की जरूरत होती है । 
सारे प्रस्ताव लिख कर लेंद्रात के पास आना और सावंजनिक सभा होने से पहले 
लेंद्रात का उन पर विचार कर लेना जरूरी होता है क्योंकि सभा के सामने उन प्रस्तावों 
के स्वीकार, संशोधन या अखीकार करने के लिए लेंद्रात के! सिफ़ारिश करनी होती है | 
उरी और ग्लेर्स में सावंजनिक समा में भी प्रस्ताव और संशोधन पेश किए जा, सकते हैं | 
सभा में बहुसंख्या के मत से सब प्रस्ताव पास होते हैं, और जब तक पर्चों * की माँग नहीं 
होती है तब तक हाथ उठा कर ही मत प्रगठ किए जाते हैं। सारे केटनों की सावंजनिक 
सभाओं में हर विषय पर बहस की पूरी आज़ादी होती है। मगर एक सब से बड़े कैटन-- 
बाहरी ऐपेंजेल--की साव॑जनिक-सभा में चुनाव के तिवाय और किसी विषय पर चर्चा नहीं 
होती है | सावंजनिक सभाओं के केंटन के शासन में लगभग सभी कुछ सियाह-सफ़ेद करने 
का हक़ होता है। देखने में यह खालिस प्रजा-सत्ता का शासन बड़ा सुंदर लगता है | 
बहुत से लोग इस शासन-पद्धति को आदश-पद्धति मानते हैं। मगर इस शासन-पद्धति 
पर वहाँ ही अच्छी तरह अमल हो सकता है, जहाँ का क्षेत्रफल छोटा हो, आबादी कम 
हो, हितों का अधिक संघर्ष न हो, सरकार का काम-काज सादा हो, और लोगों में काफ़ी 
राजनैतिक जाणति हो | इस पद्धति के खिलाफ़ एक आज्तिप यह हो सकता है कि एक ही 
संस्था के सरकार की सारी सत्ता सौंप देने से बहुसंख्या के अत्याचार का डर रहता है 
परंतु स्वियज़रलेंड के जिन केटनों में यह पद्धति अभी तक क़ायम है, वहाँ बड़ी सफलता से 
काम-काज चलता है और उस के मिटाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता । फिर भी दो सौ 
वर्ष पहलें जितना स्विदज़ रलेंड में इस पद्धति का प्रचार था उस से अब करीब आधा रह 
गया है। राजनीति-शाख्रियों की राय में स्विटज़रलेंड के अनुभव से सिफ़ यही बात सिद्ध 
होती है कि खालिस प्रजासत्ता की शासन-पद्धति सफलतापूबंक स्थानिक-शासन में चल 
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सकती है। स्विटज़रलेंड में भी अब दिन-दिन शासन-पद्धति का भुकाव प्रतिनिधि-शासन 
या मिश्रित 'प्रजा-प्रतिनिधिशासन'! की ओर ही अधिक होता जाता है । 
जिन कैंटनों में मतदारों की साव॑जनिक सभाएँ क्रानून नहीं बनाती हैं उन में चुने 
हुए प्रतिनिधियों की धारा-सभाएँ होती हैं। इन धारा-सभाओं को बड़ी सभा के नाम से 
पुकारते हैं और इन के सदस्यों का चुनाव २० वर्ष की उमर के ऊपर के मद नागरिकों के 
मतों से सीधा होता है। मुख्तलिफ़ केटनों में ३४० से लेकर ३००० की आबादी तक के 
लिए एक-एक प्रतिनिधि चुना जाता है। अतएव केटनों की धारा-सभाएं काफ़ी बड़ी 
होती हैं। कुछ ही धारा-सभाएँ ऐसी हैं जिन के सदस्यों की संख्या सौ से कम हो; कई की 
संख्या तो दो सौ से अधिक तक है--ज़्यूरिख़ की धारा-सभा में २२३ सदस्य हैं। इन धारा- 
सभाओं की जिंदगी एक साल से लेकर छः साल तक होती है। अधिकतर कटनों में 
धारा-सभाओं की ज़िंदगी तीन-चार साल की होती है ओर यह धारा-सभाएँ आम तौर पर साल 
भर-में दो बार बैठती हैं। कहीं-कहीं घारा-सभाओं की अधिक बैठके' भी होती हैं । साव॑जनिक 
प्रस्तावना' ओर हवाले की शर्तों के अंदर काम करने के सित्रा यह समाए दुनिया की 
दूसरी धारा-सभाओ्रों की तरह ही काम करती हैं। उन की बहसें और फ़ैसले बड़े गंभीर होते 
हैं, ओर कई तो आन-बान में स्विटजरलेंड की राष्ट्रीय धारा-सभा का सुकाबला करती 
हैं। उन की बहस ओर मबाहिसे विस्तार से स्विटज़रलेड के अखबारों में छपते हैं, जिस से 
पता चलता है कि प्रजा उन के काम में काफ़ी दिलचस्पी लेती है। केटनों की धारा- 
सभाओं की जल्दबाज़ी रोकने के लिए किसी केंटन में दो सभा की धारा-सभा की ज्ञरूरत नहीं 
होती, क्योंकि ज़रूरत के अनुसार उन के फ़ैसलों पर प्रजा खुद विचार करती है। बहुत से 
कैंटनों में चुनाव अनुपात-निर्वाचन की पद्धति से होता है। मगर फ्रांस और 
बेलजियम में जिस अनुपात-निर्वाचन की पद्धति का प्रचार है, उस में ओर स्विटज़रलेंड की 
पद्धति में इतना फ़क है कि स्विटज़रलेंड में मतदार अपने सारे मत एक ही उम्मीदवार को 
दे सकता है। जहाँ लांदसगेमींद नाम की सावंजनिक सभाएँ नहीं हैं, वहाँ भी 'हवाले' और 
प्रस्तावना' की संस्थाओं के जरिए से स्विटज्ञरलेंड' की प्रजा का कानून बनाने में हाथ रहता 
है। इस विषय में स्विटज़रलेंड दुनिया के दूसरे देशों से मिन्न है। अस्तु इन संस्थाओं को 
भी अच्छी तरह समझने की जरूरत है | प्रजासत्ता का अध्ययन करनेवालों को, स्विट्ज्रलेंड 
में प्रजा के क़ानून बनाने का काम करते देख कर, जन-बुद्धि, जन-हृदय ओर जन-शरात्मा 
के पहिचानने का अच्छा मौका मिलता है। सब से पहले स्विदज़रलेंड के इतिहास में 
सालइवीं सदी में आबंडन ओर वालिस की तराइयों में साव॑जनिक मत के संबंध में 'हवाले' 
शब्द के प्रयाग का ज़िक्र मिलता है। इन तराइयों में गाँवों ओर समुदायों की छोटी-छोटी 
संघे क्रायम थीं, जिन में साव॑जनिक हित के काम गाँवों के प्रतिनिधि सभाओं में मिल कर 
बलाते थे | परंतु इन सभाओं के! किसी ज़रूरी विषय पर आखिरी निश्चय करने का अधि- 
कार नहीं होता था। अस्तु सारे ज़रूरी प्रश्नों को प्रतिनिधि अपने चुननेवाली प्रजा के 
सामने विचार के लिए. पेश करते थे, ओर मतदारों की बहुसंख्या जिस बात के स्वीकार 
करती थी वही प्रतिनिधियों की दूसरी सभा में मंज़्‌र की जा सकती थी | सन्‌ १७६८ ई० 
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क्ांसीसी आक्रमण तक यह प्रथा चालू थी | बाद में भी सन्‌ १८१५ ६० में फिर आबंडन में 
इस ग्रथा का पुनर्जीवन हुआ । 

आजकल स्विटज़रलेंड में “हवाले? की संस्था जिस रूप में क्रायम् है उस का जन्म 
उन्नीसवीं सदी में ही हुआ | सन्‌ १८३० ईं० में सेंट गालेन की राज-व्यवस्था की पुनर्घंटना 
के समय 'खालिस प्रजासत्ता' और प्रतिनिधि सरक्राए' के पक्तपातियों में एक समझौते के तौर 
पर यह फैसला किया गया था कि मतदारों की एक काफ़ी संख्या की तरफ़ से माँग आने 
पर सारे कानूनों पर प्रजा का मत लिया जा सकता है। परंतु फिर धीरे-धीरे इस प्रथा का 
प्रचार बढ़ा और सन्‌ श्ए४८ ई० में स्विदज़रलेंड की संघ क्रायम होने पर पाँच जर्मन- 
भाषा-भाषी केंटनों में 'इख्तियारी हवाले? का रिवाज हो गया। आजकल सात केंटनों में 
“इख्तियारी हवाला” चलता है अर्थात उन कठनों में मतदारों की एक विशेष संख्या के 
किसी क़ानून पर सरकार के मतदारों के मत लेने के लिए, मजबूर करने का इख्तयार होता 
है। ग्यारह केंटनों में 'लाचारी हवाला” चलता है श्रर्थात्‌ सभी कानूनों पर प्रजा का मत 
लेने के लिए सरकार लाचार मानी गई है | 

प्रजा की तरफ़ से हवाले की माँग घारा-सभा से कानून पास होने के आमतौर 
पर तीस दिन के अंदर पेश होनी चाहिए। माँग की अज्ञी केटन की कार्यकारिणी सभा के 
पास भेजी जाती है और अर्ज़ी पहुँचने के तीस दिन के मीतर कार्यकारिणी के उस प्रश्न 
पर प्रजा के मत पड़ने के लिए तारीख निश्चित कर देनी होती है। अर्जी पर ५०० से ले कर 
६००० मतदारों के अर्थात्‌ मुख्तलिफ़ केटनों में सारे मतदारों के बारहवे' भाग से पाँचवे 
भाग तक के हस्ताक्षर होने की कैद रक्खी गई है। धारा-सभा से मंजूर क्ादूनों के अस्त्रीकार 
करने के लिए भी भिन्न-मिन्न केटनों में मतों की मिन्न-मिन्न संख्या की ज़रूरत होती है | कहीं 
मत देनेवालों की बहु-संख्या काफ़ी होती है; कहीं सारे मताधिकारी नागरिकों की बहु-संख्या 
की जरूरत होती है। प्रजा का मत क़ानून के ख़िलाफ़ होने पर कार्यकारिणी उस के 
घारा-सभा के पास वापस भेज देती है और घारा-सभा मतों को जाँच कर अपने क्रानून 
के रद्द ठहरा देती है । 

“प्रस्तावना” के लिए इस का उल्ठा अमल करना पड़ता है। सावजनिक प्रस्तावना 
की पद्धति में धारा-सभाओं से पास हो कर ऊपर से ही क़ानून प्रजा के ऊपर नहीं लगाए 
जाते हैं। नीचे से प्रजा के भी क़ानूनों के मसविदों की प्रस्तावना करने का श्रधिकार होता 
है । जिन नागरिकां को केाई नया क्वानून बनाने में दिलचस्पी होती है, वह उस क़ानून का 
मसविदा तैयार कर के या एक श्रर्ज़ी में वे सारी बाते लिख कर जो वह उस क़ानून में 
चाहते हैं, और उस कानून के मंज़र करने की ज़रूरत के कारण लिख कर, प्रजा के पास 
हस्ताक्षरों के लिए. ले जाते हैं। दूसरे नागरिक उस मसविदे की ताईद अर्जी पर अपने 
दस्तखत कर के या ज़बानी भी कर सकते है। ज़बानी ताईद कम्यूनों की समाओं में एकत्र 
हो कर या अर्ज्ञी लेनेवाले सरकारी अधिकारी के पास जा कर ज़बानी एलान कर के की 
जा सकती है। अगर कई कम्यूनों की समाओ्रों में मिला कर मसविदे की ताईद के लिए जरूरी 
संख्या मतों की पड़ जाती है तो वह संख्या अरज्ञी पर उतने दस्तख़तों के बराबर ही सममी 
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जाती है । दस्तखतों का तरीक़ा अख्तियार किया जाने पर सारे ताईद करनेवालों के, 
एक सरकारी अफसर के पास जा कर अपना दस्तखत करने का हक़ दूसरे चुनावों में मता- 
घिकार के हक़ की तरह साबित करना होता है। इस के लिए उन से किसी प्रकार की 
फ़ीस नहीं ली जाती है | इख्तियारी हवाले के लिए जितने मतों की जरूरत होती है उतने 
ही मतों की जरूरत 'सा्व॑जनिक प्रस्तावना” के लिए; भी होती है। आवश्यक दस्तखत हो जाने 
पर अर्ज़ी केंटन की धारा-सभा के पास जाती है और एक निश्चित समय के अंदर धारा- 
सभा उस पर विचार कर के प्रार्थना के अनुसार पूरा मसविदा तैयार करती है। धारासभा 
उसी विषय पर अपने विचारों के अनुसार, दूसरा मसबिंदा तैयार कर के भी साथ-साथ प्रजा 
के मतों के लिए पेश कर सकती है। मसविदे की आवश्यकता और अनावश्यकता के 
विषय में भी प्रजा के सामने धारासभा अपना मत रख देती है, जिस से मतदारों के! राय 
देने में आसानी हो जाती है। इस के बाद मसविदे पर प्रजा के मत लिए जाते हैं। बहु 
संख्या के मतों से मसविदा मंज़र हो जाने ओर कार्यकारिणी के एलान कर देने पर क़ानून 
बन जाता है| कैंटनों की राज-व्यवस्था में संशोधन भी इसी प्रकार किया जा सकता है। 
जब किसी केंटन की राज-व्यवस्था की बिल्कुल पुनघंटना की जाती है तो पहले इस बात 
पर प्रजा का मत लिया जाता है कि पुनर्घटना की आवश्यकता है या नहीं; ओर श्रगर 
है तो उस के धारासभा करेंया इस काम के लिए, एक नया 'प्रतिनिषि-सम्मेलन! 
बुलाया जाय | अगर पुनर्घंटना का काम धारासभा पर ही छोड़ने का निश्चय होता है 
तो अक्सर धारासभा का नया चुनाव किया जाता है, जिस से इस काम में नए लोग भी 
शामिल हो सके | धारासभा या व्यवस्थापक-सम्मेलन के निश्चयों पर अ्रमल करने के लिए. 
मतदारों की बहुसंख्या की मंज़्री की ज़रूरत होती है। 


जहाँ 'लाचारी हवाला” चालू है वहाँ भी प्रजा ने--जैसा कि कुछ लोग डरते हैं--- 
इस सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया है। न जिन केटनों में 'इख्तियारी हवाला” चालू है 
वहाँ ही दलबंदी या छेड़खानी के लिए हवाले की माँगे' की जाती हैं। यह भी हो सकता 
है कि इन कटनों की धारासभाओ्रों का दिल और दिमाग़ प्रजा से इतना मिला रहंता है 
कि प्रजा से अपील करने की आम तोर पर ज़रूरत ही नहीं होती। जहाँ सारे क्वानूनों पर प्रजा 
का मत लेने के लिए सरकार लाचार मानी गई है, वहाँ भी सारे कानूनों पर प्रजा का मत 
शायद ग्रजासत्ता के सिद्धांतों की पूर्ति के लिए ही लिया जाता है, न कि इस लिए, 
कि उन केटनों की प्रजा बनिस्वत और केटनों की प्रजा के अपनी धारासभा पर कम 
विश्वास रखती है। संघीय हवालों से कंटनों के हवाला में भाग लेनेवाली प्रजा का औसत 
कम रहता है--खास कर उन केंटनों में जहाँ सब क्रानूनों पर हवाला लिया जाता है। 
धामिक प्रश्न पर लोग दूसरें प्रश्नों से अधिक संख्या में मत देने आते हैं और अधिकतर 
सरकारी ख़र्च बढ़ानेवाले कानूनें के ही प्रजा हवालों में नामंज़र करती है । 

इस संस्था की जड़ एक तो “प्रजा की प्रभता?" के राजनैतिक सिद्धांत की कहा जा 
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सकता है जिस सिद्धांत का पहले-पहल जन्म स्विटज़रलेंड में नहीं बल्कि फ्रांस में हुआ था। 
दूसरी इस संस्था की जड़ स्विट ज़रलड की पहाड़ी जातियों की उस प्रथा को कह सकते हैं 
जिस के अनुसार गाँव के सब लोग जुट कर साव॑जनिक सभाशओं में सारे कानूनों को मंज़र 
करते थे, जिस का ज़िक्र पहले किया जा चुका है | गाँवों की आबादी बढ़ जाने पर जब लोगों 
का एक जगह जुट कर मत देना कठिन होने लगा होगा तब सभीते के लिए इस प्रथा का 
प्रचार हुआ होगा। प्रजा कानूनों को बनाने में खुद भाग लेने से क्वानूनों के अपने कानून 
समझती है ओर उन पर अमल अधिक खुशी से करती है । स्विय ज़रलेंड' में तो नहीं मगर 
संयुक्त-राज्य अमेरिका में इस संस्था के प्रचार के लिए इस कारण भी ज़ोर दिया जाता है 
कि उस देश के कुछ लोगों की राय में प्रतिनिषि-संस्थाएँ प्रजा की ठीक-ठीक इच्छा प्रकट 
नहीं करती हैं | परंतु स्विव्ज़रलेंड की धारा-सभाश्रों के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता है । 
हाँ, इस बात पर ज़ोर अवश्य दिया जाता है कि प्रतिनिधियों से खुद प्रजा अपने हितों को 
अच्छी तरह समझती है, और अपने हाथ से बनाए हुए क्वानूनों पर लोग खुशी से 
अमल करते हैं | संघीय सरकार की सत्ता के बेजा फेलाव ओर सरकार के पूँ जीपतियों के 
चंगुल में पड़ कर बिगड़ जाने की दवा भी प्रजा के हाथ में इस संस्था से रहती है। इस 
संस्था के कारण प्रजा में राजनैतिक ज्ञान और जिम्मेदारी भी बढ़ती है, क्योंकि क्रानून बनाने 
का सर्वसाधारण को अधिकार होने से सभी राजनैतिक प्रश्नों को समझने की कोशिश करते 
हैं, ओर जो काम पहले सिरफ़ वकीलों और राजनीतिज्ञों की एक पढ़ी-लिखी टोली पर छोड़ 
दिया जाता था उस में साधारण आदमी भी भाग लेते हैं। संस्था के हवाले के कारश 
राजनैतिक दलबंदी का भी ज्ञोर कम रहता है। आम लोग किसी दल या नेता के विचार 
से ही मत न दे कर मसविदे की मलाई-बुराई पर विचार कर के भी मत देते हैं क्‍योंकि 
धारासभा के सदस्यों को अपने दल के साथ मत देने में जिन व्यक्तिगत फ़ायदों का लोभ 
रहता है वह लोभ आम लोगों को नहीं रह सकता है। सवंसाधारण को जो कुछ भी फ़ायदा 
ओर नुक़सान हो सकता है, वह सिर्फ़ उस क़ानून की मलाई ओर बुराई से हो सकता है | 
इस लिए वे सिफ़ क्रानून की मलाई और बुराई पर ही विचार कर के मत देते हैं। वैसे भी 
स्विदज़रलेंड में दलबंदी का जोर कम है, जिस से आम लोगों की आदत स्वतंत्रता से मत 
देने की हो गई है | इंग्लैंड, फ्रांस या अमेरिका में इस प्रकार का सावजनिक मत बिना 
दलबंदी के प्रगट ही नहीं किया जा सकता है। श्रन्य देशों में धारासभा के क़ानूनों को 
अस्वीकार करने का जो अधिकार राजछत्र या प्रमुख के हाथों में रक्खा जाता दे, वही 
स्विट्ज्रलेंड में सीधा प्रजा के हाथ में रक्खा गया है। प्रजा-सत्तात्मक राज्य में आखिरी 
फैसला, राष्ट्र की प्रभुता और राष्ट्र की सारी सत्ता की जन्मदात्री, प्रजा के हाथ में रहना. 
उचित भी है । 
मगर हवाले के विरोधियों का कहना है कि इस पद्धति से धारासमा की हेसियत 
और अधिकार कम होता है, क्योंकि घारासभा का मंजर किया हुआ क्वानून प्रजा के मतों 
से नामंज़र हो जाने पर प्रजा के दिल में घारासभा के लिए सम्मान नहीं रहता है जिस से 
धारासभा को भी अपनी ज़िम्मेदारी का ख्याल कम हो जाता है। धारासभा जिन क्रानूनों 
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को गैरज़रूरी समझती है उन के विरोध की भी उसे फ़िक्र नहीं रहती, क्योंकि वह समझती 
है कि प्रजा उन को नामंज़र कर ही देगी। उसी प्रकार बहुत-से ऐसे क्लानूनों को जिन के... 
वह आवश्यक भी समभती है, प्रजा को नाराज़ कर देने के डर से पेश नहीं करती | दूसरा ._ 
कारण विरोधी यह देते हैं कि जो साधारण लोग ह॒वालों में मत देने आते हैं वे हर एक उस 
प्रश्न के जिस पर वह मत देते हैं समझने के नाक्लाबिल होते हैं | तीसरे, हृवालों में मतदारों 
की अधिक संख्या के भाग न लेने से भी मालूम होता है कि या तो अधिकतर नागरिकों को . 
इन अधिकारों की ज़रूरत नहीं मालूम होती है, या वह अपने आप को इस फ़ज्ञ के नाक्राबिल 
सममभते हैं। न आनेवालों की तादाद दिन-ब-दिन घटती भी नहीं है, जिस से यह साबित 
होता है कि इस संस्था से राजनैतिक ज्ञान की मी वृद्धि नहीं होती है। एक तो साधारण मनुष्य 
कानून की तमाम बारीकियाँ नहीं समझता है | उस के दिमाग़ में एक आध बात जम जाती 
है और वह इधर-उधर की बातों में चकरा कर किसी भी क्रानून की एक आध बुराई के 
कारण उस सारे क्वानून के खिलाफ़ मत दे देता है, जिस में अगर वह समझ ओर सोच 
सकता तो उसे वहुत-सी अच्छाइयाँ नज़र आती ओर उस ने उसे नामंज्ञुर न किया होता। 
दूसरे यह भी देखा गया है कि एक मसविदे को नामंज्ुर कर देने के बाद साधारण मनुष्य 
की फिर दूसरे सामने आनेवालें सभी मसविदों को नामंज़ूर कर देने की बुद्धि हो जाती है। 
यह भी कि मतदारों को हाँ? या ना? में ही निश्चय करने का मोक्ता होने से अक्सर खराब 
मसविदों के साथ पेश होने वाले अच्छे मसविदे भी भेड़चाल में नामंज़ुर हो जाते हैं। एक _ 
दलील हवाले के विरोधी यह भी देते हैँ कि साधारण नागरिक को राजनीति के अलावा 
ओर भी बहुत-सा काम रहता है। उस को आए दिन की हवाले और चुनाव की 
छेड़खानी अ्रच्छी नहीं लगती | बार-बार के हवालों से उसे बहुत ख्च ओर परेशानी 
उठानी पड़ती है। अस्तु जल्दबाज़ी ओर लापरवाही में वह बे समके-बूफे सत डाल आता 
है। जहाँ गेरहाज़िरी के लिए जुर्माना देना होता है, वहाँ बहुत-से मतदार आ कर चुनाव. 
के बकस में कोरा पर्चा ही डाल जाते हैं, क्योंकि उन का कोई मत ही नहीं होता है, जो वे 
दे | हवाले के विरोधियों का कहना कि धारासभा में कोई क़ानून सिर्फ़ थोड़ी-सी बहुसंख्या 
से पास होने पर साधारण मनुष्य यह तलाश नहीं करते हैं कि कितने मत क़ानून के पक्ष 
में थे ओर कितने विपक्ष में। वे उस को धारा-सभा से मंज़र मान कर संतोष से मंज़र कर 
लेते हैं। परंतु जनसाधारण के खुद मत देने पर अगर को क़ानून सिफ़ थोड़ी-सी 
बहुसंख्या से ही पास होता है तो विरुद्ध पक्ष में मत देनेवालों के सिर्फ़ थोड़े-से मतों से हार 
जाने के कारण चिढ़ कर क्वानून के विरोधी बन जाने की संभावना रहती है। मगर 
स्विट्ज़रलेंड में अमी तक कभी ऐसा सुनने में नहीं आया है। वहाँ हमेशा अल्पसंख्या _ 
वहुसंख्या का निश्चय खुशी से मानती है क्‍्येंकि शायद वह समझती है कि स्वतंत्र 
सरकार इसी नियम पर चल सकती है | हवाले के इन विरोधियों की और भी कई बातें इसी 
.. प्रकार स्टिज़रलेंड के अनुभव से ठीक नहीं जँचतीं | उन की बहुत-सी शिकायतें सत्य भी हैं 
संग ! वही शिकायतें प्रतिनिधि पद्धति के खिलाफ़ भी की जा सकती है । द 
. हवाले की षद्धति से धारासमा ओर 


















र कार्यकारिणी का काम भी प्रथक्‌ रहता हे । 
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कार्यकारिणी और धारासभा के बनाए हुए क़ानून हवाले! में नामंज़र हो जाने परमी 
स्विटज़रलेंड' में धारासभा और कार्यकारिणी अपना-अपना काम करती रहती हैं । इंगलेंड 
या फ्रांस में कार्यकारिणी का कोई ज़रूरी क्रानून धारासभा में नामंज़र हो जाने पर 
कार्यकारिणी इस्तीफ़ा दे देती है। मगर स्विटज़रलेंड' में क़ानून बनाने की सत्ता प्रजा 
के हाथ में होने से घारासमा का काम सिफ़े क़ानून तैयार करना समझा जाता है, और 
प्रजा कार्यकारिणी अथवा धारा-सभा के मसविदों को ज़रूरत पड़ने पर उसी प्रकार नामंजुर 
कर देती है जैसे कोई व्यापारी अपने मुनीम की बनाई हुई योजना को नामंज़्र कर देता है। 
मालिक के योजना नामंज़्र कर देने पर जिस प्रकार मुनीम को इस्तीफ़ा दे कर भाग जाने 
की ज़रूरत नहीं होती है, उसी प्रकार अपने मसविदे नामंजूर हो जाने पर स्विटज़रलैंड में 
कार्यकारिणी या धारासभा को इस्तीक़ा देने की ज़रूरत नहीं समझ्की जाती है। स्विटज़रलेंड में 
जिस कार्यकारिणी और धारासभा के कानूनों को प्रजा नामंज़ूर करती है उसी को 
चुनाव होने पर फिर चुन लेती है | जब तक किसी कार्यकारिणी या धारासभा के सदस्यों की 
ईमानदारी और काम में लोगों को भरोसा रहता है तब तक स्विठज़रलेंड' में उन को बदला 
नहीं जाता है| इंगलेंड या अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता | वहां जिस कार्यकारिणी 
या धारासभा के बहुत-से कानून लोगों को पसंद नहीं होते हैं उस का दूसरे चुनाव में चुना 
जाना असंभव होता है। स्विटज़रलेंड में किसी कानून के पास होने या न होने पर 
राजनेतिक दलों का भाग्य निर्भर न रहने से दलबंदी को उत्तेजना कम रहती है । धारासभा 
को प्रजा के भावों का ध्यान रख कर चलना होता है और ग्रजा की मर्जो से ही सरकार का 
बहुत कुछ काम होता है। स्विट्जरलैंड में कहीं इस पद्धति को उठा देने का जिक्र या माँग 
नहीं है। प्रजा अपने इस अधिकार की क़दर करती है | अधिकतर केंटनों में 
“लाचारी हवाला! होने पर भी कुछ विद्वानों की राय 'इख्तियारी हवाले के ही पत्त में हे, 
क्योंकि उन की राय में आए दिन के जबरदस्ती हवालों में मत देने से लोग तंग आ जाते 
हैं और सोच-विचार कर ठीक-ठीक मत नहीं देते हैं। हवालें की सफलता का कारख् 
स्विय्जरलेंड को प्राकृतिक दशा भी कही जा सकती है क्‍योंकि छोटी-छोटी आबादी के 
स्थानों में, जहां दलबंदी का बहुत जोर नहीं होता है, यह पद्धति खास तोर पर सफल 
हो सकती है । 

हवाले” से प्रजा के सिफ़ किसी नापसंद कानून के नामंज़र करने का अधिकार 
रहता है। किसी नई ज़रूरत के लिए नए क़ानून बनाने को इच्छा प्रकट करने का 
अधिकार प्रजा के 'प्रस्तावना से रक्‍्खा गया है। हवाला” प्रजा के द्वाथ में अपनी प्रतिनिधि 
सभा के काम का इलाज है, तो प्रस्तावना प्रतिनिधि-सभा की नाकामी का इलाज है। इवाले 
से घारासभा की ग़लतियों के प्रजा समाल सकती है ओर प्रस्तावना से धारासमा के किसी | 
प्रश्न पर चुप रहने से प्रजा खुद उस प्रश्न का उठा सकती है। ग्जा द्वारा क्लानून बनाने 
के सिद्धांत का 'प्रस्तावना” पद्धति एक स्वाभाविक फल है | अ्रगर प्रजा के हाथ में 'प्रस्तावना' 
की ताक़त न हो तो किसी ऐसे प्रश्न पर क्रानून बनाने के लिए जो धारासभा का पसंद _ 
न हो, अखबारों और सार्वजनिक सभाओं में कितना ही शोर मचने पर भी, धारासभा कुछ 
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: प्रयज्ष न करके बेफिंक्री से कानों में तेल डाल कर बैठ सकती है। प्रेंस्तावना की पद्धति से 
प्रजा, धारासभा पर ही निर्भर न रह क़र, खुद उस प्रश्न के उठा सकती है। गैर-ज़रूरी 
या महज़ छेड़खानी के लिए किसी मसविदे की ग्रस्तावना होने पर स्विटज़रलेंड में प्रजा उस 
के आमतौर पर नामंज़र कर देती है। मगर कभी कभी बहुत ज़रूरी विषयों पर, धारा-सभा 
का कट्टर विरोध होने पर भी, प्रजा की तरफ़ से मसविदों की प्रस्तावना होती है, और प्रजा 
उन के स्वीकार करती है। कुछ राजनीतिशों का 'हवाले' से अधिक प्रस्तावना” के खिलाफ 
विरोध है। उन का कहना है कि हवाले” के लिए जो क्रानून भेजे जाते हैं उन पर तो 
धारासभा विचार भी कर चुकी होती है और।वे कार्यकारिणी समिति” के दक्ष मनुष्यों के गढ़ें 
हुए भी होते हैं | मगर जो क्वानून प्रस्तावनाः में प्रजा को तरफ़ से आते हैं उन पर कहीं 
पहले अच्छी तरह न तो विचार ही हो चुका होता है, और न वे होशियार और अनुभवी 

मनुष्यों के द्वारा गढ़े ही गए होते हैं। ऐसे क्रानूनों के मंज़ूर हो जाने पर उन पर अमल 
में दिकक़तें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि उन के गढ़नेवाल्वों के कार्यकारिणी या धारासभा के 
सदस्यों की तरह अमली दिक्कतों का ज्ञान न रहने से उन क़ाबूनों में अमली कमियां रह 
जाती हैं | दूसरे मौजदा काबूनों के क्षेत्र में दखल देनेवाले क्रानून भी प्रजा के अज्ञान से 
प्रस्तावना के द्वारा पेश हो कर पास हो सकते हैं | मगर पहले जितना “प्रस्तावना” का विरोध 
किया जाता था अब उतना नहीं होता है। स्विटज्ञरलंड' का इतिहास, स्विटज़रलंड को 
प्रजा की देशभक्ति और स्थानिक स्व॒राज्य की पुरानी आदत के कारण और स्वीटज़रलंड 
के लोगों की आर्थिक स्थिति में एक दूसरे से बहुत फ़क्न न होने से यहां की भूमि खालिस 
प्रजासत्ता के पौदों के लिए आज तक तो बड़ी उपजाऊ साबित हुई है । आगे का हाल 
कहना बड़ा मुश्किल है| दुनिया में हितों का संघ बढ़ रहा है । कौन कह सकता है कि 
इटली या जर्मनी की तरह स्वियज़रलेंड में हित-संघष का घटाटोप संग्राम छिड़ जाने पर 
यह संस्थाएं उस नई कसोटी पर कैसी उतरेंगी १ 


(३ ) कार्यकारिणी 


केटनों की कार्यकारिणी-सत्ता एक समिति के हाथ में होती है । मुखतलिफ़ 
केटनों में पाँच से तेरह तक, मुखतलिफ़ संख्या की, यह समिति होती है। इस 
समिति के। शासन-समिति' या छोटी कोंसिल” या स्टेट कोंसिल' के नाम से पुकारते 
हैं। इस समिति के सदस्यों का चुनाव दो केंटनों के छोड़ कर और सब केंटनों में अपनी- 
अपनी व्यवस्था के अनुसार एक से ले कर पांच बरस तक के लिए प्रजा खुद करती है। 
फ्रीवर्ग और वेले नाम के दो केंटनों में उन का चुनाव वहां की धारासभाए करती हैं। 
कायकारिणी समिति का एक प्रधान चुना जाता है जिस के आम तौर पर 'लेंदमान' कहते 
हैं। लेंदमान दर रस्मेरिवाज के काम में केंटन की सरकार का सिर्मौर और क्रैंटन का 
प्रतिनिधि समझा जाता है। मगर उस के समिति के दूसरे सदस्यों से न तो कोई अधिक. 
श्रक्चिकार ही प्राप्त होते हैं, और न और किसी बात में वह उन से मिन्न समझा जाता है। 
कार्यकारिणी समिति' या शासन-समिति” का काम कानूनों के अमल, में लाना, शांति 
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और सुव्यवस्था क्रायम रखना, कानूनी मसविदे तैयार करना, कम्यूनों के शासन की देख- 
रेख करना और हर प्रकार से केटनों के हितों की रच्छा करना होता है | शासन का काम 
चलाने के लिए अथ, शिक्षा, न्याय, युलिस, स्वास्थ्य, व्यापार, उद्योग, कृषि इत्यादि के 
विभाग कार्यकारिणी के सदस्यों में बाँठ दिए जाते हैं। 'कार्यकारिणी समिति” का मुख्य 
काम धारासभा अथवा प्रजा के बनाए. हुए कानूनों ओर उन के हुक्में पर अमल करना 
होता है | समिति के सदस्यों के! केटन की धारासभा में जा कर चर्चा में भाग लेंने का 
अधिकार होता है | मगर उन के वहां मत देने का अधिकार नहीं होता है। कुछ छोटे 
अधिकारियों के नियुक्त करने ओर एक हृद तक अपनी मर्ज़ी के अनुसार खज़ाने का रुपया 
खर्च करने का भी अधिकार समिति के कई केंटनों में है। कानूनों की व्याख्या करने 
ओर कहीं-कहीं सावंजनिक कर ओर आशिक प्रश्नों पर अपील सुनने का काम भी यह 
समिति करती है । 

शासन का काम चलाने के लिए सब से छोटे केंटनों के छोड़ कर और सब 
कंटन ज़िलों में बटे हुए हैं, जिन के बेद्सिक कहते हैं । हर वेद्सिक में एक बेट्सिक 
मान या प्रीफेक्ट होता है । इस अधिकारी के मुखतलिफ़ केटनों में कार्यकारिणी समिति 
या धारासभा या प्रजा चुनती है। परंतु हर हालत में वह केंटन की सरकार का ही प्रति- 
निधि माना जाता है। करिसी-किसी केटन में बेटसिकमान की शासन-कार्य में सहायता 
करने के लिए प्रजा की चुनी हुई सभाएं भी होती हैं | श्वेज़ केंटन के छः के छः जिलों में 
इस प्रकार की सभाए हैं| इस कंटन में सन्‌ १७६८ ई० के पूर्व एक सावजनिक सभा के 
द्वारा शासन चलता था | बाद में यहां वह प्रथा बंद हो गई या शायद उसी पद्धति ने यह 
दूसरा रूप धारण कर लिया जिस से इस केंटन की पुरानी एक सार्वजनिक सभा के 
स्थान में हर ज़िले में ६ समाएं बन गईं | मगर इस एक केटन के ही सारे ज़िलों 
में इस प्रकार की सभाएं हैं | दूसरे केंटनों में नहीं है। बेटसिकमान के अधिकार का 
काल भी उतना ही होता है जितना उस केंटन के लेंदमान का होता है । मगर समय 
पूरा हो जाने के बाद वह फिर चुना जा सकता है। उस का काम भी कानूनों, कार्यकारिणी 
समिति के आदेशों और न्यायाधीशों के फैसलों के! अमल में लाना, सावंजनिक शांति ओर 
सुव्यवस्था कायम रखना, और कम्यूनों के शासन और अपने मातहत अधिकारियों और 
गांवों के मुखियों की कार्रवाई की देख-रेख करना होता है। श्वेज्ञ केंटन के बेटसिक की 
सभाओं में सब बालिश नागरिक मर्द भाग लेते हैं। यह समाए ज़िले के अधिकारियों और 
कुछ न्यायाधीशों के चुनती है ओर केंटन की सभाओं की तरह अपने ज़िलों में कर 
लगाने और उन के खर्च करने, का काम भी करती हैं । स्विटजरलेंड में स्थानिक-शासन 
की सब से छोटी इकाई कम्यून है जिस का ज़िक्र इस अध्याय के शुरू में ही हो च॒का है । 


(४ ) न्याय-शासन 
हर केंटन का अपना-अपना न्यायशासन भी अलग होता है। न्यायाधीशों के 
सीधा प्रजा या धारासभाएं चुनती हैं। दीवानी के लिए, हर कम्यून में एक जस्टिस आऑँव्‌ 
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दि पीस” की अदालत होती है जिस के न्यायाधीश के अक्सर बिचवई भी कहते हैं क्‍योंकि 
हर मुक़दमे में उस का पहला फ़र्ज़ बीच में पड़ कर लड़नेवालों में आपस में बीच-बिचाव 
कर देने की कोशिश करना होता है | जब इस प्रकार रूगड़ा नहीं पठता है तब वह उस 
पर न्यायाधीश की तरह अपनी अदालत में विचार करता है। उस को छोटे-छोटे मुक्कदमों 
पर ही विचार करने का अधिकार होता है | 


इस अदालत के ऊपर जिले की अर्थात्‌ बेदसिक्र की अदालत होती है | उस में 
पाँच से सात तक प्रजा के चुने हुए न्यायाधीश होते हैं | जिले की अदालतों के ऊपर कैंटन 
की अदालते होती है। जिन में सात से तेरह तक आम तोर पर धारा-सभा के चुने हुए 
न्यायाधीश होते हैं। ज़िले की अदालतों की अपीले केटन की अदालतों में जा सकती हैं। 
मगर इन अदालतों को किसी क़ानून को राज-व्यवस्था के खिलाफ़ ठहराने का हक़ नहीं 
होता है ) फ़ोजदारी के मुक्तदमों के लिए हर ज़िले में अलग अदालते होती हूँ जिन में 
वाक्षयात पर राय देने के लिए न्यायाधीशों के साथ प्रजा की चुनी हुई आम तोर पर छुः से 
नो आदमियों तक की जूरी भी बैठती हैं। वाक़यात पर फ़ेसला हो जाने के बाद इन 
अदालतों की अपीलें भी केंटन की अदालतों के पास जा सकती हैं। तीन केटनों में 
व्यापारिक रूगड़ों का फेसला करने के लिए ख़ास व्यापारी अदालते हैँ। इन में एक दो 
न्यायाधीश और दो से पाँच तक व्यापारी मामलों को अच्छी तरह सममनेवाली व्यापारी 
न्याय करने के लिए बैठते हैं। खास हालतों में इन अदालतों को अपीलें भी साधारण 
अदालतों में जा सकती हैं। नौ केंटनों में मालिकों ओर मजदूरों के कगड़ों का ,फेसला 
करने के लिए उद्योगी अदालते' भी हैं। इन में दोनों पक्ष के आदमी न्यायाधीश का काम 


करते हैं | इस प्रकार की अदालतों में झगड़े बड़ी जल्दी ओर अक्सर बिना किसी खर्च के 
पट जाते हैं | द 


३--संघीय सरकार 


(१) व्यवस्थापक-सभा 


( १) नेशनल राथ--स्विदज़रलेंड की व्यवस्थापक्ष सभा को “नेशनल 
एसेंबली' अर्थात्‌ 'राष्ट्रीय सभा” कहते हैं | दुनिया की दूसरी संघीय सरकारों की तरह इस देश 
की व्यवस्थापक-सभा की भी दो शाखाएं हैं| एक को 'नेशनल राथ” या 'नेशनल कोंसिल' 
कहते हैं श्रोर दूसरी के 'स्टांडराथ” या 'कौंसिल आँव्‌ स्टेटस” । संघीय सरकार की सारी सत्ता 
नेशनल एसेंबली में मानी गई है । कार्यकारिणी और न्याय-विभाग को भी व्यवस्थापक- 
सभा ही के आधीन माना गया है। 

नेशनल कोंसिल” का मुक्ताबला इंगलेंड के हाउस आव कॉमंस” से किया जा 
सकता है। 'नेशनल कॉसिल” के सदस्य प्रजा के सीधे और गुप्त) मतों से तीन साल के 
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लिए चुने जाते हैं। हर केंटन से बीस हज़ार आबादी या उस के अधिक भाग के लिए 
एक सदस्य चुना जाता है। मगर हर हालत में कम से कम हर केंटन से एक सदस्य अवश्य 
चुने जाने की क़्रेद रक्खी गई है। हर मर्दमशुमारी के बाद संघीय सरकार चुनाव के नए 
जिले बनाती है ओर आबादी के अनुसार केटनों के प्रतिनिधियों की संख्या घणाई-बढ़ाई 
जाती है। प्रारंभ में नेशनल कौंसिल? में १२० प्रतिनिधि थे; सन्‌ १६१० ई० की मर्दस- 
शुमारी के बाद उन की संख्या बढ़ कर १८६ हो गई थी। बर्न फे नेशनल कोंसिल में ३२ 
प्रतिनिधि थे, ज़्यूरिच के २४ प्रतिनिधि, वाड के १६ और उरी और ज़ग जैसे छोटे-छोटे 
कटनों के सिर्फ़ एक-एक ही प्रतिनिधि थे। आम तौर पर चुनाव के एक ज्ञिले से दो या 
तीन या चार प्रतिनिधि चुने जाते हैं। बीस वर्ष के ऊपर के सब मद नागरिक--जिन के 
नागरिकता के अधिकार कटनों ने छीन न लिए हों--निशनल कोंसिल' के चुनाव में भाग 
लें सकते हैं। अक्टूबर के आखिरी रविवार के दिन, सारे स्विटज़रलेंड' में जगह-जगह 
पर नेशनल कौंसिल' के प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। चुनाव में सफलता के लिए, हर 
उम्मीदवार को मतों की बहुसंख्या अर्थात्‌ सारे मतों की आधी से अधिक संख्या की ज़रूरत 
होती है। परंतु पहली बार पर्च पड़ने पर अगर किसी उम्मेदवार को इतने मत नहीं मिलते 
हैं, तो दो-तीन हफ़्ते बाद फिर दूसरी बार चुनाव होता है। ओर इस दूसरे पर्चे पर जिस को 
सब से अधिक मत मिलते हैं उस को चुन लिया जाता है। सिर्फ एक पादरी लोग उम्मीदवार 
नहीं हो सकते हैं | दूसरे मतदारों में से कोई भी कोंसिल की मेंबरी के लिए खड़ा हो सकता है । 

'ज्ञेशनल कॉंसिल' के सदस्यों को सभा में हाज़िर रहने के दिनों के लिए फ़्ी 
दिन के लिए, बीस फ्रांक भत्ता और आने-जाने का सफ़र खच मिलता है । सभा में देर से 
आनेवालों का भत्ता काट लिया जाता है। 'नेशनल कोंसिल' की हर एक साधारण 
ओर असाधारण बैठक शुरू होने पर सभा अपने सदस्यों में से एक सभा का अध्यक्ष, एक 
उपाध्यक्ष ओर चार मंत्री चुन लेती है। मगर यह शर्त रक्खी गई है कि जो चुनाव की 
सभा के शअ्रध्यक्ष के स्थान पर बैठता है उस को उठी सभा की बैठक के लिए अध्यक्ष या 
उपाध्यक्ष नहीं चुना जा सकता है; न उपाध्यक्ष को लगातार दो बैठकों में उपाध्यक्ष चुना 
जा सकता है। इस शर्त को रखनेवालों ने शायद यह सेचा होगा कि साल भर में 
नेशनल कोंसिल की एक ही बैठक हुआ करेगी । मगर काम बढ़ जाने से अब साल भर में 
सभा की दो बार बैठकें होती हैं। एक बार बैठकें जून के पहले सोमवार और दूसरी बार 
दिसंबर के पहले सोमवार से शुरू होती हैं | परंतु इन दोनों सालाना बैठकों के व्यवस्थापक्र 
कल्पना में एक ही बैठक मान लिया गया है, और साल मर तक एक ही अधिकारी सभा 
का काम चलाते हैं| उपाध्यक्ष ओर मंत्रियों के चुनाव में अ्रध्यक्ष अन्य साधारण सदस्यों की 
तरह भाग लेता है। परंतु प्रस्तावों श्रोर मसविदों पर जब सभा के सदस्य बराबर-बराबर 
दोनों तरफ़ बैंट जाते हैं, तमी गाँठ पड़ जाने पर, वह अ्रपना मत देता है, आम तोर पर 
नहीं । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मंत्रियों को मिला कर एक ब्यूरो बन जाता है, जो सभा की 
कमेटियों को चुनता, मत गिनता और सभा का सारा काम-काज चलाता है । 

(२ ) स्टेंटराथ--..'स्टेंडराथ! या 'कौंसिल आवू स्टेटस! में ४४ सदस्य होते हैं । 
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हर एक छोटे-बड़े केंटन से इस सभा के लिए दो-दो सदस्य चुने जाते हैं? | सदस्यों के 
चुनाव की शर्तें, दंग, और उन के सदस्य रहने का काल और भत्ता मुखतलिफ़ केंटन 
अपनी-अपनी इच्छानुसार तय करते हैं। अधिकतर केंटनों में सदस्यों को सारी मताधिकारी 
प्रजा चुनती है। मगर सात केटनों में उन को केटनों की धारासभाएं चुनती हैं। पाँच पूरे 
कैंटन और सारे आधे केंटन सदस्यों को सिर्फ़ एक साल के लिए चुनते हैं | एक केटन दो 
साल के लिए चुनता है, एक चार साल के लिए ओर बाकी तीन साल के लिए.। अस्तु इस 
विषय में केंटनों की कारवाई में समता नहीं होती है। स्टेंडराथ के सदस्यों का भत्ता भी 
कैंटनों के खज़ानों से दिया जाता है। आम तोर पर यह भत्ता उतना ही होता है जितना 
कि संघीय खज़ाने से नेशनलराथ के सदस्यों के मिलता है। मगर इस में भी मुखतलिफ़ 
कैंटनों में कुछ न कुछ भेद रहता है। अस्त स्टेंडराथ सिद्धांत के सिवाय चाल-ढाल में 
भी बिल्कुल संघीय संस्था है । 


संयुक्त राज्य अमेरिका की सिनेट के ढंग पर, संघ के सदस्य प्रांतों से दो-दो 
प्रतिनिधि ले कर, स्विटज़रलेड की स्टेंडराथ बनाई गई है। मगर अमेरिका की सिनेट की 
तरह महत्त्व का स्थान देश की राजनीति में स्टेंडराथ को नहीं है। फिर भी हाउस आँव्‌ 
लाडंस” की तरह बिल्कुल कमज़ोर संस्था भी वह नहीं है। स्टेंडराथ को संगठन नेशनल 
राथ का-सा ही है। पहले इस संस्था का अधिक महत्त्व था| परंतु धीरे-धीरे वह नष्ट हो गया 
है । चतुर ओर महत्त्वाकांक्षी लोग स्टेंडराथं की बजाय नेशनलराथ में ही जाना अधिक 
पसंद करते हैं। क्ानूनन स्टेंडगथ को नेशनलराथ के बराबर सत्ता होती है। अकसर 
नेशनलराथ के भेजे हुए मसविदों को स्टेंडराथ नामंजूर कर देती है। मगर प्रेस्तावना और 
स्वतंत्रता में वह नेशनलराथ का मक़ाबला नहीं कर सकती है। 


( २ ) काम-काज--नेशनल एसेंबली को संघीय सरकार की सब प्रकार की 
सत्ता का पूरा उपयोग करने का अधिकार है। कानून बनाने के साथ-साथ शासन ओर 
न्याय-संबंधी काम भी व्यवस्थापक-सभा करती है। संघीय मंत्रि-मंडल, राष्ट्रीय न्यायालय के 
न्यायाधीशों, जांसलर ओर राष्ट्रीय सेना के कमांडर इन्‌ चीफ़ को व्यवस्थापक-सभा चुनती 
है। संघीय कार्यकारिणी के खिलाफ़ शिकायतों ओर संघीय सरकार के मुखतलिफ़ विभागों 
के आपस के रूंगड़ों का न्याय करने में व्यवस्थापक-सभा अदालत का काम करती है | 


कानून बनाने ओर खास तौर पर संघीय सरकार के अधिकारियों को चुनने और 
संगठित करने, उन का वेतन निश्चित करने; दूसरे देशों से संधियां और केंटनों के आपस 
के सममझौतों को मंज़र करने, सालाना राष्ट्रीय आय-व्यय तय करने, और ज़रूरत पड़ने पर 
व्यवस्थापक-सम्मेलन का रूप धारण करके राज-व्यवस्था के संशोधन करने का काम भी 





"पूरे केंटन स्विट्ज़रजेंड में २२ ही हैं। मगर तीन केंटनों के दो-दो कैंटन करके २१ 
बना दिए गए हैं। मगर स्टेंडराथ के चुनाव में उन के दोनों भागों को मिला कर एक कैंटन 
माना जाता है और इस लिए चुनाव के लिए २२ ही कैंटन माने जाते हैं । 
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नेशनल ऐसेंबली ही करती है। कानून पास करने का काम व्यवस्थापक-सभा की दोनों 
शाखाएं अपनी अलग-अलग बैठकों में करती हैं और किसी क्वानून को पास होने के लिए 
दोनों सभाओं में अलग-अलग बहुमत मिलने की ज़रूरत होती है। संघीय सरकार के अधि- 
कारियों को चुनने के लिए और मगड़ों का न्याय करने के लिए न्यायालय की तरह जब 
व्यवस्थापक-सभा की बैठक होती है, तब नेशनलराथ ओर स्टेंडराथ दोनों के सदस्य मिल 
कर एक सभा में बैठते हैं ओर इस सभा में हर एक बात-की मंज़्री के लिए सब के मिल 
क़र बहुमतों की ज़रूरत होती है। सभाओं में भाषण और इच्छानुसार मत देने की सब 
सदस्यों को पूरी स्वतंत्रता होती है। दोनों समाओं के किसी प्रतिनिधि के निर्वाचन-क्षेत्र के 
मतदार अपनी हिंदायतों के अनुसार उस प्रतिनिधि को मत देने के लिए. मजबूर नहीं 
कर सकते हैं| व्यवस्थापक-सभा के किसी सदस्य को, जब तक वह सदस्य रहता है तब 
तक, किसी सख्त अपराध के सिवाय गिरफ़ार नहीं किया जा सकता है। 

संघीय सरकार की कार्यकारिणी” समिति, जिस को 'फेडरल कॉसिल” कहते 
हैं, व्यवस्थापक-सभा की वैठके शुरू होने पर, दोनों समाओ्रों के अध्यक्षों के पास उन सारे 
प्रश्नों की एक सूची बना कर, जो उस के पास व्यवस्थापक सभा के सामने रखने के लिए 
आते हैं ओर उन प्रश्नों पर अपनी मीमांसा लिख कर भेज देती है । इस यूची में वे सारे प्रश्न 
आ जाते हैं जो फेडरल कॉंसिल के पास उस की राय के लिए भेजे जाते हैं, या जिन नए. 
प्रश्नों को किसी केटन की सरकार या कोई व्यक्ति नेशनल ऐसेंबली के सामने लाना चाहते- 
हैं। दोनों अध्यक्ष मिल कर आपस में तय करते हैं कि कौन-सी सभा किस प्रश्न पर विचार 
करेगी ओर इस फेसले को वह दोनों अपनी-अपनी सभाश्रों के सामने पहले या दूसरे दिन 
की बैठक में रख देते हैं। नेशनलराथ का अध्यक्ष सभा की बैठक होने से पहले सभा की 
एक-दो कमेटियों को मी बुला लेता है जिस से कि उन कमेटियों की रिपोट सभा के बैठते 
ही बहस शुरू करने के लिए तैयार रहे | मसविदों पर चर्चा के समय कोरम के लिए समा 
की बहुसंख्या की हाज़िरी की ज़रूरत होती है; मगर उन के मंज़ूर होने के लिए, जितने मत 
पड़े! उन की बहुसंख्या की ज़रूरत होती है | एक सभा में मसविदा पास हो जाने पर उस 
सभा के अध्यक्ष और मंत्री उस पर दस्तखत कर के दूसरी सभा के पास विचार के लिए 
मेज देते हैं। दूसरी सभा के उस को जैसा का तैसा पास करने पर वह मसविंदा फिर पहली 
सभा के पास आता है और वह सभा उस को क़ानून एलान करने के लिए फ़ेडरल कौंसिल 
के पास भेज देती है | अगर दूसरी सभा उस में संशोधन करती है तो वह फिर विचार के 
लिए. पहली सभा के पास आता है और पहली से फिर दूसरी के पास जाता है और इसी 
प्रकार दोनों सभाओं के पास आता-जाता रहता है जब तक कि दोनों सभाओं की राय एक 
नहीं हो जाती है, या मतभेद की बात मसविदे में से निकाल नहीं दी जाती है। मतभेद 
होने पर जब मसविदे पुनः विचार के लिए सभाओं के पास जाते हे तब उन की सिफ़ 
उन बातों पर ही बहस होती हैं जिन पर दोनों सभाओं का मतभेद होता है--दूसरी बातों पर 
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सभाओं में जा कर बोलने और जिस विषय पर चर्चा चल रही हो उस पर अपने प्रस्ताव 
पेश करने का हक़ होता है। उन से शासन के काम-काज के बारै में सदस्य सवाल भी 
पूछ सकते हैं जिस का उन को उसी दिन या दूसरे दिन की बैठक में जवाब देना पड़ता 
है | गर्मियों में रोज़ सुबह आठ बजे और जाड़ों में नो बजे सभाओं की बैठकें शुरू हो जाती 
हैं । आम तौर पर रोज्ञ पाँच घंटे उन की बैठकें होती हैं । सदस्यों को काली पोशाक पहन 
कर सभाओं में आना होता है ओर हाज़िरी के वक्‍त अपने नाम की पुकार होने पर जवाब 
देना या अध्यक्ष के सामने गैरद्ाज़िरी की वजह पेश करनी होती है। ग़ैरहाज़िर सदस्यों 
के नाम कार्रवाई की कितात्र में लिख लिए जाते हैं, और अगर हाज़िरी होने के एक 
घंटे के अंदर नहीं आते है, तो उन का उस दिन का भत्ता ज़ब्त हो जाता है। 

द सभाओं का काम “ फेडरल कोंसिल के भेजे हुए किसी प्रस्ताव, मसविदे, या रिपोर्ट, 
दूसरी सभा से आए हुए किसी काग़ज्ञ, किसी कमेटी की रिपोर्ट, किसी सदस्य के प्रस्ताव, 
या किसी अर्जी पर चर्चा से शुरू हो सकता है। अध्यक्ष हर रोज़ सभा का कार्यक्रम पहले 
से बना लेते हैं ओर उसी के अनुसार काम शुरू होता है। हर एक प्रस्ताव और रिपोर्ट 
सभा के सामने जमन ओर फ्रेंच दो भाषाओं में पढ़ी जाती है । रिपोर्ट देनेवाली कमेटी 
के सदस्य उस के बाद उठ कर अपनी राय विस्तार से समझा सकते हैं ओर फिर उस पर 
बहस शुरू होती है। सभा के सदस्थ अपनी जगहों से बोलते हैं | एक प्रश्न पर एक सदरय 
तीन बार से अधिक नहीं बोल सकंता है। किसी सदस्य को लिखा हुआ व्याख्यान पढ़ने 
की इजाजत नहीं होती है | चर्चा शुरू हो जाने के बाद जिन सदस्यों को चर्चा में भाग 
लेना होता है वह सभा के अध्यक्ष के पास अपने नाम लिख कर भेजते जाते हैं और 
जिस क्रम में उस के पास नाम पहुँचते हैं, उसी क्रम में वह सदस्यों को बोलने का मोक़ा 
देता है। सदस्य फ्रेंच, जर्मन, या इटालियन भाषा में बोल सकते हैं। आम तोर पर 
स्विटज़रलेंड के पढ़े-लिखे लोग कम से कम इन में से दो भाषाएं ज़रूर जानते हैं। मगर 
किसी सदस्य की माँग पर सभा का अनुवादक व्याख्यान का सार इन में से किसी भाषा में 
समझता सकता है| 

हर मसविदा पेश होने पर पहले केवल इस बात पर मत लिए जाते हैं कि उस 
विषय पर विचार किया जायगा या नहीं। विचार करने का निश्चय हो जाने 
पर फिर इस बात पर विचार किया जाता है कि उस मसविदे पर फौरन ही विचार 
किया जायगा, कुल मसविदे पर इकछा विचार किया जायगा, या उस के अलग-अलग 
भागों पर विचार किया जायगा। किसी प्रश्न पर विचार करने का निश्चय करने के 
बाद उस संबंध के प्रस्ताव को 'फ़ेंडरल कौंसिल' के पास भेज दिया जाता है और 
'फ्रेडरल कॉंसिल” दूसरे मौजूदा क्रानूनों का लिहाज़ रखते हुए उस विषय पर उचित 
मसविदा बना देती है | इस प्रकार जो बातें जल्दी में सदस्यों की आँख से बच जाती हैं 
उन को सब प्रकार के कानूनों को अमल में लानेवाले अनुभवी और चतुर लोगों की यह 
कमेटी ठीक कर के व्यवस्थापक-सभा की इच्छानुसार क्रमबद्ध ढंग में रख देती है। 
सब॒ प्रकार के काम-काज पर विचार करने के लिए सभाओं की कमेटियां भी 
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आवश्यकतानुसार बनाई जाती हैं | मगर किसी मसविदे को किसी कमेटी के विचार के लिए 
सभा की राय ही से भेजा जाता है। कमेटियों का चुनाव सभा के सदस्यों के खुले या गुप्त 
मतों से होता है अथवा अध्यक्ष और मंत्रियों का ब्युरो उन को नियुक्त कर देता है। 'स्टेंडराथ' 
की रेलें ओर सेना इत्यादि कुछ ख़ास विषयों की स्थायी कमेटियां हर साल नई चुनी जाती 
जाती हैं। सभाओं की बैठकों का समय कम होता है ओर काम की भरमार अधिक होती है, 
इस लिए, वक्त का बहुत ख्याल रख कर काम चलाना पड़ता है। दोनों सभाओं के काम- 
काज के नियम लगभग एक ही से होते हैं। उन में दर मामले की अच्छी तरह जाँच-पड़ताल 
करने ओर उस पर अच्छी तरह बहस का मौका देने का ख़ात ख्याल रक्‍्खा जाता है| 

किसी मसविदे या प्रस्ताव पर होती हुई चर्चा को बंद करने के लिए सभा में 
हाज़िर सदस्यों के दो-तिहाई मतों की ज़रूरत होती है । मगर जब तक कोई ऐसा सदस्य 
जिस ने चर्चा में भाग न लिया हो कोई संशोधन पेश करने ओर उस को समझाने 
की इच्छा ज़ाहिर करता है तब तक चर्चा बंद करने का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। 
ग्राम तौर पर सभाओं की बैठकें दर्शकों के लिए खुली होती हैं। मगर 'फ़ेडरल कौंसिल' 
अथवा दस सदस्यों के प्रस्ताव पर सभाओं की बेठके बंद भी हो सकती हैं। व्यवस्थापक- 
सभा की कारवाई के सब काग़ज्ञात एक फ़ेडरल चांसलर नाम का अधिकारी श्रर्थात्‌ संबीव 
सरिश्तेदार या मुद्फ़िज दक़॒र रखता है जिस को व्यवस्थापक्र-सभा 'फ़ेडरल कोंसिल' के 
चुनाव के समय चुनती है। यह अधिकारी 'फ़ेडरल कोंसिल' अर्थात्‌ मंत्रिमंडल का सदस्य 
नहीं होता है | एक नायब सरिश्तेदार या मुहाफ़िज्ञ दर की नियुक्ति मी फ़ेडरल कोंसिल 
करती है| मुद्मक्िज्ञ दफ़्तर के नेशनलराथ के काम-काज में मशगल रहने पर स्टेंडराथ 
का काम समालने का भार नायब पर रहता हैे। मगर नायब की ज़िम्मेदारी दोनों सभाओं 
के काम के लिए होती है। व्यवस्थापक-सभा की जिन दिनों बैठके' नहीं होती हैं, उन दिनों 
चांसलर 'फ़ेडरल कोंसिल' के मंत्री की तरह काम करता है; कोंसिल की बैठकों में जाता है 
और काग़ज्ञात ओर आदेश तैयार करता है। क्वानूनों के एलानों पर फ़ेडरल कौंसिल के 
मंत्री की हेसियत से चांसलर के दस्तखत भी रहते हैं । 

केंटनों की तरह संघ में भी लाचारी और इख्धियारी हवाले का प्रयोग होता है | 
संघीय राज-व्यवस्था के संशोधन के लिए लाचारी हवाले का प्रयोग होता है। इख्तियारी 
हवाला साधारण क़ानूनों के लिए काम में आता है। संघीय व्यवस्थापक-सभा की दोनों 
सभाएं अगर संघीय राज-व्यवस्था की बिल्कुल पुनंटना करने के लिए सहमत होती हैं, तो 
वे नई राज-व्यवस्था को गढ़ कर उसी तरह पास कर लेती हैं, जिस तरह वे किसी और 
साधारण कानून को बना कर पास करती हैं। नई राज-बव्यवस्था के इस प्रकार व्यवस्थापक- 
सभा से पास हो जाने के बाद आखिरी मंजूरी के लिए उस पर प्रजा के मत ज़रूर लिए 
जाते हैं। अगर दोनों समाएं राज-व्यवस्था की पुनघंटना के प्रश्न पर सहमत नहीं होती हैं 
या पचास हज़ार मतदारों की तरफ़ से पुन्ंटना की माँग आती है तो पहले इस प्रश्न पर प्रजा 
के मत लिए जाते हैं कि पुनर्धंटना की ज़रूरत है या नहीं। अगर प्रजा पुनधटना के पक्ष में 
मत देती है तो व्यवस्थापक-सभा का नया चुनाव होता है, और नई चुनी हुई ब्यवस्थापक-सभा 
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पुनर्घटना का काम हाथ में लेती है । राज-्यवस्था के किसी अंग का संशोधन व्यवस्थापंक- 
सभा उसी प्रकार कर सकती है जिस प्रकार वह साधारण क़ानून बनाने का काम करती है। 
मगर उस पर भी प्रजा का मत लिया जाता है। अथवा संशोधन के प्रस्ताव पर पचास हज़ार 
मतदारों की अर्ज़ी श्राने पर व्यवस्थापक-सभा विचार करती है, और अगर वह उस से 
सहमत होती है, तो उस पर प्रजा का मत लेती है। अगर प्रस्तावना का काई निश्चित 
रूप न हो कर अर्ज़ा में महज़ आम बातें होती हैं, तो धारा-सभाएं खुद प्रस्ताव का 
निश्चित रूप बना लेती है। अगर व्यवस्थापक-सभा संशोधन के प्रस्ताव के विरुद्ध होती 
है तो वह उस प्रस्ताव के अपनी नामंज़री की सिफ़ारिश या उसी विषय पर उस की बजाय 
अपने दूसरे प्रस्ताव के साथ प्रजा के मतों के लिए भेज देती है। हर हालत में राज-व्यवस्था 
के हर प्रकार के संशोधन के लिए मत देनेवाले नागरिकों की बहुसंख्या के साथ-साथ 
कैंटनों की बहुसंख्या की भी मंजूरी की ज़रूरत होती है । सन्‌ १८८७४ ई० से सन्‌ १६१७ 
६० तक स्विटज़्रलेंड की व्यवस्थापक-सभा ने अपनी राज-व्यवस्था में इकीस संशोधन 
किए थे, और पाँच संशोधनों के छोड़ कर और सब प्रजा और केंटनों की बहुसंख्या से मंजर 
हुए थे | 

साधारण कानूनों पर इख्तियारी हवाला लिया जाता है। ज़रूरी और व्यक्तिगत 
कानूनों फे छोड़ कर और सब क़ानून और प्रस्ताव व्यवस्थापक-समभा में पास होने के बाद 
६० दिन तक मुलतवी रक्‍्खे जाते हैं, जिस से कि प्रजा के अगर वह चाहे तो हवाले की 
अर्जी भेजने का मौका रहता है। इस दर्मियान में अगर तीस हज़ार मतदारों के इस्ताक्षरों 
की एक अर्ज़ी में या आठ केटनों की घारासमाओं की ओर से किसी क्वानून के विषय म्रें 
फेडरल कोंसिल के पास हवाले की माँग पेश हो जाती है, तो फ़ेडरल कोंसिल को माँग का 
बाक़ायदा एलान होने के चार हफ़े के अंदर उस क़ानून पर प्रजा का मत लेना होते है | 
अगर सारे केटनों से मत डालनेवालों की संख्या की बहुसंख्या उस क़ानून के पन्च में मत देती 
है तो फडरल कोंसिल उस क्वानून के अमल के लिए. एलान कर देती है। अ्रगर मत 
देनेवालों की बहुसंख्या उस के खिलाफ़ होती है ते वह क़ानून रद्द करार दे दिया जाता है । 
अगर हवाले की माँग नहीं की जाती है, तो ६० दिन का अर्सा ख़त्म होने पर आप से आप 
क़ानून अमल में आ जाता है। कंटनों की तरह संघ में भी प्रजा अपने इस अधिकार का 
गाहे-बगाहे ही उपयोग करती है | सन्‌ श्य७४ ई० से सन्‌ १६०८ ई० तक व्यवस्थापक-सभा 
से २६१ ऐसे प्रश्न मंजूर हुए थे जिन पर अख्धितयारी हवाला लिया जा सकता था। मगर सिर 
तीस प्रश्नों पर हवाले की माँग हुई थी, और तीस में से सिर्फ़ उन्नीस के प्रजा ने नामंज़र किया था। 

सन्‌ १८४८ ई5 की स्विटज़्रलंड की राज-व्यवस्था में यह येजना थी कि राज- 
व्यवस्था की बिल्कुल पुनघटना की प्रस्तावना पचास हज़ार मतदार कर सकते थे। राज- 
ब्यवस्था में एक-दो काई ख़ास संशोधन करने का अधिकार ग्रजा का नहीं था। सम 
श्६१ ई० से खास संशोधनों की प्रस्तावना करने का अधिकार भी प्रजा का दे दिया गया 
था| अ्रब पचास हज़ार मतदार, जब चाहें तब व्यवस्थापक-सभा केा उस की मर्जी हो या 
न हो, राज-ब्यवस्था में प्रस्तावित संशोधनों पर प्रजा का मत लेने के लिए मजबूर कर सकते 
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हैं। व्यवस्थायक-सभा उन संशोधनों के विरुद्ध होने पर अधिक से अधिक उन को नामंज़र 
करने की प्रजा से सिफ़ारिश कर सकती है या उन संशोधनों के खान पर अपने संशोधन 
पेश कर सकती है। जब प्रस्तावना का अधिकार प्रजा के दिया गया था, तब कुछ लोगों 
का ख्याल था कि प्रजा के हाथ में राज-व्यवस्था के संशोधन की सत्ता चले जाने से 
ऊठपाँग संशोधन पेश होने लगेंगे ओर राज-व्यवस्था खतरे में पड़ जायगी। मगर यह 
डर व्यथ साबित हुआ है, क्योंकि तीस वर्ष के अंदर सिर्फ़ दस राज-व्यवस्था के संशोधन 
प्रजा की तरफ़ से आए ओर उन में से भी सिर्फ़ चार ही को प्रजा ने मंज़र किया | 
स्विटज़रलेंड में प्रजा के राज-काज में हिस्सा लेने के अनुभव से यह कहा जा सकता 
है कि साधारण लोग इतने गैरज्ञिम्मेदार नहीं होते जितना कि आमतौर पर उन को समझा 
जाता है। 

शुरू-शुरू में एक संशोधन ज़रूर ऐसा प्रजा ने पास कर दिया था, जिस को इस 
सत्ता का दुरुपयोग कह सकते हैं। यह सन्‌ १८६३ ई० का एक राज-व्यवस्था में संशोधन 
था जिस के अनुसार राज-व्यवस्था में यह शर्त रख दी गई थी कि “स्विदज़ रलेंड में पशुओं 
को बिना पहले बेहोश किए, उन की, यह्ूदियों के ढंग से गला काट कर खन बहा कर, हत्या 
नहीं को जा सकती है |! यह संशोधन पेश हुआ तो पशु-संकट-हरण सभा के आंदोलन के 
कारण था, मगर अधिकतर उस के पीछे यहूदियों के खिलाफ़ लोगों का आम बुरज़ 
खोर व्यापारी जलन थी । अन्यथा क़स्ताबखानों के नियम की राज-व्यवस्था में घुसने की 
कोई ज़रूरत नहीं थी। मगर इस संशोधन पर अ्रमल करने के लिए क्वानून नहीं बनाए गए, 
और अधिकतर केंटनों म॑ यह संशोधन मुर्दा ही रहा है । हवाला और प्रस्तावना दोनों ही स्विद- 
ज़रलेंड की संघीय सरकार के अमल में उपयोगी साबित हुए. हैं। अभी तक दोनों का उप- 
योग सिर्फ़ राज-व्यवस्था की शर्ता का संशोधन करने के लिए ही होता हे | सन्‌ १६०६ ई० 
मे ' फेडरल कॉसिल' ने सारे कानून ओरे प्रस्तावों की प्रस्तावना ओर हवाले का अधिकार 
फ्चास हज़ार मतदारों को दे देने की एक आयोजना रक्‍खी थी | मगर वह योजना व्यवस्था- 
पक-समभा में स्वीकार नहीं हुई थी। प्रस्तावना और हवाले का ज्षेत्र बढ़ा देने की बातें बहुत 
दिनों से स्विदज़ रलेंड के सुधार में चलती हैं, ओर मुमकिन है कि उस का ज्चोत्र शीघ्र ही 
बढ़ा दिया जाय, क्‍योंकि उस में दिक्कत ओर ख़्च इतना नहीं होता है जितना उस से 
कायदा होता है। 


(२) कार्यकारिणी 


फेडरल कोसिल ओर प्रमुख--स्विट्ज़रलेंड की राज-व्यवस्था में राष्ट्र की कार्य - 
कारिणी सत्ता सात आदमियों की एक “संघीय समिति'-- फेडरल कोंसिल---में रक्खी गई है । 
इस समिति के सदस्यों को हर नई नेशनलराथ के चुनाव के बाद व्यवस्थापक-सभा की दोनों 
शाखाओं के सदस्य एक सभा में इकट्ठे बैठ कर तीन वर्ष के लिए चुनते हैं | नेशनलराथ 
की उम्मीदवारी का श्रॉघिकारी हर एक स्विदज़रलेंड का नागरिक फेडरल कौंसिल के लिए 
खड़ा हो सकता है। मगर एक केटन से दो सदस्यों का अथवा एक ही कुटुंब या नज़दीक 
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के रिश्तेदारों का एक साथ .फेडरल कौंसिल के लिए चुनाव नहीं किया जा सकता है । 
इंग्लैंड के मंत्रि-मंडल में आस्टिन चेंबरलेन ओर नेविल चेंबरलेन ' एक ही खानदान के 
दो मनुष्य मंत्रि-पद पर बैठ कर खानदानी नीति की सफलता पर गब कर सकते हैं, परंतु 
स्वट ज़रलैंड में ऐसा होना स्वंधा असंभव है। ,फेंडरल कॉसिल का सदस्य चुन जाने पर 
कोई सदस्य दूसरे किसी संघीय या केंटन पद पर रह या दूसरा कोई व्यापार और धंधा कर 
नहीं सकता है। यहां तक कि अगर वह व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं-- 
जैसा कि आम तौर १२ होता है--तो उन को अपनी व्यवस्थापक-सभा की जगहों से इस्तीफ़ा 
दे देना होता है। उन को अठारह हज़ार फ्लांक* सालाना का राष्ट्रीय खजाने से 
वेतन मिलता है। 'फ्रेंडरल कौंसिल' का प्रमुख संघ का प्रमुख कहलाता है| उस को ओर 
उस के नायब को--जिस का खिताब फेडरल कौंसिल का उपप्रमुख होता है--नेशनल 
ऐसेंबली हर साल फेडरल कौंसिल के सात सदस्यों में से चुनती है | प्रमुख का एक काल 
खत्म ह्वो जाने पर दूसरे चुनाव में वह फिर प्रमुख या उपग्रमुख भी नहीं बन सकता है। 
एक ही सदस्य लगातार दो बार उपग्रमुख भी नहीं बन सकता है। मगर एक साल के 
उपग्रमुख को दूसरे साल प्रमुख चुनने का रिवाज सा हो गया है। 


स्विटज़रलेंड के मंत्रि-मंडल के सदस्यों की बराबरी इंग्लेंड या फ्रांस की कैबिनेट 
के सदस्यों से न करके एक प्रकार से उन देशों के राष्ट्रीय विभागों के सेक्रेटरियों से ही 
करना अधिक उचित होगा, क्योंकि स्विटज़रलेंड के मंत्रि-मंडल के सदस्यों को विभागों की 
नीति तय करने से अधिक विभागों का कामकाज चलाने का काम ही अधिक करना होता 
है| राजनीतिक बातों में सूक रखने के साथ-साथ उन्हें शासन की छोटी-छोटी बातों की भी 
सूक रखनी होती है । उन का काम हलका करने के लिए उन को प्राइवेट सेक्रेटरी तक नहीं 
दिए जाते हैं। स्विदज़रलेंड के मंत्रिमंडल के सदस्यों का कोई खास निवास-स्थान, 
पहरेदार या ओर कोई शान-शैाकत भी नहीं होती है। वह अन्य साधारण नागरिकों की 
तरह रहते हैं | फिर भी लोग उन को बड़ी इज्जत की नजर से देखते हैं जिस से स्विटज॒र- 
लैंड में बड़े-बड़े महत्वाकांज्षियों को 'फ़ेडरल कॉसिल” का सदस्य बनने की इच्छा रहती है | 
फ़ेडरल कोंसिल का शासन हमेशा बहुत ऊँचे दर्जे का रहा है| 
स्विटजरलेंड की संघ के प्रमुख को फ्रांस प्रजातंत्र या जर्मन प्रजातंत्र की तरह केाई 
खास कार्यकारिशी के अधिकार नहीं होंते हैं। उस का काम सिफ़ 'फेडरल कॉंसिल' के 
अध्यक्ष स्थान पर ब्रेठ कर कोंसिल की कारबाई चलाना, शासन की देख-रेख रखना और 
खास मौक्कों पर आवश्यकतानुसार देश के भीतर और देश के बाहर स्विय्ज्नरलैंड प्रजातंत्र 
के प्रतिनिधि की हैसियत से कुछ कामों मे भाग लेना होता है। संघीय सरकार के शासन 
का काम सहूलियत से चलाने के लिए प्रजातंत्र की राज-ब्यवस्था के अनुसार सात विभागों 





सन्‌ १६३२ ई० के राष्ट्रीय मंत्रि-संडल में आस्टिन चेंबरलेन जलसेना सचिध 
शोर नेविज्ञ चेंबरल्ेन अर्थशचिव थे। 
3स्विटज़रलेंड का सिक्का । 
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में बाँठ दिया जाता है। एक राजनीतिक विभाग होता है जिस में परराष्ट्र विषय और 
नागरिकता, संघीय चुनाव और प्रवास के क़ानून बनाने का काम भी आ जाता है| गह- 
विभाग, न्याय और पुलिस-विभाग, सेना-विभाग, कर और अर्थ-विभाग, डाक ओर रेल- 
विभाग, व्यापार-विभाग, उद्योग-विभाग, ओर कृषि-विभाग छः दूसरे शासन-बिमाग होते 
हैं| इन विभागों के प्रमुख “ फेडरल कोंसिल” के सात सदस्यों में बाँट देता है। राज- 
व्यवस्था में साफ़-साफ़ लिखा है कि, “विभागों का बाँठ सिर्फ़ शासन की सहलियत के 
लिए किया जाता है ओर शासन के हर प्रश्न का. फैसला फेडरल कौंसिल मिल कर करेगी । 
आमतोर पर 'फेडरल कोंसिल” के वही सदस्य, जब तक उन की काम करने की इच्छा 
रहती है, बार-बार चुन लिए जाते हैं। सरकार का काम बढ़ जाने से आज कल विभागों 
की देख-रेख रखनेवाले सदस्यों के पहले से कुछु अधिक निश्चय की स्पतंत्रता रहती है | 
कोंसिल का केारम चार सदस्यों का होता है श्रोर कोई सदस्य बिना वजह बतलाए कोंसिल 
की किसी बैठक से गैरहाज़िर नहीं हो सकता है। पदों पर अधिकारियों ' के नियुक्त करने 
के प्रश्नों को छोड़ कर ओर सब प्रश्नों पर फेडरल कॉसिल में ज़बानी मत लिए जाते हैं | 
सभा की बैठकों की कारवाई का सार प्रजातंत्र के सरकारी गज़ठ में बराबर छपता है। 
स्विटज़रलेंड की फेडरल कोंसिल देखने में इंग्लंड या फ्रांस के मंत्रि-मंडल की 
तरह लगती है, परंतु उस के वास्तव म॑ उस तरह करा मंत्रि-मंडल नहीं कह सकते हैं ! 
स्विटज़रलंड में मंत्रिमंडल की सरकार नहीं होती है क्योंकि यद्यपि कोंसिल मसविदे तैयार 
कर के व्यवस्थापक-सभा के सामने रखती है, ओर कोंसिल के सदस्य व्यवस्थापक-सभा में 
जा कर बहस में भाग लेते हैँ--फिर भी, वह व्यवस्थापक-सभा के न तो सदस्य होते हैं, न 
वे किसी एक दल के सदस्य या एक नीति या एक विश्वास के माननेवाले होते हैं; न उन 
सब का ज़रूरी तौर पर हर प्रश्न या मसविदे पर एक मत होता है; और न उन के मसविदे 
व्यवस्थापक-समभा म॑ नामंज़र हो जाने पर वह अपने पदों से इस्तीफा देते हैं। एक बार 
ल कौंसिल के एक पराने सदस्य ने अपने मसविदे के प्रजा के नामंज़र कर देने पर 
इस्तीफ़ा दे दिया था तो स्विट ज़रलेंड भर में इस बात पर बड़ा आश्चय प्रकट किया गया 
था | स्विटज़्रलंड की फेडरल कोंसिल असल में वहां की व्यवस्थापक सभा को एक काय 
हक समिति होती है, फ्रांस और इंगलेंड में कायकारिणी की सत्ता प्रमुख ओर राजछन्र 
को होती है, और मंत्रि-मंडल के सदस्यों को कार्यकारिणी का यह सिरताज नियुक्त करता 
है | मगर स्विटज्ञरलेंड की कार्यकारिणी समिति के वहां की व्यवस्थापक-सभा नियुक्त करती 
है और कायकारिणी का हर एक सदस्य अलग-अलग |नयुक्त किया जाता है । मगर 
समिति के सदस्य अपने मत-मेदों को समिति के अंदर ही तय करके हमेशा बाहर एक 
मत से काम करने की कोशिश करते हैं। अल्ठु, फेडरल कोंसिल की राय को सब वज्ञन 
देते हैं । 
सिफ़' रोज़मरह का ज़ाब्ते का शासनकार्य ही ' फेडरल कौसिल' के करना होता ह | 
दूसरे देशों के मंत्रि-मंडलों की।तरह व्यवस्थापक-सभा को नाक पकड़ कर चलानेवाली यह 
समिति नहीं होती है। उस के सिर पर बैठनेवाली नेशनल ऐसेंबली उस के मामू 
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शासन के कामों में मी हस्तक्षेप कर के उन का रद कर सकती है, ओर “फेडरल कोंसिल 
ऊुछ नहीं कर सकती। सारी सत्ता ऐसेंबली में ही होती है; और फेडरल कॉसिल और 
नेशनल ऐसेंबली में किसी विधय पर सतभेद होने पर जिस नीति का ऐसेंबली आदेश 
करती है, उसी पर कोंसिल चलती है। स्विदज़रलेड में कार्यकारिणी ओर धारासभा में 
संबंध तो उतना ही निकट का रहता है जितना कि मंत्रिमंडल की सरकार के देशों में 
रहता है| मगर स्विट॒ज़रलेंड के इस संबंध ओर उन देशों के ऐसे ही संबंध में बहुत 
खंतर होता है। फेडरल कौंतिल को कार्यकारिणी, कानून बनाने और न्याय-शासन 
तीनों प्रकार के काम करने होते हैं। कार्य-ऋकारिणी की हेसियत से उस को व्यवस्थापक- 
सभा के पास किए हुए सारे क़ानूनों ओर प्रस्तावों तथा संघीय अदालत के सारे 
फ़ेसलों को अमल में लाना होता है। उस को देश के बाहरी हितों पर नज़र रखना 
और दूसरे राष्ट्रों से संबंध ठीक रखना होता है। देश की मीतरी बाहरी रक्षा का प्रबंध रखना 
कुछ ऐसे श्रधिकारियों को नियुक्त करना जिन की नियुक्ति का अधिकार किसी ओर को नहीं 
होता है, राष्ट्र का आय-व्यय तय करना, बजट तैयार करना और हिसाब-किताब ठीक रखना, 
सारे संघीय अधिकारियों के काम की निगरानी रखना, संघीय राज-व्यवस्था और केंटनों की 
राज-व्यवस्थाओं को अमल में क्रायम रखना, और संघीय सेना की व्यवस्था ओर प्रबंध 
करना इत्यादि फेडरल कोंसिल के शासन-कार्य मं आता है । कानूनी ज्षेत्र में कोंसिल 
का काम ऐसेंबली में नए-नए प्रस्ताव ओर मसविदे रखना, केटनों ओर व्यवस्थापक-सभा 
की ओर से राय के लिए भेजे हुए मसविदों पर अपनी राय ज़ाहिर करना इत्यादि होता 
है | व्यवस्थापक-सभा की दर ब्रैठक मे फेडरल कोंसिल को अपने शासन ओर देश की 
भीतरी और बाहरी स्थिति की एक रिपोण भी दाखिल करनी होती है । शासंन-संबंधी जो 

मक़दम संघीय अदालत के सामने नहीं दायर किए जा सकते हैं, उन के फेंडरल कोंसिल 
खुद सुनती है, ओर उन की अपील नेशनल ऐसेंबली के पास जाती है | सन्‌ १६१४ 
० में स्विटज़रलड की राज-व्यवस्था म॑ं एक संशोधन किया गया जिस के अनुसार 
शासन-संबंधी मुक्तदर्मों पर विचार करने के लिए शासकी अदालत क्रायम करने की योजना 
की गई | 


(३) न्यायशासन 


स्विटज़रलेंड की अन्य अनूठी बातों की तरह वहां का न्‍्यायशासन भी एक तरह 
से अनूठा है। स्विदज़रलेंड में न्यायाधीशों के भी ग्रजा के प्रतिनिधि चुनते हैं। न्याय- 
विभाग का संगठन ते बहुत सरल और सीधा है मगर उस का काम बड़ा कठिन और 
टेढदा है। स्विदज़रलेंड में सिर्फ़ एक ही राष्ट्रीय या संघीय अदालत” है। यह राष्ट्रीय 
अदालत सन्‌ १८४८ ई में क्रायम हुई थी। इस अदालत में आजकल चोबीस न्यायाधीश 
और नो एवज़ी न्यायाधीश होते हैं जिन का चुनाव छः साल के लिए संघीय व्यवस्थापक- 
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राष्ट्रीय अदालत का न्यायाधीश चुना जा सकता है। मगर व्यवस्थापक-सभा के इस 
बात का ख्याल रखने का फ़ज्ञ भाना गया है कि न्यायाधीशों में जर्मन, फ्रेंच, और इटे- 
लियन तीनों भाषाओं के जाननेवालों की काफ़ी संख्या रहनी चाहिए । अदालत के प्रधान 
खोर उपग्रधान के भी दो वर्ष के लिए व्यवस्थापक-सभा ही नियुक्त करती है| मगर 
अदालत अपने दूसरे श्रधिकारियों के खुद नियुक्त करती है। इस अदालत के न्यायाधीश 
ब्यवस्थापक-सभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं; न वह काई और पद ले या काई और धंधा 
कर सकते हैं । उन के पंद्रह हज़ार फ्रांक सालाना का वेतन मिलता है। 

राष्ट्रीय अदालत लूज़ान नगर के एक सुंदर भवन में बैठती है। दीवानी और 
फ़ोजदारी के मुक्कदमे, संत्र और केंटनों के बीच के मुकदमे, किसी संस्था या व्यक्ति के 
मुद्दद होने पर ओर तीन हज़ार फ्रांक से अधिक का मुक्तदमा होने पर उस संस्था या 
व्यक्ति और संघ के बीच के मुक्तदमे, केंटनों के एक-दूसरे से मुकदमे, श्रौर तीन हज्ञार 
फ्रांक से अधिक के मक्कदमें होने पर मदहई ओर मद्दालय की मर्ज़ी से केटनों और किसी 
दूसरी संस्था या व्यक्ति के बीच के मक़्दमे, राष्टीय अदालत की अधिकार सीमा में आते 
हैं। राज-व्यवस्था मं, क्रानून बना कर, राष्टीय अदालत की अधिकार सीमा के बढ़ाने का 
अधिकार संघ के दिया गया है। उस के अनुसार क़र्ज़ा और दिवाला इत्यादि दीवानी के 
मामलों में उस की अधिकार-सीमा का कई बार विस्तार भी किया गया है। केँटनों की 
अदालतों से दोनों पक्षों की मर्ज़ी से आई हुई अपीले भी यह अदालत सुनती है । दीवानी 
के मुक्तद्मों का फेसला करने के लिए राष्ट्रीय अदालत अपने न्यायाधीशों में से आठ-आठ 
न्यायाधीशों की दे छोटी-छोटी अदालते बना देती है | एक का अध्यक्ष राष्टीय अ्रदालत 
का प्रधान होता है और दूसरी का अध्यक्ष उपप्रधान होता है। राष्ट्रीय अदालत के तीन 
न्यायाधीशों की एक अदालत बन कर क़र्ज़ें और दिवाले के मक़दमों के सनती है। फ़ौज- 
दारी के संबंध म॑ इस अदालत की अधिकार-पीमा इतनी विस्तृत नहीं है। प्रजातंत्र के 
प्रति राजद्रोह, अंतराष्टीय क़ानून के खिलाफ़ अपराध, इस अकार के राजनीतिक अप- 
राघ जिन में संघ की सेना के हस्तक्षेप करने की ज़रूरत पड़े और संघीय सरकार के अधि- 
कारियों के खिलाफ़ सरकार के अदालत से प्रार्थना करने पर मक़दमे राष्ट्रीय अदालत के 
सामने पेश होते हैं| इन मक्कदमों में वाक़यात का फ़ेसला करने के लिए अ्रदालत को बारह 
आदमियों की एक जूरी भी चुन लेनी होती है। दूसरी तरह के फ़ौज़दारी के मक्दमों के 
भी कैंटनों की सरकारें संघीय व्यवस्थापक-सभा की राय से संघीय अदालत के पास भेज 
सकती हैं । फ़ौजञदारी के मक़दमे सनने के लिए संघीय अदालत के न्यायाधीशों में पाँच 
पाँच या अधिक न्यायाधीशों और दो-दे! एवज़ी न्यायाधीशां की हर साल चार अदालतें 
बना दी जाती हैं | स्विटज़रलेंड को फ़ौज़दारी के मुक़दमों के न्याय के लिए चार इल्कों 
में बाँट दिया गया है | दर हल्के में इन चार में से एक अदालत उस हल्के के मुक्कदमे 
सनने के लिए ब्रैठती है | संघ ओर केंटनों के अधिकार-सीमा के झगड़े, केंटनों के आपब 
के अधिकार-सीमा के झगड़े, नागरिकों के राज-व्यवस्था में दिए हुए अधिकारों के उल्ल 
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की शिकायतें संघीय अदालत साव॑जनिक क्कानून-संबंधी अपनी अधिकार सीमा के अंदर 
सुनती है ! राष्ट्रीय अदालत को केंटन के किसी कानून को, स्विदज़्रलेंड की राज-ब्यवस्था 
के खिलाफ करार देने का हक है। मगर किसी संत्रीय क्राडून को वह राज-व्यवस्था के 
खिलाफ़नदीं ठह॒रा सकती है | संघीय अदालत को अपने फ़ैसलों पर अमल के लिए केटन 
की सरकारों पर निर्भर रहना होता है। संबीय सरकार का देश मर के लिए, एक ज्ञाब्त। 
फौज़दारी और एक ज़ाब्ता दीवानी है । द 
(४) सेना-संगठन 

अनूठी राजनीतिक संस्थाओं की खान स्विदज्ञरलेंड की सेना का संगठन भी 
अनूठा है | हमेशा से यूरोप के इतिद्वास में स्विटज़रलेंड के सैनिक मशहूर रहे हैं। अपने 
देश की सेवा और विदेशों की सेवा देनों में स्विटज़रलेड के सैनिकों ने यूरोप के रणज्षेत्रों 
में प्रद्यातव सेनाओं को पददलित करके यूरोप के युद्ध-विद्या में पाठ दिए हूँ | मगर 
स्विट्जरलैंड के अंदर हमेशा से सेना-संगठन राष्ट्रीय सरकार के हाथ में न रह कर केटनों 
की सरकारों के हाथ में रहता था | हर केटन.की सेना और पताका अलग-अलग होती थी 
और दस्तों में आमतौर पर रिश्तेदार और पड़ोसी होते थे । हर सेना के अपने-अपने 
अलग नियम होते थे और किसी सैनिक के बुज़दिली दिखाने, सेना से मागने या और केई 
नियम तेड़ने पर उस के गाँववाले ही उस का फेसला करते थे और अपराधी साबित होने 
पर उस के फाँसी पर चढा देते थे और उस का माल-असबाब ज़ब्त कर लेते थे। हमेशा. 
स क्ैंटन सेना के! संघीय सरकार के हवाले करना नापसंद करते थे क्योंकि संघीय सरकार 
के हाथ में सेना की ताकृत चली जाने से उन को अपनी स्थानिक स्वाधीनता के खटाई में 
पड़ जाने का मय रहता था । कई बार सेना को संघीय सरकार के प्रबंध में दे देने के 
प्रस्ताव हुए और हर बार उन को प्रजा ने नामें ज़्र कर दिया । द 
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देश भर के सारे नागरिकों को सेनिक शिक्षा ले लेने के बाद राष्ट्रीय-सेना के तीन 

भागों में उम्र के अनुसार बाँठ दिया जाता है। बीस ओर बत्तीस वर्ष के बीच के सारे 
नागरिक राष्ट्र की लड़नेवाली सेना के सदस्य होते हैं। उस के बाद तेंतीस और चवालीस 
वर्ष की उम्र के बीच के लोगों की प्रथम सहायक-सेना' होती है। इन्हें छोड़ कर सत्रह और 
पचास वर्ष के बीच के सारे नागरिकों की दूसरी सहायक-सेना होती है, जिस को बिल्कुल 
भयंकर आपत्ति के काल में लड़ाई के लिए बुलाया जाता है। हर नागरिक सेनिक अपने 
हथियार ओर वर्दी इत्यादि सारा सामान अपने घर में रखता है। मगर उस को हथियार और 
वर्दी हमेशा साफ़-सुथरे और लेंस रखने पड़ते हैं। हर हफ़्ते काफ़ी निशाने लगा कर उसे 
अपनी निशानेबाज़ी भी ठीक रखनी होती है; वर्ना उस पर जुर्माना हो सकता है। स्विटज्र- 
लेंड के हर गाँव के बाहर निशानेबाज़ी के मैदान होते हैं, जहां हर रविवार को नागरिक सैनिक 
निशानेबाज़ी करते नज़र आते हैं। निशानेबाज़ी के दंगल भी होते हैं, जिन में सरकार की 
तरफ़ से इनाम बाँट कर निशानेबाज़ी की कला को उत्तेजना दी जाती है। दस वर्ष से 
पंद्रह वष की उम्र तक हर लड़के को, चाहे वह किसी स्कूल में पढ़ता हो या न पढ़ता हो, 
सैनिक क़वायद की शिक्षा लेनी होती है। बाद में हर सैनिक-शिक्षाग्रा्त नागरिक का पता 
ओर ठिकाना सरकारी दफ्तर में हमेशा रहता है, जिस से ज्ञरूरत पड़ने पर उस को फ़ौरन्‌ 
बुलाया जा सके । अस्त, स्विटज़रलेंड के सारे नागरिकों कौ एक सेना ही समझना चाहिए | 
तीन से पाँच लाख तक आदमी स्विदज़रलेंड में इस प्रकार हमेशा लड़ाई के मैदान में 
उतर आने को तैयार रहते हैं| यह यूरोप के दूसरे राष्ट्रों के मुकाबले में कोई बड़ी सेना नहीं 
है, मगर इस छोटे से राष्ट्र के लिहाज़ से काफी बड़ी सेना है। स्विट्जरलेंड के इस सेना- 
संगठन के ढंग से देश को नौजवानों की जवानी स्थायी-सेना की बेकार और असजक सेवा 
में नहीं गंवानी पड़ती है, ओर राष्ट्रीय खजाने का रुपया भी इस असजक काम में नष्ट नहीं 
होता है। सेना-सेवा में बेकार हो जानेवालों को उन की ओर उन के बाल-बच्चों की गुज़र 
के लिए सरकार पेंशन ज़रूर देती है। मगर यह स्वाभाविक है ओर इस में अधिक रुपया 
नहीं खर्च होता है। यरोप के कई नए राष्ट्रों ने भी स्विदज्ञरलंड के सेना-संगठन का यह 
तरीका अख्तियार किया है । 


४--राजनैतिक-दल ओर सरकार 


उन्नीसवीं सदी के पूर्वाद्ध में स्विटज़रलेंड की प्रजा के सामने सब से ज़रूरी दो 
प्रश्न ये | एक तो केंटनों की सरकार को प्रजा-सत्तात्मक बनाने का प्रश्न था। दूसरा उन 
सरकारों को मिला कर एक मज़बूत संघीय सरकार बनाने का प्रश्न था । इन दोनों बातों के 
पक्तपाती लोगों का दल स्विटज़रलेंड' में उदारदल' कहलाता था। सन्‌ १८४८ ई० में नए 
स्विव्ज़रलेंड की इन्हीं लोगों ने रचना की थी और इती दल का उन नई राजनैतिक 
संस्थाओं पर अधिकार हो गया था। 'उदारदल' का स्विदज़रलेंड की राजनैतिक संस्थाओं 
पर बहुत दिन तक अधिकार रहा | अनुदार राजनैतिक विचारों के कैथोलिक-पंथी लोग एक 
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अस्तु, सन्‌ १८४८ ६० के बाद कुछ वर्षे। तक 


को 'कैथोलिक अनुदारदल' कहते ये । ॥ | 
इस काल के मुख्य राजनैतिक प्रश्न कंटन 


स्विटज़सलैंड में यही दो राजनेतिक-दल थे ओर 
की सरकारों के अधिकारों से संबंध रखते थे । 
शुरू के कुछ दिन बाद ही 'उदार-दल' में नरम और गरम ग्रकृतियां दीखने 
लगी थीं । नई-नई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं जैसे-जैसे सामने आने लगीं, वैसे- 
बैसे नरम और गरम प्रकृतियों के लोग अलग-अलग होते गए | ग्रंत में गरम विचार के 
लोगों ने 'उदार-दल' से बिल्कुल अलग हो कर सन्‌ १८७० ई० में एक नया “गरम दल' 
बना लिया | इस नए गरम दल! ने ही सन्‌ १८७४ ई० में स्विट्ज़रलेंड की राज-व्यवस्था 
में संशोधन कर के, पुराने 'उदार-दल' के बहुत विरोध करने पर भी, संघीय-शासन में 
अखितयारी हवाले? की शर्त जोड़ दी थी। इस सफलता के बाद गरम दल' का तूती 
बोलने लगा और बाद में एक नए समाजवादी दल' के बन जाने के बाद भी यही दल 
सब से जोरदार रहा । 'अनुदार-दल में किसी प्रकार का मतभेद न पड़ने से वह जैसा का 
तैसा क्रायम रहा | 
भ्राजकल स्विदज्ञरलैंड में चार मुख्य राजनैतिक दल हैं। कैथोलिक अनुदार 
 दल', उदार प्रजासत्तात्मक दल या उदार दल, स्वतंत्रप्रजासत्तात्मक” या “गरम दल', 
ओर “समाजी प्रजासचात्मक' या 'समाजवादी दल”, | कैथोलिक दल खास तौर पर कैथोलिक 
संप्रदाय के हितों की चिंता रखता है । कैथोलिक संप्रदाय के मज़दूरों को संस्थाओं के ज़ोर 
देने पर अब यह दल मज़दूरों की समस्याओं की तरफ़ मी ध्यान देने लगा है| इस दल के 
लोगों में आपस में और सब दलों से कम मतभेद रखता है और इस दल का संगठन दूसरे 
सब दलों से सुसंगठित ओर सुहृढ़ है | जिन कैंटनों में कैथोलिक लोगों की अधिक आबादी 
हैं उन में तो इस दल का अखंड राज्य है ही, दूसरे बहुत से कंटनों में भी इस का काफ़ी 
ज़ोर है। 'उदार दल” में अधिकतर व्यापारी और दूसरे उदार विचारों के धनी ओर मानी 
लोग होते हैं| यह लोग अपने उदार विचारों पर गव करते हैं । मगर उन की बातें आज- 
कल बहुत कम लोग सुनते हैं। उदार दल का स्वीटज़रलेंड में भी वही हाल है जो आज- 
कल उदार दल का इंग्लैंड में है या जो उसी नाम के दल का भारतवष में हाल है । 
“गरम दल सरकारी केंद्रीकरण और प्रजा-राज का पक्षपाती और राजनीति में 
सोप्रदायिकता का विरोधी है। इस दल में किसानों से ले कर धनवानों तक सब ग्रकार 
के लोग हैं | इस दल के सदस्यों की संख्या सब दलों से अधिक है ओर वह सारे देश में 
फैले हुए, हैं। 'समाजवादी दल का ज्ञोर उन नगरों में अधिक है जो उद्योग-धंधों के केंद्र 
हैं--जैसे कि उ्यूरिच और बर्न | यह लोग अपने दूसरे देशों के बंधुओं के पीछे चलने का 
प्रयज्ष करते हैं ओर उन के, खासकर जर्मनी के, असर में रहते हैं। मगर स्विय्जरलैंड में 
अमेरिका या इंगलैंड की तरह गरीबों की ग़रीबी और अमीरों की अमीरी में इतना ज़ञमीन- 
ग्रासमान का फ़क्क नहीं होता है जिस से ईर्षा ओर कलह को अधिक मैदान मिल सके | 
छोटे-छोटे ज़मींदारों और पूँ जीवालों की ही संख्या वहां अ्रधिक है और आमतोर पर लोग 
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अड़ोस-पड़ोस के देशों म॑ बढ़ गया है । 

सन्‌ श्य७४ ई० के बाद बहुत वर्षो! तक किसी भी दल की स्विदज॒रलंड की 
व्यवस्थापक-समा में बहुसंख्या नहीं रहती थी। मगर “गरम दल' के सदस्यों की सब से 
अधिक संख्या रहने से गरम दल ही की वात अधिक चलती थी। फिर भी स्टेंडराथ में 
आज तक गरम दल की बहुसंख्या कभी नहीं होने पाई है, क्योंकि बहुत से कैथोलिक आबादी 
के कैंटन सिफ़ कैथोलिक दल के सदस्यों को ही चुनते हैं| परंठ आजकल भी नेशनल राथ 
में गरम दल की ही आमतौर पर अधिक संख्या रहती है । सन्‌ १६१७ ई० के चुनाव के 
पहले नेशनल राथ के कुल १८६ सदस्यों में से १०८ सदस्य गरम दल के थे और स्टेंड राथ 
के ४४ सदस्यों में से २१ गरम दल के थे। “कैथोलिक अनुदार दल” 'उदार दल” और 
पसमाजवादी दल” के नेशनल राथ में ३६, १३ और १८ सदस्य तथा स्टेंडराथ में १६, १ 
और १ सदस्य ये | सन्‌ १६१६ ई* में अनुपात-निर्वाचन की पद्धति से चुनाव होने पर 
गरम दल? के नेशनल राथ में ६३ सदस्य रह गए थे और 'कैथोलिक अनुदार दल' के ४१; 
“उदार दल” के सिफ़ ६ सदस्य और समाजवादी दल” के ४१ सदस्य थे | सब से अधिक 
सदस्य फिर भी गरम दल? ही के थे । 


सन्‌ १६१६ ई० के चुनाव में गरम दल के एक भाग ने अलग हो कर “किसान, 
मजदूर और मध्यमवर्ग दल” नाम का एक नया दल बना लिया था जो सरकार का 
पक्षपाती दल था मगर गरम दल” से अधिक अनुदार ओर कृषि-सुधार का कट्टर पक्तपाती 
था | इस दल का कार्य-क्रम कृषि और उद्योग के हित के लिए खास क्रानून बनाना और देश 
की रक्षा का मज़बूत प्रबंध करना है। इसी चुनाव के बाद से समाजवादी दल को भी 
असफलता मिलना प्रारंभ हुईं। समाजवादी दल' प्रत्यक्ष करों, खतंत्र व्यापार और 
ज्लियों के मताधिकार का पक्षपाती है | गरम दल के कुछ कट्टर समाजवादियों ने उस दल से 
अलग हो कर एक समाजवादी राजनैतिक दल? नाम का दल भी बना लिया है | यह दल 
केंद्रीकरण, समाजशाही ओर सरकार के द्वारा गरगिक जीवन के संचालन का पतक्षपाती 
है | एक कम्यूनिस्ट दल अर्थात्‌ 'समशध्विदी दल”? भी उठ खड़ा हुआ है | सन्‌ १६२५ ई० 


के चुनाव के बाद विभिन्न दलों के सदस्यों की नेशनल ऐसेबली मे निम्नलिखित 
संख्या थीः-- 


स्टेंड राथ नेशनल राथ 
द्ल प्रतिनिधि संख्या प्रतिनिधि संख्या 
गरम दल २१ भू 
कैथोलिक अनुदार दल श्ष्द ४२ 
समाजवादी दल र्‌ ड्६ 
किसान, मज़दूर और मध्यमवर्ग दल २ २० 
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द्ल प्रतिनिधि-संख्या प्रतिनिधि संख्या 
समाजवादी राजनैतिक दल १ प्ू 
कम्यूनिस्ट दल ० शे 
अन्य छोटे-मोटे समूह ० ३ 
कुल | ४४ श्ध्ध 


स्विट ज़रलेंड के सारे दलों का संगठन लगभग एक-सा ही होता है। वहां के 
राजनैतिक दल छोटे-छोटे स्वाधीन समूहों की संघों की तरह होते हैं। स्थानिक समूहों के 
प्रतिनिधियों की कम से कम साल भर में एक सभा होती है। बड़े दलों की सभाओं मे 
तीन-चार सौ तक प्रतिनिधि आ जाते हैं | यह सभा दल के अधिकारियों की रिपोर्ट सुनती 
है, दल के प्रतिनिधियों की व्यवस्थापक-समा में कार्रवाई की जाँच करती है, ओर विभिन्न 
विषयों पर खूब बहस कर-कराकर अपने प्रतिनिधियों की आगाही के लिए प्रस्ताव पास 
करती है। इस सभा को दल के संबंध में सब अधिकार होते हैं। मगर चुनावों के लिए. दल 
के उम्मीदवारों को सभा नहीं चुनती है। मुख्तलिफ़ स्थानों पर दलों की जो टोलियां रहती हैं 
वही अपने-अपने उम्मीदार चुनती हैं | साल भर का काम चलाने के लिए सभा या केटनों 
की संस्थाओं की तरफ़ से तीस या पेंतीस आदमियों की एक केंद्रीय कमेटी चुन ली जाती 
है | इस कमेटी का एक अध्यक्ष, एक मंत्री ओर एक कोाषाध्यक्ष होते हैं। कमेटी का 
आम काम चलाने के लिए एक छोटी उप-समिति भी होती है जो अक्सर मिलती रहती है । 

कहा जाता है कि स्विदज॒रलेंड की राजनीति की अनुकूलता और हृढ़ता का 
कारण यह है कि वहां शुरू से एक दल का ही बोलबाला रहा है। स्विटज़रलेंड में 
जाति-भेद, धर्म-मेद, भाषा-मेद और अन्य आर्थिक हितों के भेदों के कारण बहुत-से राज- 
नैतिक दलों के बनने के लिए, जितना मसाला है, उतना यूरोप के ओर किसी देश में नहीं 
मिलता | मगर आश्चर्य की बात है कि स्विटज़्रलेंड में राजनीति की नाव जिस शांति से 
खेई जाती है, उतनी यूरोप के ओर किसी देश में नहीं चलती है। यरोप के अन्य देशों में 
एक दल के नेता की चुनाव में हार हो जाने पर दूसरे दल में खुशियां मनाई जाती हैं। 
मगर स्विटज़रलंड में सब दलों के ख्याल रहता है कि किसी भी दल के मुख्य नेता की 
हार न हो जाय । पिछली यरोप की लड़ाई में कुछ क्षण के लिए फ्रांसीसी भाषा-भाषी 
नागरिकों ने फ्रांस के प्रति ओर जर्मन भाषा-भाषियों ने जर्मनी के प्रति सहानुभूति दिखाई 
थी । मगर फ़ोरन्‌ ही फिर सब नागरिक अपनी परराष्ट्रनीति में पुरानी निष्पक्ष नीति का 
अवलंबन करने लगे थे | परराष्ट्रनीति पर स्वियज़रलेंड में कभी दलबंदी सुनने में नहीं 
आती है, क्‍योंकि स्विटज़रलेंड का न तो कोई साम्राज्य है और न कोई उपनिवेश | उस 
की नीति अपने अड़ोस-पड़ोस के सब राष्ट्रों से मिल-जुल कर रहने की है। दूसरे देशों के 
जिन राजनीतिशों पर उन के देशों में श्रत्याचार होता है, उन को भाग कर स्विदज़रलेंड 


अप... अत... कस. 5 


स्विजरलेंड की सरकार [ २३७ 
प्रकार के भागे हुए लोगों में से कोई स्विटज़रलेंड में ब्रैठ कर अन्य राष्ट्रों के खिलाफ़ 
प्रड़यंत्र न रच सके, इस बात तक का स्विटज़रलेंड की सरकार बड़ा खयाल रखती है । 
स्वियटज़रलेंड में सारी राजनेतिक दलबंदी घरेलू प्रश्नों पर ही होती है। मगर उस में भी 
इतनी कड़वाहट ओर रार देखने में नहीं आती है, जितनी यूरोप के और देशों मे | इस का 
मुख्य कारण शायद यह कहा जा सकता है कि स्विदज़रलेंड में राजनीति से किसी को 
किसी प्रकार के ज़ाती फ़ायदे का ख्याल नहीं रहता है | 

इंग्लैंड या अमेरिका की तरह स्विदज़रलेंड के राजनैतिक दलों के पास चुनाव की 
लड़ाइयां लड़ने के लिए बड़े-बड़े कोष भी नहीं रहते हैं | वहां चुनावों म॑ उम्मीदवारों को 
बहुत रुपया खर्च नहीं करना पड़ता है। सन्‌ १६१८ ई० से पहले इंग्लेंड में क्रानून के 
अनुसार एक उम्मीदवार को चुनाव में जितना रुपया खच करने का अधिकार था, उतने 
रुपए में स्विटज़रलेंड की नेशनलराथ के सारे सदस्यों का चुनाव हो जाता है। निर्वाचनन्षेत्रों 
की सावजनिक संस्थाओं को चुनाव से कुछ पहले से दान इत्यादि दे कर, या इसी प्रकार 
किसी और ढंग से, उन क्षेत्रों को चुनाव के लिए उम्मीदवारों द्वारा तैयार किए जाने का 
रिवाज भी स्वियज़रलेंड में कहीं दिखाई नहीं देता है । न स्विद्जरलंड में व्यवस्थापक-सभा 
के सदस्यों को अपने निर्वाचनक्षेत्र के लोगों की उस प्रकार लगातार सेवा और सहायता 
करनी पड़ती है जैसी कि फ्रांस में डिपुटियों को करनी पड़ती है । मंत्रियों के लिए. मत दे कर 
चुनावों में अपनी सहायता करनेवालों के लिए कोई सदस्य किसी प्रकार का खिताब या 
तभगें भी नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि स्विटज्रलेंड में साव॑जनिक सेवा के लिए प्रजा 
के हृदय में मान के सिवाय और कोई तमग़ा या खिताब मिलने की प्रथा ही नहीं है । 
स्विट्ज्रलेंड में सदस्यों को अपना समय देने के सिवाय राजनीति में भाग लेने के लिए और 
कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है। आमतौर पर निर्वाचनज्षेत्र में रहनेवाले या वहां के किसी 
कुटुंब के रिश्तेदार ही को वहां से दल का उम्मीदवार चुना जाता है| बाहर के आदमी को 
उम्मीदवार नहीं चुना जाता है | स्विटजरलेड में दूसरे देशों से मतदार अधिक स्वाधीन 
होने से सारे राजनैतिक दल अच्छे और योग्य आदमियों ही को उम्मीदवार बनाते हैं | राज- 
नैतिक मतभेद का विचार न करके मतदार उसी उम्मीदवार को अपना मत देना अधिक पसंद 
करते है जिस को वह जानते हैं, और जिस की योग्यता ओर कतंव्य-बुद्धि में उन्हें विश्वास 
होता है | अक्सर मुख्य राजनैतिक दलों के नेता मिल कर दलों के सदस्यों की संख्या के 
अनुसार सब दलों से अ्रच्छे-अच्छे उम्मीदवार ले लेते हैं और इस प्रकार आपस में फेसला 
कर लेने से बहुत से निर्वाचनच्षेत्रों में चुनाव की नोबत तक नहीं आती है। इस ढंग 
से बहुत-से ऐसे योग्य और सुचरित्र लोगों की सेवा का लाभ मी देश को मिल जाता है 
जिन का दलबंदी के मगड़े में चुनाव होना अशक्य होता है | किसी-किसी चुनाव में तो 
नेशनल राथ के आधे से अधिक सदस्य बिना चुनाव के मगढ़े के चुन लिए जाते हैं | इसी 
प्रकार 'फ्रेडरल कौंसिल' के सदस्य और दूसरे मुख्य अधिकारी भी सारे मुख्य दलों के योग्य 
और अच्छे आदमियों में से चुन लिए जाते हैं | सन्‌ १६२७ ई० की ही 'फ़ेडरल कॉसिल' 
2, 3. >रिकमतत । सउक पे फाजत 7! ही+ फरेथोलिक आामदार दल दो दलों के सदस्य थे | 
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प्रमुख और चांसलर गरम दल के थे | स्टेंड राथ का अध्यक्ष कैथोलिक अनुदार दल का था 
और नेशनल राय का अध्यक्ष किसान, सज़दर और भमध्यमवर्ग दल' का था | 
स्विटज़रलेंड में दलबंदी का बहुत ज़ोर न होने के बहुत-से कारण हूं। एक तो 
क़रीब पचास वर्ष से वहां कोई राजनीति का ऐसा नुकीला प्रश्न नहीं उठा हँ--जैसा कि फ्रांस 
मे 'राजाशाही या प्रजाशाही' का प्रश्न धा--जिस पर प्रजा में घोर मतभेद होने के कारण 
लड़ाके राजमैतिक दल बनते | दसरे प्रजासत्ता का स्विटज़रलेंड में अखंड राज्य जम चुका 
है औ्रोर परराष्ट्रनीति या उपनिवेशनीति का वहां कोई कठिन प्रश्न नहीं है। तीसरे आम 
लोग खाते-पीते होने से ओर लोगों के आश्िक-जीवन में काफ़ी समता होने से आशिक 
हित-संघर्ष नहीं बढा है ओर सामाजिक कलह ने वह भयंकर रूप नहीं धारण कर लिया हे, 
जो अडोस-पडोस के देशों म॑ दीखता है। स्विटज़रलेंड म॑ 'समाजवादी दल” में लोग ईष्यां 
चढ़, घरणा या भूख के कारण शामिल न हो कर अधिकतर विचारों ओर विश्वासों के 
कारण ही शामिल होते हैं ओर इसी लिए: वहां के राजनेतिक जीवन में कड़वाहट पैदा नहीं 
होती | स्विटज़्रलेंड में धामिक ओर सांप्रदायिक मतभेद की भी टक्कर नहीं होती हैं;क्यों कि 
मख्तलिफ केटनों को, अपनी-अपनी आवादी के धार्मिक विचारों के अनुसार, धामिक मामलों 
की व्यवस्था करने की इजाज़त है। स्विटज़रलेंड म॑ राजनैतिक नेता भी इतनी व्यक्तिगत 
महत्वाकांज्ञाएं रखनेवाले नहीं होते हैं, जितने दूसरे देशों में होते हैं। न स्विटज़रलंड के 
लोग ही किसी नेता पर लड् हो कर उसे आसमान पर चढ़ा देते हैं| अस्तु, विभिन्न नेताओं 
के पुजारियों की दल-बंदी और मगड़े भी वहां नहीं होते हैं। स्वियज़रलड में राजनीति को 
ग्राम लोग इंग्लैंड के बहत से लोगों की तरह केवल खिलवाड़ ही नहीं समझते बल्कि उस में 
गंभीरता ओर विचार से काम करते हैं। दल के सदस्यों को दल के नेताओं का साथ देने से 
स्थिटज़रलेंड मे जाती फ़ायदों का मोक़ा नहीं रहता है; क्योंकि न तो वहां इतनी बहुत-सी 
सरकारी नौकरियां ही होती हैं और न उन में अधिक वेतन ही मिलता है। बड़े-बड़े 
प्रश्नों का फैसला हवाले! ओर प्रस्तावना' द्वारा प्रजा खुद कर सकती है जिस से 
किसी राजनेतिक-दल को व्यवस्थापक-समा या फेडरल कोॉंसिल में अधिकार जमाने की 
इतनी ख्वाहिश नहीं रहती है, जितनी दूसरे द्रेशों में क्योंकि किसी एक दल का सरकार 
पर अधिकार जम जाने पर राष्ट्र का कोई बड़ा हानि या लाभ नहीं निमर रहता है |.अस्तु, 
क़रीब पचास वर्ष तक संघ में एक ही दल का सरकार पर असर रहा ओर दूसरे दलों ने 
उस दल का ज़ोर तोइने का प्रयक्ष न करके, हमेशा उस पर कड़ी नज़र रख कर 
उस की उन बातों को ही नाम॑ज़्र कराने की कोशिश की, जिन को वह हानिकारक समभते 
थे। उस दल ने भी कभो अपनी ताक़त का दुरुपयोग करके दसरे दलों को विरोध के लिए 
नहीं उनाड़ा | स्विदज रलंड के चारों ओर जबरदस्त सैनिक राष्ट्र होने के कारण भी स्विट- 
ज्रलेंड के लोग आपस में फूट करके, अपनी शक्ति कम करने से डरते हैं और उन में एक 
इस प्रकार की स्वदेश-भक्ति पैदा हो गई है, जिस के कारण देश-हित के ध्यान से वह 
छोटी-छोटी बातों पर कलह और रार सचाना पसंद नहीं करते हैं | इन्हीं सब विभिन्न कारणों 
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स्विट्जरलैंड में दूसरे बहुत से यूरोपीय देशों की तरह बढुत से ऐसे आदमी भी 
नहीं होते हैं जो सिफ़ राजनीति को ही अपना पेशा बना लेते हैं | राजनीति मे भाग लेने- 
वाले अपना काम-धंधा करने के साथ-साथ राजनीति म॑ दिलचस्पी होने के कारण ही राज- 
नीति में भाग लेते हैं, वरना जितना भत्ता व्यवस्थापक्रासमभा के सदस्य को मिलत हैं 
उस से कहीं अधिक हर सदस्य मज़ें से क्रेसी ओर धंधे म॑ कमाने की योग्यता रखता है । 
किसी वकील, डाक्टर या व्यापारी का राजनीति में नाम ओर इज्ज़त हो जाने से घंधा 
भले ही बढ़ जाय, मगर उस बिचार से शायद ही कोई स्विटजरलइ म॑ राजनीति के मैदान 
म॑ उतरता है | दिलचस्पी, सेवाभाव ओर प्रजा का सम्मान प्राप्त करने की लालसा ही 
अधिकतर लोगों को राजनीति के मंदान म॑ लाती है। व्यवस्थापक-सभा में आमतौर सभी 
बर्गो' के लोग होते हैं, मगर अधिकतर पढ़े लिखे विद्वान , वकील या पुराने सरकारी 
अफसर होते हैं। सदस्यों को आम लोग इज्जत की नज़र से देखते हैं, बेईमानी या रिश्वत- 
खोरों की शिकायत विल्कुल ही कम सुनने में आती है। व्यवस्थापक-सभा की बंठके बढ़ी 
सादी होती हैं। इंग्लैंड या फ्रांस की व्यवस्थापक-सभाओं की शान स्विदज्ञरतेंड में देखने 
को नहीं मिलती, न स्विटजरलड की व्यवस्थापक-सभा की चचाओं मे एक दूसरे दल के 
सदस्यों या फ़रेंडरल कोंसिल् के सदस्यों के खिलाफ़ उतनी कड़वाहट ओर आत्तेप सनने को 
मिलेंगे | सब सदस्य गंभीरता, विचार ओर शांतिपू्वंक देश के हित से प्रश्नों पर बिचार 
करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की टाँग घसीटने का प्रयत्ञ कम होता है। स्विद- 
जरलेंड' के राजनैतिक जीवन की पवित्रता सचमुच अनुकरणीय है। 
स्विट्ज॒रलंड के नागरिक की नस-नस में स्व्राधीनता के भाव भरे रहते हैं | साधारण 
र ओर किसान तक सोचने का प्रयत्न करता है। वह अंधा बन कर किसी के पीछे 
नहीं चल पड़ता है। अपने अधिकारों के साथ साथ उस को अपने कतंव्य का भी ध्यान रहता 
है | वह दसरे के विरुद्ग विचारों की इज़्ज़त करना और शांति से बहस और समझौता करना 
जानता है ओर ज़रा-ज़रा से मतभेद पर लद्ठ ले कर दूसरों का सिर तोड़ डालने को तैयार 
नहीं हो जाता है। दसरी और सब बातों में एक दसरे से बिल्कुल विभिन्न ल्विदज॒रलेंड के 
लोग भी राजनीति में घुल-मिल कर काम करते हैं । अधिकतर लोगों का पेशा खेती-बारी होने 
से उन में किसानों का पुरातन प्रेम और अनुदारता ज़रूर होती है। मगर बहुत ज़माने से 
स्थानिक स्वशासन होने से लोगों में स्वाधीनता, विचारशीलता और कतंव्यपरायणता के 
साथ-साथ किसी की बातों में न ञ्रा कर हर प्रश्न की अच्छाई-बुराइई पर विचार करने की 
आदत हो गई है| स्वियज़रलेंड का इतिहास ओर बहुत से देशों की तरह थोड़े से महान 
पुरुषों के जीवन की रामकहानी नहीं है। इस देश का इतिहास इस देश की प्रजा का इतिहास 
है | स्विटज़रलेंड में प्रजा की प्रभुता है, मगर प्रभुता के गय ने प्रजा का सिर नहीँ फिरा 
दिया है--जिस का आम तौर पर साधारण मनुष्यों म॑ भय रह सकता है। फ्रांस की तरह 
स्विटज़रलेंड की प्रजा विचारों के उभार से पागल बन जाना भी नहीं जानती है। समाजवाद 
की हाल में जो स्विटज़रलड में हवा उठी है, वह अधिकतर जमनी से आए हुए मज़दूरों को 
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देश की राजनीति में अन्य देशों से अधिक दिलचस्पी रहती है, क्योंकि स्थानिक स्वशांसन ने 
उन में राजनैतिक जाणति पैदा कर दी है। आम तोर पर लोग सरकारी सत्ता के केंद्रीकरण 
और समा नशाही दोनों के पक्षपाती नहीं हैं; मगर देश को लाभ होता दीखने पर वह दोनों के 
लिए तैयार हैं। राजनीति में शांत और स्वच्छ जीवन को लोग बहुत पसंद करते हैं। एक केटन 
को छोड़ कर और कहीं देश भर में फाँसी की सज्ञा किसी को नहीं दी जाती है । शराबखोरी 
के विरुद्ध बहुत से लोग होने पर भी, किसी को दुःख न देने के विचार से, शराब पीना अमे- 
रिका की तरह जुर्म नहीं बना दिया गया है । अँगरेज़ों तक को यह देख कर आश्चर्य होता है 
कि खालिस प्रजासत्ता की हामी स्विदज़रलेंड की प्रजा अपनी कार्यकारिणी पर इतना विश्वास 
करने को तैयार रहती है कि उस को इंग्लैंड की कार्यकारिणी से भी अधिक सत्ता देती है । 

स्वियज़रलैंड' के आम लोग चतुर और आम तौर पर सच्चे और ईमानदार होते हैं, 
न तो वे किसी पर जल्दी से विश्वास ही कर लेते हैं ओर न अविश्वास ही | वे अपने राज- 
नीतिशों में गंभीरता, धीरता, दृढ़ता और सचाई देखने की कोशिश करते हैं। देश के 
मशहूर अखबारों में किसान दल के २, समावादी दल के ६, उदार दल के ३, गरमदल 
के ८, कम्यूनिस्ट दल के २, कैथोलिक अनुदार दल के ७ और ४ स्वतंत्र अखबार हैं | मगर 
_कम्यूनिस्ट अखबारों को छोड़ कर श्रौर किसी दल के अखबार में दूसरे दलों या उन के 
नेताओं पर अनुचित आक्षेप नहीं किए जाते हैं । स्विटज़ञ रलेंड के कई अखबारों! की राय 
का तो यूरोप भर में बड़ा मान होता है ओर वह हर जगह पढ़े जाते हैं। आबादी के 
लिह्माज़ से यूरोप के और किसी देश में इतने अखबार नहीं हैं, जितने स्विद्जञरलेंड में । 
मगर शायद हालेंड और नावें को छोड़ कर ओर किसी यूरोपीय देश के अखबारों में इतनी 
गंभीर टीका-टिप्पणी नहीं होती है | इस देश के अखबार किसी को डरा कर चौथ वसूल 
या किसी पर व्यक्तिगत विचारों से आक्षेप कभी नहीं करते हैं। अस्त, स्विदज़रलेंड की 
राजनैतिक संस्थाओं का संचालन बड़ी सहूलियत से होता है। इस का मुख्य कारण 
दलबंदी का न होना ओर स्थानिक स्वशासन से उत्तन्न हुईं प्रजा की जाशति ही है, नहीं 
तो स्विटज़ रलेंड की राजनैतिक संस्थाओं से सिर्फ़ उन के संगठन के कारण यह फल नहीं 
मिल सकते थे | आम तोर पर संघीय-राजव्यवस्थाओं में संघीय सरकार और संघ की सदस्य 
सरकारों के अधिकारों का जितना खुलासा किया जाता है उतना स्विदज़ रलेंड' की राज- 
व्यवस्था में खुलासा नहीं किया गया है| बहुत-सी बातों में संघ और केंटनों को एक से 
अधिकार दिए गए हैं ओर संघ को केंटनों के कानूनों को राज-व्यवस्था के खिलाफ ठहरा 
देने का भी अधिकार दिया गया है । दूसरे देशों में इस प्रकार की राज-व्यवस्था से आए 
दिन भगड़े हो सकते थे। मगर स्विटज्रलेंड में जब संघ या कैंटनों के अधिकार के विषय में 
शंका खड़ी होती है तो आपस में सहूलियत से विचार और समझौता कर के काम निकाल 
लिया जाता है | हमेशा से इसी प्रकार काम होता आया है| संघ और कैंटनों में हर जगह 
सत्ता किसी एक आदमी के हाथ में न दे कर कई आदमियों की समितियों के हाथ में रक्खी गई 
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है दूपरे देशों से श्विदतरलैंड की सरकार में यह भी एक और खास फूक है। स्विट्जरलैंड 
में व्यव स्थापक-सभा के सदस्यों और सरकारी अधिकारियों को हमेशा प्रजा की कड़ी नज़र 
में काम करना होता है। वहां सब पर जनमत का एक-सा अंकुश रहता है। अस्तु घारा- 
सभा पर अन्य देशों की तरह रोक-थाम रखने की स्विदज़रलेंड की राज-व्यवस्था में योजना 
नहीं की गई है क्योंकि हवाले” और (प्रस्तावना? के द्वारा प्रजा जब चाहे तब धारा-सभा के 
फ़ैसलों को उलठ-पलट सकती है । 

स्विट्जरलैंड की सरकार और उस की नीति में आश्चर्यजनक स्थिरता और दृढ़ता 
देखने में आती है। वहां क्वानून भी वही बनाए जाते हैं जिन को प्रजा चाहती है. और 
जो श्रामतौर पर लाभदायक होते हैं। शासन बहुत सस्ता है क्योंकि खर्च में बड़ी मितव्ययता 
की जाती है| हमेशा इस बात का ख्याल रक्‍्खा जाता है कि जो रुपया खर्च होता है उस 
का अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिए | सब प्रकार की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। 
न्याय-शासन भी बहुत सीधा और सस्ता है। पहाड़ी प्रदेश होते हुए मी स्विटज़रलेंड में सड़कों 
इत्यादि की और दूसरे साव॑ंजनिक कार्यो की व्यवस्था बड़ी सुंदर है| चुंगियों का काम भी 
वहां शुद्धता और येग्यता से चलता है | स्थानिक-शासन का बहुत-सा काम लोग मुफ़्त में 
करते हैं। देश की रक्षा का भी काफ़ी प्रबंध है। प्रजा हमेशा देश के लिए तलवार बाँघ कर 
मैदान में उतर आने को तैयार रहती है। एक दूसरे की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सब आदर करते 
हैं। साव॑जनिक़ जावन ऊँचे दर्जे का होता है और राजनीति को शतरंज का खेल नहीं समझा 
जाता है| अस्ठु, यह सब स्विटज़रलेंड की सरकार की खास खूबियां कही जा सकती है। 

स्विट्ज़रलेंड' की कई संस्थाएं दूसरे देशों के लिए आदर्श बन सकती हैं| एक तो 
सरकार की कार्यकारिणी सत्ता को एक आदमी के हाथ में न रख कर कई आदमियों की 
कमेटी में रखना, दूसरी हवाला और प्रस्ताइना की संस्था । मुमकिन है स्विटज़रलेंड में एक 
दिन दलबंदी का ज़ोर बढ़ जाने पर 'फ़ेंडरल कोंसिल” का काम कठिन बन जाय और वह 
भी दूसरे देशों के मंत्रिमंडल की तरह एक दल की समिति हो जाय | फिर भी स्विटज़रलेंड 
की 'फ़ेडरल कोंसिल” के काम-काज से बहुत कुछ शिक्षा ली जा सकती है। हवाले” और 
ध्रस्तावना? के बारे में तो अधिक कहना ही व्यर्थ है | प्रजा के हाथ में सत्ता रखने के लिए 
इस से बढ़ कर अभी तक दूसरी संस्था दुनिया में देखने में नहीं आई है। छोटे-छोटे ज़मीन 
के मालिकों और स्थानिक स्वशासन के प्रचार से भी स्विदज़रलेंड की सरकार अच्छी बन 
गई है । मा गैठा ही. मी: मु की 
स्वियज़रलेंड की सरकार में सब मीठा ही मीठा नहीं है। दोष भी हैं; मगर 
दूसरे देशों की सरकारों के वैसे ही दोषों के सामने स्विट्जरलैंड की सरकार के दोष बिल्कुल 
फीके पड़ जाते हैं| एक मनोरंजक उदाहरण से यह बात और भी स्पष्ट हो जायगी। राज- 
नीति का प्रख्यात लेखक लाडे ब्राइस एक स्थान पर लिखता है कि, “एकबार मैं ने स्विट- 
ज़रलेंड के एक सच्चे विद्वान से पूछा, आप के देश की सरकार में दोष भी अबश्य ही 
होंगे । क्या आप मुझे दोष बताने की कृपा करेंगे !” कुछ विचार के बाद वह विद्वान बोला-- 

छा... क़ & ५... .. ्कू हे. ड््ष्‌ । | 


..... कली भुक ..  . हक .. 8 हीशा। , यु... फषफ 
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से कठिन प्रश्नों पर विचार कर के अपना मत देने के लिए कमेठियां नियुक्त की जाती हैं । 
यह कमेटियां अक्सर गर्णियों में पहाड़ पर किसी सुंइर होटल में जा बैठती हैं ओर वहां बैठ 
कर अपना काम करती हैं। ऐसा बहुत क्यादद तो नहीं होता है । फिर भी दँभ लोग समभते 
हैं कि यह कमेटियां साव॑ जनिक खर्चे पर ज़रूरत से अधिक दिन तक मज़े उड़ाती हैं। यह 
निंदनीय बात है ।” 

लाड ब्राइस लिखता है कि, “मैंने आश्चर्य-चकित हो कर उस विद्वान से कहा 
कि, 'जनाव, अगर मजाक नहीं कर रहे हैं और अपनी सरकार का काला से काला काम 
श्राप इसी को कह सकते हैं तो में आप के देश को मस्तक नवाता हूँ और आप धन्य हें जो 
उस में पैदा हुए ।? चाहे और कितने ही दोष स्विटनरलेंड की सरकार में हों मगर उस 
का एक सब से बड़ा गुण उस को संसार की अ्राँखों में ऊंचा. उठाने के लिए काफ़ी है | 
रिदज्रलैंड ने यह बात अत्यक्ञ कर के दिखला दी है कि, प्रजा अपना शासन अपने हित 
में अपने हाथों से चला सकती है |? स्विटज्रलेंड की सरकार चाहे कुछ हो या न हो मगर 
प्रजा की प्रभुता, प्रजासत्ता और प्रजा की सरकार की जिंदा तस्वीर है । 
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राज-व्यवस्था 


प्रजासत्ता की खान स्विदज़्रलेंड की सरकार का परिचय हो जाने के बाद हम अब 
एक ऐसे दूसरे देश की सरकार का परिचय देते हैं जहां प्रजा-सत्ता क्राथम करने का एक 
नया ही रास्ता निकाला गया है । बोल्शेविज़्म के भूत को खड़ा करनेवाले रूस के बारे में 
आप ने तरह-तरह की बातें सनी होंगी। चारों ओर उस की चर्चा सुनाई देती हे। यइ देश 
यूरोप से ले कर एशिया तक, दोनों महाद्वीपों में दुनिया के लगमग सातवें हिस्से पर फेला 
हुआ है | ठंडे से ठंडे और गर्म से गर्म, ज़रखेज़ और बंजर सब तरह के भाग और नाना 
प्रकार की भाषा, संस्कृत और घर्मवाली जातियां इस विशाल देश में मिलती हैं| हमारे 
देश की विभिन्नताए' और भेद इस देश की विभिन्नताओं ओर भेदों के मक्काबले में कुछ 
भी नहीं हैं | यूरोप श्रौर एशिया की दुनियाओं के ब्रीच में रूस की श्रपनी एक अलग 
दुनिया है| इस देश में पहले निरी निरंकुश राज-शाही थी। मास्को की नवादी ने, अपनी 
तलवार के ज़ोर से मंगोलों को रूस से निकाल कर, अपना अधिकार, हमारी शेखचिल्ली 
की कहानियों के परियों के पहाड़ कोह काफ़ और यूराल पर्वत तक, जमा लिया था । चौ 
 हवीं सदी से बीसवीं सदी तक, छुः सो वर्ष तक, मास्क्रों के ज़ारों का निरंकुश राज्य रूठ 
पर रहा | इस बीच में प्रतिनिधि-शासन चलाने के कई बार प्रयज्ञ हुए | पहनते-पहल उर 
आइवन चतुर्थ ने सोलहवीं सदी में ज्ञेमस्क्ो सोबोर नाम की एक राष्ट्रय प्रतिनिधि ब्य 
स्थापक-सभा बुलाई थी। इस में प्रजा के प्रतिनिधि नहीं अमीर उमराब ही अधिक ! 


ये | मगर सत्रहवीं सदी में ज्ञार पीटर महान ने ज़ोंमस्कों सोबोर को बंद कर दिया 
हे व ३ 5 5 23.23... 5 ८६, फॉफिरिकीफडओ छत धाद्राय बनाओ को लिए गा 
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कमीशन? बनाया था। मगर वह कोई व्यवस्थापक-सभा नहीं थी और उस का काम पूरा 
होने से पहले ही उस को बंद कर दिया गया । बाद में ऐल्ेक्ज़ेंडर द्वितीय ने उन्नीसवीं 
सदी में एक व्यवस्थापक-सभा क्रायम करने का इरादा ज्ञाहिर किया था । मगर उस राज- 
व्यवस्था का एलान निकालने के निश्चित समय से २४ घंटे पहले ही उस का खून कर 


द्वितीय ने प्रतिनिधियों की ड्रमा अर्थात्‌ चंगियों को क्रायम किया था जिन में सब वर्गों के 
प्रतिनिधि होते थे। ऐलेक्ज़ेंडर द्वितीय ने न्‍्याय-शासन को ठीक किया और चुंगी-शासन 
को मज़बूत किया था और ज़िले और ग्रांत में ज्ञेमस्टवोज़ नाम की प्रतिनिषि-समाश्रों की 
स्थापना की थी जिन को क़ानून बनाने ओर आय-व्यय के काफ़ी अधिकार थे । बाक़ी सभी 


प्रकार से बीसवीं सदी के प्रारंभ तक रूस में निरंकुश ज़ारशाही ही थी । 


मगर ज़ारशाही पर चारों तरफ़ से हमले हो चत्ते थे। सरकार का व्यापारियों की 
तरफ़ भुकाव होने से ज़मीदार और किसानों का दिल सरकार की तरफ़ से हट गया था। 
ज्ञेमस्टवोज़ें भी जहां-तहां सरकार में सुधार ओर राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा की माँगें कर रही 
थीं। उद्योग-घंधों में काम करनेवाले मज़दूर समाजवाद की तरफ़ जा रहे थे। सन्‌ श्दश्द ई० 
में उन का दूसरे पश्चिमी देशों की तरह एक “समाजी प्रजासत्तात्मक मज़दूरदल” भी कायम 
हो गया। मध्यम श्रेणी के पढ़े-लिखे लोग ओर उद्योग-धंधों से संबंध रखनेवाले लोग भी 
यूरोप के दूसरे प्रजासत्तात्मक देशों की तरह रूस की सरकार का संगठन चाहते थे और 
इस प्रकार के कुछ लोगों ने मिल कर भुक्तिकारी संत! नाम का एक राजनैतिक दल भी 
बना लिया था। रूसी सरकार के अ्रधीन फ़िनलेंड ओर पोलेंड इत्यादि जैसे देशों के गैर- 
रूसी लोग भी अपना किसी प्रकार रूस की सरकार से पिंड छुड़ा लेना चाहते थे। 

रूस ओर जापान के युद्ध में पुराने महारथी रूस के जब नए जापान ने दाँत खट्टे 
कर दिए, तब एशिया की दबी हुई जातियों के मन ही में आनंद ओर आशा की हिलोर 
नहीं आई थी बल्कि रूस की सीमा के अंदर रहनेवाले रूसी सरकार के सारे विशेधियों के 
घरों में भी अपनी सरकार की कमज़ोरी जान कर जश्न होने लगा था। सारी ज़ेमस्टवोज़ों 
ओर ड्रमाओं के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन ने इस मौके को अच्छा समझ कर ज़ार से 
एक अर्ज़ी में एक व्यवस्थापक-सम्मेलन बुलाने और एक राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा स्थापित 
करने की प्रार्थना की थी। सरकार के ठाल-मछोल करने पर देश में उत्पात और दंगे खड़े 
होने लगे। अस्तु सन्‌ १६०५ ई० में रूस की सरकार ने एक शाही ड्रमा" नाम की राष्ट्रीय 
व्यवस्थापक-सभा स्थापित कर दी थी, जिस की बिना अनुमति के कोई क़ानून अमल में 
नहीं आ सकता था। सब बालिग मर्दों! को मताधिकार दे दिया गया था । 

मगर कठिनाइयों से सरकार के हाथ खाली होते ही रूस की सरकार ने फिर रंग 
बदला । सुधार और प्रतिनिधि-सरकार के पक्षुपातियों के, बहुत से दल बन जाने और 
आपस के मतमेदों ओर कगड़ों के कारण शक्ति कम हो गई थी । बड़े-बड़े ज़मीदारों और 
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ओर उल्टी बुद्धिवालों ने पुरानी ढंग की सरकार के लिए, हाय हाय मचा दी थी। अस्त; 
सरकार ने १६०६ ई० ही में 'शाही ड्रमा” को व्यवस्थापक-सभा की निचली समा का स्थान 
दे दिया और उस के साथ 'साम्राज्य कौंसिल”! नाम की एक दूसरी समा को जोड़ दिया 
जिस के आधे सदस्य जार स्वयं नियुक्त करता था और आधे अप्रत्यक्ष ढंग से कुछ खास 
वर्ग चुनते थे। साम्राज्य के मूल कानूनों, घारासभाओं के संगठन, सेना और परराष्ट्र विषय 
पर व्यवस्थापक-सभा के चर्चा करने की मनाही कर दी गई । पहली ड्रमा के बैठने पर जब 
उस ने व्यवस्थापकी सरकार कायम करने के इरादे से कुछ प्रेश्न उठाए तो फ़ौरन्‌ उस के 
भंग कर दिया गया | नए चुनाव के बाद दूसरी ड्रमा का मी वही हाल हुआआा। तीसरा 
चुनाव होने से पहले सरकार ने बहुत से लोगों से मताधिकार छीन लिए और 
चुनाव में दिन-दहाड़े दस्तंदाज़ी कर के सरकार के पिद्ठ श्रों को चुनवा लिया। अ्रवएव 
तीसरी ड्रमा सरकार की तरफ़दार थी। यूरोप की पिछली लड़ाई शुरू होने पर चौथी डूमा 
चल रही थी ओर रूस में निरंकुश ज्ञारशाही और नोकरशाही का राज्य क्वायम था। 
लड़ाई छिड़ने पर 'समाजी प्रजासत्तावादियों' के छोड़ कर अन्य सब राजनैतिक- 
दलों ने रूस में सरकार का साथ देने का निश्चय किया था | मगर जार निरा बेवक्ृफ़ 
था | वह अपनी स्त्री की उँगलियों पर नाचता था और उस की स्त्री रासपुटिन नाम के एक 
भयंकर मुल्ले के इशारों पर काम करती थी। मंत्री ओर सरकार के दूसरे दरबारी सलाह- 
कार भी बेवक्कफ, उल्टी बुद्धि के और बेईमान ये । यहां तक कि ते रूप के दुश्मनों से रूस 
के ख़िलाफ़ षडयंत्र रच कर अपनी जेबे भर रहे थे। नतीजा यह हुआ कि लड़ाई के पहले 
ही वर्ष में सरकार के निकम्मे इंतज्ञाम ओर जानी-बूक्मी लापरवाही से रूस के असंख्य 
सैनिक लड़ाई के मैदान में खप गए, देश के हर भाग में प्रजा संकट में पड़ गई और 
पोलेंड पर जर्मनी ने क़उज्ञा जमा लिया | राजनैतिक दलों ने यह भयंकर हालत देख कर 
ज़ार से फ़ौरत्‌ सरकार में सुधार करने की माँग की। मगर सरकार ने श्रपनी पुरानी 
आदत के अनुसार किसी की केई बात सुनना पसंद नहीं किया | उल्टा सब प्रकार की में 
करनेवालों के कुचल डालने का निश्चय कर लिया | 
सरकार की इस अंधी जिद का परिणाम वही हुआ जो सार्वजनिक आंदोलन के 
खिलाफ़ सरकार की हठ का परिणास हमेशा से इतिहास में होता चला आया है। सन्‌ 
१६१७ ई० की फ़रवरी में शाही ड्रमा की बैठक हुई | सरकार ने ड्ूमा की माँगों के उत्तर में 
दो हफ़्ते बाद ड्रमा की बैठक स्थगित करने का एलान कर दिया । ड्रमा ने अपनी बैठक बंद 
करने से इन्कार कर दिया और अपने आप को देश को सर्वोर्तरि और एकमात्र व्यवस्थापक- 
सभा एलान कर दिया । विद्रोह की अप भड़क कर राजध नी की सेना ओर मज़दूरों में फेल 
गई । ड्ूमा के नेता अधिकतर उद्योग-घंधों के लोग थे। वे मज़दूरों और सेनिकों की क्रांति 
के विरुद् थे और सरकार में सुधार कर के आनेवाली क्रांति को रोक देना चाहते ये | मगर 





सरकार कसी को क्यों सुनती है ? क्रांति की ज्वालाएं चारों तरफ़ फैल गई । राजधानी के 
एने तोड़ डाले गए ओर क्रीदियों को रिहा कर 





सैनिक भी क्रांतिकारियों से जा मिले जेल । ढ़ रि 
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दिए गए | लड़ाई के मैदान से रूसी सेना ने निकम्मी ज़्ारशाही के अंत पर बधाई का 
संदेशा भेजा । ज़ारशाही का क़िला प्रजा के रोष की आँधी में बालू के महल की तरह 
देखते-देखते उड़ गया । ज़ार ने अपने खानदान का राज बचाने के विचार से खुद राज- 
गद्दी से उतर कर राजगद्दी अपने भाई ग्रांडड्यूक माइकेल को दे दी। मगर, माइकेल ने 
प्रजा की खुली ग्राथंना के बिना राजगद्दी पर बैठने से इन्कार कर दिया। ड्रमा के चुने 
हुए ओर ड्ूूमा के प्रति जवाबदार मंत्रि-मंडल की, वैध प्रजासत्तावादी शाहज़ादा ल्वोब की 
अध्यक्षता में, एक अस्थायी सरकार क्रायम हो गई और माइकेल ने देश से इसी सरकार 
को सहायता करने की प्रार्थना की । जार को सय उस के बाल-बच्चों के बुरी तरह बाद में 
क़त्ल कर दिया गया और जारशाही और ज्ञार के चक्रवर्ती राज्य की हमेशा के लिए 
दुनिया से जड खोद कर फेंक दी गई । क्रांति की लहूलुह्दन की दुःखप्रद कहानी से हमारे 
इस ग्रंथ का अधिक संबंध नहीं है। दुनिया को हिला डालनेवाले क्रांति के दस दिनों में 
रूस की दुनिया ही उलठ गई थी। मगर नई राज-व्यवस्था को सममने के लिए. उन दलों 
के सिद्धांतों और कछ हाल को जान लेना ज़रूरी है जिन की नई राज-व्यवस्था के गढ़ने 
में हाथ था । 


अस्थायी सरकार अधिकतर मध्यमश्रेणी के लोगों की सरकार थी। बह यूरोप के 
अन्य देशों की तरह रूस की सरकार की मी व्यवस्था करना चाहती थी। मगर मजदूरों 
और सेनिकों में समाजवादी विचार फैल चुके थे और वें 'भज़दूरों, किसानों और सैनिकों! 
की सरकार चाहते थे | समाजवादियों में भी दो दल थे। एक 'समाजी क्रांतिकारी” कह- 
लाता था और दूसरा 'प्रजासमाजी प्रजासत्तात्मक्त दल”?* कहलाता था । 'समाजी क्रांति 
कारी दल” ज़मीदारी को नष्ट कर के ज़मीन पर छोटे-छोटे किसानों का क्ब्ज़ा और सरकार 
के सिद्धांतों पर कृषि का हामी था। इस में अधिकतर किसान लोग थे | 'समाजी प्रजा- 
सत्तात्मक दल' शहरों के मज्ञदूरों का दल था और वह यूरोप के दूसरे समाजवादी दलों की 
तरह माक्स के सिद्धांतों के अनुसार वर्ग संघर्ष का माननेवाला था। दोनों दलों में गरम 
और नरम लोग थे। 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल्ल! में नरम लोग '“मेंशेविकीः और 
ग़रम लोग बोल्शेविकी' कहलाते थे | मेंशेविकी लोगों का विचार था कि समाजशाही धीरे- 
धीरे ही स्थापित हो सकती है और उस के बनाने के लिए दूसरे प्रगतिशील दलों से मिल कर 
चलना चाहिए। बोल्शेविकी कम्यूनिस्ट ये अर्थात्‌ एक दम क्रांति कर के समाजशाही 
स्थापित कर देने के ५क्षपाती थे । द द 
; “ोल्शेविकी' का रूसी भाषा में वास्तव में अर्थ “बहुसंख्या' है और “मेंशेविकी? 
का अथ “अल्प-संख्या' है | शुरू से समाजवादियों में मेंशेबिकी विचार के ही लोग इमेशा 
अधिक संख्या में थे। और मजदूरों की सोवियट।* तक में कम्यूनिस्टों का बहुत कम असर 





१ इन दल्लों का पूरा हाल आगे बताया जायगा | 


"रूस देश में सोवियट मजदूरों, किसानों और सैनिकों इत्यादि की संघों अर्थात्‌ 
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या। मगर कम्यूनिस्ट समूह के नेता लेनिन और ट्रोटस्क्री बढ़े होशियार थे| अस्थायी 
सरकार में भाग न लेने से उन के सिर पर कोई ज़िम्मेदारी भी नहीं थी। अस्तु, उन्हों ने एक 
बड़ा लुभानेवाला कार्य-क्रम जनता के सामने रख कर बाद में प्रजा के दिल और दिमाग़ 
पर शीघ्र दी क्रब्ज़ा जमा लिया था | उन के कार्य-क्रम में फ़ोरन लड़ाई बंद कर के 'मज़दरों 
ओर किसानों? के प्रतिनिधियों के द्वारा सबि करना, राष्ट्रीय के के साफ़ नामंज़र करना, 
ज़मींदारों से ज़मीन छीन कर उस पर किसानों की पंचायतों का अधिकार करना, कारखानों 
ओर खानों पर फ़ौरन्‌ मज़दूों की पंचयतों का क़कज्ञा करना, सारे इजारों पर राष्ट्र का 
क़ु्ज़ा, सारी पैदावार और बँटाव पर सरकार का नियंत्रण और एकमात्र उद्योगीवर्ग या 
मज़दूरपेशा लं.गों की पंचायतों के दाथ में सरकार की लगाम इत्यादि की ऐसी बात थीं, जो 
रूस के लड़ाई, ग़रीबी, निरंकुशता ओर कुशासन से थके हुए आम लोगों को लुभानेवाली 
थीं। बोल्शेविकों ने धीरे-घीरे बड़ी होशियारी से इस कार्य-क्रम का प्रचार कर के सोवियटों पर 
अपना अधिकार जमा लिया था | नवंबर सन्‌ १६०७ ई० में तीसरी सेवियटों की कांग्रेस 
में बोल्शेविकी विचारवालों को मेंशेविकी विचारवालों से सात सौ अधिक मत मिले और 
उन्हों ने तभी से वे बोल्शेविकी अर्थात्‌ बहुसंख्या और दूसरा दल मेंशेविकी अर्थात्‌ अल्प- 
संख्या कहलाने लगा | चुनाव की रात को ही बोल्शेविकों ने अस्थायी सरकार! पर अपना 
अधिकार कर लिया। उन की लाल पलटन ने जा कर सरकारी इमारतों पर क्बज्ा कर 
लिया ओर अस्थायी सरकार के सदस्यों के क्रैद कर लिया। सरकार का प्रधान केरेंसकी 
किसी तरह बच कर भाग गया। दूसरे दिन की 'तीसरी अखिल रूसी सोवियट कांग्रेस” में 
रूस में रूसी समाजशाही संघीय सोवियट प्रजातंत्र” स्थापित हो जाने की घोषणा कर दी गई 
आर सरकार का सारा काम-काज प्रजा के नियुक्त किए हुए कमिश्नरों की एक समिति के 
हाथ में सोंप दिया गया। लेनिन इस समिति का प्रधानमंत्री और ट्रोटस्की परराष्ट-बिभाग 
का कमिश्नर बनाया गया था। बोल्शेविकों ने कृट्नीति ओर डंडे के ज़ोर से “अस्थायी 
सरकार! पर अपना अधिकार कर लिया था। पहली अस्थायी सरकार ने रूस की नई 
राज-व्यवस्था बनाने के लिए सारे रूस के प्रतिनिधियों का एक व्यवस्थापक-सम्मेलन 
बुलाया | मगर इस सम्मेलन को तारीख के पहले ही बोलशेविकों ने अपना अधिकार 
जमा लिया और सम्मेलन मिलने पर उस में बहुसंख्या अपने पक्ष में न देख कर लेनिन 
ने उसे भंग कर दिया था। 

बोल्शेविकों अर्थात कम्यूनिस्टों का जिन को हिंदी में समष्टिवादी कहना उचित 
होगा, विश्वास है कि “जहां समाजशाही क्रायम करने का प्रयक्ष किया जायगा वहां 
तलवार के जोर से अधिकार ग्रास कर के मज़दूर-पेशा लोगों का एकमात्र निरंकुश अधिकार 
कायम करने की ज़रूरत होगी |” उन का ख्याल है कि आजकल की पू जीशाही देशों की 
सरकारे प्रजासत्ता की दुह्ाई देती हैं | मगर सिर्फ़ अमीर वर्ण के हितों का ख्याल रखती हैं 4 
प्रजा भुलावे में पड़ी रहती है कि सत्ता उस के हाथ में है और वास्तव में सत्ता 'ज़मीदारों 
और कारखानों और बैंकों के मालिकां के हाथ में रहती है। पैदावार के ज़रियों पर इन 
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के ही अपने हाथ में रखते हैं | शिक्षा इत्यादि पर उन का बिल्कूल इजारा न होने पर 
धन-संप्ति के कारण उन को साधारण प्रजा के मुक्काबले में शिक्षा का भी अधिक सुभीता 
और मौका रहता है। घनवान वर्ग की हुक्म चलाने की आदत उन की विद्बत्ता और उन 
के रहन-सहन के देखकर साधारण मज़दूर-पेशा लोग चौंधिया जाते हैं। धनवान लोगों के 
हाथों में स्कूल होने से यह वर्ग उन में जीवन, समाज और घन-धाम के संबंध में अपने 
विचारों का प्रचार करके साधारण लोगों के दिमाग़ में बचपन ही से उन विचारों को भर 
देता है | सरकार का काम-काज चलारवाला अधिकारी वर्ग भी आमतौर पर इसी वर्ग का 
होता है | अखबारों पर भी पूँ जीपतियों का कब्ज़ा होने से अखबार अधिकतर धनवानों के 
हित की ही बतें करते हैं और ख़बरों को तोड़ ओर विचारों को मोड़ कर साधारण आदसियों 
के विचार खराब करते ओर उन की राजनैतिक राय का रूप बदल देते हैं। अस्तु प्रजासत्ता 
में स्बंसाधारण को मताधिकार होने पर भी बहु-संख्या की राय के धनवान वर्ग ही जैसा 
चाहता है वैसा नचाता है ।” 


अपने इस विश्वास के कारण समष्टिवादी, प्‌ जीशाही राष्ट्रों की प्रजासत्तात्मक 
संस्थाओं के द्वारा, समाजशाही की स्थापना करना मृगतृष्णा के समान मानते हैं। वह 
मानते हैं कि प्रजा की बहुसंख्या के हाथ में सत्ता उसी हालत में आ सकती है अर्थात्‌ 
प्रजासत्ता उसी समय क्रायम हो सकती है, जब कि पैदावार के ज़रियों पर मज़दूर ओर 
किसानों का, जिन की हर जगह बहु-संख्या होती है, कठज़ा हो जाय | अतएव वह धनवानों 
के हाथ से लड़ कर ज़बरदस्ती पैदाबार के ज़रियों) के छीन लेना और उन पर मज़दूर 
पेशा का कब्ज़ा जमा कर निरंकुश मजदूर पेशाशाही' क्वायम करना और धनवान-वर्ग को 
मज़दूर पेशावर्ग का जाति-बैरी मान कर उन का कुछ भी अधिकार और सत्ता में <स्सा न 
दे कर तब तक कुचलते चले जाना ही प्रजासत्ता स्थापित करने का एकमात्र जरिया 
मानते हैं जब तक कि पूजीशाही बिलकुल नेस्तनाबूद हो कर मिट्टी में न मिल जाय 
ओर एक सिर्फ़ हाथ पैर या दिमाग़ से मिहनत कर के रोटी कमाने वाला मज़दूर पेशावर्ग 
ही दुनिया में न रह जाय | समष्टिवादी यह भी मानते हैं कि मज़दूर पेशाशाही क़ायम 
करने ओर प्‌ जीशाडी को ध्वंस करने के लिए तलवार का या आजकल को भाषा में बंब 
और बंदूक़ का सहारा अवश्य लेना पढ़ेगा; क्योंकि धनवान-बर्ग आखिर दम तक अपने 
अधिकार के लिए जी तोड़ कर लड़ेगा और अपनी सेना और हथियारों का मज़दूर पेशावर्ग 
के खिलाफ़ उंपयोग करेगा । बोल्शेविक रूस का प्रख्यात लेखक बुखारिन अपनी 'समश्टिवाद 
की वर्णमाला'र नाम की पुस्तक में साफ़-साफ़ लिखता है कि “आजकल का समाज ऐसे 
दो वर्गो। का बना है जिन के हित एक दूसरे के विरुद्ध हैं--धनवान और मज़दूर पेशावर्ग |. 
अगर भेड़िये और भेड़ें मिल कर रह सकते हैं, तो यह दोनों वर्ग भी मिल कर रह सकते हैं। 





$कारख़ाने, बेंक और ज़मीन । 
रडिक्टेटरशिप शव दि प्रोलिटेरियट ।. 
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भेड़ियों को भेड़े हड़पने में मज़ा आता है इस लिए भेड़ों को अपनी रक्षा का प्रबंध करना 
चाहिए। भेड़ियों और भेड़ों के मेल का स्वप्न देखना मूर्खता है। यह दोनों वर्ग कभी 
एक न होंगे |? 


इस प्रकार के सिद्धांत और विचार रखने वाले लेनिन के 'समश्वादी दल' के 
हाथ में रूस की सरकार आ जाने पर स्वभावतः उन के नेतृत्व में रू की जो नई राज- 
व्यवस्था बाद में तैयार की गई वह वर्गयुद्ध के विचार श्रर्थात भेड़ियों की जाति को नष्ट 
करने के विचार से बनाई गई है। प्रजासत्ता के सिद्धांत के अनुसार सब नागरिकों को 
एक से अधिकार न दे कर इस राज-व्यवस्था में सिफ़ मज़दर-पेशा वर्ग के अधिकार माने 
गए हैं। सब नागरिकों के एक से अधिकार होने का एलान भी है, इस राज-व्यवस्था में 
ज़रूर, मगर वह सिफ़ जाति ओर राष्ट्रीय भेदों को न मानने के लिए है। नागरिकता के 
अधिकार अर्थात्‌ चुनावों में मत देने ओर चुनाव में उम्मीदवार होने और पदों पर नियरक्त 
होने का अधिकार सिफ़ समाज को लाभकारी मज़दूरी या पेशों के द्वारा रोटी कमाने वालों, 
इस प्रकार के मज़दूर पेशा लोगों की घर-गहस्थी ठीक रख कर उन के काम में मदद 
करने वालों, किसान ओर खेती-बारी का काम करनेवाले उन लोगों को जो नफ़ा पैदा 
करने के लिए मज़दूर नहीं रखते हैं, रूस सरकार की जल और थल सेना में काम करने 
वालों ओर इन्हीं श्रेणियों के उन लोगों को, जो किसी तरह मेहनत करने के नाक्लाबिल 
हो गए हों, उन्हीं को दिया गया है। इन श्रेणियों के परदेशी लोगों को भी रूस म॑ मेहनत 
मज़दूरी करने पर यही अधिकार होते हैं। मगर जो लोग मज़दूरों को रख कर मुनाफ़ा 
पैदा करते हैं, या जो सूद ओर किराए पर गुज़र करते हैं, या जो व्यापारी, सौदागर और 
दलाल होते, या साधू और पुजारी होते हैं अथवा जो ज्ञार की पुरानी पुलिस के नौकर 
या आयुर्वेद थे, उन लोगों को कोई मताधिकार राज-व्यवस्था में नहीं दिया गया है 
अस्तु, पुराने घनिक-वर्ग ओर मध्यम-वर्ग को रूस की राज-व्यवस्था में कोई राजनैतिक 
अधिकार नहीं दिए गए हैं । 

दसवीं जुलाई सन्‌ १६१८ ई० का 'पाँचवीं अखिल रूसी सोवियटों की कांग्रेस! 
में जो रूस की अस्थायी राज-व्यवस्था” मंज़र हुई थी उस के पहले अध्याय में रूस को 
“मज़दूरों, सैनिकों ओर किसानों के प्रतिनिधियों की सोविय्ों का गजातंत्र! और इन्हों 
सोवियटों में राष्ट्र की सारी केंद्रीय श्रोर स्थानिक सत्ता होने तथा रूसी सोवियट प्रजातंत्र 
को बराबर की हैसियत की आज़ाद क्लौमों के राष्ट्रीय सोवियट प्रजातंत्रों की एक संघ एलान 
किया गया था । दूसरे अध्याय में भेड़ियों की जाति को ध्वंस कर के संसार में समाजशाही 
की ध्वजा फहराने के इरादे को पूरा करने के लिए राष्ट्र की ज़मीन, जंगलों, खानों, रेलों 
बैंकों और तमाम पैदावार और बठाव के ज़रियों' पर मज़दूर पेशा लोगों की सोवियट 
सरकार का बिना मुआवज़े के क़ब्ज़ा हो जाने का एलान था। दूसरे देशों की पूंजीशाडी 
को धक्का पहुँचाने के लिए ज़ारशाही ने रूस के नाम पर जो क़्ज्जें दूसरे देशों से लिए 
ये उन को भी इस अध्याय में नामंज़र किया गया था। इसी अध्याय में समाज को उप- 
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क्रायम करने और धनिकवर्ग के हमलों से उस की रक्षा करने के लिए. सब मजदूर ओर 
किसानों का हथियार बाँधना फ़र्ज़ माना गया था झौर धनिकव को हथियार रखने का 
अधिकार नहीं दिया गया था । 'मज़दूर और किसानों की एक समाजवादी लाल पल्टन 
क्लायम करने की योजना भी इस अध्याय में रक्‍्खी गई थी। तीसरे अध्याय में, संसार 
को पंजीशाही के उन रूगड़ों और लड़ाइयों से सदा के लिए. मुक्त करने के विचार से, 
जिन्हों ने पृथ्वी को मनुष्य के खून से लाल कर दिया है”, ज्ञारशाही की सारी गुप्त 
संधियों का मंठाफोड़ कर के रद्द माना गया था और दुनिया के सारे राष्ट्रों से बराबरी 
की संधियां और मैत्री करने के इरादे का एलान था। एशिया और दूसरे उपनिवेशों के 
मज़दूर-पेशा वर्ग पर यूरोप की पूंजीशाही के राज का विरोध किया गया था ओर 
फ़िनलेंड इत्यादि रूसी साम्राज्य के अधीन देशों की स्वाधीनता का एलान किया गया था | 
चौथे अध्याय में धनिकवर्ग को ध्वंस करने के उद्देश से, मज़दूर पेशा वर्ग की रूस में 
उन पर चढ़ाई के समय, सोवियट सरकार की सारी सत्ता सिफ़् मज़दूर पेशा वर्ग की 
सच्ची थतिनिधि-संस्थाओं--मज़दूरों, सैनिकों और किसानों की सोवियटों के ही हाथ में 
रखने तथा रूस के अंदर रहनेवाली सारी विभिन्न जातियों की, खतंत्रता ओर स्वेच्छा 
की बुनियाद पर, एक सच्ची और टिकाऊ संघ बनाने के उद्देश से, रूस के सोवियट 
प्रजातंत्रों की संघ' के सिर्फ़ मूल सिद्धांतों को रचने ओर विभिन्न जातियों के इस  संध में 
शरीक होने की शर्ता' का निश्चय उन जातियों की 'मज़दूर श्रौर किसानों की सोवियों 
को कांग्रेसों' पर छोड़ देने के निश्चय का एलान था | पाँचवें अध्याय में, सोवियट राज- 
व्यवस्था के मूल सिद्धांत और पहले चार अध्यायों की तरह बहुत-सी आम प्रचार के 
मतलब की बातें थी। खास बातों में एक तो रूस की विभिन्न जातियों को अपनी 
'्थानिक सोवियटों की कांग्रेसों ओर उन कांग्रेसों की कार्यकारिणी! की सरकारें क्रायम 
करने का अधिकार माना गया था| दूसरे रूसी समाजशाही संघीय सोवियट प्रजातंत्र” की 
सारी सत्ता अखिल रूसी सोवियटों की कांग्रेस” ओर कांग्रेस की बैठकों के बीच में, 
“अखिल रूसी सोवियटों की कांग्रेस की केंद्रीय काय-वाहक-समिति” में मानी गई थी । 
मज़दूर ओर किसानों को अखबारों, रिसालों और किताबों द्वारा स्वतंत्रता से अपने विचार 
प्रकट करने के लिए. सरकार की तरफ़ से प्रेस ओर छापने का सामान मुफ़्त देने और 
उन की समाओं के लिए सारे सभा करने लायक स्थान, मेज़, कुर्सियां, रोशनी ओर गर्मी 


का इंतजाम कर देने की भी योजना कर दी गई थी | 
इस “अस्थायी राज-व्यवस्था? के सिद्धांतों ओर स्वरूप पर, रूस देश के विभिन्न 
भागों की सोवियों की कांग्रेसों में विचार हो जाने के बाद, ३० दिसंबर सन्‌ श्६श१२ ई० 
को भोस्को में ट्रांस-काकेशिया प्रेजातंत्र, युकरेन प्रजातंत्र और रूसी-समाजशाही-संघीय- 
सोवियट प्रजातंत्र की संघ की कांग्रेस की बैठक में सब सोवियट प्रजातंत्रों की एक समाज- 
.. शाही सोवियट अजातंत्रों की संघ! क्रायम करने का निश्चय कर के एलान किया गया था 
कि, सोवियट प्रजातंत्रों के क्रायम होने के समय से दनिया' पंजीशाही और सभाजशाही 
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बैर-माव, उपनिवेशों की गुलामी, राष्ट्रीय अत्याचार ओर लड़ाइयां देखने को मिलती हैं, 
समाजशाही की दुनियां में एक-दूसरे का विश्वास और शांति, राष्ट्रीय स्वाधीनता और 
समानता ओर विभिन्न जातियों के आ्रात॒भाव से आपस में मिल कर शांति से रहने का 
दृश्य मिलता है | पूंजीशाही दुनिया को अपनी आथिक लूट की पद्धति को जारी रखते 
हुए मुख्तलिफ़ जातियों की स्वाधीनता का प्रश्न सुलकाना असंभव हो गया है। और 
विभिन्न राष्ट्रों का बैर-भाव इतना बढ़ गया है कि पूंजीशाही ढुनिया की हस्ती खतरे में है। 
सिफ्न सोवियट सरकारों में, मज़दूरपेशा-शाही की पद्धति पर, जिस से राष्ट्रीय अरत्याचारों 
की जड़ ही कट जाती है| विभिन्‍न जातियों में परस्पर विश्वास और आतृ-भावष क्रायम 
करना ममकिन साबित हुआ है। इस श्रातृ-भाव ओर परस्पर विश्वास के कारण ही 
सोवियट प्रजातंत्र आज तक, भीतरी और बाहरी साम्राज्यशाहदी हमलों की ठक्करों को सहते 
हुए, ग़ह-युद्ध को मिठा कर अपनी हस्ती क्रायम रख ओर शांतिमय आधिक रचना 
प्रारंभ कर सके हैं। मगर यूरोपीय युद्ध के बाद की बिगड़ी हुई दशा? फिर से बनाने के 
लिए विभिन्‍न प्रजातंत्रों के अलग-अलग प्रयक्ञ काफ़ी न होने ओर बाहरी पृंजीशाही हमलों 
का मिल कर मक्काबला करने और मज़द्रपेशा-वर्ग का खानदान दुनिया भर में फेला 
होने से, सारे सोवियट प्रजातंत्रों के मज़दरपेशा लोग एक समाजशाही खानदान में मिल 
जाने के लिए मजबूर होते हैं। अस्ठ॒; सारे सोवियट प्रजातंत्र मिल कर एक संयुक्त समाज 
शाही सोवियट संघ? नाम का राष्ट्र बनाते हैं जिस से बाहरी और भीतरी उन्नति के साथ 
ही विभिन्‍न जातियों को श्रपने राष्ट्रीय विकास की स्वतंत्रता भी रहे । समाजशाही प्जातंत्रों 
की यह संघ सब सदस्यों की मर्ज़ी से बनती है | इस संघ के सब सदस्य बराबर हैं ओर हर 
एक सदस्य को जब चाहे तब, संघ से अलग हो जाने श्र दूसरे समाजशाही सोवियट 
प्रजातंत्रों को इस संघ में शामिल होने की स्वतंत्रता है । 

इस एलान या प्रस्तावना के बाद 'समाजशाही' सोवियट प्रजातंत्रों की संघ! की 
जो राज-व्यवस्था बनी उस को ग्यारह अध्यायों में बाँठा गया है | पहले अध्याय में संघ की 
सर्वोपरि अधिकार संस्थाओं के अ्रधिकार-च्ेत्र का वर्णन है। दूसरे अध्याय में संयुक्त 
प्रजातंत्रों' और “संघ” के नागरिकों के अधिकार दिए गए हैं। तीसरे अध्याय में 'संघ की 
सोवियटों की कांग्रेस' का संगठन, सत्ता और काम, चोथे अध्याय में संघ की केंद्रीय कार्य- 
वाहक समिति! का संगठन, सत्ता और काम का बयान है। पाँचवें अध्याय में 'कार्यवाहक 
समिति' के प्रेसीडीयम” और छुठे में संघ की 'जनसंचालकों की समिति'* की योजना है 
सांतवें अध्याय में संघ की अदालत, आठवें अध्याय में 'जन-वंचालकों ? नव मे संयुक्त 





,,०७२०५+न्‍न्‍कक तप-4 ५५० ७५३०- ५-३००७०/७##० कक अकपीक पकल_ ८० 3. +९४॥६+०+ 4 सेन: पान-० ० पाप कक पी 


लड़ाई में हज़ारों आादुमी काम झा जाने और चल्ले जाने से बहुत-से खेत उज्ाढ 
हो गए और कारख़ाने इत्यादि बंद हो गए थे। सारा देश का झाधिक जीवब ही उललर- 
पुलट हो गया था । 


रकार्डसिल्ल आफ दि पीपुल्स कमीसरीज्ञ। 
है 0 ७] 


अकननरननिननननिननििननन८ 
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राज्य राजनैतिक विभाग, दसवें अध्याय में संयुक्त प्रजातंत्रों' ओर ग्यारहवें अध्याय में संघ 
के चिह्न, भंडे और राजघानी का जिक्र है| 
संघीय सरकार की अधिकार सीमा में परराष्ट्रों से संबंध, संघ की सीमाओं में फेर- 
फार नए प्रजातंत्रों का संघ में दाखिला, युद्ध ओर संधि, परदेशों से क़ज्ञ लेना, अंतर- 
राष्ट्रीय संधियों को मंज़र करना, देश के भीतर ओर बाहर के व्यापार का नियंत्रण, डाक, 
तार, सड़कें, संघ का बजट और 'म्रद्रा ओर साख” की पद्धतियों की स्थापना के विषय 
रखे गए हैं। बाहरी देशों से सारा व्यापार सोवियट सरकार खुंद या उस से अधिकार प्राप्त 
संस्थाएं ही करती हैं | यहां तक सोवियट संघ की राज-व्यवस्था में ओर दूसरी संघीय राज- 
व्यवस्थाओं में बहुत कम फ़क्न मालूम होता है। फिर भी दो खास बातें मिलती हैं। एक 
तो संघ के भीतर की सारी तिजारत और व्यापार का अथांत्‌ सारे संयुक्त प्रजातंत्रों की तिजा- 
रत और व्यापार का नियंत्रण संघ के हाथ में होना और दूसरी लगभग सारे करों पर संघ 
का कब्ज़ा होना। संयुक्त प्रजातंत्रों और उन के प्रांतों को भी थोड़े से कर लगाने का अधि- 
कार है। मगर वे अमल में उस अधिकार का बहुत कम प्रयोग करते हैं। अधिकतर 
उन का ख़च्च संघ के करों के मेजे हुए. भाग ही से चलता है। कृषि, व्यापार, आमदनी, 
व्यापारी, चुंगी इत्यादि के सारे मुख्य कर संघ के होते हैं। परंतु उन की आय संघ ओर 
ग्रजातंत्रों में बट जाती है। संघीय राज-व्यवस्थाओं में कुछ ऐसी आम शर्तें रक्खी जाती हैं 
जिन से सारी संघ में एक प्रकार की समता दीखती है| आमतोर पर संघीय राज-व्यवस्थाओं 
में नागरिकों के अधिकारों इत्यादि का भी वर्णन होता है। अस्तु, 'सोवियट संघ” की राज- 
व्यवस्था में 'संघ' को कुछ ऐसे सिद्धांत क्रायम करने का अधिकार दिया गया है, जिन पर 
संघ के सावंजनिक जीवन के विभिन्न विभागों को एक-सा अमल करना चाहिए। संघ के 
आर्थिक जीवन का तरीक़ा और चलन, ओर इस संबंध में रियायतें देने का हक़ संघी 
सरकार को दिया गया है। ज़मीन के बाँठ और इस्तेमाल, खानों, जंगलों, और संघ के 
सारे जलमार्गों के इस्तेमाल के उसूलों, न्यायालयों की खापना और संचालन ओर दीवानी 
ओर फ़ोजदारी के संघीय क्रानूनों के उसूलों, मज़दूरी के तात्विक क्वानूनों के उसूलों, राष्ट्रीय 
शिक्षा के आम उसूलों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य की रक्षा के उसूलों को बनाने का अधिकार भी संघ 
ही दिया गया है। संघ की तरफ़ से इन उसलों . को संयुक्त प्रजातंत्रों में क्रायम करने की 
भाग्य से, ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि विभिन्न सोवियट प्रजातंत्र एक ही समाजशाही के 
सिद्धांतों पर बने थे । अस्तु, उन का ढाँचा भी एक ही सा था। राज-व्यवस्था में संघ को 
इन उद्लों को बनाने का अधिकार रखने का केवल इतना ही अ्रर्थ है कि इन उसूलों को 
सारी संत की बिना अनुमति के, नष्ट नहीं किया जा सकता है; मगर इस प्रबंध से संघ के 
विभिन्न संयुक्त प्रजातंत्रों की “इच्छा होने पर संघ से अलग हो जाने की स्वतंत्रताः राज- 
व्यवस्था में दे कर जो प्रजातंत्रों की खाधीनता पर जोर दिया गया है, वह एक प्रकार से 
मिटती जाती है, क्योंकि वास्तव में प्रजातंत्रों को किसी विभाग में किसी प्रकार की स्वतंत्रता 
नहीं रहती है | सब को संघ के सिद्धांतों के एक नमूने पर चलना होता है | अस्ठु, सोवियद 
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संघ को दुनिया के सब संघीय राष्ट्रों से अधिक केंद्रीय संघ” कहा जा सकता है। 

संघ की अधिकार-सीमा में आनेवाली दूसरी बातें साधारण हैं। “प्रवास और 
निवास," तोल और माप, अंक, विदिशियों की नागरिकता के अधिकारों के क्वानून और 
अपराधियों को आम माफ़ी के अधिकार का अमल दूसरी केंद्रीय सरकारों की तरह संघ के 
अधिकार में रक्खा गया है। संघ को प्रजातंत्रों की कांग्रेसों', कार्यवाहक समितियों 
अथवा जन संचालकों की समितियों' के उन सारे निश्चयों को रद कर देने का अधिकार 
भी दिया गया है, जिन को संघ श्रपनी राज-व्यवस्था के प्रतिकूल मानती हो | 

संघ की सदस्य सरकारों को बराबरी का स्थान देने के लिए संघ्र की संस्थाओं 
में एक जातियों की सभा?३ रक्‍्खी गई है | इस समा में सारे संयुक्त 'प्रजातंत्रों' के पाँच- 
पाँच प्रतिनिधि ओर स्वतंत्र क्षेत्रों” के एक-एक प्रतिनिधि होते हैं। इस सभा का काम 
विभिन्न जातियों के राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना है। रूसी सोवियट संघ में, सारी 
'सोवियय संघ! की ७४ फ्रीसदी आबादी होने से, उस का ही सोवियट संघ पर अधिकार हो . 
जाने की शंका दूर करने के लिए यह सभा रक्खी गई है। दूसरी 'संघ-सभा”” में सब 
आबादी के अनुसार प्रतिनिधि होते हैं और वह सारी संघ की सम्मिलित प्रजा की प्रतिनिधि 
होती है | इन दोनों सभाओ्रों को बराबर के अधिकार होते हैं; क्योंकि संघ के क़ानूनों को 
बनाने के लिए दोनों की मंज़्री ज्रूरी होती है| संयुक्त प्रजातंत्रों को अपने-अपने बजट 
पर अधिकार होता है; मगर यह सारे विभिन्न बजट संघ के बजठ का ही भाग माने जाते 
हैं ओर उन के शिए संघीय कार्यकारिणी की मंज़री की ज़रूरत होती है । मगर अमल में 
यह मंज़री सिर्फ़ नाम की होती है | फिर भी इन बजटों पर बहस होती है ओर इस संबंध 
में भी प्रजातंत्रों को पूरी स्वतंत्रता नहीं होती है | प्रजातंत्रों को सिफ़ एक शासन-काय में 
अवश्य स्वतंत्रता होती है। बर्ना संत्र के बनाए हुए उसूलों की हृद के अंदर ही प्रजातंत्रों 
को क़ानून बनाने का अधिकार होता है ओर सारे बड़े मामलों में क्रानून बनाना संघ का 
काम माना गया है परराष्ट्र-विभाग, युद्ध, विदेशी व्यापार, डाक, तार ओर मार्ग के 
संघीय विभागों और मंत्रियों को छोड़ कर दूसरे सब विभाग और उन के मंत्री संयुक्त 
प्रजातंत्रों में भी होते हैं। ऋषि, यह, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और सावजनिक-हितिकाय॑ के 
विभाग सिर्फ़ शासन-विभाग होने से संयुक्त प्रजातंत्रों में ही होते हैं और बराबरी उन के 
सानीं विभाग संघ में नहीं होते हैं। संयुक्त प्रजातंत्रों को अपनी संस्कृति के विकास में पूर्ण 
स्वतंत्रता और शासन में बहुत कुछ स्वतंत्रता तथा क्वानून बनाने में एक हृद तक स्वतंत्रता 
दी गई है। सरकार की आम नीति ओर परराष्ट्रों से संबंध इत्यादि संघ का काम है। 
“रूसी समाजशाही संघीय पोवियट प्रजातंत्र' के स्थान में रूस की स्थायी राज-ब्यवस्था से 
'समाजशाही सोवियट प्रजातंत्रों की संघ! बनाई गई है, क्‍योंकि रूस की समश्िवादी सरकार 
“दुनिया के मज़द्रपेशा लोगों के एक खानदान में विश्वास रखती है और मानती है 


१साइग्रेशन एंड सेटिलमेंट । स्टेर्टि 
उद्यॉजिनोमस टेरीटरीज । अकॉसिल आफ नेशनक्षटीज़ । 
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कि धीरे-धीरे, एक के बाद दूसरे राष्ट्रों में जैसे-जैसे मज़दूरशाही स्थापित होती जायगी वैसे- 
वैसे, वे सोवियट-पद्धति को क़बूल कर के समाजशाही सोवियट प्रजातंत्रों की संघ! में 
शामिल होते जायेंगे जिस से आखिरकार एक दिन दुनिया में मज़दूरशाही अर्थात्‌ 
समाजशाही या सच्ची प्रजासत्ता का अधिकार स्थापित हो जायगा ओर पूजीशाही अर्थात्‌ 
थोड़े-से घनवानों की भेड़ियाशाही का दुनिया से हमेशा के लिए नाम-निशान मिट 
जायगा | रूस की इस शज-व्यवस्था के मूलतंत्रों को मानने या बदलने का अधिकार 
सिर्फ़ संघ की सोवियटों की कांग्रेस को है। संयुक्त प्रजातंत्रों के अधिकारों की हिफ़ाज़त 
संघ करती है | सारी संघ में सब को एक से नागरिकता के अधिकार हैं ओर जिन संयुक्त 
प्रजातंत्रों की राज-व्यवस्था संघ की राज-व्यवस्था से भिन्न है उन को अपनी राज-ब्यवस्था 
में तबदीली कर के संघ के अनुसार बना लेने की शर्त रक्खी गई है। संघ की सरकार का 
संगठन नीचे से ऊपर को पिरामिड” के ढंग पर है। उस की बुनियाद गाँवों ओर शहरों 
. की सोवियों पर है | गाँव पहले अपनी सोवियट चुनता है। गांव की सोवियट वोलोस्टरे 
अर्थात्‌ ताल्‍्लुक्का सोवियठों की कांग्रेस के लिए प्रतिनिधि चुनती है। गाँव की सोवियटें 
यूएज्ड अर्थात्‌ ज़िला सोवियट कांग्र स के लिए मी, अपने हर दस सदस्यों के लिए एक 
के हिसाब से, प्रतिनिधि चुनती हैं। सब से ज़रूरी ग्यूबरनिया* अर्थात प्रांतिक सोवियट 
कांग्रेस होती है जिस को उस ज्षेत्र की शहरों की सोवियटें ओर ताल्लुक्ला सोवियट कांग्रेस 
जुनती हैं । 
शहरी ओर देहाती सोबियटें 


हम कह चुके हैं कि 'समाजशाही सोवियट संघ” की राजनैतिक इमारत का चुनाव 
पिरामिड की तरह नीचे से ऊपर की तरफ़ ढलता चला गया है। उस की बुनियाद शहरों 
ओर गाँवों की सोविय्ों की दो इंटों से बनी है | अ्रस्तु, सोवियट संघ की केंद्रीय संस्थाओं के 
अध्ययन के पहले उस की बुनियादी संस्थाओं शहर और गाँव की सोवियटों का अध्ययन 
कर लेने से हम को सोवियट संघ के राजनैतिक संगठन को अच्छी तरह सममकने में मी वर्ह 
सहूलियत हो जायगी जो स्विटज़रलंड की सरकार के अध्याय में के द्रीय शासन के अध्ययन 
से पहले स्थानिक शासन के अध्ययन से हो गई थ॑ द 
शहरों की सोवियटों में अधिकतर कारखानों और दसरे मुख्तलिफ़ उद्योगों ओर 
थों की सोवियण होती हैं ; क्रांति के पहले रूस में कारखानों का भी वैसा ही बुरा हाल था 
जैसा रूस की सरकार का था| उन में भी वैसी ही नादिरशाही चलती थी। कारखाने के 
सालिक कारखानों पर कज़ज्ञाकों का हमेशा पहरा रखते थे। कोई मज़दूर कभी शराब पी 
लेता था या किसी दिन काम पर देर से आता था या गैरहाज़िर हो जाता था तो कज्ज़ाकों 
के कोड़ों से उस की चमड़ी उधेड़ दी जाती थी। अब रूस के कारखानों में काम करने 
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) पिरासिड सिश्र में बनी हुई एक ख़ास तरह की क़्ब्रें हैं, जो नीचे बुनियाद पर 
फैकी हुई ओर ऊपर को ढल्ती हुई एक नोक में इस प्रकार ख़त्म होती हैं । 


सोडियट सरकार. [. रफध 


वालों की हुकूमत चलती है, क्‍योंकि तोधियट संघ के शहरों में प्रजाशाही कारखानों से 


शुरू होती है। हर कारखाने में एक चुनी हुई कमेटी या कॉसिल होती है, जिस को 'काम 
कमेटी? ' कहते हैं। इन कमेटियों के तीन काम होते हैं | एक तो मज़दूरों की तरफ़ से यह 
कमेटियां कारखाने के प्रवंधकों से सारी बात-चीद करती हैं। दूसरे वे कारखाने की सामा- 
जिक संस्थाओं पालनाघर, ओषधालय स्कूलों इत्यादि का प्रबंध करती हैं। तीसरे सोवियटों 
के चुनावों में इन कमेटियों का निश्चय महत्व का होता है। पहले सोवियट सिर्फ़ 'हड़ताल 
कमेटियों' को कहते थे। मगर इन हड़ताल कमेटियों ने रूस की क्रांति में प्रजा की सेना 
का काम दिया था। अस्तु, बाद में कारखाने की सोवियों' का रूस की सरकार में बढ़ा 
ज़रूरी स्थान बन गया । 

“काम कमेटी? के चुनाव के मुख्तलिफ़ कारखानों में मुख्तलिफ़ तरीझे होते हैं। 
बड़े कारखानों में दस-दस पाँच-पाँच मज़दूर मिल कर अपना एक प्रतिनिधि चुन लेते हैं 
ओर इन प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन होता है, जिस में काम कमेटी' का चुनाव होता 
है। छोटे कारखानों में सारे मज़दूरों की सभा काम कमेटी को चुनती हैं। सभा में 
कारखानों के विभिन्न विभागों के मज़दरों को अपने-अपने विभागों से उम्मीदवारों के नाम 
पेश करने का हक़ होता है। उद्ाहरणाये कपड़े के कारखाने में दूत कातनेवाले विभाग 
के आदमी अपने उम्मीदवार ओर कपड़ा बुुननेवाले विभाग के आदमी अपने उम्मीदवारों 
के नाम पेश कर सकते हैं। सभा में हाथ उठा कर मत लिए जाते हैं। ओर आधे से 
कम मत मिलनेवालों उम्मीदवारों को चुना नहीं जाता है 'काम कमेटी! के प्रधान मंत्री श्रोर 
कुछ सदस्यों को कारखाने में मज़दूरी के काम से बरी कर दिया जाता है। और वह सारा 
समय कारखाने में काम करनेवालों की सेवा ओर द्त-रक्षा के कार्मों में बिताते हैं। मगर 
उन को कारखाने से वेतन बराबर मिलता रहता है। कमेठी के दूसरे सदस्य कारखाने में 
काम करते रहते हैं ओर कमेटी की बैठकों में भी भाग लेते हैं। मुख्तलिफ़ कारखानों की 
“काम कमेटियों' में मज़दूरों की संख्या के अनुसार सदस्यों की मुख्तलिफ़ संख्या होती है । 
“कम कमेटी' का दफ़॒र कारखाने की इमारत में ही होता है ओर उस का सारा काम-काज 
कई छोटी-छोटी कमेटियों में बाँठ दिया जाता है। “काम कमेटी के कुछ रुदस्यों को एक 
कमेटी और उतने ही कारखानों का प्रबंध करनेवाले अधिकारियों की एक कमेटी को मिला 
कर एक “मरगड़ों का कमीशन” बनाया जाता है। मज़दूरों की सारी शिकायतों के पहले 
इस कमीशन पर उन के जो सदस्य होते हैं, वे जाँच करते हैं ओर जाँच के बाद जिन 
शिकायतों को वे वाजिब समझते हैं उन को ही इस कमीशन के सामने रखते हैं। गेर- 
वाजबी तरीक्के पर मज़दूरों से बर्खास्त करने तरब्क्की ठीक तरह पर न करने या काफ़ी 
मज़दूरी न देने इत्यादि की दर क्लिस्म की व्यक्तिगत और सामूहिक, शिकायतें कमीशन 
के सामने आती हैं। जिन शिकायतों का फ़ेसला इस कमीशन में मज़दूरों की दृष्टि से 
संतोषजनक नहीं होता है उन की मजदूरों की तरफ़ से 'मज़दूर संघ! के पास अपील होती 
है। “मज़दूर संघ” उन शिकायतों को अपने ज़िले की 'फ़ैसला पंचायत के सामने 
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रखती है। वहां मी संतोषजनक फ़ैसला न होने पर एक राष्ट्रीय फ़ैलला पंचायत'' के 
सामने उन शिकायतों की श्रपील जा सकती है | 
क्राम कमेंटी! की एक 'उए्समिति” मज़दूरों की योग्यता* बढ़ाने का काम भी 
करती है । इस उपतमिति को कारखाने के प्रबंध की काहिली और ग़लतियां बतलाने 
कारखाने के मज़दरों की तरफ़ से आनेवाली नई सूमों और प्रस्तावों को अमल में लाने 
ज़रूरत पड़ने पर प्रबंध संचालकों के साथ बैठ कर विचार करने ओर प्रबंध चलाने वाले 
अधिकारियों की बदइंतज़ामी या .बदसलूकी की समालोचना करने का हक़ होता है। 
सोवियट संघ के कारखानों और सेना में नम्र व्यवहार पर बड़ा ज्ञोर दिया जाता है। ज़ार- 
शाही के ज़माने के वे-बात या ज़रा-ज़्रा-सी बात पर लात और घूंसे श्रव रूस के कारखानों 
में इतिहास की बात हो गई है | जहां अभी तक यह बातें थोड़ी बहुत चलती हैं वहां मज़- 
दूरों का ही दोष मानना चाहिए; क्‍योंकि वे अपनी ही कमज्ञोरी और कायरता के कारण 
शिकायत करने से डरते हैं। कुछ लेखकों का कहना है कि रूस के कारखानों में आजकल 
भी मज़दर कड़ी व्यवस्था पसंद करते हैं; मगर अधिकारी कारखाने में कड़ी व्यवस्था रखने 
के साथ ही मज़दूरों से अब नम्न व्यवहार करते हैं। “काम कमेटी के सरकार से कारखानों 
के सुप्रबंध और सुसंचालन में भी बड़ा फ़ायदा होता है; क्योंकि सोवियट कारखानों के 
मैनेजरों को सस्ता और अच्छा माल निकालने के साथ-साथ मज़दूरों को हमेशा संतुष्ट 
रखने का ख्याल रखना पड़ता है | कारखानों के मैनेजरों की नियुक्ति तक सरकार “मज़ दूर 
संघों' की सलाइ से करती है। मज़दूर संघें कारखानों की 'काम कमेटियों' की सलाह पर 
अमल करती हैं। श्रत्ठ, मैनेजर की गदन पर हमेशा से मज़दूरों का हाथ रहता है और 
उस को मज़दूरों के साथ संभाल कर चलना होता है । 
काम कमेटियां' अपनी सामाजिक संस्थाओं के काम पर अमिमान करती हैं | 
इन सामाजिक संस्थाओं! का काम चलाने के लिए. मज़दूर अपने वेतन का एक अच्छा 
भाग देते हैं, क्योंकि वे सममते हैं कि इन्हीं संस्थाओं के द्वारा उन का जीवन फलता-फूलता 
आर हरा-मरा होता है। उदाहरणार्थ गर्मवती ज्लियों को बच्चा पैदा होने से दो मास पहले 
से काम पर से छुट्टी मिल जाती है ओर बच्चा पैदा होने के दो मास बाद तक वे काम पर 
नहीं जाती हैं | इस सारे समय में उन्हें बराबर कारखाने से पूरी तनख्याह तो मिलती ही 
रहती है, मगर दूसरा महीना खत्म होते ही वे बच्चे को मज्ञें से कारखाने के पालनाघरःड में 
रख कर रोज़ कारखाने में अपना काम कर सकती हैं। पालनाघर में बच्चों के लालन- 
पालन के लिए होशियार दाइयां रहती हैं, ओर एक डाक्टर भी रोज़ बच्चों को देखने के लिए 
आता है। जब तक बच्चा मां का दूध पीता है, तब तक मां को बीच-बीच में दूध पिलाने 
के लिए आध-आध घंटे की छुट्टी मिलती है। पालनाघर! के बाद बच्चा कारखाने के 
किंडरगार्टन स्कूल में शिक्षा पाता है। किंडरगार्टन स्कूल के बाद बच्चे राष्ट्रीय स्कूल में 
जाते हैं। सोलह वर्ष की उम्र से लड़के कारखाने में काम कर सकते हैं। मगर सोलह से 
अठारह वष की उम्र तक उन को सिफ़़ छः घंटा काम करना होता है। खास हुनरों के 
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लिए जवान उम्मीदवारों को साढ़े तीन साल कलामवन”* मे गज़ारने पढ़ते हैं। साल में 
दो बार नोजवानों का अच्छी तरह डाक्टरी मुश्नायना भी होता है। जिन की तंदरुस्ती ठीक 
नहीं होती है उन को सहल काम दे दिया जाता है या किसी 'स्वास्थ्यगह! * में स्वस्थ जीवन 
पालन की शिक्षा लेने के लिए भेज दिया जाता है। कारखाने का डाक्टर मज़दूरों के घरों 
का भी मुआयना करता है | 
हर कारखाने में व्यायाम-शाला, दोइने, खेलने-कूदने के मैदान कश्ती के 
लिए, अखाड़े ओर निशानेत्राज़ी सीखने के लिए स्थान होते हैं। सैकड़ों युवक और 
युवतियां इन स्थानों में खेल-कूद में रोज़ भाग लेते हैं। दिमागी विषयों में शौक 
रखनेवाले जिन मज़दूरों की इच्छा “मज़दूरों के महाविद्यालय * में जाने की होतो है उन के 
लिए, आठ महीने की पढ़ाई-लिखाई का एक खास पाख्यक्रम रक्खा गया है | इस पाख्य- 
क्रम को ख़त्म कर लेने के बाद वह महाविद्यालय में जा सकते हैं। इस महाविद्यालय में 
सिफ़ प्राथमिक शिक्षा प्रात, होनहार सज़दर नौजवानों को, तीन-चार साल शिक्षा दे कर 
विश्वविद्यालयों में भर्तों होने के क्राविल कर दिया जाता है। अस्तु, कारखाने से सीधा 
विश्वविद्यालय में चले जाने का मज़दूरों के लिए रास्ता खुला रहता है। वय्राप्त मजदूरों 
का भी डाक्टरी मुआयना जब-तब होता है। उन को आवश्यकतानुसार 'काम-कमेटी' 
दवादारू की सहायता पहुँचाती है । उन के लिए भी पढ़ने-लिखने के लिए ख़ास पाठ- 
शालाएं होती हैं, जिन में निरक्षरों को पच्ीख-पत्चीस के हर दर्जो में अंकगणित इत्यादि 
साधारण बाते सिखाई जाती हैं ओर कारीगरों को उन की कारीगरी से संबंध रखनेवाले 
प्राथमिक विज्ञान का ज्ञान कराया जाता है। हर साधारण मज़दर को साल भर में 
पंद्रह दिन और जोखिम का काम करनेवालों को एक मास की पूरी मज़दूरी पर छुट्टी 
मिलती है | इन छुट्टियों में सैर-सपाठे के लिए रेलों इत्यादि--सर खास रियायते दी जाती 
हैं। हर कारखाने में अस्पताल भी होता है। बीमारी और कमज़ोर आदमियों को पहाड़ों 
इत्यादि खास्थ्य प्राप्त करने के स्थानों में भी ज़रूरत के अनुसार मेज दिया जाता है | 
कारखाने के सामाजिक जीवन का केंद्र प्रायः कारखाने का क्नबबर होता है। यहां राज़ 
शाम को बहुत-से मज़दूर--अधिकतर नौजवान--एकत्र होते हैं। कोई बैठ कर चाय 
पीता और गप्पें लड़ाता है; कोई गान के कमरे में बैठ कर पियानों बजाता या गाता है; 
कोई पढ़ने के कमरे में बैठ कर अखबार या किताब पढ़ता है; कोई अपनी पढ़ाई की 
दिक्कतों को जानकारों से बैठ कर समझता है। रविवार को अक्सर क्लबघर की नाव्यशाला 
में मज़दूरों के अलग-अलग समूह नायक रचते या गायन-बादन का कार्य-क्रम रखते हें । 
कारखाने के एक भाग में मजदूरों को हवाई जहाज़ों पर उड़ने और लड़ाई में विषेली गैस 
इत्यादि भयंकर अख्त्रों का प्रयोग करना भी सिखाया जाता है, क्योंकि रूस की सरकार 
अपनी सारी मज़दूर पेशा जन-संख्या को, पूंजीशाही दुश्मनों के मुक्काबले के लिए, हमेशा 
तैयार रखना चाहती है | इसी प्रकार रहने के घरों की समस्या हल करने के लिए काम- 
कमेटी' की एक अलग समिति होती है। काम-कमेटी? के सारे कामों का अहवाल सोवियट 
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सरकार की सारी कार्रवाई का लंबा चिद्धा हो जायगा | सोवियट रूस में प्रजासत्ता का 
रूप और अमल समझाने के लिए इतना हाल काफ़ी है। कारखानों में जिस प्रकार 
प्रजासत्ता का. अमल चल सकता है, उसी प्रकार शहर की दूसरी सारी सोवियटों में चलता है| 

रूस की क्रांतिं के पहल्ले जिस प्रकार क़ज्ज़ाकों का कारखानों में डंडा चलता 
था, उसी प्रकार गाँवो' में पुलिस के चोकीदारो' का राज होता था | परंतु अब, कारखानों 
की तरह गाँव भी अपनी सोक्ियटो के द्वारा ही अपना सारा प्रबंध ओर शासन चलाते 
हैं| गाँव के लोगों की एक साव॑जनिक सभा में गाँव 'सोवियठ” के सदस्य, सो की आबादी 
के लिए एक सदस्य के हिसाब से, चुन लिए जाते हैं। अमीर ओर ग़रीब किसानों में 
अभी तक रूस में कगड़ा चला आता है। इस लिए कारखानों की सोवियटो से गाँवों की 
सोतरिययो के चुनावों में अधिक मारा-मारी रहती है। समष्टिवादी दल गाँवों की सोवियटों 
में अपने उम्मीदवारों का चुनाव कराने की बहुत कोशिश करता है । क्योंकि कारखानों 
की तरह गाँवों में 'समश्ििवादी दल” का इतना ज़ोर नहीं है। अकसर गाँवों की सोविययटें 
में समष्टिवादी दल के अधिक सदस्य नहीं चुने जाते हैं। फिर भी सोवियटों में चुने जाने 
वाले लोग आम तौर पर इस दल से सहानुभूति रखने वाले होते हैं | गाँव की स्त्रियां ओर 
मर्दों में कारखानें की स्त्रियां और मर्दों से जाशति कम होती है । 

गाँव की सोवियट का प्रधान आम सोवियट का सब से बड़ा कारणुज्ञार हाकिम' 
होता है, उस को वेतन भी दिया जाता है। “गाँव सोवियट” के दो ही मुख्य काम होते हैं | 
एक तो ताल्लुक़ा या 'तहसील सोवियट' के लिए प्रतिनिधियों को चुनना और दूसरा गाँव 
की सामाजिक संस्थाओं” का संचालन ओर प्रबंध करना कारखानें की तरह गाँवों में भी 
स्कूल, क्लब, अखाड़े ओर खेल-कूद के स्थान इत्यादि होते हैं, जिन का सारा काम-काज 
गाँव की सोवियट चलाती है। मगर गाँव की ज़रूरी समस्यायों के सेवियट गाँव की 
साव॑जनिक सभा के सामने तय होने के लिए रखती है। उदाहरणाथ्थ गाँव के लिए 
आवश्यक इंधन गाँववाले अपने घोड़ों के! ले जा कर खुद जंगल से लावें या एक सहकारी 
संस्था के ठेका दे कर यह काम इकट्ठा सारे गाँव के लिए करा लिया जाय, इस बात का 
निश्चय करने के लिए गाँव की सावंजनिक सभा बुलाई जावेगी। 

शहर की से।वियटों में एक हज़ार आबादी के लिए एक प्रतिनिधि चुना जाता है 
और उन में आम तोर पर कम से कम पचास और अधिक से अधिक एक हज़ार सदस्य 
होते हैं | कारखानों, व्यापारी संस्थाओं, शिक्षालयां ओर उन सारी संस्थाओं, जहां मज़दूरी 
पर लाग काम करते हैं, शहरों की सेवियटां के लिए अतिनिधि चुने जाते हैं। जिन 
संस्थाओं में सौ से कम मज़दूर-पेशा लेग काम करनेवाले होते हैं वे दूसरी वैसी ही छोटी 
संस्थाओं के साथ मिल कर चुनाव में भाग लेती हैं, क्योंकि कम से कम पाँच सो काम 
करनेवालों के लिए ही एक प्रतिनिधि चुना जा सकता है। गाँव सेवियटों के सदस्यों के 
याँत्र ओर अड़ोस-पड़ोस के नगरों की दस हज़ार से कम आबादी के क़र्बों की प्रजा हर 
सौ आदमियों की आबादी के लिए एक प्रतिनिधि के हिसाब से चुनती है। आम-सेबियटों 
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में आम तोर पर कमर से कम तीन और अधिक से अधिक पचास प्रतिनिधि होते हैं । 
प्रतिनिधियों का चुनाव तीन मास के लिए होता । जिन गाँवों में प्रजा की सार्वजनिक सभा 
गाँव के शासन की समस्याओं पर विचार और निश्चय करती हैं वहां स्वीटज़रलेंड के 
गाँवों की तरह खालिस प्रजाशाहदी चलती है। रोज़मर्रा का काम-काज चलाने के लिए, 
गाँव की सोविय अधिक से अधिक पाँच ओर शहरों की सोवियटें कम से कम तीन और 
अधिक से अधिक पंद्रह सदस्यों की एक कार्यकारिणी समित्रि चुन लेती हैं | परंतु लेनिनग्राड 
ओर मास्को की सोवियटों की कार्यकारिणी समितियों में चालीस सदस्य तक चुने जा सकते 
हैं। कार्यकारिणी समिति पूरे तौर पर उसी सोवियट को जवाबदार होती है, जो उस को 
चुनती है। हर सोवियट को या जिन गाँवों में साव॑जनिक सभा की खालिस प्रजाशाही 
होती है वहां उस सभा को अपने त्षेत्र में शासन की सारी सत्ता होती हैं। सोवियटों की 
बैठकें 'कार्यकारिणी-समिति! की ओर से या सोवियट के आधे सदस्यों की माँग पर कम से 
कम शहरों में हफ़्ते में एक बार ओर देद्गत में हफ़्ते में दो बार आमतौर पर बुलाई जाती 
हैं। हर सोवियट के काम-काज के विभिन्न विभाग होते हैं और उन की देख-माल उसी 
सोवियट की उप-समितियां ओर अधिकारी करते हैं। गाँव ओर शहर की सोवियटों 
की 'कार्यकारिणी-समित” का कतंव्य अपनी ऊपरी सोवियट संस्थाओं के आदेशों पर 
चलना अपने ज्षेत्र की उन्नति के उपाय करना और स्थानिक समस्याओं को हल करना 
होता है | 


स्थानिक सोवियट कांग्रेस 


वोलोस्ट कांग्रेस, गाँवों ओर शहरों की सोवियटों के ऊपर की सारी सोवियर्ट 'सोबि- 
यट कांग्रेसें' होती है, क्योंकि उन में प्रजा के सीधे चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते हैं। प्रजा 
गाँव और शहर की सोवियटों के प्रतिनिधियों को चुनती है और गाँव ओर शहर की सोवियदें 
ऊपर की दूसरी सोबियटों के सदस्यों को चुनती है। सारी सोवियद काँग्रेसों में शहरों के 
मज़दूरों को गाँव के किसानों से क़रीब तिगुने प्रतिनिधि भेजने का हक होता है| रूस की 
समष्टिवादी राज-व्यवस्था में मज़दूरों को सामाजिक क्रांति का पक्षपाती माना गया हे इस- 
लिए, उन को किसानों से तिगुने प्रतिनिधि भेजने का हक्ल दिया गया है। गाँवों की सोवियटों 
के ऊपर सोवियटों की वोलोस्ट अर्थात्‌ ताल्लुक्का या 'तहसील सोवियट कांग्रेस होती है । 
हर देहाती सोवियट के दस सदस्यों के लिए वोलोस्ट कांग्रेस में एक प्रतिनिधि लिया 
जाता है| दस सदस्यों से कम सदस्यों की देहाती सोवियों का एक-एक प्रतिनिधि लिया 
जाता है | 

यूऐेज़्द कांग्रेस--यूऐज्द या ज़िला सोवियट! कांग्रेसों में देहाती सोविय्ों से, 
एक दज़ार की आबादी के लिए, एक के हिसाब से मगर सारे ज़िले के लिए तीन सौ से 
अधिक नहीं चुन कर प्रतिनिधि आते हैं| दस हज़ार से कम की आबादी के क्स्बों की सं वि 
यटों से भी प्रतिनिधि चुन कर 'ज्ञिला सोवियट कांग्रेंसों' में आते हैं | एक हज़ार से कम 
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प्रतिनिधि चुन लेती हैं। मगर कृस्बों, कारखाने और व्यापारी संस्थाओं की सोवियटों 
को दो सौ मतदारों के लिए एक प्रतिनिधि ज्ञि्ला कांग्रेस में भेजने का अधिकार 
होता है । 
ग्रांतिक कांग्रेस--'प्रांतिक सोवियट कांग्रेसों' में शहरों की सोवियटों के प्रतिनिधि, 
पाँच हज़ार से अधिक आबादी की कारखाने के मज़दूरों की बस्तियों के प्रतिनिधि और 
ताल्लुक़्ा सोवियट कांग्रेसों' के प्रतिनिधि होते हैं। 'तालछुक्का कांग्रेसों' से दस हज़ार की 
आबादी के लिए एक प्रतिनिधि के हिसाब से, शहरों, मज़दूरों की बस्तियों और बस्तियों के 
बाहर के कारखानों और व्यापारी संस्थाओं से दो हज़ार मतदारों के लिए एक प्रतिनिधि के 
हिसाब से थांतिक कांग्रेसों में चुन कर प्रतिनिधि आते हैं। मगर सारे प्रांत से तीन सौ से 
अधिक प्रतिनिधि किसी हालत में नहीं लिए जाते हैं। प्रांतिक कांग्रेस! सोवियट की बैठक 
के पहले ही 'ज्ञिला कांग्रेस' की बैठक होने पर, ताल्लुक़ा कांग्रेस के बजाय, ज़िला कांग्रेस 
ही ताल्लुकों की ओर से प्रांतिक कांग्रेस” के लिए प्रतिनिधि चुन सकती है। जिन प्रांतीय 
नगरों में सोवियटे नहीं होती हैं उन के भी दस हज़ार की आबादी के लिए, एक के हिसाब 
से, प्रांतिक कांग्रेस” में प्रतिनिधि आते हैं । द 


ग्रादेशिक कांग्रेस--'प्रादेशिक सोवियट कांग्रेसों' में, शहरी सोवियटों, से पाँच 
हज़ार की आबादी के लिए, एक प्रतिनिधि के हिसाब से ओर ज़िला कांग्रेसों के पच्चीस हजार 
की आबादी के लिए. एक के हिसाब से चुन कर सोवियट प्रतिनिधि आते हैं। मगर एक 
प्रादेशिक सोवियट कांग्रेस” में पाँच सो से अधिक प्रतिनिधि नहीं आ सकते हैं। किसी 
प्रांतीय सोवियठ कांग्रेस” से फ़ौरन पहले होने पर, शहरों ओर ज़िला सोवियटों की बजाय, 
प्रांतिक कांग्रेस से भी उसी हिसाब से प्रादेशिक सोबियट कांग्रेस” में प्रतिनिधि आ 
सकते हैं। अगर प्रजातंत्र की कांग्रेंस से पहल्ले किसी प्रादेशिक सोवियट कांग्रेस की बैठक 
होती है तो प्रादेशिक सोवियट कांग्रेस” ही प्रजातंत्र की कांग्रेस के लिए प्रतिनिधि चुन 
सकती है । 
द हर एक सोवियट कांग्रेस! अपनी एक कार्यकारिणी कमेटी चुन लेती है जो 
आंग्रेसों की वैठकों के दमियान के समय में काम चलाती हैं| कार्यकारिणी के प्रधान और 
मंत्री और कभी-कभी एक और सदस्य को वेतन भी मिलता है। प्रांतिक सोवियट कांग्रेस” 
की कायकारिणी में राज-व्यवस्था के अनुसार २५ सदस्य तक चुने जा सकते हैं। मगर 
कांग्रेस को हर एक यूऐड्द ओर उद्योगी जिले से कम से कम एक-एक प्रतिनिधि ले कर 
राज-व्यवस्था में दी हुई संख्या से अधिक संख्या कायकारिणी में रखने का मी अधिकार 
होता है | अक्सर प्रांतिक कांग्रेसों की कार्यकारिणी में पचास तक सदस्य हो जाते हैं। 
इन म॑ से हर एक सदस्य शासन के किसी न किसी विभाग का खास-तौर पर ज्ञान प्राप्त 
कर के उस विभाग में काम करता है | प्रजातंत्र के शासन विभागों के ही मुक्काबले के 
प्रांतिक कांग्रेसों के शासन विभाग होते हैं जिन में शासन का सारा काम बाँट दिया जाता 
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स्थानिक हालतों के अनुसार निश्चित करते हैं। हर विभाग की मूलनीति तो राष्ट्रीय 
सरकार ही निश्चित करती है, मगर स्थानिक ज़रूरतों के मुताबिक उस के अमल में थोड़ा 
बहुत फेरफार करने का मौका ग्रांतिक सरकारों को रहता है| प्रांतिक सरकारों को अपना 
अधिकतर खच अपने उन उद्योगों के मनाफ़ें से चलाना होता है जो उन के अमल में 
होते हैं ओर जिन का प्रबंध वह चलाती हैं। कभी-कभी किन्हीं खास स्थानिक ज़रूरतों के 
लिए उन्हें कुछ कर लगाने का भी अधिकार होता है | राष्ट्रीय कोष से प्रांतिक सरकारों 
को जो खर्च की सालाना इमदाद मिलती है, उस पर उन का बहुत कुछ सहारा रहता है । 
बहुत-सी प्रांतीय सरकारों की सारी आमदनी का लगभग आधा भाग आजकल शिक्षा 
ओर स्वास्थ्य में खच॑ कर दिया जाता है | मगर गाँवों श्रौर कारखानों की सोवियटों तथा 
ओर सब सोवियटों की तरह प्रांतिक सोवियटों का शासन-कार्य दूसरे यूरोप के देशों क्री 
तरह सरकारी नोकरों पर नहीं छोड़ दिया जाता है। जिस प्रकार गाँव में सोवियट का 
चुना हुआ प्रधान आजकल सब से बड़ा अधिकारी होता है उसी प्रकार प्रांतिक सोवियटों' 
में कार्यकारिणी के सदस्यों ने जारशाही की पुरानी नोकरशाही का खान ले लिया है। 
बहुत-सी खास बातों के विशेषज्ञ जानकारों ओर दफ़्तरों में काम करने के लिए क्कों 
इत्यादि को तो रक्‍्खा ही जाता है। मगर सोवियटों के चुने हुए सदस्य मी शासन का काम 
बड़ी मेहनत से करते हैं | चुनाव के समय इन प्रतिनिधियों को अपने काम का चिट्ा 
मतदारों के सामने रखना होता है | रूस में सोवियटों के लिए व्याख्यानदाताओं, बुद्धि- 
मानों या बड़े आदमियों को चुनने की किसी को फ़िक्र नहीं होती है। जो सदस्य मेहनती 
होते हैं और अच्छे-अच्छे और अधिक संख्या में सार्वजनिक हित के काम कर के दिखाते हैं 
उन को ही प्रजा चुनती है | 

सोवियें बहुत-सी उप-समितियों में बाँट दी जाती हैं श्रोर हर एक उप समिति को 
किसी न किसी विभाग के शासन का भार दे दिया जाता है| सोवियट के बाहर से भी कुछ 
सदस्य इन समितियों में लिए जा सकते हैं) हर एक सदस्य पर किसी न किसी काम का 
भार रहने से सब अपने को ज़िम्मेदार समभते हैं। किसी प्रतिनिधि को अरसातालों को 
की देख-रेख, किसी को स्कूलों और किसी को मज़दूरी के घंटों इत्यादि के नियमों के पालन 
की देखरेख का काम सौंप दिया जाता है| सोवियटों की सभाएं जल्दी-जल्दी या जगातार 
कई दिनों तक नहीं होती हैं। अकसर मास्को से कोई न कोई बड़ा अधिकारी स्थानिक 
सोवियटों को राष्ट्रीय नीति सममाने के लिए आता-जाता रहता है। स्थानिक्र सोवियटों की 
बैठकों में मुख्तलिफ़ विभागों की रिपोर्टों पर विचार होता है श्र बजट पास किया जाता 
है | मगर सोवियट के हर सदस्य का मुख्य काम अपने शासन-कार्य को करना होता है 





सोवियर्ट धारा-सभाओं की तरह सिर्फ़ ज़बाँदारी का अखाड़ा नहीं होती है। वहां कुछ 
कर के दिखाना होता है। अकसर ग्रांतिक!सोवियटों की जगह पर बाहर के सदस्यों के लिए: 
आकर ठहरने और जिस विभाग में उन्हें शौक़ हो उस में कुछ दिन काम कर के उस 
विभाग का सारा काम-काज समझ लेने के लिए प्रबंध रक़्खा जाता है। दर जेत्र मं 
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इन कांग्रेसों की लगभग दस दिन तक बैठके होती हैं । कांग्रेसों में किसी प्रकार के क़ानून 

पाध नहीं होते हैं | कांग्रेसों का वातावरण साव॑जनिक सम्मेलनों का-सा होता है ओर वहां 

सिर्फ़ शासन-नीति पर आम चर्चा होती है, तथा शासन के उसूलों के संबंध में ही प्रस्ताव 

पास किए जाते हैं। सोवियटों को ऊपर से आनेवाले सरकारी आदेशों का पालन, अपने 

क्षेत्रों की उन्नति के उपाय, स्थानिक शासन समस्याओं की पूर्ति, ओर अपने क्षेत्र की सारी 

सोवियटों के काम का ऐकीकरण करना होता है। सोवियट कांग्रेसी और उन को कार्ये- 

कारिणी को अपने क्षेत्र की स्थानिक सोवियटों के काम-काज पर पूरा अधिकार होता है 

अर्थात्‌ प्रादेशिक कांग्रेस कः प्रदेश के अंदर की सारी सोवियटों पर अधिकार होता है, 
ओर ग्रांतिक कांग्रेंसों को प्रांत के अंदर की उन शहरी सोवियटों को छोड़ कर जो ज़िला 

सोवियट में नहीं जाती है ओर सारी सोवियटों पर अधिकार होता है। खास मामलों में 

केंद्रीय सरकार को ख़बर करने के बाद और आमतोर पर सब मामलों में अपने आधीन 

सोवियटों के सारे निश्चयों को 'सोबियट कांग्रेसें! नामंज़्र ओर रद्द कर सकती हैं । 

हर सोवियट का चुनाव वहां की स्थानिक सोवियट की निश्चित की हुईं तारीख 

पर, एक चुनाव कमीशन” और स्थानिक सोवियट के प्रतिनिधियों के सामने किया जाता 

है। चुनाव के नियम और तरीके "केंद्रीय कार्यकारिणी! के आदेशानुसार 'स्थानिक 
सोवियट' तय करती है | चुनाव का अहवाल और मतों का फल एक काग़ज़ पर दज 
कर के चुनाव कमीशन! और स्थानिक सोबियट के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षरों के साथ और 
दूसरे चुनाव के काग़ज़ातों के साथ 'स्थानिक सोवियट” के पास भेज दिया जाता है। 

फिर चुनाव के नतीजे की जाँच स्थानिक सोवियट की एक 'देखभाल-समिति””? कर के अपनी 
रिपोर्ट स्थानिक सोवियट को देती है। रगड़ा होने पर किसी प्रतिनिधि के चुनाव के 

बाक़ायदा होने न होने का फ़ैसला वही सोवियट करती है। किसी का चुनाव बाक़ायदा न 

ठहरने पर नया चुनाव कराती है। सारा चुनाव ही गैर-क्रायदा होने पर उस सोवियट के 

ऊपर की सोवियट उस चुनाव को खारिज करने का हुक्म निकालती है। ज़रूरत पड़ने 
पर केंद्रीय कायकारिणी के पास तक चुनाव के मंगड़ों की अपील जा सकती है। चुनने- 
वाले मतदारों को हमेशा अपने चुने हुए सोदियटों पर प्रतिनिधियों को वापिस बुला लेने 

ओर नया चुनाव कराने का अधिकार भी होता है : 

सोविय८-पद्धति की सरकार में विश्वूस स्खनेवालों का कहना है कि प्रतिनिधि 

पद्धति की सरकारों में सोवियट-एद्वति सब से ओर: है, क्‍योंकि सोवियट-पद्धति में शासकों 
को प्रजा के बहुत नज्ञदीकू रइना पड़ता है। उन का यह दावा सिफ़ शहरों ओर 

गाँवों की सोवियटों के बारे में सच्चा हो सकता है, क्‍योंकि शहर की सोवियदें 
लगभग कारखानों के जीवन का आईना होतीं हैं ओर गाँव की सोवियट में सीधा 

किसान-राज चलता है। मगर शहर और गाँव की सोबियटों से ऊपर की सोवियटों 
के विषय में उन का यह दावा ठीक नहीं कहा जा सकता है। ऊपर की संस्थाओं 
को सोवियट कह भी नहीं सकते हैं| वे 'सोवियट कांग्रेस” होती हैं। रूस जैसे 
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लंबे चोड़े देश में, जहां अभी तक सड़कों और रेलों का इतना सुभीता नहीं है-- 
इन कांग्रेसों की अक्सर बैठके बुलाना, कांग्रेसों में आए हुए. प्रतिनिधियों को कई दिन 
तक लंबी बैठकों के लिए रोक रखना अशक्य होता है। अस्तु, इन 'सोवियट कांग्रेसों? का 
मुख्य काम मुफ़स्विल के ज़िलों को केंद्र की ख़बर देते रना होता है। कांग्रेसों में आने- 
वाले प्रतिनिधि बड़े ध्यान से मुख्तलिफ़ रिपोर्टी को सुनते हैं ओर चर्चा में भाग लेते हैं । 
फिर विभिन्न विषयों पर अपनी राय क़ायम कर के अपने स्थानों को चले जाते हैं | सोवियट 
कांग्रेसों को शासन पर लगातार कड़ी आँख रखने और शासन की अ्रच्छी तरह से नुकता- 
चीनी करने का मोक़ा नहीं होता है। सरकार का विरोधीदल रूस में कोई न होने से दूसरे 
देशों की तरह सरकारी काम की नुक्ताचीनी करने वाला विरोधीदल रूस में नहीं होता है | 
अस्तु, शासन, जाँच-पड़ताल, नुक्ताचीनी ओर नियंत्रण का सारा काम कार्यवाहक समितियां... 
ही करती हैं| मगर उन के प्रजा के नजदीक रहने का श्रेय सोवियद-पद्धति को देना उचित _ 
न होगा। शासन से प्रजा के संतुष्ट रहने के दो कारण कहे जा सकते हैं एंक तो 'कार्य- 
वाहक समितियों! में समशिवादी-दल के ही सदस्य अधिक होते ७ आर समशिवादी-दल' 
प्रजा के दिल ओर दिमाग़ के नज़दीक 7६३ की बहुत कोशिश कग्ता है। दूसरे राधारण 
आपदमियों को रास्ता खुला होने से जन : ६ «ण के मन को पहचाननेवाले बहुत से लोग 
कार्यवाहक समितियों! में आ जाते हैं । | 
सोवियठ-पद्धति के ठेढ़े चुनावों के विषय में मी शंका की जा सकती है कि पेशे- 
वार चुनावों से लोगों को अपने पेशों की तंग बातों का ही चुनावों पर अधिक खयाल 
रखने का लालच रहता है, सब पेशों के लोगों का मिल कर अन्य देशों में अपने रहने के 
स्थानों के अनुसार मत देने से मतदारों को देश के सावंजनिक हित का अधिक ख्याल 
रहता है। इस शंका में बहुत कुछ सत्य है। मगर रूस में जा कर जिन बाहर के बहुत से 
लोगों ने वहां की हालत का अध्ययन किया है, उन का कहना है कि वहां चुनावों में तंग 
खयाली का ज़ोर नहीं रहता है, इस के शायद दो कारण हो सकते हैं। एक तो पेशों की बातों 
के फ़ैसले के लिए मज़दूर-पेशा अपनी “उद्योग-संघों' पर निर्भर रहते हैं, जिन का सोवियट 
सरकार में काफ़ी असर होता है| दूसरे चुनाव में चर्चा के प्रश्नों को चुनने- और उन का | 
वातावरण बनाने का काम एक समश्विादी दल ही करता है, जिस पर उस के विरोधी तंग 
ख़याली का इलज़ाम तो दूर, उल्य दुनिया भर की फ़िक्र की खामखयाली का इलज्ञाम 
आम तौर पर लगाते हैं। हां, कुछ हृद तक यह ज़रूर ठीक है कि इन चुनावों में राष्ट्र के 
के बड़े-बड़े नीति के ग्रश्नों का दूसरे देशों की वरह फ़रैसला नहीं होता है। उन का फ़ैसला 
समष्ववादी-दल के भीतरी दायरों में होता है। सोवियट सरकार की अधिकतर समस्याए 
शासन की समस्याएं होती हैं| गाँव और शहर की सोवियट से लेकर संघीय कार्यवाहक 
समिति! तक में इन्हीं समस्यायों पर विचार होता है, कि किस प्रकार अमुक मास तक 
चीज़ों की आम क्लीमत घटाई जाए, किस प्रकार अमुक कारखानों की पैदावार बढ़ाई 
जाए, किस प्रकार अशिक्षित लोगों की संख्या कम की जाए, ओर स्कूलों की संख्य 
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इत्यादि-इत्यादि । यह समस्‍यायें मतदारों के सामने समष्टिवादी दल रखता है ओर उन 
का ज्ञान इन बातों में दिन-दिन बढ़ाने का प्रयत्ञ करता है। 


कंद्रीय सरकार 


समाजशाही सोवियट प्रजातंत्रों की संध की सोवियटों की कांग्रेस!'--सोवियट 

संघ की सर्वोपरि सत्ताधारी संस्था संघ सोविय०? कांग्रेस होती है। उसी में राष्ट्र की सारी 
प्रभुता होती है | उस की बैठकों के बीच के काल में उस की सारी सत्ता संघ की केंद्रीय 
कार्यवाहक समिति” में रहती है। संघ सोवियट कांग्रेस” में शहरी सोवियटों से पच्चीस हज़ार 
मतदारों के लिए एक प्रतिनिधि और 'प्रांतिक कांग्रेसों' से सवा लाख की आबादी के लिए 
एक प्रतिनिधि के हिसाब से प्रतिनिधि आते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव आम तोर पर 
' प्रांतिक कांग्रेस करती हैं। मगर “संघ कांग्रेस” से पहले “प्रादेशिक कांग्रेस” की बैठक होने 
पर प्रादेशिक कांग्रेस! भी संघ कांग्रेस” के लिए प्रतिनिधि चुन सकती है। “संघ सोवियट 
कांग्रेस! की आम बैठकें साल में एक बार कायवाहक समिति” बुलाती है। सालाना 
कांग्रेस में क़रीब डेढ़ हज़ार प्रतिनिधि आते हैँ ओर उस की लगभग दस दिन तक मास्को 
की नाव्यशाला” में बैठक चलती है। मंच पर विभिन्न विभागों के विभागषति और नेता 
चढ़ कर बैठते हैं। लंबे-लंबे व्याख्यान भी माड़े जाते हैं। 'का्यवाहक समिति” 
, आवश्यकता समझने पर अपनी इच्छा से, या अपनी दो शाखाओं--संघ-सभा” ओर 
जातियों की सभा'--में से किसी की माँग पर, या दो संयुक्त प्रजातंत्रों की माँग पर 
संघ सोवियट कांग्रेस” की खास बैठक भी बुला सकती है। अगर कोई ऐसे कारण पैदा 
हो जाएं जिन से 'संघ कांग्रेस” समय पर न बुलाई जा सके तो 'कायवाहक समिति” को 
कांग्रेस की बैठक बुलाना ख्गित कर देने का हक्क भी होता है। दूसरी सोवियद कांग्रेसों 
की तरह संघ-कांग्रेस भी सिफ़ नीति के आम प्रश्नों पर चर्चा कर के प्रस्ताव पास कर 
देती है। क्रानून बनाने ओर शासन करने का मुख्य काम “कार्यवाहक समिति” करती है। 
कंद्रीय कायवाहक समिति'---समाजवा दी सोवियट प्रजातंत्रों की संघ की केंद्रीय 
कायवाहक समिति' क़ानून बनाने, शासन चलाने ओर नियंत्रण का सारा काम-काज 
करती है। 'कार्यवाहक समिति' के दो भाग होते हैं| एक संघ सभा?* और दूसरी “जातियों 
की सभा?3 | 'संघ सोवियट कांग्रेस! प्रजातंत्रों के प्रतिनिधियों में से, हर एक प्रजातंत्र की 
आबादी के लिहाज़ से लभभग ३७१ सदस्यों की एक 'संघर सभा” चुनती है।। जातियों 
की सभा” में सारे संयुक्त प्रजातंत्रों' से पाँच-पाँच प्रतिनिधि और स्वतंत्र क्षेत्रों" से एक-एक 
प्रतिनिधि चुन कर आते हैं। मगर जातियों की सभा”? का चुनाव भी मंजूर सोवियट संघ 
कांग्र स करती है। केंद्रीय कायकारिणी के प्रेसीडीयम, संघ कांग्रेस के 'जन-संचालकों 
को समिति””, संघ के विभिन्न जन-संचालक के विभागों संयुक्त प्रजातंत्रों की कार्य- 


१काउंसिल आफ़ दि यूनियन । *काउंसिल आफ़ नेशनेढ्टीज । 3?डसमाजशाही 
वियट प्रजातंत्रों की संघ में सात सोवियट श्रजातंत्र और ग्यारह स्वतंत्र क्षेत्र शामिल हैं । 
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कारिणी के सारे प्रस्तावों, फ़रमानों ओर दस्वृरल अमलों की जाँच और देख-माल 'कार्य- 
वाहक समिति” की दोनों सभाएं करती हैं | संघ सभा? और “जातियों की समा! में पेश होने- 
वाले सारे प्रश्नों पर भी दोनों सभाएं विचार करती हैं। “संप्रीय कार्यवाहक समिति' ही 
सारे प्रस्तावों, दस्तूरल अमलों और फ़रमानों? को प्रकाशित करती, “संघ के कानूनी और 
शासन-कार्यों का एकीकरण करती ओर प्रेसीडियम और जन-संचालकों का कामकाज 
निश्चित करती है | 
प्र के राजनेतिक ओर आर्थिक जीवन के सिद्धांतों को निश्चय करनेवाले सारे 

फ्रमान और प्रस्ताव तथा राष्ट्रीय संस्थाओं के चालू ज़ाब्ते में फेरफार करनेवाले 
प्रस्ताव ओर फ़रमान मंज़री के लिए संब्रीय कार्यववाहक समिति” के सामने आते हैं 
संघीय कार्यवाहक समिति! के सारे प्रस्तावों ओर एलानों पर संघ के सारे ज्षेत्र में फ़ौरन 
अमल होता है । क्‍ 

संघीय कार्यवाहक समिति? को प्रेसीडीयम, संयुक्त प्रजातंत्रों की सोवियट कांग्रेसों 
ओर उन की कार्यकारिणियों तथा संघ के क्षेत्र के अंदर की और सब संस्थाओं के हुक्‍्सों 
ओर प्रस्तावों को अमल में आने से रोक देने और रद्द करने का हक़ होता है। 'संघीय- 
कायवाहक समिति” को बैठके साल में तीन बार उस के प्रेसीडीयम” की ओर से बुल्लाई' 
जातीं हैं। संघ-समभा के प्रेसीडीयम या जातियों की क्षमा के प्रेसीडीयम या किसी एक प्रजा- 
तंत्र की कार्यकारिणी की माँग पर, “संघीय कार्यवाहक समिति' का प्रेतीडोीबस एक प्रस्ताव 
पास कर के, संघीय कार्यवाहक समिति! की खास बैठकें भी बुला सकता है | 

'संबीय कार्यवाहक समिति? के सामने जो मसबिदे आते हैं वे संप्रसभा' और 
जातियों की सभा” दोनों में मंज़र होने पर ही संघीय कार्यवाहक समिति द्वारा मंज़र समके 
जाते हैं| उन की मंज़री का एलान संघीय-कार्यवाहक-समिति' के नाम में क्रिया जाता 
है। अगर किसी मसविदे पर दोनों सभाओं की राय नहों मिलती है तो संघ सभा” और 
“जातियों की सभा? दोनों की एक सम्मिलित बैठक होती है, और उस में उस मसविदे पर 
विचार होता है | फिर भी अगर दोवों सभाओं की बहुसंख्या एकमत नहीं होती है तो दोंनों 
में से किसी एक सभा की साँग पर वह प्रश्न फ़ैसले के लिए संघ सोवियट कांग्रेस! की 
साधारण सभा या एक खास सभा के पास भी भेजा जा सकता है। संघ-सभा” और 
जातियों की सभा), दोनों, साथ-साथ सदस्यों के अपने अलग-अलग, प्रेसीडीबर्म' चुन 
लेती है | यह प्रेसीडीयम ही इन सभाओं की बैठकों के लिए कार्य-क्रम तैयार कर के रखते 
हैं और सभाओं का काम-काज चलाते हैं। इन दोनों प्रेतीडीयम के चौदद सदस्यों और 
दोनों सभाओं की एक सम्मिलित बैठक में सात सदस्यों को ओर चुन कर इक्ोत सदस्यों 
का मिल कर केंद्रीय कार्यवाहक समिति' का प्रेसीडीयम होता है। कार्यवाहक समिति कौ 
बैठकों के बीच के काल में उस के 'प्रेसीडीयम” को संघ की सारी सत्ता होती है। कार्य 
वाहक समिति” अपने प्रेसीडीयम के सदस्यों में से संयुक्त प्रजातंत्रों की संख्या के अनुसार 
(त प्रधान चुन लेती है। “केंद्रीय कार्यवाहक समिति! अपने तमाम काम के लिए संघ 
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सोवियट कांग्रेस' को ही जवाबदार होती है | उस की बैठक क्रेमलिन के एक पुराने दीवान 
में होती है, जहां ज़ारशाही के ज़माने में बड़ी अदालत बैठती थी। दर्शकों के आने का 
अधिकार होता है। हर सदस्य के एक भोंपे में से बोलना होता है, इस लिए तकक़ारी के 
लुत्फ़ के लिए यह जगह नहीं होती है। 'सोविय संघ कांग्रेस” और उस की ार्यवाहक 
समिति' को संघ की राज-व्यवस्था के। मंज़ुर करने, बदलने, बढ़ाने, घटाने, संघ की घरेलू 
और बाहरी नीति का संचालन करने, संत्र की सीमा निश्चित करने ओर बदलने अथवा 
संघ की किसी ज़मीन को अलग करने और उस पर से संघ का अधिकार उठा लेने, प्रादे- 
शिक सोवियटों की संधरों की सीमाओं को निश्चित करने ओर उन के आपस के रूगड़ों का 
फ़ैसला करने, समाजशाही सोवियट प्रजातंत्रों की संघ में नए सदस्यों को मिलाने ओर संघ 
से अलग हो जाने वालों की जुदाई को मंज़ुर करने, शासन की सहूलियत के लिए, देश को 
हिस्सों में बाँठने और मिलाने तोल, माप ओर मुद्रा की पद्धतियों के तय करने, परराष्ट्रों से 
संबंध और युद्ध की वेषणा और संधि करने, दूसरे देशों से क़र्ज़ा लेने ओर व्यापारी चुंगी 
लगाने और व्यापारी राज़ीनामें करने, संघ के आथिक जीवन की एक आम बुनियाद तय 
करने और उस की विभिन्न शाखाओं की रूप-रेखा निश्चित करने, संघ का बजट मंज़ूर करने, 
सावंजनिक कर लगाने, संघ की सेना का संगठन और संचालन करने, क़ानून बनाने, न्याय- 
शासन का प्रबंध करने, 'जन-संचालको' ओर उन की पूरी कॉंसिल को नियुक्त करने, हयाने 
और उन के प्रधान के चुनाव को मंजर करने, संघ के नागरिकों ओर परदेशियों के नाग- 
रिकता के श्रधिकारों की ज़ब्ती ओर मिलने के संबंध में नियम प्रकाशित करने, अपराधियों 
को क्षमा प्रदान करने इत्यादि के बड़े अधिकार हैं। इन के अलावा भी और जिन बातों 
के वह अपने अधिकार में समझें, उन पर फ़ैसला करने का अधिकार भी संघ कांग्रेस” 
और कार्यवाहक समिति? को होता है। मगर सोवियट राज-व्यवस्था के मूल तत्वों के 
धटाने-बढ़ाने और बदलने तथा दूसरे देशों से संधियां मंज़र करने का अधिकार ख़ास तौर 
पर सिफ़ संघ सोवियट कांग्रेस ही के होता है। सोवियट संघ की सीमाओं में फेरफार करने 
- उस की ज़मीन कम करने, तथा परराष्ट्रों से संबंध ओर युद्ध ओर संधि के प्रश्नों का फ़ैसला 
भी केंद्रीय कायवाहक समिति” उसी हालत में कर सकती है जब कि 'संघ सोवियट कांग्रेस” 
की बैठक बुलाना असंभव हो | 
( &* कक सी ९ क> 6 ८ 6. 

केंद्रीय कार्यवाहक समिति का प्रसीडियम्‌--केंद्रीय कार्यवाहक समिति की 
बैठकों के बीच के काल में कार्यवाहक समिति के प्रेसीडियम को सोवियट संघ की क़रानूनी, 
कार्यकारियी और शासन की सवोंपरि सत्ता होती है। सारे अधिकारियों ओर संस्थाओं के 
संघ की राजव्यवस्था पर श्रमल करवाने ओर संघ सोवियट कांग्रेस और केंद्रीय कार्यवाहक 
समिति के प्रस्तावों पर अमल करवाने का काम प्रेसीडियस” ही करता है । संघ के “जन- 
संचालकों की समिति' और विभिन्न 'जन-संचालकों? तथा संयुक्त प्रजातंत्रों की केंद्रीय 
कार्यवाहक समितियों ओर जन-संचालकों की कौंमिल के प्रस्तावों को रोकने और रद्द करने 
का अधिकार केंद्रीय कार्यवाहक समिति के प्रेसीडियम को भी होता है। “केंद्रीय प्रेसीडियम' 


सोवियट सरकार [ २६७ 


जन-संचालकों की कॉंसिल ओर उन के विभिन्न विभागों तथा संयक्त प्रजातंत्रों की केंद्रीय 
कायवाहक सप्तितियों, प्रेसीडीयमों ओर दूसरी संस्थाओं के फ़रमानों और प्रस्तावों को 
देखता ओर मंज़ुर करता है। संघ के सारे फ़रमान, एलान और प्रस्ताव संघ में प्रचलित 
सभी मुख्य भाषाओं ( रूसी, यूकरानी, हाइट रूसी, जोजीयन, आर्मीनीयन, तुर्की 
तातारी इत्यादि ) में प्रकाशित होते हैं| संघीय जन-संचालकों की कौंसिल और संघीय जन- 
संचालकों के संयुक्त प्रजातंत्रों की कायवाहक समितियों और उन के प्रेतीडीयमों से संबंध 
ओर व्यवहार के प्रश्नों का फ़ेसला मी संघीय प्रेसीडीयम ही करता है। संघीय प्रेसीडीयम 
अपने काम के लिए, केंद्रीय कार्यवाहक समिति को जवाबदार होता है | 

जन-संचालकों की कोंसिल' --यूरोप के दूसरे प्रजा-सत्तात्मक देशों की मंत्रियों 
की कॉंसिल या मंत्रि-मंडल के मुक़ाबले की समाजशाही सोवियट संघ में जन-संचालकों 
की कोंसिल कही जा सकती है। मंत्रियों के मुक़ाबले के अधिकारी जन-संचालकों* को 
कह सकते हैं। मगर रूस जन-संचालकों की कॉसिल को दूसरे देशों के मंत्रि-मंडलों से 
कहीं अधिक अधिकार होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर जन॑-संचालकों की कॉसिल को क्रानून 
बनाने और फ़रमान निकालने का अधिकार तक भी होता है जिन पर इसरे कानूनों की 
तरह ही अमल होता है। परंतु खास ज़रूरतों को छोड़ कर इन कानूनों को “केंद्रीय कार्य- 
वाहक समिति” के सामने मंज़री के लिए अवश्य पेश किया जाता है। यूरोप के अन्य देशों 
के मंत्रियों से सोवियट संघ के जन-संचालक ओर बातों में भी भिन्न होते हैं। दूसरे देशों के 
मंत्रियों की तरह जन-संचालक विभिन्न शासन-विभागों के अधिनायक माने जाते हैं 
मगर सोवियट संघ में हर जन-संचालक वास्तव में अपने साथियों की एक छोटी-सी बोड 
या कमेटी का प्रधान होता है जिन की सलाह उस को शासन के हर सामले में लेनी होती 
हैँ | इन कमेटियों की बराबर--प्रायः रोज़-रोज़मरंह के काम-काज पर विचार करने के 
लिए--बैठक होती हैं। किसी विभाग के जन-संचालक से उन की सलाहकार कमेटी के 
किसी सदस्य का मतभेद होने पर सदस्य को जन-संचालकों की कॉसिल तक से उस जन- 
संचालक के निश्चय के खिलाफ़ अपील करने का हक्क होता है । 

शासन-विभाग 

सोवियद सरकार के शासन-विभागों को तीन क्विस्मों में बाँठा जा सकता है। एक 
तो वे शासन-विभाग हैं जो सिफ़े सोवियट संघ में होते हैं| दूसरे वे जो सोवियट संघ और 
संयुक्त प्रजातंत्रों दोनों में एक-से होते हैं । तीसरे वे जो सिर्फ़ संयुक्त प्रजातंत्रों में होते हैं 
परराष्ट-विभाग, सेना-विभाग, परदेशी व्यापार विभागरे जल और थल मार्ग विभाग, 
डाक और तार विभाग, यह पाँच शासन-विभाग सिर्फ़ संघ में होते हैं | इन के मुकाबले के 
विभाग संयुक्त प्रजातंत्रों या स्थानिक सरकारों में नहीं होते हैं। मगर सारे संयुक्त प्रजातंत्रों 
में केंद्रीय सरकार के इन विभागों के प्रतिनिधि रहते हैं | 
उद्योग-विभाग, अर्थ-विभाग, मज़दूर और किसानों की जाँच का विभाग, देशी 

कूमीसेरीज्ञ | > फ़रारेन ट्रेड । 
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व्यापार-विभाग, ” सावंजनिक अथ की सवापरि समिति* का विभाग, यह पाँच विभाग 
संयुक्त कमसरियटर3 अर्थात्‌ संयुक्त विभाग कहलाते हैं क्‍योंकि वे संघ की सरकार और 
संयक्त प्रजातंत्रों की सरकारों दोनों में एक से होते हैं। संघीय सरकार के यह विभाग अपने 
विभागों की शासन-नीति के आम उसूलों।कों तय कर देते हैं ओर संयक्त प्रजातंत्रों के इसी 
नाम के विभाग उन उसलों पर शासन चलाते हैं। संयुक्त प्रजातंत्रों में भी संघ की तरह 
इन विभागों के अलग-अलग जन-संचाज्ञक होते हैं| फिर भी संघ के विभागों का प्रजातंत्रों 
के विभागों पर एक हृद तक नियंत्रण रहता है। 'मज़दूर ओर किसानों की जाँच! का 
विभाग सोवियट शासन की अपनी अनोखी चीज्ञ है। नीचे से ऊपर तक सोवियट सरकार 
के शासन में इस विभाग का काम पग-पग पर मिलता है। इस विभाग का काम शासन की 
आम जाँच-पड़ताल होता है। सारे विभागों के हिसाब-किताब की जाँच और साव॑जनिक 
कामों का मुआयना यह विभाग करता है। अकसर इस विभाग की तरफ़ से विभिन्न 
विभागों के कामकाज के बारे में सख्त नुकताचीनी होती है, जिस से अधिकारियों की 
अक़ल ठिकाने आ जाती है। इस विभाग को बेईमानी और लापरवाही का खोद-खोद कर 
पता लगाने की फ़रिक्र रहती है। 

मगर सब से ख़ास ओर सब से ज़रूरी सोवियट सरकार के विभागों में साब॑- 
जनिक अथ सर्वोपरि-समिति' का विभाग होता है। सोवियट संघ में हर उद्योग का प्रबंध 
चलाने के लिए अलग-अलग संस्थाएं होती हैं जिन को ट्रस्ट! कहते हैं। विभिन्न उद्योगों 
के ट्रस्टों के काम का एकीकरण ओर मिलान का काम 'सावंजनिक अथ समिति! का 
विभाग करता है। यह विभाग हर उद्योग की पैदावार की मिक्कदार और वक्त तय करता 
है। चीज़ों की क्रीमत तय करने का काम भी इसी विभाग का होता है। पैदावार करने- 
वाले मज़दूरों ओर खरीदारों के हितों का अंतिम निपटठारा करना भी इसी विभाग के 
हाथ में होता है | जब खेती की पैदावार और कारखानों की पैदाबार के पदार्थों' की 
क्रीमत में बहुत फ़क्न होता है ओर गाँवों या कृस्बों में असंतोष फेलने का डर होता है, तब 
इसी विभाग के फ़रसल्े पर सारी परिस्थिति निमर हो जाती है | सोवियट संघ के सारे उद्योग 
की निर्माता ओर विधाता “गोस्प्लानः नाम की संस्था होती है जो 'सावंजनिक अर्थ 
विभाग? की सहकारिता में काम करती है। गोस्प्लान! हर उद्योग के अंकों का अध्ययन करने, 
उस उद्योग की पैदावार के संबंध में प्रजा की ज़रूरतों पर विचार करने, और उन ज़रूरतों 
के अनुसार उन उद्योगों की पैदावार की मिक्रदार ओर वक्त तय करने का काम करता 
है। वही एक उद्योग की पैदावार कम करने और दूसरे उद्योग की पैदावार बढ़ाने का 
निश्चय कर सकता है। कृषि, उद्योग, खानों इत्यादि के विषय में अंकों को अध्ययन कर के, 
हर साल दूसरे साल के लिए 'सॉवियट-संत्र”' की आर्थिक कारवाई का कारय-क्रम गढ़ना 
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इसी विभाग का काम ढोता है | “गोस्प्लान! संघीय सरकार की संस्था होती है। मगर 
उस की सहायता के लिए उसी तरह की स्वतंत्र संस्थाएं सारे संयुक्त प्रजातंत्रों में होती हैं | 
इसी संस्था के गढ़े हुए सोवियट संघ के आर्थिक जीवन के वृहत्‌ पाँच वर्ष के कार्य-क्रम! * 
को मंज़ुर करके सोवियट सरकार ने जो काम कर के दिखाया है उस से दनिया की आँखें 
चोधिया उठी हैं और पू जीशाही में विश्वास करनेवाले बहत-से लोगों की भी रूस की 
तरफ़ राय बदलने लगी है। समाजवादी कहते हैं कि उद्योग-धंधों और कृषि पर से व्यक्ति 
गत आधविकार हटा कर अगर उन को सावजनिक लाभ की दृष्टि से चलाया जाय तो सब 
को उस से लाभ और सुख होगा | सोवियट संघ इस सिद्धांत पर अमल करने और इस 
सिद्धांत की सचाई को साबित कर के दिखला देने की कोशिश कर रही है। 
तीसरी क्रिस्म के शासन-विभागों में कृषि विभाग”, 'यह-विभाग?, 'न्याय-विभागः 
शिक्षा-विभाग), स्वास्थ्य-विमाग” और 'समाज-हितकारी'* विभाग यह छुः विभाग होते हैं | 
यह विभाग सिफक़ संयुक्त प्रंजातंत्रों में होते हैं ओर इन के मुकाबले के कोई विभाग संघीय 
'सरकार म॑ नहीं होते हैँ | संब्रीय सरकार इन विभागों के संचालन के सिद्धांतों को तय कर 
सकती है। मगर उन के संचालन की सारी ज़िम्मेदारी संयुक्त सरकारों की होती है | 
ठंडी साईबेरिया से गर्म तुरकिस्तान तक फेले हुए रूस में हमारे देश की तरह ही तरह-तरह 
की ज़मीन ओर आबोहवा मिलती है। अस्तु, कृषि-विभाग को संघीय सरकार की बजाय 
स्थानिक सरकार के विभागों में रखना उचित लगता है। उसी प्रकार शिक्षा-विभाग भी, 
क्योंकि समाजवादी सोवियट संघ के विभिन्न प्रजातंत्रों में बहुत-सी जातियां रहती हैं और 
उन की संस्कृति को सुरक्षित रखना सोवियट नीति के मूल थिद्धांत का एक अंग है। यह 
विभाग का पुलिस इत्यादि का काम, स्वास्थ्य-रक्षा का काम, न्याय का काम और 'समाज 
हितकारी' अर्थात्‌ बूढ़ों और अपाहिजों इत्यादि की देख-रेख का काम भी स्वभावतः 
स्थानिक सरकारें ही अधिक अच्छी तरह कर सकती हैं | 
संयुक्त राज्य राजनोतिक विभाग--नाम का एक विशेष विभाग सोवियट सर- 
कार को उलग देने के प्रयतज्ञों, संघ के खिलाफ़ जासूसी करने और संघ में लूट मार मचाने 
वालों का सर्वनाश करने में सब संयक्त सरकारों का काम एक करने के लिए खोला गया 
है। यह विभाग भी समाजशाही सोवियट संब्र के जन-संचालकों की कॉसिल के अंतगत 
होता है। मगर इस विभाग का अधिपति संचालकों की कॉंसिल में सिफ़़ सलाहकार की 
तरद बैठता है। उसी प्रकार इस विभाग के प्रतिनिधि विभिन्न संयुक्त प्रजातंत्रों के जन- 
संचालकों की कौंसिलों से मिल कर काम करते हैं। केंद्रीय कार्यवाहक समिति के एक विषेश 
प्रस्ताव के अनुसार इस विभाग की कारवाई के क्वानूनी या गैरकानूनी होने को देख-भाल 
बड़ी अदालत का एक अधिकारी करता है | 
न्‍्याय-विभाग--सोवियट संघ के सर्वोच्च न्यायालय! का कास प्रजातंत्रों की 
अदालतों की रहबरी के लिए संधीय क्वानूनों की व्याख्या करना, प्रजातंत्रों की अदालतों के 
' फैसलों की संधीय कानूनों के अनुकूल न होने या क्रिसी प्रजातंत्र के हित के विरुद्ध होने 
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पर, संघीय न्यायालय के दारोगा" की सलाह से जाँच कर के केंद्रीय कार्यवाहक समिति को 
रिपोर्ट करना, कार्यवाहक समिति की माँग पर विभिन्न प्रजातंत्रों के प्रस्तावों के संघीय राज- 
व्यवस्था के अनुसार क़ानूनी या गैरकानूनी होने के विषय में राय देना, प्रजातंत्रों के 
आपस के क्रानूनी कगड़ों का फ़ैसला करना ओर संब के सब बड़े अ्रधिकारियों के खिलाफ़ 
उन के अधिकार के संबंध में इलज़ामों के मुक्तद्मों की जाँच करना होता है। “संघीय 
न्यायालय” की कई अदालते होती हैं। एक तो सारे न्यायाधीशों की पूरी अदालत” होती 
है। दूसरी दीवानी” ओर फ़ोज़दारी' की अलग-अलग थोेड़ि-थाड़े न्यायधीशों की अदालतें 
होती हैं | तीधरी फ्रोजी अदालतें”? होती हैं। पूरी अदालत” में ग्यारह न्यायाधीश होते हैं, 
जिन में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, चार संयुक्त प्रजातंत्रों की बड़ी अदालतों के अध्यक्ष 
ओर एक संयुक्त राज्य राजनैतिक विभाग का प्रतिनिधि होता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 
शेष पाँच न्यायाधीशों को केंद्रीय कायंवाहक समिति का धेसीडीयम नियुक्त करता है + 

संघ के न्यायालय के दारोग़ा और उस के नायब को भी केंद्रीय कायवाहक 
समिति नियुक्त करती है। सरकार दारोगा की राय आम तौर पर सारे कानूनी मामलों पर 
लेती है | मगर उस की राय आखिर में न्यायालय के फ़ैसले पर निर्मर होती है। मुक्कदमों 
में दारोगा सरकार की तरफ़ से अपराधी के खिलाफ़ न्यायालय के सामने अपराध पेश 
करता है। न्यायालय की पूरी अदालतों? के किसी फ़ैसले से दारोगा की राय न मिलने 
पर दारोगा को केंद्रोय कार्यवाहक समिति के ग्रेसीडीयम से शिक्रायत करने का हक़ होता 
है | न्यायालय की पूरी अदालत' की राय किसी प्रश्न पर माँगने का अधिकार सिफ़े केंद्रीय 
कार्यवाहइक समिति के उस के प्रेसीडीयम को, संघीय अदालत के दारोगा को संयुक्त ग्रजातंत्रों 
की अदालतों के दारोगों के, या संघ के संयुक्त राज्य राजनैतिक विभाग के होता है। 
दीवानी या फ़ोजदारी के ऐसे जरूरी मुक्तदमों की जाँच के लिए, जिन से दो या दे से 
अधिक प्रजातंत्रों पर असर पड़ता हो ओर 'का्यवाहक समिति” के सदस्यों और संघीय जन- 
स्चालकों की व्यक्तिगत कानूनी ज़िम्मेदारी के मुकृदमों को सुनने के लिए न्यायालय 
की पूरी अदालत' खास अदालते नियुक्त करती है। मगर यह मुक्कदमे संघीय न्यायालय 
के सामने सिक्के केंद्रीय कार्यवाइक समिति या उस के प्रेंसीडीयम के खास प्रस्तावों से 
ही आ सकते हैं | 

दूसरे सब विभागों की तरह न्याय का शासन भी सेवियठ सरकार में समाजशाही 
का अटल राज्य क़ायम करने के इरादे से बनाया गया है! अपने न्यायालयों के भी से|वि- 
यट सरकार खुल्लमखुल्ला वर्ग-संबरष की संस्थाएं मानती है। समशिवादी कहते हैं कि हर देश 
उस देश के लोगों की नीति, माल, सज्ञा और मनुष्यों के एक-दूसरे से संबंधों के बारे में 
जे। आराम सामाजिक राय होती है, उस के अनुसार ही न्यायाधीश मुक्कदमों में फैसला करते 
हैं। अस्त, समाजशाही सेवियद संघ्र” में भी न्यायाधीशों को समाजवाद की दृष्टि से हीं 
फेसला करना चाहिए | अतएव सेवियट संघ की अदालतों के सिर्फ़ समाज की रक्ता का 
ही खयाल नहीं होता है, बल्कि उन्हें समाजशाही की स्थापना करनेवाली क्रांति की रक्षा 
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का खयाल रखना पड़ता है। पेशावर न्यायधीशों के जशं तक हो सके कम कर के साधारण 
मजदूरपेशा लोगों के न्याय का काम सुपुद करने की भी सेवियट सरकार बहुत केशिश 
करती है। प्रांतीय न्यायालयों के अध्यक्ष न्यायाधीश को वहां की कार्यवाहक समिति एक 
साल के लिए नियुक्त करती है | एक साल खत्म होने पर उस की फिर नियुक्ति हो सकती है, 
या उस का किसी दूसरे जिले के तबादला किया जा सकता है। स्थानिक सेवियट की 
बनाई हुई सूची में से दो अतेसर भी बारी-बारी से एक हफ़्ते के लिए. चुन लिए जाते हैं । 
यह दोनों असेसर न्‍्यायघीश के साथ मिल कर मुक्करमों का फ़ेसला करते हैं। हमारे देश 
के असेसरों की तरह वह सिर्फ़ न्यायाधीश के| ऐसी सज्ाह देने वाले नहीं होते हैं, जिन की 
राय मानना न मानना न्यायाधीश की इच्छा पर होता है। सेवियट संघ के अतेसरों के 
जूरी से भी अधिक अधिकार होता है। सोवियट शासन के मूल सिद्धांत के अनुसार असेसर 
और न्यायाधीश तीनों मज़दरपेशा होते हैं| मगर न्यायाधीश बनने से पहले लेगें के कुछ 
समय तक एक खास शिक्षा लेनी होती है। असेसर लेग भी रात्रिययाठशाल्ाओं में इसी 
विघय का ज्ञान प्रात्त करने का प्रयत्न करते हैं। बड़ी अपील की अ्दालतें में खास शिक्षा 
और येग्यता के विशेषज्ञ ही न्यायाधीश बनाए जाते हैं । 
सोवियट संघ में भी वक्ीज्-पेशा लोग होने हैं । उन की एक वकील संघ" भी है 
जिस में अधिकतर पुराने ज़माने के वकील हैं। मगर सोवियट विश्वविद्यालयों म॑ भी वकालत 
की शिक्षा दी जाती है। हर अपराधी को बचाव के लिए सरकार की तरफ़ से एक मुफ़्त 
वकील दिया जाता है। घनवान अपराधी अपने वकील खुद भी रख सकता है। सुक्षदमों 
में आम तौर पर बहुत कम खच होता है और वे जल्द खत्म हो जाते हैं| सोवियद अदालतों 
में सिफ़े कानून की दृष्टि से अपराधी को सज्ञा देने का खयाल नहीं रक्खा जाता है, बल्कि 
उन को सुधारने का खयाल रक्‍खा जाता है। पहली बार अपराध करने वाले को अगर उस 
के उसी प्रकार का अपराध दुहराने का भय नहीं होता है, सिफ्ला लानत-मलाम्रत कर के सज़ा 
की बजाय शर्म के जरिए से सुधारने का प्रयत्ञ किया जाता है। सोवियट सरकार के न्यायाधीश 
शानदार चुग़ा पहनकर शान-शोकत से कुर्सी पर जम कर नहीं बैठते हैं। वे मीठी-मीटी बातें 
कर के अपराधी के दिल की बात जानने ओ क्वानूनी धाराओं पर ही दृष्टि न रख कर अप- 
राधी मनुष्य को मनुष्य की तरह सममाने छी कोशिश करते हैं; बराबर अपराध करने वालों 
को दूसरे देशों की तरह जेल में रक्खा जाता है। मगर सोवियठ सरकार की जेल्ञें में चक्की 
से काफ़ी आटा पिसा लेने, रामबाँस कुटाने और तरह-तरह की तक़लीफ़ दे कर क्रेदी के 
क्रैदी होने का दुःखदायी शान कराने से अधिक क्रैदी के एक प्रकार का बीमार समक्त कर 
उस के साथ अस्पताल का-सा व्यवहार दिया जाता है। जेलें में हर एक अपराधी के 
न कोई एक खास उद्योग या धंधा सिखाया जाता है और कारखानों की मजदूरी 
के हिसाब से, उस के घर का खर्च काठ कर जे। बाक्की बचता है, उस को छूटने के समय 
मज़दूरी के तौर पर दे दिया जाता है 
लालसेना'--सोवियट संध में रूस के किसानों के प्रिय लाल रंग को कांति के 
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बाद बड़ी महत्ता मिल गई है। सोवियट संघ का मंडा लाल होता है ओर जिस वस्तु 
को अधिक से अधिक मान देना होता है, उस में लाल” शब्द जोड़ दिया जाता है। 
अस्तु, सोवियट संघ की सेना 'लाल सेना” कहलाती है। सन्‌ १६२० में सोवियट संघ के 
प्रास हर प्रकार की मिला कर ५३ लाख स्थायी सेना थी | मगर सन्‌ १६२६ ई० तक वह 
घटा कर सिफ़ ४ लाख ६२ हजार कर दी गई थी। स्थायी सेना के सिवाय रूस में “जन- 
सेना? भी होती है | सब मजदूरों ओर किसानों के क्वानूनन हर साल कई हफ़्ते तक सैनिक- 
शिक्षा लेनी होती है। रूसी सेना की दूसरी भी एक विशेषता है। सेवियट संघ के कारखाने 
उद्योग-पंघे ओर दूसरी राजनैतिक संस्थाएं भी स्थायी सेना की पल्टनों में अपने-अपने दस्ते 
चुन लेती है जिन को वह हमेशा हर प्रकार की सहायता पहुँचाती रहती हैं | उसी प्रकार 
पल्‍्टनों के दस्ते अपने-अपने गावों के! चुन लेते हैं जिन के! वें मदद पहुँचाते रहते हैं | 
इस सरकार की पद्धति से प्रजा और सेना में स्नेह रहता है. और सेना प्रजा की रहती है । 
प्रजा के हितों के ख़िलाफ़ सेना का उपयोग दुलंभ हो जाने के साथ ही इस पद्धति से 
सेना उपयोगी रचनात्मक काम में लगी रहती है ओर सैनिक भी अज्ञान ओर मूढ़ नहीं बन 
जाते हैं । द 


राजनैतिक दल 


समाजशाही सेवियट संघ में बस एक मज़दूर पेशाशाही में मानने वाले 'समष्ि- 
वादी-दल” का राज है| इटली की तरह एक राजनेतिक दल ने सरकार पर अपना क्ब्ज्ञा 
जमा कर दूसरे सारे दलों के तहस-नहस कर दिया है । इस दल की सेावियठ सरकार पर 
इतनी छाप है कि जिस प्रकार समश्विादी सिद्धांतों के बिना समझे सेवियट राज-व्यवस्था 
के मूल सिद्धांतों के! समझना मुश्किल है। उसी प्रकार इस दल के काम के बिना समझे 
सेवियट शासन के अच्छी तरह समझना असंभव है। सेवियट राज-व्यवस्था सिफ़े इस 
दल की उद्देश्य-पूर्ति का एक हथियार है | सेवियट राज-व्यवस्था में बराबर की सत्ता रखने 
वाले बहुत-से अधिकारियों की योजना की गई है। ऐसी राज-व्यवस्था के चलाने का 
भार अगर एक ही समष्टिवादी दल की तरह सुसंगठित ओर मजबूत दल पर न होता तो 
उस का चलना असंभव हो गया होता, रूस का समष्टिवादी' दल भी अपने ढंग का 
अनूठा राजनैतिक दल है। इस दल ने रूस में विचार और व्यवहार की क्रांति कर के 
सोवियट संघ में आज अपना अखंड राज अवश्य जमा लिया है। मगर रूस की राजक्रांति 
का अगुत्रा यह दल नहीं था। सब से पहला समाजवादी दल रूस में एक ओर ही दल 
था जिस का नाम नरोडनिकी! अर्थात्‌ प्रजा-इच्छा-दल” था इस दल का ज़ोर उन्नीसवीं 
सदी के तीसरे भाग में था ओर उस में अधिकतर विश्वविद्यालयों के शिक्षित लोग थे 
जिन में बहुत-से धनवान भी थे। यह लोग समाजवादी सिद्धांतों को माननेवाले थे और 
रूस में अपने गावों की 'मीर” यानी पंचायतों की बुनियाद पर समाजशाही का अद्वितीय 
महल बनाने का ख़्वाब देखते थे। यह लोग किसानें को अपना आराध्यदेव समझते और 
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को क्रांति के _लिए उभाड़ने का प्रयक्ञ करते थे। इस दल के बहुत-से स्री-पुरुष 
दाइयां ओर शिक्षक बन कर गाँवों में किसानों को क्रांति के लिए उभाड़ने के इरादे से 
जाते 4 । यह लोग बम और पिस्तौल में भी विश्वास रखते थे और अक्सर जुल्म करनेवौले 
सरकार। अफसरों का खून कर डालते थे। मगर ज़ार ऐलेक्जेंडर दूसरे की हत्या कर के इस 
दल ने अपने ऊपर सरकारी जुल्म की घटाटोप आँधी बुला ली थी ओर इस दल को अपने _ 
उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करने में नाकामयाबी रही थी। इस के बाद एक दूसरे... 
समाजी क्रांतिकारी?) नाम के दल की रूस में हवा बेंधी थी, जे। बढ़ता-बदता आखिरकार - 
लड़ाई के जमाने में होनेवाली मार्चा और नवंबर की रूस की क्रांतियों के बीच के काल में 
रूख का सब से बड़ा राजनैतिक दल वन गया था | यह दल भी हमेशा से रूस में फ़ोरन 
समाजशाही क्रायम कर देने का पक्षपाती था। समाजी क्रांतिकारी शुरू से मानते थे 
कि रूस में किसान भूख से ऊब कर क्रांति कर डालेंगे | मगर समाजशाही में विश्वास 
रखने के साथ ही इस दल के लोग निरे अंतरराष्ट्रीयवार्द!* ही नहीं थे। वे देश- 
भक्ति में भी विश्वास रखते थे | अस्त, पिछली यूरोपीय लड़ाई शुरू होने पर उन्हों ने अपने 
देश की सरकार का साथ दिया था | इस दल में भी पहले अधिकतर शिक्षित लान ही होते 
ये। मगर पीछे से बहुत-से मध्यम वर्ग के लोग और समझदार किसान भी इस दल में 
शामिल हो गए थे | मशहूर केरेंसकी इसी दल का नेता था | 

तीप्रा दल “समाजी प्रजासत्तात्मक दल? ३ था। यह दल मार्क्स* की वाणी और 
“इतिहास की आर्थिक व्याख्या?” में अटल यकीन रखता था | मार्क्स की भविष्यवाणी के 
अनुसार--जिस को वह ओर उस के चेले विज्ञान पर निर्धारित मानते हैं--“संसार में 
वर्ग-संघर्ष ५ पैदावार की प्रगति के ज़रियों की उन्नति पर मुनहसिर है। जिस प्रकार पैदावार 
के ज्रियों की उन्नति होने और उद्योग-युग का प्रारंभ होने पर यूरोप में पुरानी नवाबशाही 
के मुक्कावले में मध्यमवर्ग के पूँ जीततियों और व्यापारियों की जीत हुई और प्रजासत्तात्मक 
दल का विकास हुआ, उसी प्रकार उद्योग-युग के अंतिमकाल में मज़दूरपेशा लोगों की 
संख्या बढ़वाने और उन का ज्ञान बढ़ जाने से मजदूरों की क्रांति होगी और समाजशाही 
की हुकूमत क्रायम होगी ।? 'समाजी और प्रजासत्तात्मक दल” मार्क्स की इस भविष्यवार्णो 
में वैसा ही कट्टर विश्वास रखता था, जैसा कि हमारे आर्यसमाजी “वेदों के सब विद्याओ्रों 
के भंडार” होने में विश्वास रखते हैं | मगर इस प्रकार का कट्टर विश्वास रखनेवाले 
व्यवहार में भी कट्टर हो जाते हैं, जिस से अक्सर, जहां बहुत करनेवाले सोचते ही रह 
जाते हैं, वे सफल हो जाते हैं | 'समाजी प्र जासत्तात्मक दल” अपने अकछ्लीदे के अनुसार 
मानता था कि रूस में समाजशाही स्थापित होने से पहले रूस को उद्योग-बुग के धुएं के 
बादलों और मशीनें की खड़खड़ में से हो कर गुजरना ही होगा | उन की नजर में और 
कोई छोटा रास्ता नहीं था | वे बमबाज क्रांतिकारियों की, सरकारी अफ़परों की ब्यक्तिगत 
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हत्याओं को लाभदायक नहीं समभते थे। क्योंकि वे. जनता के सामूहिक विद्रोइ में 
विश्वास रखते थे । यह लोग क्रांतिकारी विचारों में किसानों को पिछड़ा हुआ मानते थे 
और उन को क्रांति के अयोग्य मान कर शहरों के मज़दूरपेशा लोगों को ही क्रांति के लिए 
तैयार करने की कोशिश करते ये । यूरोपीय लड़ाई से पहले रूस में उद्योग-धंघों की उन्नति 
के कारण मज़दरपेशा लोगों की दिन-दिन बढ़ रही थी। समाजी प्रजासत्तात्मक दल 
इन मज़दूरपेशा लोगों से ही रूस में क्रांति करा कर रूस को ज्ञारशाही के पंजे से छुड़ाना 
ओर ज़ारशादी के स्थान में समाजशाही की स्थापना करना चाहता था। 

द धसमाजी क्रांतिकारी! और “समाजी प्रजासत्तात्मक” दलों के सदस्यों को रूस में 
ज़ारशाही के ज़माने में, भारतवर्ष के षडयंत्रकारियों की तरह छिप-छिप कर रहना ओर 
काम करना होता था। एक ही दल के सदस्यों को एक दूसरे का नाम तक नहीं मालूम 
होता था, क्योंकि यह लोग अक्सर भूंठे नाम रख लिया करते थे अथवा एक दूसरे को 
किसी संख्या से पुकारते थे | यह लोग अक्सर छिपी जगहों में मिला करते थे ओर पुलीस 
से आँखमिचोनी-सी खेलते हुए, हमेशा अपनी जान बचाने के लिए एक घर में आज 
तो कल दूसरे घर में भागे-भागे रहा करते थे | जो काम करते-करते पुलिस के हाथों में 
पड़ जाते थे, उन को जेल की हवा खानी पड़ती थी। एक-दो. बार जेल काट आने पर 
फिर पकड़े जाने पर यह लोग रूस के काले पानी साईबेरिया को निर्वातित. कर दिए जाते 
ये। इन दोनों दलों के लगभग सभी अच्छे-श्रच्छे काम करने वाले सदस्यों के जेल की 
यातनाओो ने तपा कर पक्का बना दिया था। कच्चे और आरामतलब आदमियों के 
लिए इन दलें में जगह नहीं होती थी । ऐसे श्रादमियों की खुद ही इन दलों में शरीक 
होने की हिम्मत नहीं होती थी | जो लोग जेश में आ कर धोखे या ग़लती से सदस्य बन 
जाते ये, वे एक-आध बार पुलिस के चक्कर में आते ही इन दलों को छोड़ कर भाग 
जाते थे । इन दलों के सदस्यों के मिल कर ओर संगठन के नियमों के अनुसार काम 
करना होता था | एक बार जिस बात का निश्चय हो जाता था उस पर दल के सदस्य 
सैनिक की तरह श्रमल करते थे, क्योंकि सिफ़ बावूनी लोगों को इन. दलों में .जगद न होने 
से सारे सदस्य छेटे-मंजे मनुष्य होते थे। सदस्य अपने दल के ऊपरी अ्रधिकारियों के 
हुक्मों का मिलते ही पालन करते थे | कमी-कभी स्त्री के एक हज़ार मील पश्चिम और 
पति को एक इज़ार मील पूव के किसी स्थान में काम के लिए चौबीस घंटे में एक 
'दूसरे से विदा हो कर चले जाने का हुक्म मिलता था--ऐसे स्थानों में जाने का जहां से 
फिर लौठ कर आने की ज़रा भी आशा नहीं होती थी। मगर स्री और पुरुष दोनों एक 
दूसरे को आखिरी सलाम कर के निश्चित समय के भीतर ही अपने-अपने लक्षित स्थानों 
को चले जाते ये। कम से कम बाद में कम्यूनिस्ट या समष्टिवादी दल के नाम से 
प्रख्यात होनेवाले समूह में ऐसी फ़ोलादी नियम-बद्धता अवश्य थी । 


क्‍ इस सुसंगठित और अपने विश्वासों के लिए मर मिट्नेवाले लोगों के 'समाजी 
प्रजासत्तात्मक दल” में से लेनिन ने उन लोगों को बाद में निकाल दिया था। 
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काम करना चाहते थे | क्योंकि लेनिन सिफ़े एक वर्ग-युद्ध म॑ विश्वास करने वाले लोगों 
के नेतृत्व में ही क्रांति चाइता था | सारे दल में एक लेनिन ही ऐसा मनुष्य था जो रूस 
में फ़ोरन सामाजिक क्रांति कर डालने की संभावना में विश्वास रखता था। दसरे 
सदस्य सामाजिक क्रांति चाहते ज़रूर थे, मगर उस की फ़ोरन संमावना में विश्वास नहीं 
रखते थे | मगर लेनिन की रग-रग इस विश्वास से फड़क रही थी; अस्तु, उस ने जान- 
बूक कर दल में फूट डाल कर फ़ौरन क्रांति में विश्वास न रखनेवालों को दल से निकाल 
दिया था और खुशी से अपने साथियों की संख्या कम कर ली थी। उस का यक्कीन था 
कि क्रांति में थोड़े से श्रद्धावान अटल विश्वातियों के दल से जितना काम बन सकेगा, 
उतना दिलमिल यक्कीनवालों के एक लंबे-चौड़े दल की सेना से नहीं बनेगा। मगर 
लेनिन को भी शायद इस बात का पूरा यक़ीन नहीं था कि पिछली यूरोप की लड़ाई के 
ज़माने में होनेवाली क्रांति में रूस में समाजशाही कायम हो कर बहुत काल तक टिक 
सकेगी | रूस में समाजशाही क्वायम कर के दुनिया के मज़दूरपेशा लोगों को इस मिसाल 
से संसार-व्यापी समाजशाही क्रांति का मार्ग दिखा देना ही लेनिन का उद्देश्य अधिक 
मालूम होता था | उस का ख़याल था कि रूस की मज़दूरशाही का अनुकरण पहले 
जर्मनी के मजदूर करेंगे और उस के बाद सारे यूरोप में मजदूरों की क्रांति फेल जावेगी | 
कुछ भी हो, लेनिन में वह श्रद्धा और हृढ़ता थी, जो क्रांति का जीवन और सफलता 
की कंजी होती है | उस ने श्रद्धा से 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल पर अपना क़रब्ज्ा जमा 
कर के उस को बाद में अपनी दृढ़ता से छठे हुए मतवालों का समष्टिवादी ब्ोल्शेविक 
दल बना दिया था। 

समश्वादी-दल के हाथ में रूस की लगाम आ जाने पर इस दल ने बड़ी भद्धा 


और इहृढ़ता से काम लिया | लेनिन के हाथ में सत्ता आते ही उस ने मज़दूरपेशा लोगों को 
अपने साथ लेने के लिए एलान कर दिया था कि 'समष्टिवादी-दल राष्ट्र की सारी मिलकियत 
पर मजदूरपेशा का अधिकार स्थापित करना चाहता है। मजदूरपेशा लोगों को विफ़ 
एक समष्टिवादी-दल का साथ” देना चाहिए। "क्योंकि समष्टिवादी-दल की हुकूमत में सब 
कुछ मजदूरपेशा ही का होगा । उन का डरने की कोई वजह नहीं है” क्योंकि 'हार जाने 
पर मज़दूरपेशा लोगों! के 'पास खोने के सिर्फ़ ज्ञंजीरें हैं, और जीत जाने पर राष्ट्र की 
सारी मिलकियत पर उन का अधिकार होगा ।” सत्ता हाथ में आते ही सम्विदी-दल ने 
ज़मीदारों और ताल्लुक्रेदारों से जमीन भी छीन कर किसानों के सौंप दी थी | 'समश्धिवादी- 
दल” के मन के लुभाने वाले इन एलानों के सुन कर और किसानों का ज़मीन पर कब्जा 
उस का प्रत्यक्ष प्रमाण देख कर रूस के किसान ओर दूसरे मज़दूरपेशा लेग स्वभावतः 
समश्वादी-दल” के साथ हो गए ये। क्रांति के बाद दूसरे देशें के रूस में हस्तक्षेप करने 
से और ज़ारशाही के पुजारियों, पुराने पूँ जीपतियां और ज़मीदारों के बोल्शेविक सरकार 
पर हमलों से मज़दूरपेशा लेगें और समष्टिवादी-दल का संबंध और भी इढ् हो गया था । 
क्रांति सफल हो जाने के बाद अ्रटल समाजशाही क्रायम करने के इरादे से समश्वादी-दल 
ने ए्गनी नौकरशाडटी को मानने वाले लोगों को चुन-चुन कर शासन-बिभागों, सेना श्र 





२७६ ] $ .. यूरोप की सरकारें 


अदालतों से निकालना और उन की जगहों पर अपने दल के मज़दूरपेशा वर्ग के सदस्यों 
को भरना शुरू किया था। बहुत-से इन सदस्यों में अच्छी तरह .पढ़ना-लिखना भी नहीं 
जानते थे। सब तरह के शासन-कार्य के लिए हज़ारों अधिकारियों की ज़रूरत थी। समष्टि- 
वादी दल सारे अधिकारी अपने दल के सदस्यों में से ही बनाना चाहता था। दल के 
सदस्यों की संख्या भी बहुत नहीं थी । अस्तु, बड़ी कठिनाश्यां पड़ती थीं। फिर भी “समष्ठि- 
वादी-दल” दूसरे दिलमिल यक्लीन वालों के हाथ में किसी प्रकार का कोई अधिकार या सत्ता 
देना पसंद नहीं करता था | 


रूस की क्रांति के हुए अब पंद्रह वर्ष हो चुके हैं। समश्टिवादी-दल की सेवियट- 
संघ में अखंड उत्ता भी क्लायम हो चुकी है। मगर अभी तक रूस में समशिवादी-दइल में 
शरीक होनेवाले के पहले एक उम्मीदवारी का समय काटना पड़ता है। इस उम्मीदवारी के 
समय में उस पर बड़ी कड़ी दृष्टि रक्खी जाती है। उस के चरित्र ओर बुद्धि की परीक्षा ली 
जाती है। उस के माकक्‍्स के आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन और दल के लिए काम करने 
के तरीकों की शिक्षा लेनी होती है | उम्मीदवारी का समय ख़त्म होने पर, उस का इन बातों 
में इम्तहान भी होता है, जिस में बहुत-से उम्मीदवार नाकामयाब हो जाते हैं। किसी आदमी 
के उम्मीदवार बनाने या पूरा सदस्य बनाने से पहले दल की केाई शाखा उस के पूर्व 
इतिहास, उस के विचारों, उस के चरित्र और दल के काम में उस के उत्साइ आदि की 
अच्छी तरह जाँच कर लेती है। पूरा सदस्य बन जाने पर भी नए सदस्य पर काफ़ी समय 
तक कड़ी दृष्टि क्खी जाती है। “मध्यवर्गी बुद्धि! या “मध्यवर्गी तक” की बीमारी का ज़रा 
भी लक्षण दीखते ही सदस्यों के समष्टविवादी-दल से निकाल दिया जाता है। बुद्धि पेशा- 
वालों के समष्टिवादी दल का विश्वासपात्र सदस्य बनना बड़ा कठिन होता है। मज़दूर- 
पेशा लोगें के आसान होता है। मुमकिन है इस की वजह यह हो कि सावियट सरकार के 
एक ही समष्टिवादी सिद्धांत के कार्य में परिणत करने के लिए बुद्धिमान तकशाख्त्रियों के 
शिक्षित वर्ग के मुकाबले में सीघे-सादे साधारण और असली मज़दूरपेशा वर्ग के लोग ही 
बेहतर साबित होते हैं | दल के आदेशों पर अक्षरशः अमल करने और सादा, एक प्रकार 
का ग़रीबी का, जीवन बिताना समशिवादी-दल के सदस्यों का फ़र्ज्ञ होता है। बड़े से बड़े 
नेता के दल की राय के ख़िलाफ़ जाने पर दल से निकाल देने में समष्टिवादी दल संकेच 
नहीं करता है । लेनिन की दाहिनी भुजा ट्रादस्की और बोल्शेविक रूस के प्रचंड प्रचारक 
ज़िनोवोफ़ तक के कुछ वर्ष हुए दल की नीति का विरोध करने पर समश्िवादी दल से 
निकाल कर फेंक दिया गया था। अब समशिवादी दल तो दर, रूस और उस के अड़ोस- 
पड़ोस के देशों तक में इन नेताओं का घुसना दुलभ है। जब सावियट-संघ के ब्रह्माओं 
की यह दशा की जा सकती है तो साधारण सदस्यों का तो पूछना ही क्या ! उन को दल 
की नीति के विरुद्ध जाने पर दल से निकाला ही नहीं, बल्कि साईबेरिया के किसी दूरबत्ती 
उजाड़ आम में निर्वासित तक किया जा सकता है। द 


समष्टिवादी दल के सभी सदस्यों को साधारण जीवन निभाना होना के सी तप्मा नेट 
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कोई सदस्य किसी सरकारी पद पर भी नियुक्त हो जाने पर अ्रधिक से अधिक २२५ रूबल्स* 
से ज़्यादा वेतन नहीं ले सकता है। 'समश्वादी दल” का सदस्य संघीय सरकार-मंत्री, बेंक 
या कारखाने का मैनेजर, कोई भी हो, इस से अधिक वेतन नहीं ले सकता है। दल के 
बाहर के विशेषज्ञों की बढ़ी-बड़ी तनख्वाहें भी दी जाती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि 
कारखाने के समश्िवादी दल के सदस्य मैनेजर का वेतन. कम होता है और उस के नीचे 
काम करनेवाले विशेषज्ञ का जो समश्िवादी नहीं होता, वेतन अधिक होता है। अस्तु, कोई 
योग्य और ईमानदार आदमी समष्टिवादी दल में अमीर बनने के विचार से शामिल नहीं 
होता है । बेईमानी के उद्देश से जो दल में शरीक हो कर ओर कोई पद प्राप्त कर के छिपे- 
छिपे जेबें गरम करते हैं, उन को पकड़े जाने पर बड़ी सख्त सज़ाएं दी जाती हैं | यहां तक 
कि गोली से मार दिया जाता है | फिर भी साधारण योग्यता के मनुष्यों को समष्ठटिवादी दल 
में शरीक हो जाने के अक्सर लाभ की संभावना रहती है, क्योंकि दल के सदस्यों को 
ख/स कर मज़दूरों को हर सरकारी विभाग में तरजीह दी जाती है। बहुत-से साधारण 
योग्यता के लोग अब दल में नए सदस्यों को लेने के लिए बहुत कठिनाइयां न रक्खी 
जाने के कारण अपनी तरक्की के ख्याल से भी समश!िवादी दल में शरीक्त हो जाते हैं। 
दल के सदस्यों से सरकारी काम के अलावा दल का इतना काम लिया जाता है कि 
उन को अक्सर दम मारने तक की फ़ुरसत नहीं रहती है| शाम श्रौर सुबह तक उन बेचारों 
को अपनी बीबी-बच्चों के साथ गुज्ञारना म॒श्किल हो जाता है। अस्तु, आराम-पसंद सेवा- 
भाव से हीन ओर दीले-दाले लोगों को समश्वादी दल में शरीक होना बड़ा कठिन होता 
है। बेईमानी के खयाल से जो समशिवादी दल में शरीक होते हैं वे सचमृच हथेली पर 
जान रख कर चमकीले ठीकरों से खेलने आते हैं। उन्हें हर दुर्भाग्य के लिए तैयार 
रहना चाहिए । 
समशिवादी दल का रूस म॑ अधिकार हो जाने के समय से यहू दल एक नई 
संतान रचने का प्रयत्न भी कर रहा हे। शालाओं ओर विद्यारपीठों म॑ नो संतान को 
समष्टिवादी सिद्धांतों ओर विचारों में रंगने के साथ-साथ 'अगुआ' * और “युवक संघों?3 के 
दो आंदोलनों के दाता भी नौजवानों को तैयार किया जाता है। अगुझ्ना' श्रांदोजन में 
'स्काउटों' की तरह सोलह वर्ष तक के बच्चे होते हैं। युवक संघों म॑ तेइस वर्ष तक के 
नौजवान ओर युवतियां होती हैं। उन लोगों के म्रंंड गर्मियों की छुट्टियों में मिल कर 
पर्यटन करने निऋलते हैं, रात को खुले खेतों में सोते हैं, साथ-साथ गाते और नाचते हैं, 
किसानों को नई-नई बातें बताते हैं, गाँववालों को जा कर तरह-तरह की सद्ायता देते हैं 





कह 


और स्वयं माक्स के सिद्धांतों का अध्ययन ओर मनन करते हैं। इन दोनों आंदोलनों के 





द्वारा नौजवानों में खास कर सामाजिक बुद्धि पैदा करने की कोशिश की ज॑ 
ही से बहत-से नौजवान बाद में समशिवादी दल के सदस्य हो जाते हैं 
लेनिन के मज़बूत हाथों में रह कर, समष्टिवादी दल के तीन लक्षण बन गए थ। एक तो 


चुन-चुन कर इस दल में सदस्य लिए जाते थे और दिलमिल यक्कोन वालों या अयोग्य आदमियों 


१. कि जा । स्णारातजियरम !। >ेशाथ झआीरा । 
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को दल में भर कर संख्या बढ़ाने की कभी फ़िक नहीं की जाती थी | दूसरे नियमवद्धता पर 
सख्ती से अमल किया जाता था और सारे खास फ़ेसले दल के मुख्य केंद्र पर ही होते थे | 
तीसरे केंद्रीकरण के साथ-साथ दल के हर सदस्य से हमेशा अधिक से अधिक काम 
लिया जाता था | लेनिन के बाद भी दल की आज तक यही नीति है। मगर लेनिन के 
मरने पर कुछ दिन तक लेनिन-पंथी ओर केंद्रीय दल के देवताओं की इतनी पूजा होने 
लगी थी कि ट्राटस्की इत्यादि कई प्रख्यात नेताओं को उस का खुल्लमखुल्ला विरोध 
करना पड़ा । उस विरोध के लिए ट्राटस्की ओर उस के कुछ साथियों को तो जलावतनी 
हो गई, मगर तब से लेनिन-पंथी नाम दल की सभाओं में विविध प्रश्नों पर चर्चा नह 

रोकी जाती है। अत्तु, अब समब्टिवादी दल के भीतर एक छोटा-सा विरोधी दल भी 
है जो समष्टिवादी दल के भाग्य-विधाता देवताओं के प्रस्तावों के जैसा का तैसा निगल 
जाने से पहले उन पर दल में अच्छी तरह चर्चा ओर विचार होने पर दल के मजबूर 
कर देता है | मगर एक बार दल में निश्चय हो जाने पर यह विरोधी समूह भी उन बातों 
पर ईमानदारी से श्रमल करता है, जिस का वह विरोधी था | अगर विरोधियों में इतनी 
इमानदारी ओर नियमवद्धता न हा, तो किसी दल का काम नहीं चल सकता है। समष्टि- 
वादी सोवियट-संघ में तो ऐसे विरोधियों को ठिकने को जगह नहीं मिल सकती है। बोल्शे- 
विक क्रांति के प्रारंभ काल में समष्टिवादी दल में करीब दो लाख सदस्य थे | बाद में उन 
की संख्या बढ़ते-बढ़ते क्रीब सात लाख हो गई थी | इस संख्या पर पहुँचने के बाद दल 
में काट-छाँट की गई। सन्‌ १६२६ ई० की मर्दमशुमारी के अनुसार सेवियट-संघ में क़रीब 
सात लाख समष्टिवादी दल के पूरे सदस्य थे, जिन में लगभग ७५ हजार ख्त्रियां थीं। 
उम्मीदवारों इत्यादि को मिला कर कुल दस लाख के लगभग सदस्य थे। दल की 
३२,११६ शाखाएं और ३,०३३ समूद सदस्यों की शिक्षा के लिए खुले हुए ये । दल के 
४६,६६१ पूरे सदस्य और ३४,२२२ उम्मीदवार सिर्फ़ लाल सेना में थे । सदस्यों में 
अधिकतर कारखानों के मज़दूर, किसान, क्कक इत्यादि और युवक-संघों के लोग थे | 
जनवरी सन्‌ १६२८ में फिर बढ़ कर समष्टिवादी दल में १,३०२,८५४ सदस्य हा गए थे 
ओर जनवरी सन्‌ १६३० में उन की संख्या और भी बढ़ कर १८,५२,०६० है गई थी । 
इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक साल में क़रीत्र डेढ लाख नए सदस्य की ओसत 


वैसी ही दूसरी तरफ़ से काट-छाँट के द्वारा घटती भी होती रहती है। सन्‌ १६२६ के 
जाड़े और सन्‌ १६३० की गर्मी के बीच के ही एक काल में १,३१,४८६ सदस्य समष्टि- 
वादी दल से किसी नः किसी वजह से निकाल दिए गए थे | दल की केंद्रीय कार्यकारिणी 
की नियुक्ति की हुई एक कमेटी के सामने उन सदस्यों को जिन के निकालने का प्रस्ताव 
होता था, हाज़िर हो कर जवाब देना होता था कि उन को दल में से क्‍यों न निकाल 
दिया जाए। क्ररीव १७२ फ़ीसदी सदस्यों को मध्यमवर्ग-बुद्धि रखने या उस बुद्धि के 


लोगों से सहानुभूति रखने के लिए. निकाल दिया गया था। चार हजार को ज़ारशाही 
0 लक का पाप न न अर 5 की 0 का  पनयक 
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था | लापरवाही और नौकरशाही का व्यवहार करने के लिए १६४ फ्री सदी को निकाला 
गया था। क़रीब बारह हज़ार को रिश्वत जालसाज़ी ग़बन इत्यादि के इलज़ामों के लिए 
निकाला गया था। नियम-बद्धता की कमी के लिए २१फ़ी सदी को निकाला गया था, जिन 
में समुदायी खेतों पर काम न करने के लिए पाँच इजार, अनाज न देने के लिए तीन हजार, 
ओर दल के भीतर दलबंदी करने के लिए डेढ़ हजार को निकाला गया था। दल का काम 
न करने, उदाहरणार्थ चंदा न देने श्रोर समाश्रों में न आने के लिए, ३६ हजार सदस्यों को 
निकाला गया था | शराबी होने और ख्लरियों ओर कुट॒बियों से ग़ैर-समष्टिवादी संबंध इत्यादि 
रखने के दूसरे कारणों के लिए. २२६ फ़ी सदी को निकाला गया था। नियम-बद्धता और 
समुदायी तबियत के अ्रमल पर समष्टिवादी दल कितना अधिक ज़ोर देता है वह एक 
उदाहरण से साफ़ हो जायगा | एक बार सोवियट सरकार के एक प्रख्यात मंत्री की स्त्री को 
एक स्टेशन पर पहुँचने में जरा देर हो जाने से रेलगाड़ी पाँच-छः मिनट के लिए. रोक 
ली गई थी। इस बात के लिए. उस मंत्री के बडपन का कुछ खयाल न कर के, उस से 
दल की भरी सभा में जवाब माँगा गया था | 


_समष्टिवादी दल की केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव सालाना कांग्रेस में होता ह्दे। 
उस में ७१ सदस्य और ६७ उम्मीदवार होते हैं। यूरोप के दूसरे देशों के राजनीतिक दलों 
की तरह इस दल का लेनिन की झूत्यु के बाद से कोई बाक़ायदा नेता या अ्रध्यक्ष नहीं 
होता है। केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी की चुनी हुई नो सदस्यों की एक समिति में नेतृत्व की 
सारी सत्ता रक्खी जाती है। दल की एक 'संगठन-समित”ः भी होती है जो दल के 
अधिकारियें की नियुक्ति की सभाल रखती है। दूसरी एक “केद्रीय नियंत्रण रुमिति! 
सरकारी मज़दूर और किसानों की जाँच” के विभाग से सहकार कर के सोवियट संघ में 
नौकरशाही को रोकने और दल के अंदर नियम-बद्धता क्वायम रखने का प्रयत्न करती है । 
तीसरी एक समष्टिवादी थुवक-संघों की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति भी समष्टिवादी दल के 
संगठन का ही अंग होती है । साल में हजारों सावंजनिक सभाएं दल की ओर से की जाती 
हैं, जिन में लाखें मजदूर और किसान शरीक होते हैं । 


मगर रूस के लोग अधिकतर किसान होने और सदियें तक भारतवर्ष की तरह 
दबे और कुचले रहने से बड़े दब्बू बन गए हैं। ज़ारशाई के जुल्मों और उस काल की 
नोकरशाही के तरीक़ों, जिन में सहानुभूति, कल्‍्मना और शाम श्रकुल को ताक़ पर रख कर 
सिर्फ़ नियमें। के बुद्धिहीन पालन ही का खयाल रक़खा जाता था, वे इतने आदी हो गए हूँ 
कि सरकार के छोटे-मोटे जुल्मों के बिदद्ध आवाज़ उठाने या सरकारी अधिकारियों को 
ज़िम्मेदारी, सहानुभूति और पाबंदी से काम न करते को वह शिकायत करते हिचकते हैं 
और प्रायः भारतीयों की तरह अपने माग्य ही को दोष देने लगते हैं। रूसी लोगों का 
दब्बूपना पाठकों को एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा, समष्टिवादी दल का कब्जा 
मास्को में हो जाने पर लेनिन ने ज्ञार के महइलों और अमीरों के राजभवनों को खाली कर के 
जज भें अजदयों को जा कर रहने का हक्‍्म निकाला था। मगर मज़दूरों की उन राजभबनों 
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में जा कर रहने की हिम्मत ही नहीं पड़ी; क्योंकि उन की समर में नहीं आया कि उन 
राजभवनों में वें ग़रीब कैसे घुस सकते हैं। तब लेनिन ने सेना भेज कर जबरदस्ती उन 
लोगों को उन राजभवनों में रक्खा था | इतने दब्बू तो रूस के लोग हैं और से।वियट सरकार 
का इतना टेढ़ा-मेढ्रा संगठन है, जिस में एक प्रश्न पर कई अधिकारियों ओर विभागों का 
विचार हो कर, इधर-उधर जा कर, बड़े चक्कर से विचार होता है । अगर समश्विदी-दल 
प्रजा का ध्यान और ग्रजा की दृष्टि सरकार की कारवाइयों पर बराबर न रकखे सोवियट-संघ 
में ज़्ारशाही के ज़माने से भी कहीं मयंकर नोकर-शाही चलने लगे । अस्तु, समष्टिवादी दल 
की देख-भाल के सिवाय समष्टिबादी समाचार-पत्रों में भी एक जगह आम लोगों की तरह- 
तरह की शिकायतों के लिए खास तौर पर रक्खी जाती है। कोई भी रूसी समाजशाही संघ 
का नागरिक सरकार के किसी भी अधिकारी, विभाग या कारवाई की शिकायत समाचार- 
पत्र के पास लिख कर भेज सकता है ओर वह समाचार-पत्र उस शिकायत की जाँच कर के 
सही होने पर उस शिकायत को छापता है। सब प्रकार की शिकायतें समष्टिवादी ओर 
विभिन्न कारखानों के समाचार-पत्रों में पढ़ने को मिलती हैं। उस अधिकारी ने कारखानों 
में एक मजदूर लड़की से मजदूरी के सिवाय अपना घर का काम भी कराया! | 'कारखानों 
में कई मशीनें बेकार पड़ी हैं; मेनेजर को उन्हें चलाना चाहिएः। 'सरकार का अमुक कर 
लेने का ढंग उचित नहीं है, अमुक ढंग से कर लेना चाहिए” | इत्यादि हजारों शिकायतें 
और सरकार को आम आदमी की तकलीफों और विचारों के अनुसार मार्ग दिखानेवाली 
रायें समष्टिवादी समाचार- पत्रों में रोज छपती हैं। समष्थिवादी दल के मुख्य पत्र प्राव्दा! 
के ही, सन्‌ १६२७ ईं० में, इस प्रकार की शिकायतें लिखानेवाले देश भर में तीन लाख 
संवाददाता थे। इन लोगों का अखबार की ओर से एक सम्मेलन बुला कर शिकायतों 
ओर राय भेजने का ढंग भी तय कर लिया गया था। '्राव्दा? का एक खास बड़ा विभाग 
इस प्रकार के पत्रों के पढ़ने के लिए है ओर उस विभाग का अध्यक्ष रूस का एक प्रख्यात 
नोजवान लेखक है, जो स्वयं समष्टिवादी-दल का सदस्य भी नहीं है| इन शिकायतें भेजने 
वालों को एक हृद तक शिकायतें भेजने की सरकार की तरफ़ से पूरी आज़ादी दी गई है | 
अधिकारी उन पर शिकायतें करने के लिए जुल्म नहीं कर सकते हैं। एक सरकारी 
अधिकारी के एक बार अपने खिलाफ़ शिकायत करने वालों को गुस्से में भर कर जान से 
मार डालने पर उस अधिकारी पर क़त्ल का मुकदमा न चला कर सोवियट सरकार के 
ख़िलाफ़ राज-विद्रोह करने के भयंकर अपराध के लिए, मुकदमा चलाया गया था। अस्तु, 
स्पष्ट है कि सोवियट सरकार प्रजा की शिकायतें सुनने को कितना महत्व देती है। मगर 
हज़ारों पत्रों को प्राव्दा' में छापना असंभव होता है। इस लिए छुटी-छुटी शिकायतों को 
तो छाप दिया जाता है। बाकी शिकायतों की एक रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है, जो समय 
समय पर शिकायतों से संबंध रखने वाले विभागों ओर संस्थाओं के पास भेज दी जाती 
है। इस ढंग से 'प्राव्दा! भी सरकार के सामने हर प्रश्न पर सोवियट संघ की प्रजा के 
विचारों का आईना बराबर रखता रहता है | सरकार प्रजा की शिकायतें जान कर उन को 
दा करते ओर पजा के विज्ञारोें के कनमाओ सज्जय नया ततयक कारक व्ययनी के ॥ कमतता-++ 


सोवियंट सरकार [ रेप 


समांजशाही सोवियट संघ में मज़दूरपेशाशाही या समष्टिवादी दल का निरंकुश राज होने 
पर भी आम प्रेजा की राय का बड़ा खयाल रक़्खा जाता है। लोगों की शिकायतों के पत्र 
समाचारणप्रों में बराबर छपते रहने से ओर उन शिकायतों के बरावर दूर होने से रूस के 
दब्बू लोगों को भी भय न कर के सरकार के ख़िलाफ़ शिकायतें करने ओर सरकार की 
समालोचना करने का प्रोत्साहन मिलता है| साधारण समाचार-पत्रों के अतिरिक्त रूस में 
दीवारों पर लगने वाले समाचार-पत्रों की एक नई प्रथा चली है। हर कारखाने, हर 
संस्था में, जहां मज़दूरपेशा की काफ़ी संख्या काम करती है-यहां तक कि सरकारी 
दफ़रों ओर सैनिकों की बारकों तक में--दीवारों पर एक बड़ा काग्रज़ चिपका दिया जाता 
है, जिस में उस संस्था में काम करने वालों की शिकायतें, लेख, चित्र और अ्रधिकारियों के 
संबंध में चुटकुले और व्यंग इत्यादि रहते हैं। इन दीवारी समाचार-पत्रों और उद्योग 
संधों की नुक्ताचीनी ओर चुनाव की सभाओं के सरकार की नीति से संबंध रखने वाले 
प्रस्तावों से भी सरकार श्रर्थात्‌ समष्टिवादी दल को अपनी नीति निर्माण में काफ़ी सहायता 
मिलती है | 

क्रांति के प्रारंभ में समष्टिवादी दल ने बड़ी ही सख्ती ओर कट्टरता से काम लिया 
था, क्योंकि देशी ओर विदेशी विरोधियों के चारों तरफ़ से आक्रमण होने से दल को अ्रपनी 
सत्ता क्ायम रखने के लाले पड़ रहे थे। अब तक भी जिस विरोध को समध्टिवादी दल 
अपनी हस्ती और समध्टिवादी क्रांति का विरोधी समझता है, उस को निर्दयता से फ़ोरन 
कुचल देता है। मगर फिर भी अब समष्यिवादी दल अपने सिद्धांतों पर कद्॒रता से 
चलने के साथ-साथ प्रजा की राय के अनुसार चलने की भी बड़ी फ़िक्र रखने लगा है, 
क्योंकि वह समझता है कि जिस नई दुनियां का वह निर्माण करना चाहता है, उस के 
बनाने में प्रजा का हाथ ओर प्रजा की मर्ज़ी की बड़ी ज़रूरत है। समष्टिवादी दल अब 
अपने आप को प्रजा का सेबक साबित करने का बड़ा प्रयत्न करता है। दल के कुछ 
लोग तो समष्टिवादी दल को प्रजा के विचारों को प्रकट करने वाला सिर्फ़ प्रजा का 
मुख और प्रजा की इच्छाओं को पूरा करने वाला सिर्फ़ प्रजा का अंग ही मानते हैं। 
चुनावों में अधिक से अधिक मतदारों के आ कर खुद अपनी स्वतंत्र मर्ज़ी से समष्टिवादी 
दल के उम्मीदवारों के लिए मत देने ओर चुपचाप मत न दे कर अपने विचार प्रकट 
करने के लिए. समष्टिवादी दल बड़ा उत्सुक रहता है | जितने अधिक आदमियों को 
हो सके, उतने अधिक अधिक आदमियों शासन और सरकारी काम का ज्ञान कराने के 
लिए. नए-नए प्रतिनिधियों का चुनाव भी दल कराता रहता है। रूस के समष्टिवादी दल 
के साधारण सदस्यों को जितना अंतरराष्ट्रीय-राजनीति इत्यादि का ज्ञान होता है, उतना हमारे 
देश के बहुत-से लाट साहब की कौंसिल के सदस्यों तक को नहीं होता है। समष्टिवादी 
दल के इस चाल पर चलने से धीरे-धीरे रूस में समष्टिवादी दल की निरंकुशता का 
नाश हो कर एक दिन सच्ची प्रजासतता क्रायम हो जायगी या नहीं; यह अ्रभी कहना बड़ा 
मुश्किल है। आजकल की रूसी समाजशाही सरकार में प्रजा की एक प्रकार से उतनी 
ही आवाज्ञ है, जितनी हमारे देश में शायद प्रजावत्सल अशोक' इत्यादि जैसे राजाओं 
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के राज्य में प्रजा की आवाज़ शासन में होती थी, मगर समाजशाही सोवियट-संघ और 
समष्टिवादी दल दोनों ही राजनीति संसार की एक नई चीज़ हैं ओर उन का किसी से 
मुक्काबला करना बड़ा कठिन है| दुनिया में समाजशाही सोवियट-संघ ही एक श्रमजीवियों 


का प्रजातंत्र है। 


जज फप्रेछ 5 
फेकलेड का सरकार 





राज-व्यवस्था 


सन्‌ १८०६ ई० में फ़िनलेंड के स्वीडन से अलग हो कर रूस साम्राज्य में 

मिल जाने पर रूस के शहंशाह ,ज़ार ,ने फ़िनलेंड को एक राज-व्यवस्था दी थी। इस 
राज-व्यवस्था के अनुसार फ़िनलेंड को भीतरी शासन में पूरी स्वाधीनता दी गई थी। 
सिर्फ़ बाहरी देशों के लिए वह एक ख्वतंत्र राष्ट्र नहीं था। सन्‌ श्य६६ ईं० के एक 
क़ानून के अनुसार फ़िनलैंड की व्यवस्थापक-सभाओं की बैठकों का समय निश्चित किया 
गया था और सन्‌ १६०६ ई० के एक दूसरे क्रानून के अनुसार सरकार की सारी सत्ता 
एक व्यवस्थापक-सभा को दे दी गई थी, जिस की बैठक्रे सालाना होतीं थीं। बाद में 
रूस ने फ़िनलेंड की सारी स्वाधीनता नष्ट कर के, उस को अपना निरा गुलाम बना कर 
रखने की नीति अख्तियार की, और फ़िनलेंड के लोगों ने अपनी स्वाधीनता की रक्षा के 
लिए, लड़ना शुरू किया | पिछले यूरोपीय युद्ध तक यही परिस्थिति क्रायम रही | रूस में 
क्रांति होते ही फ़िनलैंड को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देने का मौका मिल गया 
और जातीय स्वाधीनता की दुह्ाई देने वाले बोल्शेविक रूस ने सन्‌ १६१८ ई० में 
फ़िनलेंड को एक स्वाधीन राष्ट्र मान लिया। फ़िनलेंड की व्यवस्थापक-सभा ने अस्थायी 
तौर पर राजा के सारे अधिकारों पर अपना कब्ज़ा मान कर सिनेट के अध्यक्ष को अमुता 
चलाने का अधिकार दे दिया था। १२ दिसंबर, सन्‌ १६४८ ई० को मेनरहीम को 
फ़िनलैंड का राज्याधिकारी भी चुन लिया गया था। मार्च, सन्‌ १६१६ ई० के चुनाव के 
बाद फ़िनजैंड को प्रजातंत्र घोषित कर के जूत में प्रोफ़ेसर स्टालवर्ग को फ़िनलेंड प्रजातंत् 
|... आन मं 
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का प्रमुख चुन लिया गया | इस राज-व्यवस्था में फ़िनलेंडः के नागरिकों को क़ानून के 
सामने बराबर माना गया है और उन की ज़िंदगी, उन की आबरू, उन की व्यक्तिगत 
आज़ादी, उन की माल और मिलकियत, उन के धार्मिक विश्वासों, अखबारी आज़ादी 
और मिलने-जुलने की आज़ादी को सुरक्षित माना गया है। फ़िनिश और स्वीडिश 
भाषाएं ग्रजातंत्र की राष्ट्रीय भाषाएं मानी गई हैं। 


ग्रजातत्र का प्रमुख--फ्रिनलेंड प्रजातंत्र के प्रमुख को तीन सौ चुने हुए 
मतदार चुनते हैं, जिन को प्रजा उसी तरह चुनती है; जिस तरह व्यवस्थापकर-सभा के सदस्यों 
को | प्रजातंत्र का प्रमुख राजनैतिक अर्थ में व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार नहीं होता है। 
मगर उस को कार्यकारिणी का सारा अधिकार माना गया है। क़ानून बनाने की सत्ता 
व्यवस्थापक-समा और प्रमुख दोनों में मानी गई है। दोनों को क़ानूनों का प्रस्ताव करने 
का हक़ होता है। व्यवस्थापक-समा में मंज़र हो जाने के बाद कानून प्रमुख की मंज़री के 
लिए रक्‍्खे जाते हैं ओर उसे उन को नामंज़र कर देने का हक़ होता है। अगर तीन 
महीने के अंदर प्रमुख किसी क़ानून को मंज़र नहीं करता है तो उस क़ानून को नामंज़र 
समझा जाता है। परंतु व्यवस्थापक-सभा का नया चुनाव हो जाने के बाद भी अगर सभा 
उसी क़ानून को फिर जैसा का तैसा पास करती है तो प्रमुख की नामंज़री होने पर भी वह 
कानून अमल में आ जाता है। द 

प्रमुख को ख़ास मोक़ों पर फ़रमानी क़ानून ज़ारी करने, व्यवस्थापक-सभा की 
खास बैठके बुलाने, व्यवस्थापक-सभा को भंग कर के नया चुनाव कराने, अपराधियों को 
क्षमा करने, ओर विदेशियों को फिनलेंड का नागरिक बनाने के अधिकार भी होते हैं। 
प्रमुख ही फ़िनलेंड की तरफ़ से दूसरे राष्ट्रों सं व्यवहार करता है और वहीं राष्ट्र की सारी 
सेनाओं का सेनाधिपति होता है | सेना-संबंधी बातों को छोड़ कर ओर सारे निश्चय प्रमख 
कोंसिल आ्रँव स्टेट की सलाह से करता है। 

कोंसिल आँव स्टेट-स_रकार का काम चलाने के लिए: प्रधान मंत्री की 


अध्यक्षता में दस मंत्रियों की एक कोंसिल आँव स्टेट होती है, जिस को प्रमख नियुक्त करता 
है। यह मंत्री सम्मिलित रूप से मंत्रिमंडल की आम नीति के लिए ओर अलग-अलग 
अपने विभागों के काम के लिए व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार होते हैं। उन का जीवन 
सभा के उन में विश्वास पर निर्मर होता है। प्रजातंत्र का प्रमख, बिना विभाग के दो 
मंत्रियों को भी कॉसिल में रख सकता है। कोंसिल पर देख-रेख रखने के लिए व्वस्थापक- 
सभा “चांसलर आऑँव जस्टिस” नाम के एक अधिकारी को नियुक्त करती है, जिस का काम 
यह देखना होता है कि देश के क़ानूनों के अनुसार अमल होता है या नहीं। कॉोंसिल या 
किसी मंत्री का कोई काम उस की राय से गैरकानूनी होने पर वह उस की शिकायत फ़ौरन 
प्रमुख और व्यवस्थापक-समा से करता है | इस ढंग से मंत्रियों की राजनैतिक और क्रानूनी 
दोनों तरह से जवाबदारी रहती है। 


फ़िनलेंड की सरकार [. शृष+, 


है। उस में दो सो सदस्य होते हैं, जिन को अनुपात निर्वाचन की पद्धति से चौत्रीस वर्ष के 
ऊपर के सब मताधिकार प्राप्त स्री ओर पुरुष नागरिक तीन साल के लिए चुनते हैं। बिना 
किसी बुलावे के अपने निश्चित समय पर हर साल सभा की बैठक जुड़ती है। श्राम तौर 
पर उस की बैठक १२० दिन तक होती हैं। मगर सभा अपनी बैठकों के दिनों की संख्या 
अपनी मर्ज़ी से घटा-बढ़ा भी सकती है। सभा के एक तिहाई सदस्यों का विरोध होने पर 
साधारण मसविदों का विचार सभा के दूसरे चुनाव के बाद तक के लिए स्थग्रित कर 
दिया जा सकता है | राज-व्यवस्था से संबंध रखनेवाले मसविदों पर विचार भी व्यवस्थापक 
सभा ही करती है। मगर उन के पास होने के लिए मतों की खास संख्याओं की ज़रूरत 
होती है। आय-व्यय संबंधी मसविदों का फ़ेसला भी व्यवस्थापऋ-सभा करती है | 

सरकारी शासन की बहुत हृद तक देख-रेख करने का काम सभा का होता है और 
सरकार अपने शासन-कार्य का सालाना चिदठ्ठा ओर ज़रूरत पड़ने पर खास कामों का चिटद्धा 
व्यवस्थापक-सभा के सामने पेश करती है। चांसलर आऑँव्‌ जस्टिस! भी सभा के सामने 
कोंसिल आव्‌ स्टेट की कार्रवाई पर एक सालाना चिद्ठा पेश करता है। सभा के चुने हुए 
पाँच 'हिसाब-परीक्षक' सरकार के आय-व्यय का सालाना चिट्ठा सभा के सामने रखते हैं। 
व्यवस्थापक-सभा सालाना एक वकील को भी नियुक्त करती है, जो साधारण कानूनों के 
पालन पर नज़र रखता है ओर सालाना रिपोर्ट सभा के सामने रखता है। व्यवस्थापक- 
सभा को सरकार से उस के कामों के बारे में पूछ-ताँछ करने का हक़ होता है ओर वह 
“कौंसिल आऑब स्टेट” के किसी सदस्य ओर “चांसलर आव जस्टिस पर कानूनों के अनुसार 
कतंव्य न करने के लिए अमभियोग तक चला सकती है। इस प्रकार के अभियोग बारह 
सदस्यों की एक राष्ट्रीय अदालत” के सामने आते हैं, जिस के आधे सदस्यों को तीन साल 
के लिए व्यवस्थापक-सभा चुनती है | 

राजनेतिक दल--फ़िनलेंड के राजनैतिक दलों में एक 'कृषि और किसान 
दल” हैं जो फ़िनलैंड के कृषि और राष्ट्रीय हितों का दल है। दूसरा एक अन्य यूरोपीय 
देशों की तरह समाजी प्रजासत्तात्मक दल! है। तीसरा एक संयुक्त दल” नाम का दल है 
जिस में तंग और नरम विचारों के लोग हैं। चौथा 'स्वीडिश लोकदल” है जो फ़िनलेंड 
की दस फ़ी सदी आबादी वाले स्वीडिश भाषा-माषियों का दल है। पँचवा उदार विचार 
के लोगों का एक प्रगतिशील दल” है। छठा एक 'समश्वादी दल' है जिस को गैर कानूनी 
करार दे दिया गया है। इन दलों की फ़िनलैंड की व्यवस्थापक-समा में सन्‌ १६३० ई० 
में इस प्रकार शक्ति थी :-- 





द्ल सदस्यों की संख्या दल सदस्यों की संख्य 
कृषि ओर किसान दल ५६. स्वीडिश लोकदल २१ 
समाजी प्रजासत्तात्मक दल ६६ प्रगतिशील दल हर 


संयुक्त दल ४२ समष्टिवादी दल ० 


ऐस्कॉकिया की सरकार 


की 
के 


फ़िनलेंड के लोगों से मिलते-जुलते ही ऐस्थोनिया के लोग हैं ओर फ़िनलेंड की 
तरह ही ऐस्थोनिया भी रूस की क्रांति होने तक रूस के श्राधीन था। तेरहवीं सदी में 
टियूटोनिक जाति के 'ततिग़ बहादुर सरदारों के समाज”? का आधा ऐस्थोनिया पर अधिकार 
था और शेष आधे देश पर, डेन लोगों का अधिकार था। क़रीब सो वर्ष के बाद डेन 
लोगों से ऐस्थोनिया का आधा उत्तरी माग जरमनों ने खरीद लिया था ओर उस को लिवो- 
निया अर्थात्‌ आज कल के लेटविया से मिला दिया था। तिग़ बहादुर सरदार समाज! 
नष्ट हो जाने पर शेष आधा भाग भी स्वीडन ओर पोलेंड में बंद गया था। बाद में सन्‌ 
१६३६ ई० में स्वीडन का आज कल के ऐस्थोनिया के सारे भाग पर अधिकार हो गया 
था। फिर सन्‌ १७२१ ई० में स्वीडन ने ऐस्थोनिया रूस को इस शर्त पंर दे दिया था 
कि रूस ऐस्थोनिया में एक अलग राज-व्यवस्था क़ायम करेगा । तब से रूस की राज-क्रांति 
तक ऐस्थोनिया रूस के अधिकार में था | 

ऐस्थोनिया रूस का जल-मार्ग होने से रूस के व्यापार के लिए बड़ा ज़रूरी था । 
जम॑नी और रूस के व्यापार का मार्ग ऐस्थोनिया ही था। दो सौ वर्ष तक, जब तक 
ऐस्थोनिया रूस साम्राज्य का प्रांत रहा, ऐल्थोनिया में एक स्थानिक धारासभा रहते पर 
भी अधिकार ओर सत्ता रूसी अधिकारियों और पुराने स्यटानिक सरदारों के वंशज 
ज़मींदारों के हाथ में ही रही | देश के ६५ फ़ी सदी लोग ऐस्थोनियन होने पर भी लोगों 
को शिक्षा रूसी ओर जमन भाषाओं में ही लेनी पड़ती थी | सन्‌ १६०४ में रूसी ड्रमा के 
लिए ऐस्थोनिया के लोगों ने सिफ़ अपनी जाति के लोगों को ही चुन कर पहले-पहल 
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)ठ्यूटानिक आर्डर आफ़ दी नाइट्स आफ़ दी सोर्ड । 
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अपनी हस्ती पर ज़ोर दिया था | ऐस्थोनिया के इन प्रतिनिधियों ने उस समय सिर्फ़ रूसी 
साम्राज्य के अंतर्गत ऐस्थोनिया के लिए स्थानिक स्वाधीनता की ही ड्रमा में माँग रक्खी 
थी | मगर बाद में रूस में राज्यक्रांति हो जाने पर जुलाई सन्‌ १६१७ में ऐस्थोनिया के 
नेताओं ने ऐस्थोनिया में एक राष्ट्रीय सरकार क्वायम हो जाने का एलान कर दिया था । 

ऐस्थोनिया के नए राष्ट्र की राज-व्यवस्था गढ़ने के लिए व्यवस्थापक-सम्मेलन 
कायम होने तक एक काम-चलाऊ सरकार क्वायम कर ली गई थी। इस काम-चलाऊ 
सरकार को बड़े भयंकर संकटों का सामना करना पड़ा | पहले तो बोलशेविक रूस की 
सेनाओं ने ऐस्थोनिया को घर दबाया ओर फिर ब्रेस्ट-लियोक् की संधि के अनुसार ऐस्थो- 
निया में जमनी की सेनाओं ने जा कर अड्डा जमा लिया था जिस से मिटते हुए जमन 
ज्षमींदारों का राज्य फिर से क्रायम हो गया था | मगर जमनी की हार होते ही ऐस्थोनिया 
के बंधन टूट गए;। अग्रेल सन्‌ १६१६ ई० में १२६ सदस्यों के एक राष्ट्रीय व्यवस्थापक 
सम्मेलन” का सारे नागरिकों के मतों से चुनाव हुआ । इस सम्मेलन ने ऐस्थोनिया को 
१६ मई को बाक़ायदा एक खाधीन प्रजातंत्र राष्ट्र एलान कर के; खायी राज-व्यवस्था 
बनने तक ऐशस्थोनिया में एक काम-चलाऊ राज-व्यवस्था जारी कर दी। एक तरफ़ तो यह 
नई सरकार जर्मनी और रूस का मुकाबला करने, पड़ोसी राष्ट्रों को मदद करने, ओर 
उन से संधियां करने, तथा देश में सब प्रकार से सुब्बवस्था स्थापित करने का प्रयत्ञ करती 
रही और दूसरी तरफ़ नए राष्ट्र को नई राज-व्यवस्था रचती रही। आखिरकार नई राज- 
व्यवस्था बन कर १५ जून सन्‌ १६२० ई० को सम्मेलन में मंज़ुर हुई और दिसंबर में 
सम्मेलन अपना काम पूरा कर के भंग भी हो गया । बाद में ऐस्थोनिया को पहली राष्ट्रीय 
व्यवस्थापक सभा का नवंबर १६२० में चुनाव हुआ और ४ जनवरी सन्‌ १६२१ को 
उस की बैठक हुई । 

ऐस्थोनिया प्रजातंत्र की राज-व्यवस्था बड़ी सीधी-सादी ओर छोटी-सी है। एक 
सभा की एक छोटी-सी व्यवस्थापक-सभा में क्रानून बनाने की सत्ता रक्खी गई है । 
व्यवस्थापक-सभा ही कार्यकारिणी ओर राष्ट्रीय अदालत के न्यायधीशों को चुनती हे | 
प्रजा को प्रस्तावना और हवाले का अधिकार दे कर व्यवस्थापक-सभा पर प्रजा का अंकुश 
और व्यवस्थापक-सभा के द्वारा कार्यकारिणी और न्यायसत्ता पर प्रजा की हुकूमत रखने 
का साफ़ तौर पर इस राज-व्यवस्था में प्रबंध रक्खा गया है। सारे नागरिकों के लिए राष्ट्र 
की रक्षा में भाग लेना भी इस राज-ब्यवस्था में अनिवारय॑ रक्खा गया है। 

व्यवस्थापक-सभा- ऐस्थोनिया की एक सभा को व्यवस्थापक-सभा को 
'रिज्ीकोगू! कहते हैं। इस में सो सदस्य होते हैं, जिन को तीन साल के लिए अनुपात 
निर्वाचन की पद्धति से ऐस्थोनिया के २१ व से ऊपर के सारे मताधिकारी नागरिक 
चनते हैं | यह सभा अपने अध्यक्ष और अधिकारियों का खुद चुनाव करती, कानून 
बनाती, राष्ट्र की आय-व्यय तय करती और राष्ट्रीय शासन की देख-रेख करती है है। सभा 
का काम चलाने के लिए कम-से-कम ५० सदस्यों की द्वाज़िरी को ज़रूरत होती है। सभा 
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के एक तिहाई सदस्यों की माँग पर किसी भी मंज़्र हो जानेवाले क़ानून पर दो मास के 

लिए अमल स्थगित किया जा सकता है| इस दो मास के भीतर पत्चीस हज़ार मता- 

घिकारी नागरिकों की माँग पर, उस क़ानून पर, प्रजा का हवाला लिया जा सकता है 

« । आपकी ५ 

ओर फिर उस क्वानून का मज़ुर होना या नामंज़ूर होना प्रजा के मत पर निमर हो 
जाता है । 

| व्यवस्थ कारिणी को । 

कार्यकारिणी--रष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा कार्यकारिणी को नियुक्त कर्र्त 


है और कार्यकारिणी व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार होती है। कार्यकारिणी के सदस्यों 
में एक राष्ट्रपति और सात मंत्री होते हैं | कार्यकारिणी राष्ट्रीय बजट तैयार कर के व्यव- 
स्थापक-सभा के सामने पेश करती, विदेशों से संधियां करती और उन को आखिरी 
मंजूरी के लिए. सभा के सामने रखती और समा के निश्चय के अनुसार युद्ध और संधि 
की घोषणा करती है। राष्ट्रपति को प्रजातंत्र का प्रतिनिधि-स्वरूप माना जाता है और उस 
में व्यवस्थापक-सभा का विश्वास क्रायम रहने की ज़रूरत होती है । 

राजनेतिक दलबंदी-ऐस्थोनिया के मुख्य राजनैतिक दलों में एक “कृषि- 
संघ दल” नाम का किसानों का दल है| दूसरा ईसाई लोकदल” है, जो स्कूर्थों में घामिक 
शिक्षा देने का पक्तषपाती है। तीसरा ऐस्थोनिया में आरा कर बस जानेवालों का एक 
(प्रवासी और पद्लेदारों का दल” है | चोथा नरम प्रजासत्तात्मक विचार के लोगों का एक 
लोकदल” है। पाँचवा गरम समाजी विचारों का एक “गरम दल” है| छठा इंगलेंड' के 
मज़दूर दल से मिलता-जुलता एक 'समाजी मज़दूर दल' है | इन दलों की १६२६-३१ 
की व्यवस्थापक-सभा में इस प्रकार ताक़त थी ;--- 


दल सदस्यों की संख्या द्ल सदस्यों की संख्या 
समाजी दल २५ मज़दूर दल ६ 
कषि-संघ दल २४ ईसाई लोकदल हा 
प्रवासी और पद्देदारों का दल १४. रूसी राष्ट्रीय दल २ 
गरम दल १० जन बाल्टिक दल ३ 
लोकदल ६ मकान मालिकान-संघ ३ 
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राज-व्यवस्था--ऐस्थोनिया की तरह लिथूनिया भी रूस और जर्मनी की 
अधीनता में रह कर, बहुत दिनों तक गुलाम और बेटा रहने के बाद, आखिरकार रूस 
की राज्य-क्रांति के बाद फ़रवरी सन्‌ १६१८ ३० में स्वतंत्र राष्ट्र बना था। लिथूनिया के 
राजनैतिक नेताओं की एक सभा के लिथूनिया को खतंत्र राष्ट्र घोषित कर देने के बाद 
एक राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सम्मेलन की रचना की गई थी, जिस की रची हुईं राज-व्यवस्था 
पर पहली अगस्त सन्‌ १६२२ ई० से अमल शुरू हुआ था और जिस में बाद में सन्‌ 
१६२८ ई० में संशोधन किया गया था | इस राज-व्यवस्था के अनुसार लिथूनिया एक स्वतंत्र 
प्रजासचात्मक प्रजातंत्र है, जिस में प्रभुता प्रजा की मानी गई है। प्रजा को अपने प्रति- 
निधियों की व्यवस्थापक-सभा के द्वारा हुकूमत करने के अतिरिक्त, पदच्चीस हज़ार मतदारों 
के हस्ताक्षरों से व्यवस्थापक-सभा के विचार के लिए मसविदे पेश करने का अ्रधिकार भी 
दिया गया है। राज-व्यवस्था के संशोधन के प्रस्ताव 'सीमास” या सरकार या पचास हज़ार 
नागरिकों की तरफ़ से पेश किए. जा सकते हैं। उन की मंज़ुरी के लिए सीमास के द सदस्यों 
की संख्या के मतों की ज़रूरत होती है और इस मंज़री के तीन मास के भीतर, प्रजातंत्र के 
प्रमुख या पचास हज़ार नागरिकों की माँग आने पर, उस संशोधन पर प्रजा का हवाला 
लिया जाता है | हवाले की माँग न आने पर तीन मास ख़त्म हो जाने पर संशोधन क्रानून 
बन जाता है। 

व्यवस्थापक-स भां--इस देश की व्यवस्थापक-सभा के सीमास' कहते हैं 
जिस की सिफ़ एक ही सभा होती है। इस सभा में क़रीब ५० सदस्य होते हैं, जिन को 
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सारे स्री ओर पुरुष नागरिक चुनते हैं। सभा के लिए. उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 
तीस वर्ष होनी चाहिए और एक सभा का काल पूरा होने से पहले ही दूसरी सभा का 
चुनाव हो जाना चाहिए। 'सीमास? को लिथूनिया की लिखित राज-व्यवस्था के विरुद्ध कोई 
कानून पास करने का अधिकार नहीं है ओर उस के मंज़्र या नामंज़्र किए हुए क़ानून के 
खिलाफ़ प्रजा से हवाले द्वारा, अपील भी की जा सकती है । 'सीमांस” और प्रजासत्तात्मक 
देशों की व्यवस्थापक-समाओं की तरह क़ानून बनाती, राष्ट्रीय बजट मंज़र करती और देश 
के शासन की देख-भाल करती है। सीमास की मंज़री के बाद ही लिथूनिया प्रजातंत्र का 
प्रमख दसरे राष्ट्रों से संधियां कर सकता है। युद्ध ओर संधि की घोषणा भी रोमास 
खुद करती है, मगर एकदम संकथ खड़ा हो जाने पर प्रमुख ओर मंत्रिमंडल को आवश्य- 
कतानुसार कारवाई करने का अधिकार होता है। सीमास की आमतौर पर साल भर में 
दो बार बैठकें होती हैं ओर प्रमुख या सदस्यों की ३ संख्या की माँग पर उस की खास 
ब्रैठक भी बुलाई जा सकती हैं | नए कानूनों को देखने ओर उन के मसविदे तैयार 
करने तथा प्रवलित क्रानूनों को क्रमवद्ध करने के लिए, एक स्टेट कॉसिल भी है। 
कार्यका रिशी--प्रजातंत्र के प्रमुख और मंत्रिमंडल के हाथ में राष्ट्र की 
कार्यकारिणी सत्ता होती है । सीमास के बनाए हुए क्रानून के तरीके के अनुसार प्रजा के 
खास तौर पर चुने हुए प्रतिनिधि, प्रजातंत्र के प्रमुख को सात वर्ष के लिए चुनते हैं। 
प्रमुख पद के लिए उम्मीदवार चालीस वष से कम उम्र के नहीं हो सकते हैं ओर न उ 
का दो बार से अधिक इस पद के लिए चुनाव हो सकता है। प्रमुख 'राष्ट्रीय नियंत्रकों?* 
ओर प्रधान मंत्री को नियुक्त करता है ओर प्रधान मंत्री के चुने हुए मंत्रिमंडल को मंज़ुर 
करता है। राष्ट्रीय नियंत्रकों' का लिथूनिया की सरकार में क़्रीब-क्रीब वही काम होता 
है जो इंगलंड की सरकार में कंट्रोलर जनरल ओर ऑडीटर जनरल का होता है। 
ष्ट्रीय नियंत्रक और मंत्रि-मंडल तभी तक पद पर रह सकते हैं, जब तक सीमास का 
उन पर विश्वास रहता है। राष्ट्रीय नियंत्रकों को मंत्रिमंडल की वैठकों में बैठने ओर 
उन की कारंवाई में भाग लेने का अधिकार होता है| सीमास में मंजर हो जाने के 
बाद कानूनों को प्रसुख एक महीने के अंदर जारी कर देता है, मगर इस समय के 
भीतर ही, अपनी राय के साथ किसी क़ानून को सीमास के पास पुनः विचार के लिए 
लोटा देने का भी उस को हक़ होता है। इस प्रकार पुनः विचार के लिए. लौठाए क्ानून 
को सीमास के दो तिहाई मतों से फिर मंज़र करने पर प्रमख उस क़ानून को जारी करने 
के लिए मज़बूर हो जाता है। प्रजातंत्र के प्रमुख को सीमास भंग करने और सीमास 
की बेठके न होने के समय में क्रानून जारी करने का भी अधिकार होता है और यह 
क़ानून सीमास द्वारा न बदले जाने तक बाक़़ायदा माने जाते हैं। प्रजातंत्र का प्रमुख 
मंत्रिमंडल के अध्यक्षुस्थान पर बैठ कर मंत्रिमंडल की कारबाई में भाग ले सकता है, 
ओर उस के माँगने पर हर एक मंत्री को उस के सामने रिपोर्ट रखनी होती है। प्रजातंत्र 
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का प्रमुख ही प्रजातंत्र की सारी सेना का सेनापति होता है। मंत्रिमंडल के सदस्य 
सम्मिलित तोर से ओर अलग-अलग सरकार की सारी कारवाई के लिए व्यवस्थापक-सभा 
को जवाबदार होते हैं । 

राजनेतिक दलबंदी--इस नए राष्ट्र के कायम होने से आज तक इस देश 
की राजनैतिक हालत बराबर डाँवाडोल रही है। मज़बूत राजनैतिक .दल न होने से सर- 
कारें जल्दी-जल्दी बनती ओर विगड़ती रहती रहती हैं| सन्‌ १६२६ ई० में कर्नल 
गलोवास्टकी ने सेना की सहायता से उस समय में मंत्रिमंडल को उल्लट दिया था। उस 
के बाद भी एक प्रधान मंत्री को फिर कत्ल करने का प्रयत्न किया गया था | 

लिथूनिया के मुख्य राजनैतिक दलों में “ईसाई प्रजा-सत्तात्मक संघ नामक 
एक नरम दल है। दूसरा एक उदार दल” है, जिस के सन्‌ १६३१ ई० की सीमास में 
२२ सदस्य थे | इस दल में ईसाई प्रजासत्तात्मक, कृषिसंत्र ओर मज़दूर-संघ तीन छोटे- 
छोटे दल शरीक हैं और सन्‌ १६३१ की सीमास में कुल मिला कर इस दल के तीस 
सदस्य थे । दूसरे दो (राष्ट्रीय दल” और 'पौपुलिस्ट” नाम के छोटे-छोटे दल हैं। यूरोप के 
अन्य देशों की तरह एक समाज प्रजासत्तात्मक दल” भी है, जिस के सीमास में १४ 
सदस्य थे। एक अल्प संख्याओ का दल” मी है, जिस के कुल मिला कर १३ सदस्य 
व्यवस्थापक-सभा में थे । 
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सन्‌ १७७२ ई० में लटविया का एक माग पहले-पहल रूस को मिला था और 
सन्‌ १७६४ ई० में शेष भाग पर भी उस का अधिकार हो गया था । इस समय से रूस 
की राज्यक्रांति होने तक इस देश पर ऐस्थोनिया ओर लिथूनिया की तरह रूस का अधिकार 
था | सन्‌ १६१७ ई० में पहले-पहल लठविया के जनमत ने लटविया को एक सवाधीन 
राष्ट्र बनाने की आवाज़ उठाई थी और बाद में जनवरी, सन्‌ १६१८ ई० में रूस के 
व्यवस्थापक-सम्मेलन के सामने यह माँग रक्खी गईं थी। लगविया को एक ख्ाधीन राष्ट्र 
बनाने के लिए एक संगठन क्वरायम कर लिया गया था जिस ने १८ नवंबर, सन्‌ १६१८ 
ई० में रीगा में लटविया के स्वाधीन राष्ट्र बन जाने का आखिरकार एलान कर दिया 
था। नए राष्ट्र की राज-व्यवस्था गढ़ने के लिए, एक व्यवस्थापक-सम्मेलन बना लिया 
गया था, जिस ने १५ फ़रवरी, सन्‌ १६२२ ईं० को आखिरी सूरत में राज-व्यवस्था को 
मंज़र किया था | इस राज-व्यवस्था के अनुसार लटबिया एक स्वाधीन ओर प्रजासत्ता- 
त्मक प्रजातंत्र है। जिस में प्रभुता प्रजा को है| सब नागरिकों को क़ानून की नज्ञर में 
बराबर अधिकार है ओर अल्प-संख्यक जातियों के जातीय और धामिक अधिकारों को 
राज-व्यवस्था में सरक्षित माना है | 


व्यवस्थापक-सभा---लग्विया की व्यवस्थापक्र-सभा को 'साइसा” कहते हैं। 
इस में सो सदस्य होते हैं, जिन को अनुपात-निर्वाचन की पद्धति से तीन साल के लिए 
इकक्‍्कीस वर्ष के ऊपर के सब स््री-पुरुष नागरिक चुनते हैं। 'साइमा' राष्ट्र के क्वानून बनाने 
और शासन की देख-रेख का सारा काम करती है। वही सारे सदस्यों के बहुमत से प्रजातंत्र 
के प्रमुख को भी चुनती है । 
रधर ] 
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कार्यकारिणी---प्रजातंत्र का प्रमुख तीन साल के लिए चुना जाता है। उस 
की उम्र कम से कम चालीस वर्ष की होनी चाहिए और छः साल से अधिक लगातार कोई 
प्रमुख नहीं रह सकता है। प्रमुख प्रजातंत्र की सारी सेनाओं का सेनाधिपति भी होता है। 
परंतु युद्ध छिड़ने पर वह एक सेनापति की नियुक्ति कर देता है । वही प्रधान मंत्री को 
नियुक्त करता है और प्रधान मंत्री नो सदस्यों का एक ऐसा मंत्रि-मंडल नियुक्त करता है 
जिस पर 'साइमा” का विश्वास होता है। 'साइमा” की मंज़री से प्रमुख युद्ध की घोषणा 
कर सकता है। प्रमुख, 'साइमा? ओर मंत्रि मंडल में संघर्ष हो जाने पर प्रमुख को 'साइमा 
को भंग करने का प्रस्ताव करने का हक होता है| मगर इस प्रस्ताव की मंज़री के लिए, 
प्रजा के मत लिए जाते हैं और प्रजा का मत प्रमुख के प्रस्ताव के विरुद्ध होने पर प्रमख को 
इस्तीफ़ा रख देना होता है। प्रमुख के इस प्रकार इस्तीफ़ा देने पर 'साइमा' फ़ौरन ही बैठ 
कर नए प्रमुख का चुनाव कर लेती है। धरजा का मत प्रमुख के प्रस्ताव फे पक्ष में होने 
पर साइमा” भंग कर दी जाती है ओर नया चुनाव किया जाता है। 

राजनेतिक दलबंदी--समाजवादी दल! लटविया का सब से बड़ा राज- 
नैतिक दल है | सन्‌ १६३१ ई० में साइसा में करीब एक तिहाई सदस्य इसी दल के थे। 
फिर भी बाक्की सदस्य कई छोटे-छोटे दलों के होने से मंत्रि-मंडलों को बनाने में बराबर 
कठिनाई रहती है । 

लखगबिया के दूसरे राजनैतिक दलों की 'संघों' में मुख्य एक गरम मध्य-संघर! हे 
जिस के कल ११ सदस्य व्यवस्थापक-समा में थे। एक “किसान संघ” है जिस के कुल 
२६ सदस्य थे | एक राष्ट्रीय संघ” है जिस के कुल ८ सदस्य थे | एक “श्रल्य-संख्या 
जातियों की संघ” है जिस के कुल १८ सदस्य थे। इन दल-संत्रों में निम्न प्रकार दल और 
सदस्य सन्‌ १६३१ ६० की साइमा में थे :-- 


पसमसाजी ग्रजासत्तात्मक दलसंघ' ; कुल २६ सदस्य 


समाजी प्रजासत्तात्मक दल २६ सदस्य 
स्वतंत्र समाजवादी दल है 
लग्गालियन समाजी किसान-दल ६... 
गरम मज़दूर-संघ दल पर 9 
समाजी प्रजासत्तात्मक मेंशेवकी दल २ .,; 
गरम मध्य-दलसध' ; कुल १९१ संदरय 
प्रजा सत्तात्मक मध्य-दल ३ सदस्य 
लय्गालियन प्रगतिशील दल हे 
मज़दूर संघदल 395 
ख़न्य २ )$ 


किसान-दलसंघ' ; कुल २६ सदस्य 
किसान संघदल द हक 


श्ट्८ ] यूरोप की सरकारे 


नए, किसान और छोटे किसानों का संघदल 5 
लग्गालियन प्रजासत्तात्मक किसान दल रे ५ 
लथ्गालियन ईसाई किसान दल - 

( नरम ) राष्ट्रीय दल संघ' ; $ुल ८ सदस्य 
राष्ट्रीय मध्य दल रे सदस्य 
ईसाई राष्ट्रीय दल ४ 
मकान-मालिक दल 8. 

अल्प संख्या दलसंघ : कुल १८ सदस्य 
जम॑न दल ६ सदस्य 


सनातनी रूसी दल 

पुराने विश्वासियों का दल 
नरम प्रगतिशील रूसी दल 
आगडास इसराईल यहूदी दल 
मिसराखी यहूदी दल _ 
पोलिश दल 

ग्रन्य 
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इन दलों के अतिरिक्त ब्लियों की एक राष्ट्रीय ल्ली-संघ' मी है । 


आएस्ट्रयाः और हंगरी की सरकार 
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पुरानी द्वराजाशाही 


दूसरा एक साम्राज्य जिस के पिछली यूरोप की लड़ाई में अंग-भंग हो गए, रूस 
के दक्षिण का आस्ट्रिया-हंगरी का साम्राज्य था। इस साम्राज्य में जन, हंगारियन, क्रोट्स 
सस्‍लोवेंस ओर इटठेलियन जातियों के लोग रहते थे, जे। एक दसरे से बिल्कल भिन्न थे और 
अपनी-अपनी स्वतंत्रता चा | साम्राज्य की राज-व्यवस्था भी, जैसा एक लेखक 
लिखा है--दुनिया के राजनतिक अजायबबर की एक अजीब चीज़ थी। आस्ट्रिया और 
हंगरी दो देशों की राजशाही की मिल्ल कर श्रास्ट्रिया-हंगरी में दृराजाशाही थी। दोनों देश 
आपस के एक समझोते के अनुसार स्वतंत्र थे। हर एक की अलग-ग्रलग राज-व्यवस्था, 
अलग-अलग व्यवस्थापक-सभाएं, मंत्री ओर अदालतें थीं। भीतरी शासन में दोनों देशों 
का पूरी स्वतंत्रता थी। एक के दूसरे के भीतरो काम-काज में दखल देने का दक्क नहीं 
था | मगर साम्राज्य का शासन दोनों देश मिल कर करते थे। दोनों का एक ही राजा था 
एक भंडा था; एक नागरिकता थी और दोनों के प्रतिनिधियों के मिल कर साम्राज्य का 
शासन चलाने के लिए एक ही संस्था थी। इस ग्रबंध के दो देशों की संघ भी मामूली अर्थ 
में नहीं कह सकते हैं । श्रास्ट्रिया-हंगरी की इस दराजाशाही की राज-व्यवस्था के सन्‌ १६१८ 
ई० तक तीन अंग थे । एक आस्ट्रिया की राज-व्यवस्था, दूसरा हंगरी को राज-व्यवस्था 
ओर तीसरा दोनों देशों के सामीदारी की शर्तों के कानून थे । 

आस्ट्रिया की राज-व्यवस्था में शहंशाह को मौरूसी तौर पर कार्यकारिणी का 
मुख्य माना गया था। शहंशाह के द्वारा एक मंत्रिमंडल के नियुक्त किए जाने की 
योजना थी। सन्‌ १८६७ ई० के व्यवस्थापक कानूनों के अनुसार शहंशाइ के दर हुक्म 
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पर किसी न किसी मंत्री के दस्तखत की क्रेद भी रक्खी गई थी। मगर मंत्री व्यवस्थापक-सभो 
को जवाबदार नहीं होते थे | धीरे-धीरे मंत्रियों की व्यवस्थापक-सभा को जवाबदारी की प्रथा 
भी बढ़ी । मगर फिर भी आस्ट्रिया की व्यवस्थापक-सभा के राजनेतिक-दलों के आपस के 
रूगड़ों के कारण शहंशाह के अपने हाथ में ताक़त रखने का हमेशा मोक़ा रहता था और 
वही अपनी इच्छा के अनुसार मंत्रियों के नियुक्त करता था। इन मंत्रियों के आधीन एक 
ज़बरदस्त नोकरशाही होती थी ओर इस लिए उन की पुरानी आस्ट्रिया में बड़ी ताक़त होती 
थी। सन्‌ १८३७ ई० के व्यवस्थापक कानूनों के अनुसार आस्ट्रिया में दो सभाओं की 
एक -्यवस्थापक-सभा भी क्रायम की गईं थी। इंगलेंड की तरह एक सभा हाउस आऑँव 
पीयस? कहलाती थी जिस में मौरूसी लाडस, बड़े पादरी,' और कुछ शहंशाह।के नियुक्त 
किए. हुए सदस्य होते थे। नियुक्त किए हुए. सदस्यों की बाद में संख्या बढ़ती गई और 
उन का हाउस व्‌ पीयस म॑ सब से बड़ा झुद्ट बन गया था। दूसरी सभा में जिस के 
प्रतिनिधि-सभा? कहते थे--पहले प्रांतिक धारा-सभाओ्रों से चुन कर सदस्य आते थे। बाद 
में प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों को चुनने का अधिकार प्रजा का दे दिया गया था। मगर 
सन्‌ १६०७ ईं० तक इंन सदस्यों के! चुनने का अधिकार, कर देने के अनुसार विभाजित, 
प्रजा के पाँच भागों के था । प्रत्येक भाग के प्रतिनिधियों की एक खास संख्या चुनने का 
अधिकार था। सन्‌ १६०७ ई० में इस अटपटी व्यवस्था को तोड़ कर सब मर्दों के मता- 
घिकार दे दिया गया ओर सदस्यों को संख्या में भी फेर-कार किया गया | व्यवस्थापक-सभा 
की दोनों सभाओं के लगमग एक से ही अधिकार थे | सिर्फ़ रुपए-पैसे ओर अनिवार्य सैनिक 
सेवा से संबंध रखनेवाले मसविदों की पहले प्रतिनिधि-सभा में शुरू होने की क्रेद ज़रूर 
थी | हर एक क्रानून को पास होने के लिए दोनों सभाओं की स्वीकृति आवश्यक होती थी। 
मगर रुपए-पैसे से संबंध रखनेवाले मसविदों पर दोनों सभाओं में मतभेद होने पर जिस 
सभा से कम संख्या का प्रस्ताव आता था, उसी को स्वीकार मान लिया जाता था | ब्यव- 
स्थापक-समभा क्री बैठके न होने के समय में शहंशाह को मंत्रियों की सलाह से हर प्रकार के 
आवश्यक क़ानून बनाने का अधिकार था। मगर व्यवस्थापक-सभा के दूसरी बार बैठते ही 
उन कानूनों को सभा की मंज़ूरी के लिए सभा के सामने रक्खे जाने की कैद थी। मंत्रियों 
से व्यवस्थापक-सभा में उन के काम के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते थे। परंतु व्यवस्थापक- 
सभा के उन में अविश्वास दिखाने पर भी मंत्री फ्रांस इत्यादि देशों की तरह पद त्याग 
करने के लिए मजबूर नहीं होते थे, क्‍योंकि वे उन देशों की तरह व्यवस्थापक-सभा को 
बदार नहीं होते थे | अस्तु, प्रजासतात्मक राज्य का दिखावा तो था मगर प्रजासत्तात्मक 
राज्य नहीं था | जर्मनी की तरह आप्ट्रिया में भी पिछली लड़ाई से पहले शहंशाह की मर्ज़ी 
के अनुसार चलने के लिए व्यवस्थापक-सभा के तैयार न होने पर भी मंत्री किसी न किसी 
तरह अपने नोकरशाही के बड़े कुंड की सहायता से शहंशाह की मर्ज़ी का पालन करा ही 
लिया करते थे । नौकरशाही का बड़ा ज्ञोर था और उस को बड़े लंबे-चौंडे अधिकार ये 
जिन का वह धजा की इच्छा या हित का खयाल न कर के निरंकुशता से उपयोग 
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आसिट्रिया और हंगरी की सरकार [२६७ 


करती थी। समाश्रों, व्याख्यानों, लेखों पर नौकरशाही की तरफ़ से कड़ी दृष्टि रखी जाती 
थी। रिश्वतखोरी का भी बाजार गर्म रहता था। इसी प्रकार हंगरी की राज-व्यवस्था भी 
अलग थी। आस्ट्रिया का शहंशाह हंगरी का भी राजा और हंगरी राष्ट्र का सिरताज होता 
था । हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में वैठ कर, राजा करा चुना हुआ एक मंत्रि-मंडल हंगरी 
का शासन चलाता था। मगर हंगरी में मंत्रि-मंडल आस्ट्रिया की भाँति राजा को 
जवाबदार होने के बजाय हंगरी की व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार होता था। हंगरी की 
व्यवस्थापक-समा की भी दो सभाएं थी। एक हाउस आँव मेगनेटस' अर्थात्‌ बड़े 
लोगों की सभा” और दूसरी 'प्रतिनिधि-सभा” कहलाती थी बड़े लोगें की सभा! में 
मोरूसी ओर कुछ अधिकारी अपने पदों के कारण सदस्य होते थे | प्रतिनिधि सभा में 
प्रजा की तरफ़ से चुन कर प्रतिनिधि आते थे। सर्वसाधारण को “प्रतिनिधि सभा! 
के सदस्य चुनने का अधिकार नहीं था । मताधिकार पाने के लिए थोड़े-से कर देने 
की शर्त रक्खी गई थी, मगर आसस्ट्रिया से हंगरी की सरकार फिर भी अधिक प्रजा- 
सत्तात्मक थी | 

आस्ट्रिया ओर हंगरी को इन अलग-अलग राज-व्यवस्थाओं के अ्रतिरिक्त 
आएस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य या दृराजाशाही की एक तीसरी राज-व्यवस्था थी। इस 
दवराजाशाही की व्यत्रस्था में भी शहंशाह सिस्ताज होता था ओर वह खयं अपने चुने 
हुए परराष्ट्र, युद्ध और अर्थ तीन सचिवों ओर एक हिसाब-किताब की “जाँच-अदालत' 
की सहायता से आस्ट्रिया और हंगरी दोनों राष्ट्रों का आम शासन चलाता था, जो 
दोनों भागों की मर्ज़ी से आम मान कर इस प्रबंध को सॉंप दिया जाता था। इराजाशाही 
की कोई व्यवस्थापक-सभा नहीं थी | साठ-साठ प्रतिनिधि दोनों राष्ट्रों की व्यवस्थापक- 
सभाएं हर साल चुन कर भेजतीं हैं ; इन प्रतिनिधियों की सभा वारी-बारी से दोनों देशों 
की राजधानियों, वियना और बुडापेस्ट से दोनों देशों के सम्मिलित काम-काज के लिए 
धन मंज़ुर करने और उस काम-काज की आम नीति पर विचार और निश्चय करने के 
लिए होती थीं । दोनों देशों के प्रतिनिधियों की अलग-अलग बैठके होती थीं। किसी प्रश्न 
पर मतभेद होने पर दोनों में से कोई एक प्रतिनिधि-मंडल दोनों प्रतिनिधि-मंडलों की 
एक सम्मिलित-समभा की माँग कर सकता था। सम्मिलित-सभा में हर प्रश्न पर बहुमत से 
निश्चय होता था | इस दराजाशाही का प्रबंध का ज्षेत्र बहुत लंबा-चोड़ा नहीं था, फिर भी 
परराष्ट्र और सेना जैसे ज़रूरी विभागों का शासन इस प्रबंध के हाथ में था। दइृराजाशाई 
प्रबंध का अर्थलचिव एक सम्मिलित बजट मी तेयार करता था, जिस पर दोनों प्रतिनिधि- 
मंडलों के मत लिए जाते थे | द्वराजाशाही की तरफ़ से किसी प्रकार के सीधे कर नहीं 
लगाए, जाते थे। व्यापारी चुंगी, करों और दोनों देशों के खज़ानों से इमदाद ले कर 
दरराजाशाही शासन का खर्च चलाया जाता था । मुद्रा, रेल और तार इत्यादि जैसी श्र भी 
बहुत-सी बातों के संबंध में दोनों देशों में एक से क़ानून पास करा के एक आम के 
ली जाती थी, मगर उन का निश्चय दोनों देशों की व्यवस्थापक-सभाएं करत॑। थीं,प्रतिनिधि- 
मंडल नहीं । 

रे८ 





रेध्द] यूरोप की सरकारें 


इस विचित्र दृराजाशाही से किसी देश को अधिक लाभ नहीं था, बल्कि उल्दी 
वह एक सरकार की कमज़ोरी का बायस थी | हां, इस प्रबंध से आस्ट्रिया में बसी हुई 
जर्मन-जाति और हंगरी में बसी हुई मेग्यार जाति के थुथल्ले घमंड की पूर्ति अवश्य 
होती थी, मगर आस्ट्रिया हंगरी के राज्य में बसी हुई दूसरी जातियों को यह प्रबंध बिल्कुल 
पसंद नहीं था। वे दृराजाशाही के बजाय जर्मनी की तरह एक संघ-साम्राज्य चाहती थीं, 
जिस में उन की हस्ती को भी जगह हो। दूसरे देशों से संबंध रखने में भी दराजा: 
शाही कमज़ोरी दिखाती थी, क्‍योंकि परराष्ट्रों से संबंध रखनेवाले हर प्रश्न पर दो 
प्रतिनिधि-मंडलों की राय एक करनी होती थी | इस इराजाशाही की मूर्ख परराष्ट्र-नीति 
का ही यह नतीजा था कि सरबिया से युद्ध छेड़ कर पिछली यूरोप की लड़ाई की 
महामारी दुनिया में फेला दी गई थी। यूरोप के राजनैतिक काँटे का वज़न बराबर रखने 
के लिए. इस दराजाशाही की रचना की गई थी। वरना राजनैतिक संगठन ओर व्यवस्था 
की दृष्टि से वह एक बिल्कुल निकम्मी चीज्ञ थी। लड़ाई के शुरू-शुरू में तो आस्ट्रिया- 
हंगरी में बसनेवाली सभी जातियों ने मिल कर लड़ने का निश्चय किया था। मगर बाद 
में दृरराजाशाही को दलदल में फेंसा देख कर पोल, ज़ेंक, सलेवाक, जूगोस्लाव इत्यादि 
सारी जातियों ने अपने-अपने लिए स्राज्य की माँग शुरू कर दीथी। आस्ट्रिया की 
सेनाएं भी जर्मनी की तरह लड़ाई के मैदान से, गोला-बारूद और रसद न मिलने के 
कारण, भाग उठी थीं। अस्ठ, शहंशाह ने नेया ड्रबती हुई देख कर आखिरकार एक 
एलान निकाला कि, आस्ट्रिया की सरकार को संघीय राज-व्यवस्था क़बूल है, जिस में 
साम्राज्य की सभी जातियों को स्व॒राज्य होगा और सारी जातियां बराबर की हैसियत से संघ 
की सदस्य होंगी ।! मगर इस प्रकार के एलानों का समय बीत चुका था | हंगरी ने इृराजा- 
शाही का प्रबंध खत्म हो जाने ओर अपने उस प्रबंध से अलग हो कर खतंत्र हो जाने का 
एलान कर दिया। आस्ट्रिया-इंगरी की ६राजाशाही की, लड़ाई के धक्के से, कमर टूटते ही 
दूसरी जातियों ने भी अपनी-अपनी खतंत्रता का एलान कर दिया और अस्थायी संधि का 
एलान होते ही उन की खतंत्रता दूसरे देशों ने मंज़र कर ली। अस्त, लड़ाई के बाद 
आस्ट्रिया-हंगरी की सरकार टूट कर आस्ट्रिया, हंगरी, पोलेंड' ज़ेकोस्लोवाकिया, जूगोस्ला 
विया ओर रूमानिया की छः खतंत्र सरकारों में बँट गई | 


नई आस्ट्रिया 


राज-व्यवस्था---आ्रास्ट्रिया की नई सरकार का अधिकार आस्ट्रिया में बसनेवाले 
सिर्फ़ ६५ लाख जर्मनों पर रह गया है। इस नए राष्ट्र में वियना, ऊपरी आस्ट्रिया, 
निचली आस्ट्रिया, सेल्ज़बर्ग, स्टीरिया, बरजेंलेंड, कैरेंथिया, वोरेल्बेग और टाइरोल के 
भाग शामिल हैं। ११ नवंबर सन्‌ १६१८ को ही, जिस दिन जर्मनी और मित्र-राष्ट्रों में 
अस्थायी संधि हुईं थी, आस्ट्रिया के शहंशाह ने अपनी कहानी ख़त्म समझ कर राजनीति के 
कमगड़ों से अपना हाथ खींच लिया था और-आस्ट्रिया के तीनों मुख्य राजनैतिक दलों-- 
राष्ट्रीय जर्मन दल, ईसाई समाजवादी दल, समाजी प्रजासत्तात्मक दल--की एक अस्थायी 


आस्ट्रिया और हंगरी की सरकार [ रह६ 


राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा ने क्रानून बना कर आप्ट्रिया के एक 'प्रजासत्तात्मक प्रजातंत्र” होने 
ओर उस में सारे अधिकार और सत्ता की जड़ प्रजा के होने का एलान कर दिया था| 
अस्थायी राजव्यवस्था में आस्ट्रिया--जो कि अब सिर्फ़ जर्मन आस्ट्रिया थी--को नए जर्मन 
प्रजातंत्र का एक अंग भी माना गया था। जर्मन प्रजातंत्र की राजव्यवस्था की ६१ दीं 
धारा में भी जर्मन आस्ट्रिया के जर्मन प्रजातंत्र में शरीक होने की योजना रखी गई थी । 
सगर मित्र-राष्ट्रों ने जर्मनी ओर आस्ट्रिया का यह सम्मिलन नहीं होने दिया | वारसेल्ज़ की 
सुलह की ८० वीं धारा में जर्मनी को आस्ट्रिया की स्वाधीनता स्व्रीकार करने और आस्ट्रिया 
ओर मित्र-राष्ट्रों में तय हो जानेवाली आस्ट्रिया की सीमा स्वीकार करने तथा आस्ट्रिया की 
इस स्वाधीनता से बिना लीग आँव नेशंस की मर्जी के अ्रभंग मानने! के लिए मजबूर कर 
दिया गया था। “अस्थायी राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा ने जनवरी १६१६ में एक 
व्यवस्थापक-सम्मेलन के चुनाव को भी योजना की थी। इस “व्यवस्थापक-सम्मेलन को 
दो साल के लिए चुनने ओर सारे जन ज़िलों से २५० प्रतिनिधि चुनने का निश्चय किया 
गया था। बीस वष के ऊपर के सब मद और स्त्रियों को अनुपात-निर्वा चन की सूची-पद्धति 
के अनुसार “्यवस्थापक-सम्मेलन” के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दे दिया गया था, 
पाँच फ़रवरी को चुनाव हुआ जिस में चालीस लाख मतदारों ने माग लिया और ४ मार्च 
सन्‌ १६१६ को “व्यवस्थापक-सम्मेलन! " की बैठक शुरू हुई । अस्थायी राष्ट्रीय व्यवस्थापक- 
सभा ने बहुत-से अस्थायी क्वानून पास कर के सरकार के विभिन्न विभागों का संगठन कर 
लिया था। व्यवस्थापक-सम्मेलन' के बैठते ही अस्थायी राष्ट्रीय सभा ने सरकार का भार 
उस को सौंप दिया ओर वह भंग हो गईं। १२ मार्च को “्यवस्थापक-सम्मेलन! ने 
आस्ट्रिया के एक प्रजासत्तात्मक प्रजातंत्र होने और जर्मन ग्रजातंत्र का अंग होने का फिर 
बाक़ायदा एलान किया ओर अपने हाथ में सारी राष्ट्रीय सत्ता होने की घोषणा की । 

व्यवस्थापक-सम्मेलन के सामने नए आस्ट्रिया के राष्ट्र की राज-व्यवस्था तैयार 
करने के साथ-साथ मित्र-राष्ट्रों से सुलह करने, युद्ध के परिणाम-स्वरूप देश में फेली हुई 
बेकारी, अकाल, बीमारी और गिरती हुईं मुद्रा की क्लीमत ठीक रखने की बहुत-सी जटिल 
समस्याएं थीं। इन सारी समस्याओं को सुलकाते हुए ओर मित्र-राष्ट्रों से सितंबर सन्‌ 
१६१६ में सुलह कर के, अक्टूबर सन्‌ १६२० ई० में व्यवस्थापक-सम्मेलन ने आस्ट्रिया के 
नए राष्ट के लिए एक संघीय प्रजासत्तात्मक प्रजातंत्र' की राज-व्यवस्था मंज़र को। यह 
राज-व्यवस्था स्वियज़रलेंड की संधीय और सीधे चुनाववाली राज-ब्यवस्था तथा जमन 
प्रजातंत्र की राज-व्यवथा के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के नमूने पर ढाली गई 
थी | उस पर नवंबर सन्‌ १६२० ई० से अमल शुरू हुआ था औ्रौर सन्‌ १६२६ तक उस में 
प्रजातंत्र के प्रमुख के अधिकार बढ़ाने के लिए कई संशोधन भी हुए थे | 

इस राज-व्यवस्था के अनुसार आस्ट्रिया नो प्रांतों का एक संघीय राष्ट्र बना दिया 
गया है। विभिन्न प्रांत अपनी रक्षा, आर्थिक प्रबंध ओर व्यापारी चुंगीकरों के प्रबंध के 
लिए एक संघ में मिल गए हैं । संघ को बहुत्षी सत्ता है । परराष्ट्र विषय, पासपो्ट 

नेशनल कोंसिल । 
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नियम, संघीय आय-वब्यय ओर देश का आम शासन संघ के हाथ में होता है। नागरिकता 
धंधों के प्रतिनिधित्व, व्यापार, दुहरे करों को ओर आर्थिक चलन में अड़चनों को रोकने, 
अख्र-शस्त्र और गोला-बारूद, मकानों ओर ज्ञाब्ता फ़ोजदारी तथा शासन के संबंध में 
क़ानून-संघ बनाती है | मगर उन को अमल में प्रांत लाते हैं। प्रांतीय शासन, स्थानिक 
सरकार के काम-काज, पंचायती अदालतों, स्थानिक पुलिस, जंगलात, ज़मीन के सुधार 
के संबंध में सिद्धांत निश्चय करने की सत्ता संघ को है, मगर तफ़सीली हुक्म प्रांत निकालते 
हैं। सब प्रकार के करों को लगाने और उन की आमदनी को संघीय ओर प्रांतीय खजानों 
में बाँटने की भी पूरी सत्ता संघ के हाथ में होती है | कार्यकारिणी की जो सत्ता संघ को 
नहीं दी गई है, वह प्रांतों की स्वाधीन सत्ता में समाविष्ट मानी गई है| संघ और प्रांतों की 
सरकार का काम प्रजा के चुने हुए 'जन-संचालक” चलावे हैं | संघ और प्रांतों को अपने- 
अपने सेवकों पर पूरा अधिकार होता है । 
व्यवस्थापक-सभा---संधीय व्यवस्थापक-सभा की राष्ट्रीय-सभा” और “संघीय 
सभा?" दो सभाएं हैं। (राष्ट्रीय सभा? के चुनाव में २१ वषं के ऊपर सब मद ओर स्त्री 
नागरिक अनुपात-निर्वाचन के अनुसार भाग लेते हैं ओर २४ वष के ऊपर वे उम्मीदवार 
हो सकते हैं | किसी नागरिक का मताधिकार बिना अदालत के फ़ेसले के नहीं ज़ब्त 
किया जा सकता है। 'संघ-सभा? का चुनाव प्रांतिक धारा-सभाएं करती हैं। 'राष्ट्र-सभा 
चार वर्ष के लिए चुनी जाती है। प्रजातंत्र का प्रमुख वसंत और पतमड़ में साल में 
दो बार उस की बैठक बुलाता है। राष्ट्रसभा के एक तिहाई सदस्यों की या 
संघीय सरकार की माँग होने पर भी राष्ट्र-समा फ़ौरन बुलाई जाती है। संघ-सभा में 
हर प्रांत से आबादी के अनुसार इस प्रकार प्रतिनिधि चुन कर आते हैं कि सब से बड़ी 
आबादी «के प्रांत से १२ सदस्य और दूसरे प्रांतों से उन की आबादी ओर सब से बड़े 
प्रोत की आबादी में जो निस्वत होती है, उतने | मगर हर प्रांत से कम से कम तीन 
प्रतिनिधि अवश्य आते हैं। वियना ओर आसस्ट्रिया के प्रांतों की ख़ास हैसियत मानी 
गई है। इन प्रतिनिधियों का चुनाव ग्रांतिक धारा-सभाएं प्रांत की धारा-सभा की ज़िंदगी 
भर के लिए करती हैं । 
कानूनी मसविदे राष्ट्रलमा के सदस्यों, संघीय सरकार और संघ-सभा की ओर 
से संघीय सरकार के द्वारा अथवा दो लाख मतदारों या तीन प्रांतों के आधे मतदारों की 
प्रस्तावना पर सरकार के द्वारा राष्ट्र-तभा में पेश किए. जा सकते हैं। राष्ट्र-सभा में 
मंज़र हो जानेबाले मसविदों को प्रधान मंत्री या 'फ़ेडरल चांसलर' संघ-सभा के पास 
भेज देता है। अगर 'संघ-सभा” उस को जैसा का तैसा मंज़र कर लेती है, तो उस को 
अमल के लिए एलान कर दिया जाता है। अगर संघ-सभा ओर राष्ट्रसभा की राय 
नहीं मिलती है, तो वह मसबिदा फिर राष्ट्रसभा के पास पुनः विचार के लिए भेजा 
जाता है और राष्ट्रसमा उस को जैसा चाहे वैसा अपनी समा में बहुमत से पास कर 


१फ़ेडरल कॉसिल । 
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सकती है, बशरतें कि सभा में कम से कम आधे सदस्य हाज़िर हों। मगर संघ के आय- 
व्यय-संबंधी तखमीनों या राष्ट्रसमा के काम काज और भंग होने के संबंध के प्रस्तावों 
में फेरफार करने का अधिकार 'संघ-समा? को नहीं है। 'राष्ट्रटसमा” अपने पास किए हए 
क़ानून पर अमल के लिए एलान होने से पहले हवाले के ज़रिए से प्रजा की राय भी 
लें सकती है। किसी एक क्लाबून के द्वारा राज-्यवखा में किसी प्रकार का संशोधन 
करने के लिए व्यवस्थापक-सभा के आधे सदस्यों की हाज़िरी और सदस्यों की दो- 
तिहाई संख्या की मंजूरी की ज़रूरत होती है | राज-व्यवा के आम संशोधनों पर व्यवस्था- 
पक-सभा की मंज़ूरी के बाद हवाले के द्वारा प्रजा की राय लेनी पड़ती है। अ्रगर राज- 
व्यवस्था के सिफ़ किसी अंग का संशोधन होता है तो राष्ट्रटतमा” या 'संघ-सभा” के एक 
तिहाई सदस्यों की प्राथना पर इवाला लिया जाता है। आम तौर पर सारे प्रश्न दोनों 
सभाओं में बहुसंख्या से मंजूर होते हैं। राष्ट्रीय संधियों और उन संधियों की स्वीकृति के 
लिए, जिन से देश के क़ानून में फेरफार होंता है, 'राष्ट्ररसभा” की मंज़री आवश्यक होती 
है । 'राष्ट्रसभा? और 'संघ-सभा” दोनों को सरकार की नीति ओर काम-काज में हस्तत्तेप 
करने का बहुत-सा अधिकार होता है। पदार्था की क्वीमते तब करने, मज़दूरी तय करने 
इत्यादि का काम और दूसरा आर्थिक काम-काज रराष्ट्रगसमा? अपनी एक खास कमेटी' के 
ज़रिए करती है| 

राष्टसभा” की वैठक सिफ़ 'राष्ट्र-सभा” के ही प्रस्ताव से स्थगित की जा सकती 
है ओर उस को फिर मिलने के लिए बुलावा, सभा के अध्यक्ष की तरफ़ से भेजा जाता है। 
अपना चार वर्ष का समय पूरा होने से पहले भी, क्रानून पास कर के, राष्ट्रसभा अपने 
आप को मंग कर सकती है। राष्ट्रससभा” अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष 
ओर एक नायब उपाध्यक्ष चुनती है। सभा का कास-काज सभा के ही खुद बनाए हुए 
एक क़ानून के नियमों के अनुसार चलाया जाता है। इस क़ानून को पास करने के लिए 
सभा के आधे सदस्यों की हाज़िरी ओर दिए गए मतों की दो तिहाई संख्या की आवश्यकता 
होती है। एक तिहाई सदस्य आम-तोर पर सभा में हाज़िर न होने पर कोई भी सभा का 
फ़ेसला बाक़तायदा नहीं होता है। सभा की बैठके प्रजा के लिए खुली होती हैं। मगर 
अध्यक्ष या सदस्यों के पाँचवें माग की प्रार्थना पर बंद बरैठकें भी हो सकती हैं, बशर्तें कि 
दर्शकों के हट जाने के बाद सभा बहुमत से बंद बैठक करना स्वीकार कर ले | 

ध-सभा” के सदस्यों का चुनाव तो अनुपात-निवाचन के अनुसार आंतीय धारा- 

सभाएं करती हैं; मगर कम से कम एक सदस्य उस दल का अवश्य चुने जाने की क्रैद रक्‍्खी 
गई है, जिस दल की प्रांतीय धारा-सभा में सब से बड़े दल के बाद सब से अ्रधिक संख्या 
हो, या कई दलों की बराबर संख्या होने पर, जिस को पिछले चुनाव में सब से अधिक मत 
मिले हों | कई दलों का एक-सा हक होने पर चिट्ठी डाल कर फ़ैसला कर लिया जाता है 
'संघ-समा? के सदस्य किसी प्रांतिक घारा-सभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं। मगर प्रांतिक 
धारा-सभा के लिए चुने जाने का उन को अधिकार अवश्य होना चाहिए । प्रांतीय घारा- 
सभाओं का काल पूरा हो जाने या उन के भंग हो , जाने पर भी उन के चुने हुए 'संब- 
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सभा? के सदस्य उस समय तक काम करते रहते हैं जब तक कि प्रांतीय घारा-सभाएं नए 
सदस्य 'संघ-सभा” के लिए न चुन लें। 'संघ-सभा” का अध्यक्ष हर छुठे महीने बदल दिया 
जाता है | बारी-बारी से वर्शंमालाक्रम से हर प्रांत के सब से अधिक मतों से चुने जाने वाले 
प्रतिनिधि के 'संघ-सभा' का अध्यक्ष बनाया जाता है। संघ-सभा की बैठक भी सभा का 
अध्यक्ष उसी स्थान पर बुलाता है, जहां 'राष्ट्रससभा” की बैठके होती हैं। 'राष्ट्रससभा की 
तरह 'संघ-सभा” का मी कोई निश्चय बिना एक तिहाई सदस्यों की हाज़िरी ओर बहुसंख्या 
की मर्ज़ी के बाक़ायदा नहीं होता है। काम-काज के नियम का प्रस्ताव भी संघ-सभा राष्ट्र 
सभा की तरह ही आधे सदस्यों की हाज़िरी और उन की दो तिहाई संख्या की मंज़री से 
करती है। संघ-सभा की खली बैठकों के संबंध में भी वही शर्त रक्‍्खी गई हैं, जो राए-सभा के 
संबंध में | आस्ट्रिया की व्यवस्थापक-समा के सदस्यों को भी वही सारे अधिकार ओर रियायतें 
होती हैं जो आम तोर पर प्रजासत्तात्मक देशों में व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों को होती हैं 
अर्थात्‌ बोलने और मत देने की खतंत्रता तथा सभा की बैठकों के समय में गिरफ़ारी से 
आज़ादी इत्यादि। कोई सदस्य 'राष्ट्रसमा? ओर 'संघ-सभा” दोनों का सदस्य एक साथ नहीं 
हो सकता है, मगर आस्ट्रिया में कोई भी सेना या सरकार का नोकर व्यवस्थापक-सभा का 
उम्मीदवार हो सकता है। सदस्य हो जाने पर सभा की बैठकों में जाने के लिए उसे बराबर 
छुट्टी दी जाती है। 'राष्ट्रसभा? को “जाँच-कमेटियां नियुक्त कर के अधिकारियों और सर- 
कारी विभागों के काम-काज की जाँच करने का अधिकार होता है ओर इस प्रकार की 
जाँच-कमेटियों के आगे, माँगने पर, अधिकारियों ओर अदालतों को हर प्रकार के काग़- 
जात रखने होते हैं। 'राष्ट्रसभा? की एक स्थायी “मुख्य-कमेटी' भी होती है जो “राष्ट-सभा? 
की बैठके न होने पर, ज़रूरत पढ़ने पर, संघीय सरकार के सदस्यों की, सभा की बैठक में 
बाक़ायदा उन का चुनाव होने तक, अस्थायी नियुक्ति कर सकती है। राष्ट्रसभा और संघ- 
सभा की मिल कर राष्ट्रसभा के स्थान पर 'संघीय-सम्मेलन! की बैठक अस्ट्रिया प्रजातंत्र के 
प्रमुख का चुनाव करने ओर उस से प्रजातंत्र के प्रति राजभक्ति की शपथ लेने के लिए भी 
'संघीय-सम्मेलन! की बैठक बुलाई जाती है। राष्ट्रसभा के प्रजातंत्र के प्रमुख पर अमियोग 
चलाने का निश्चय कर लेने पर या प्रमुख का स्थान किसी कारण से स्थायी रूप से खाली 
हो जाने पर, नए प्रमुख का चुनाव करने के लिए या प्रजातंत्र के प्रमुख से “राष्ट-सभा! 
का मांग पर उस के कामों के लिए जवाब तलब करने के लिए, संघीय-सम्मेल्लन” की बैठक 
संघीय चांसलर बुलाता है। अन्यथा सम्मेलन की बैठके प्रजातंत्र का प्रमुख ही बुलाता है | 
सम्मेलन को अध्यक्षता का स्थान पहले 'राष्ट्रसभा” का श्रध्यक्ष लेता है और फिर संघ- 
सभा का अध्यक्ष । बाद में बारी-बारी से दोनों सम्मेलन के अध्यक्ष होते हैं | 'राष्ट्रसभा के 
काम काज के नियमों के अनुसार सम्मेलन का काम-काज चलाया जाता है। 


कार्यकारिणी 
ग्रजातंत्र का प्रमुख-प्रजातंत्र के प्रमुख का संघ के सारे मतदार सीधा छः 
वध के लिए चुनाव करते हैं। छः वर्ष का समय पूरा होने पर वह सिर्फ़ एक बार और 
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फ़ोरन ही दूसरें छः वर्ष के समय के लिए. चुना जा सकता है। प्रमुख पद के लिए चुनाव 
में ३५ वर्ष की उम्र से अधिक का कोई मी मतदार खड़ा हो सकता है। आस्ट्रिया के प्रमुख 
को फ्रांस के प्रजातंत्र के प्रमुख की तरह ही अधिकार होते हैं । मगर आस्ट्रिया के ग्रमुख को 
“राष्ट्रीय संकट! के समय में ज़रूरी क्रानून पास करने का अधिकार भी होता है। राष्ट्रीय 
संकट! की राज-व्यवस्था में, पमुख के इस अधिकार का उपयोग करने के लिए, इस प्रकार 
व्याख्या की गई है कि, अगर समाज को हानिकारक कोई ज़ाहिर खतरा पैदा हो जाय 
ओर उस समय राष्ट्रसभा की बेठक न हो रही हो, या उस की बैठक करना असंभव हो 
या उस की बैठक ज़बरदस्ती रोक दी गई हो तो प्रमुख को ऐसी हालत में मौके के अनुसार 
आवश्यक क्लानूनों को एलान ओर जारी करने का अधिकार है|” यह आवश्यक कानून! 
संघीय सरकार की तरफ़ से राष्ट्रसभा? की स्थायी कमेटी की राय से प्रमुख के सामने जारी 
करने के लिए पेश होने चाहिए | ऐसे आवश्यक क़ानून! राज-व्यवस्था, उद्योगी संगठन, * 
आधिक विषय ओर किसानों की रक्षा के संबंध में जारी नहीं हो सकते हैं, ओर उन को 
जल्दी से जल्दी राष्ट्रसभा? की बैठक के सामने, एक हफ़्ते के अंदर, मंज़ुरी के लिए पेश 
करने की भी शर्त रक््खी गई है। 'राष्ट्रसभा? इन आवश्यक कानूनों! में अपनी मर्जी के 
ग्रनुसार संशोधन या ज़रूरत न रहने पर उन को सिफ़ बहुमत से रह कर सकती है। हृर 
हालत में आवश्यक क़ानूनों' के जारी होने की तारीख से चार हफ़्ते के मीतर 'राष्ट्रटसभा 
को उन के विषय में अपना फ़ैसला ज़ाहिर करना ज़रूरी माना गया है | 

राज करने वाले राजपरानों या उन राजघरानों के लोग, जो पहले शज कर 
चुके हैं, प्रजातंत्र के प्रमुख पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं | जितने मत चुनाव 
में पड़े, उन के आधे से अधिक जिस उम्मीदवार को मिलते हैं, वही प्रमुख चुना जाता 
है | जब तक किसी को आधे से अधिक मत नहीं मिलते हैं, तब तक बार-बार मत लिए 
जाते हैं। प्रजातंत्र का प्रमुख, प्रमख-पद पर रहते हुए. किसी सावजनिक संस्था का 
सदस्य नहीं हो सकता है और न वह और कोई धंधा कर सकता है। संघीय सम्मेलन 
प्रजातंत्र के प्रमख पर अभियोग चला सकता है। प्रमख के काम करने के अयोग्य हो 
जाने या उस की जगह कुछ काल के लिए खाली हो जाने पर प्रमुख का काम संघीय 
चांसलर करता है| फ्रांस के प्रमुख की तरह आस्ट्रिया का प्रमुख बादरी देशों के लिए 
प्रजातंत्र का प्रतिनिधि होता है, वही उन से संधियां करता है और उस को एलची 
भेजने और लेने, सेना और सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करने, उन को खिताब देने 
अपराधियों की क्षमा करने के अ्रतिरिक्त नाजायज्ञ बच्चों के माता-पिता को अर्ज्ञा पर 
जायज़ करार देने का अधिकार द्वोता है। प्रमख अपना सरकारी अधिकारियों को नियुक्त 
करने का अधिकार खास क्विस्म के अधिकारियों के लिए संघीय सरकार के उचित 
सदस्यों को भी सांप सकता है। उसी तरह खास क्विस्म की संधियां करने का आधषिकार 
भी वह संघीय सरकार को सौंप सकता है। प्रमुख के सारे काम--सिवाय उन कार्मों के 
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५मज़दूर-संघों इत्यादि । 


अल्यिकसकपााम 
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जो कि राज-व्यवस्था में उसी के लिए रक्खे गए हँ--आम तौर पर संघीय सरकार या 
संघीय सरकार से अधिकारय्प्राप्त मंत्रियों के प्रस्ताव पर होते हैं। उस का कोई काम 
संघीय चांसलर या किसी अधिकार-प्राप्त मंत्री की सही के बिना बाक़ायदा नहीं होता है। 
प्रमुख अपने कामों के लिए संघीय सम्मेलन को जवाबदार होता है । 
मंत्रि-मंडल-सरकार के सारे काम की ज़िम्मेदारी संब्र के मंत्रियों पर होती 
है | मंत्रि-मंडल में एक चांसलर", एक नायब चांसलर ग्रह, न्याय, अथं, समाज-हितकारी 
व्यापार, खेती और जंगलात, युद्ध तथा शिक्षा इन आठ विभागों के आठ मंत्री होते हैं। 
राए-सभा की 'मख्य कमेटी के प्रस्ताव पर राष्ट्रसभा उन को इकट्ठा चुनती है ओर 
प्रजातंत्र का प्रमख उन को नियुक्त कर के उन से राज-भमक्ति की शपथ लेती है। सर- 
कार का जो काम राज-व्यवस्था में प्रमुख को सोंपा गया है, उस के अतिरिक्त सारा काम 
मंत्रि-मंडल करता है। संघीय चांसलरः की प्रधानता में सम्मिलित रूप से सारे मंत्री 
आस्टिया प्रेजातंत्र की संघ्रीय सरकार होते हैं। चांसलर की गैरहाज़िरी में नायव चांसलर 
उस का काम करता है | राष्ट्र समा के सदस्य के होने के अधिकारी ही मंत्रि-मंडल् में 
चुने जा सकते हैं, मगर राष्ट्र-सभा के सदस्य, मंत्रि-मंडल के सदस्य नहीं बन सकते हैं। 
राष्ट्रसभा की बेठक न होने पर राष्ट्रसभा की मुख्य समिति सभा की बैठक होने तक 
अस्थायी रूप से मंत्रियों को नियुक्त कर देती है ओर फिर राष्ट्रसभा की बैठक होने पर 
राष्ट्रतत्मा उन को बाक़ायदा चुन लेती है। एक मंत्रि-मंडल के निकल जाने पर, दूसरे 
के चुनाव तक, प्रजातंत्र का प्रमुख सरकार का काम जानने वाले मंत्रियों या विभागों के 
बड़े अधिकारियों को सोंप देता है ओर उन में से ही एक को अस्थायी मंत्रि-मंडल का 
प्रधान नियुक्त कर देता है। उसी तरह किसी एक-दो मंत्रियों के जाने पर वह उन की 
जगह भर या उन के किसी का रण से काम के अयोग्य हो जाने पर एवज्ी मंत्री रख 
सकता है। राष्ट्रसभा के आधे सदस्यों की हाज़िरी में समा में मंत्रि-मंडल या किसी 
एक-दो मंत्री में अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर प्रजातंत्र का प्रमुख मंत्रि-मंडल से 
या जिस मंत्री में अविश्वास दिखाया जाता है, उस से इस्तीफ़ा ले लेता है | मंत्रिमंडल 
अपनी इच्छा से भी प्रमख को इस्तीफ़ा दे सकता है। अविश्वास का प्रस्ताव पास करने के 
लिए राष्ट्रसमा में कम से कम आधे सदस्यों की हाज़िरी की ज़रूरत होती | मगर हाजिर 
सदस्यों के पाँचवे' भाग की माँग पर उस प्रस्ताव पर मत लेना तीसरे दिन के लिए 
स्थगित किया जा सकता है। बाद में भी बहुमत से मत लेना बंद किया जा सकता 
है। मंत्रि-मंडल के सदस्यों को राष्ट्रसभा, संघ-समा, संघीय सम्मेलन ओर इन 
सारी संस्थाओं की कमेटियों में भाग लेने तथा निमंत्रण मिलने पर, राष्ट्रसभा की “मुख 
कमेटी” कारवाई में भी भाग लेने ओर बोलने का अधिकार होता है। इन संस्थाओं और 
कमेटियों को भी अपनी बैठकों में मंत्रि-मंडल के सदस्यों को हाजिर रखने का अधिकार 


बिक 


होता है | मंत्रि-मंडल अपने काम के लिए, 'राष्ट्रसभा? को जवाबदार होता है। 
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प्रधान मंत्री । 
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स्थानिक-शासन ओर न्याय 

स्थानिक-शासन--हर प्रांत में सब नागरिकों के मत से अनुपात-निर्वाचन के 
अनुसार चुनी हुई, प्रांतीय धारा-सभाएं होती हैं | प्रांतीय धारा-सभा के मंजर किए. हुए. हर 
कानून को प्रांतीय गवंनर एलान करने से पहले संघीय सरकार की मंज़ुरी के लिए भेजता 
है ओर संघ के हितों के विरुद्ध समझने पर संघीय सरकार उस कानून का विरोध कर 
सकती है | संघ्रीय सरकार के उच्र को प्रांतीय धारा-सभा अपने सदस्यों के बहुमत से बशर्तें 
कि उस बैठक में कम से कम आधे सदस्य हाज़िर हों, रद कर सकती है। प्रजातंत्र का 
प्रमुख संघीय सरकार के प्रस्ताव ओर संघ-सभा की कम से कम आधे सदस्यों की हाज़िरी 
में बहुमत से मंज़री मिलने पर किसी भी प्रांतीय धारा-सभा को भंग कर सकता है। थारा- 
सभा मंग होने पर तीन हफ़्ते के अंदर नया चुनाव होता है। प्रांत के गबंनर और प्रांतिक 
धारा-सभा द्वारा छुने हुए उस के साथी मंत्री स्थानिक-शासन के लिए प्रांतीय धारा- 
सभाओं को और संघीय शासन की करवाई के लिए संघीय अधिकारियों को जवाबदार 
होते हैं। प्रांत-शासन के कार्य के लिए, ज़िलों में बाँटे गए हैं ओर ज़िले कम्यूनों में । 
प्रांतीय शासन का सारा काम प्रांतीय धारा-सभा की चुनी हुई सरकार चलाती है। संघीय 
सरकार राज-व्यवस्था में सॉपे हुए अपने खास कामों को करने के लिए अपने अधिकारी 
प्रांतों में रख सकती है अथवा उन कामों को प्रांतीय सरकार को साँप सकती है। प्रांतीय 
धारा-सभाओं के सदस्यों को भी वही अधिकार और रियायतें होती हैं जो संघीय व्यवस्थापक- 
सभा के सदस्यों को होती हैं| प्रांतीय सरकार के सदस्य मी प्रांतीय धारा-सभा के सदस्यों में 
से नहीं चुने जा सकते हैं| सिरफ़ एक 'लोअर आस्ट्रिया के प्रांत की धारा-समा की दो शाखाएं 
होती हैं। एक 'प्रांत-सभा” होती है, जिस में प्रांत के प्रतिनिधि होते हैं ओर दूसरी आस्ट्रिया 
[की राजधानी वियना की 'नगर-सभा? होती है जिस में सिर्फ़ वियना शहर के प्रतिनिधि 
होते हैं। दोनों सभाओं के प्रतिनिधियों की संख्या दोनों की आबादी के लिहाज़ से तय की 
जाती है। दोनों समाओं को, मिला;कर लोअर आट्रिया की प्रांतीय घारा-सभा” होती है 
और वह प्रांत के सारे ,आम प्रश्नों का फ़ेसला करती है। जो विषय आम नहीं होते हैं 
उन में दोनों समाएं अलग-अलग बियना प्रांत) और लोअर आस्ट्रिया प्रांत की प्रांतीय 
धारा-समाओं की हैसियत से काम करती हैं। दोनों शाखाओं के संगठन की व्यवस्था और 
संघ-सभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव दोनों भागों के लिए. आम प्रश्न नहीं माने गए 
हैं | प्रांतीय करों को भी शहर के लिए वियना को 'नगर-सभा” और प्रांत के लिए दूसरी 
' आंत-सभा” लगाती है। वियना की शहर-समा? अर्थात्‌ चुंगी का चुना हुआझ्ला अधान 
बियना प्रांत का गर्वनर होता है और एक चुनी हुई समिति को उस के साथ मिला कर 
वियना प्रांत की सरकार बनती है। प्रांत का गवनर अलग होता है। आम शासन का 
कार्य प्रांतीय घारा-सभा का चुना हुआ एक शासन कमीशन' चलाता है जिस के वियना 

का गर्वनर और प्रांत का गव॑नर दोनों सदस्य होते हैं । 


लक ०5 
नमन नल नि “टन लक 


१वियना शहर को प्रांत माना गया है। “बर्गोमस्टर | 
ड्े€ 
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ज़िलों पर प्रांत का अधिकार और कम्यूनों पर ज़िलों का अधिकार होता है। 
मगर ज़िलों और कम्यूनों की अलग-अलग सभाएं और शासन-समितियां होती हैं। 
'ज़िला समाओं? और “कम्यून समाओं' को संत्रीय राज-व्यवस्था की शर्तों के अनुसार 
अपने क्षेत्रों के आर्थिक जीवन का नियंत्रण आय-ब्यय का प्रबंध करने ओर कर लगाने 
का अधिकार होता है | कम्यूनों का मुख्य काम अपने क्षेत्र में बसनेवालों की जान-माल की 
रक्षा के लिए पुलिस का प्रबंध करना, संकटों में प्रजा की जान बचाने और उन को आराम 
पहुँचाने का काम करना, ओर सड़कों, साव॑जनिक स्थानों ओर पुलों को ठीक रखना और 
क़स्त्रों की सड़क पुलिस” गाँवों की पुलिस बाज्ञार और खाद्य पदार्थों का प्रबंध 
करनेवाली पुलिस स्वास्थ्य-रकज्ञा पुलिस इमारतों और आग की पुलिस का प्रबंध करना 
होता है | 

न्‍्याय--दीवानी ओर फ़ौजदारी की अ्दालतें आस्ट्रिया में दूसरी प्रजासत्तात्मक 
देशों की तरह होती हैं। लंबी सज़ाओं ओर राजनैतिक अपराधों के फ़ैसले करने के लिए 
जज के साथ जूरी भी बैठती है | कुछु साल से अधिक सज्ञा के अपराधों के न्याय के लिए 
जज के साथ असेसर बैठते हैं। फाँसी की सज़ा आस्ट्रिया में किसी को नहीं होती है, 
आस्ट्रिया की सब से बड़ी राष्ट्रीय अदालत, जिस में देश भर से अपीलें आती है वियना में 
बैठती है। दूसरी एक 'शासकी अदालत” भी वियना में बैठती है, जिस के सामने शासन 
अधिकारियों के खिलाफ नागरिकों की शिकायतों के मक्कदमे पेश होते हैं। तीसरी एक 
“्यवस्थापकी अदालत” वियना में बैठती है जो संध और प्रांतों के झगड़ों, प्रांतों के 
आपस के मगड़ों, अदालतों और अधिकारियों के कगड़ों, मामूली अदालतों ओर शासकी 
अदालत के भझगड़ों, शासकी अदालतों से अपने रूगड़ों, चुनावों के रूगड़ों ओर धारा- 
समाश्रों-द्वारा लगाए हुए. अधिकारियों पर अमियोगों का न्याय करती है। चोथी एक 
हिसाव-किताब की “जाँच-अदालत'” होती है, जिस को साधारण अर्थ में अदालत कहना 
उचित नहीं है, क्योंकि उस का काम इंगलंड के आडीटर-जनरल की तरह राष्ट्र का हिसाब- 
किताब तैयार कर के और उस की अच्छी तरह जाँच कर के राष्ट्रसभा के सामने रखना 
होता है | यह अदालत राष्ट्र-तमा के अधीन होती है । 

राजनेतिक दल-आस्ट्रिया का सब से बड़ा राजनैतिक दल समाजी प्रजा- 
सत्तात्मक दल” है। इस दल के सन्‌ १६३१ ६० की राष्ट्रसभा में ७२ सदस्य और संघसभा 
में २० सदस्य थे। फिर भी यह दल व्यवस्थापक सभा में सरकार का विरोधी दल ही 
था, क्‍योंकि सरकार कई दलों की मिल कर बनी थी। यह दल आस्ट्रिया को जर्मनी से 
मिलाने का पक्षुपाती है | मगर साथ ही साथ बह द्वितीय अंतरराष्ट्रीय” के अनुसार समाज- 
शाही का मानने वाला है| इस दल का ज़ोर अधिकतर उद्योगी स्थानों में और शहरों में 
है। वियना में तो इस दल की बिल्कुल वूती ही बोलती है। वहां की चंगी पर उस का 
पूरा कब्जा है और इस चुंगी के द्वारा उस ने अपनी रचनात्मक शक्ति का दुनिया के सामने 
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)सेकंड इंटरनेशनल नरम विचारों के समाजवादियों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन । 
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रूस की समाजशाही की तरह बड़ा अच्छा नमूना रक़्खा है। इस दल्ल के हाथ-पाँव 
आस्ट्रिया के नगरों में फेली हुई मज़दूर-संघें हैं। दल का एक भाग दसरें दलों से मिल 
कर काम करने को राज़ी मालूम होता है, मगर डाक्टर औटो बोझर के नेतृत्व में बह 
संख्या बोल्शेविक विचारों की है | यह दल धर्म ओर सरकार के प्रथक्करण, प्रत्यक्ष करों 
खास कर आमदनी और मोज-मज़े के करों और मुद्रानीति में सुधार, वेकारी कम करने 
लिए साव॑जनिक काय, बड़ी ज़िम्मेदारियों का का छोटी में बटवारा, कृषि की उन्नति 
ज़मीदारों से किसानों की रक्षा के क्रानूनों, समाजी कानूनों, खास कर बुढ़ापे के लिए 
बीमा, धामिक बातों से संबंध न रखनेवाली शिक्षा, उद्योगों, खानों, बेंकों और व्यापार 
में समाजशाही नियंत्रण का पक्तपाती है | 
इस से छोटा दूसरा दल ईसाई समाजी दल” है, जिस के १६३० ई० के चुनाव 
में ६६ सदस्य राष्ट्रसभा में चुन कर आए थे | यद दल इंगलेंड के अनुदार या दक्तिया- 
नूसी दल के विचार रखता है ओर इस के राजनीति ओर शिक्षा-संबंधी विचारों में रोमन 
कैथोलिक संप्रदाय के धार्मिक विचारों की बहुत कुछ छाप है। इस दल का एक अंग 
आस्ट्रिया में राजाशाही का पक्षताती और दूसरा जर्मनी से एकीकरण का माननेवाला है। 
इस दल में अधिकतर मालदार लोग होते हैं। आशिक सुधारों की माँग यह दल सिर्फ़ 
मज़दूरपेशा लोगों को समाजवादियों की नास्तिकता से दूर रखने के लिए करता है। मगर 
यह दल सरकार के संघीय संगठन का पक्ष॒पाती है ओर अपने दल का संगठन भी उस ने 
संघीय सिद्धांतों पर किया है। 
दूसरे दलों में 'पैन, जर्मन दल! ओर कृषि-दल” का सन्‌ १६३० से मिल कर 
(राष्ट्रीय आयिक समूह! ओर “कृषि-संघ” नाम का एक दल बन गया है | यह दल कदर 
देशभक्ति, जर्मनी से एकीकरण और देश की आर्थिक उन्नति को माननेवाला है| इस 
दल के राष्ट्रसभा में सन्‌ १६३० ई० के चुनाव में १६ सदस्य चुने गए थे। इटठली के 
फ़ेसिस्टों से मिलता-जुलता एक और 'हीमाट ब्लाको नाम का दल है, जो केवल 
शांतिमय उपायों से सरकार पर दबाव डालने में विश्वास नहीं रखता है। इस दल के 
पिछले चुनाव में सिफ़ आठ सदस्य व्यवस्थापक-सभा में चुन कर आए ये। मगर प्रांतों 
की धारा सभाओं में से इस दल के सदस्य काफ़ी संख्या में हैं| 
हंगरी की नई सरकार 
राज-व्यव्था--आप्ट्रिया-हंगरी की इराजाशाही की बेवकूफियों और पराजय 
हंगरी में भी सन १६१८ ई० के अक्टूबर मास में जो क्रांति हो गई थी, जिस में आर्ट 
की तरह हंगरी को भी “हंगरी की प्रजा का ग्जातंत्र' एलान कर दिया गया था | ते 
नवंबर को हंगरी के राजा चाल्म राज्य-त्याग की घोषणा कर देने के बाद काउंद माइकेल 
करोल्यी हंगरी की काम चलाऊ सरकार: का ग्रमुख बना था। माच में समष्टिवादी 





दी 


१नेशनत्न एकानमिक ब्लाक ऐंड ऐग्रे रियन लीग । 
#प्रोविज्ञनलल गवर्नमेंट । 
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बोल्शेविक दल ने सरकार पर ज़बंदस्ती अपना क्रब्ज़ा जमा लिया था, ओर उन का नेता 
बेलाकुन सरकार का प्रमख बन बैठा था | मगर शीघ्र ही समष्टिवादी दल के खिलाफ एक 
दसरी क्रांति हर, जिस में उस के हाथों से सत्ता छीन ली गईं | जनवरी सन्‌ १६२० ई७ में 
स्वसाधारण के मत से एक राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा”? चुनी गई और ऐडमिरल निकल- 
सहोर्थी को हंगरी राज्य का उत्तराधिकारी राज्य-प्रतिनिधि चुन लिया गया। हंगरी को 
प्रजातंत्र एलान कर के भी अ्रभी राज-व्यवस्था के अनुसार राजाशाही ही गिना जाता है, 
गोकि अभी तक हंगरी का ताज किसी राजा के सिर पर रखना तय नहीं हुआ है। उत्तरा- 
धिकारी के अधिकार क़ानून बना कर निश्चय कर दिए गए हैं। उस को लगभग राजा के 
बराबर ही अधिकार हैं। मगर वह युद्ध ओर संधि की घोषणा नहीं कर सकता है और न 
किसी को 'पीयर” बना सकता है। वही हंगरी की व्यवस्थापक-सभा में मंज़र हो जाने वाले 
कानूनों को अपनी सही से जारी करता है। फिर भी माना जाता है कि शाही मंज़री वह 
. उन कानूनों के लिए नहीं दे सकता है। उत्तराधिकारी को कब तक रक्‍खा जायगा, यह भी 
अमी तक निश्चय नहीं हुआ है । 

कार्यकारिशणी--सरकार की कार्यकारिणी सत्ता प्रधानमंत्री और दूसरे आठ 
मंत्रियों के एक मंत्रि-मंडल में होती है जो अपने काम के लिए व्यवस्थापक-सभा को जवाब- 
दार होते हैं | इन मंत्रियों को राज्य-प्रतिनिधि मुख्य राजनैतिक दलों के नेताओं में से चुनता 
है। पुरानी स्थानिक संस्थाओं की सत्ता घटा कर नई राज-व्यवस्था में केंद्रीय सरकार की 
सत्ता बढ़ा दी है | 

व्यवस्थापक-सभम[ू--हंगरी की व्यवस्थापक-सभा की भी दो सभाएं होती हैं--एक 
धप्रतिनिधि-सभा” और दूसरी 'बड़ी सभा? | प्रतिनिधि-सभा में २४५ सदस्य होते हैं, जिन को 
, सावजनिक मताधिकार से पाँच वर्ष के लिए चुना जाता है। 'प्रतिनिधि-सभा” और “बड़ी 
सभा? को मिल कर हंगरी में सारी प्रभ्ुुता मानी गई है। मगर रुपया-पैसा इकद्धा करने और 
खर्च मंज़र करने की यानी राष्ट्रीय 'थेली की सत्ता? प्रतिनिधि-सभा? को ही होती है | अस्त, 
उसी के हाथ में सरकार की लगाम रहती है। 'प्रतिनिधि-समा? की बहुत-सी स्थायी कमेटियां 
होती हैं जो क़ानून बनाने का बहुत-सा काम करती हैं, क्योंकि सब प्रकार के मसविदों पर 
पहले इन कमेटियों में विचार होता है ओर फिर वह सभा के सामने लाए जाते हैं| हर 
एक २४ वर्ष की उम्र के ऊपर के मर्द को, जो दस वर्ष तक कम से कम हंगरी का नागरिक 
और दो वर्ष तक एक ही कम्यून में रह चुका है और जो चार वर्ष तक प्राथमिक-शिक्षा पा 
चुका है या' जो उस शिक्षा के बराबर शिक्षा पाए, होने का सबूत दे सकता है, हंगरी में मता- 
घिकार होता है। हर एक तीस व के ऊपर की उस स््री को भी मताधिकार होता है, जो 
छः वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा पा चुकी है या जिस ने चार वर्ष तक ही शिक्षा पाई है, और 
अपनी रोटी खुद कमाती है या जिस के तीन बच्चे हो गए हैं। विश्वविद्यालयों में शिक्षा 
प्राप्त कर चुकने वाले हर मदं ओर ख्री को उम्र इत्यादि की बिना किसी क्लेद के मताधिकार 
होता है | प्रतिनिधि-सभा के लिए खड़े होनेवाले उम्मीदवार के लिए, मताधिकार प्राप्त होने 
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के सिवाय, स्त्री ओर सद दोनों के लिए तीस वर्ष की उम्र की कैद रक्खी गई है | 

“बड़ी-सभा” में २४२ सदस्य होते हैं | यह सभा पुरानी “बड़ों की सभा! के स्थान में 
' आधुनिक प्रजासत्तात्मक सिद्धांतों पर बनाई गई है। इस में कुछ अधिकारी अपने पदों के 
कारण कुछ लोग अपनी हैसियत के कारण, कुछ चुने हुए और कुछ नियुक्त किए हुए 
सदस्य होते हैं। देश की सब से बड़ी अदालत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सेना 
का सेनापति, राष्ट्रीय बंक का प्रधान इत्यादि क़रीब दस अधिकारी बड़ी सभा? के सदस्य 
अपने पद के कारण होते हैं। हंगरी पर राज करने वाले पुराने हेप्सवर्ग राजवंश के २४ 
वर्ष की उम्र से ऊपर के हंगरी के नागरिक ओर हंगरी में बसने वाले तीन सदस्य, पादरी, 
विभिन्न धर्मों के प्रधान और शाही अदालतों के कुछ अधिकारी मिला कर ४० सदस्य, 
अपनी हैसियत की वजह से होते हैं। पुरानी बड़ों की सभा! के मौरूसी सदस्यों के वंशों के 
३८ सदस्य, विभिन्न नगरों को चुंगियों से ७६ सदस्य और विश्व-विद्यालयों, वैज्ञानिक 
संस्थाओं, उद्योग, व्यापार, कृष-संस्थाओं से ओर वकीलों इत्यादि के लगभग तीस प्रंति- 
निधि, उन संस्थाओं से चुन कर आते हैं। चालीस सदस्यों को ज़िंदगी भर के लिए राष्ट्र 
पति नियुक्त करता है | 

राजनतिक दल-हंगरी की सरकार आ्राजकल जिस दल के हाथ में है उस का 
नाम राष्ट्रीय ऐक्च दल? है। यह दल सन्‌ १६२१ ई० में हंगरी के पुराने 'कृषि-द्ल 
ओर “ईसाई राष्ट्र दल” दो दलों के मेल से बना था | सन्‌ १६३१ ई० में इस दल के 
प्रतिनिधि-सभा में १५६ सदस्य थे | इस दल में छोटे ज़मींदार, सरकारी नोकर-पेशा लोग, 
कुछ कैथोलिक पादरी, प्रोयेस्टेंट लोग और मालदार किसान अधिकतर होते हैं। अ्रस्तु 
यह दल इन्हीं वर्गों के हितों का अधिक खयाल रखता है । इस दल के सदस्यों की बहुत 
बड़ी संख्या पुराने हेप्सवर्ग राजवंश को हंगरी की गद्दी पर बैठाने की पक्षपाती है। मगर 
दल ने इस विषय में अ्रभी तक कोई पक्का निश्चय नहीं किया है ओर इस प्रश्न को 
खुला रक्खा गया है। इसी दल के प्रयत्ष से हंगरी की नई व्यवस्थापक-सभा की ऊपरी 
सभा क़रायम की गई थी, जिस में पैनिकों को खास स्थान दिया गया है। यह दल कृषि और 
सामाजिक सुधारों, किसानों के सहकारी आंदोलन को सहायता देने, कृषि और शिक्षा की 
उन्नति करने और माल ढोने की सहूलियतें बढ़ाने का पक्तपाती है । 

इस के बाद दूसरा खास राजनैतिक दल “ईसाई राष्ट्रवादी आशिक दल! है। 
जिस को 'ज्ञिकी दल” भी कहते हैं। यह दल सन्‌ १६२३ ई० में पुराने 'लोकदल' 
'ऐक्यद्ल” और “ईसाई समाजवादी दल? के सदस्यों ने मिल कर बनाया था। सन्‌ १६३ * 
६० में इस दल के प्रतिनिधि-सभा में ३२ सदस्य थे। इस दल के कार्य-क्रम ओर 'ऐक्य- 
दल? के कार्य-क्रम में अधिक फ़क् नहीं है | परंठु इस दल में दक्कियानूसी लोगों की ही 
संख्या अधिक है | खास तौर पर यह दल 'सामाजिक सुधारों! और “ईसाई प्रजा के 
आर्थिक संगठन का? पक्तपाती है । यह दल सरकार का सहायक है। 
तीसरा 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल” है | यह दल पुराना है। इस का जन्म सन्‌ 
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श्य६४ ई० में हुआ था ओर इस की पुनंघटना सन्‌ १६१६ में हुईं थी। मगर सन्‌ १६३१ 
ई० में इस दल के 'प्रतिनिधि-सभा? में सिफ़ १४ सदस्य थे । यह दल आजकल की 
सरकार का कट्टर विरोधी दल है । इस दल में अधिकतर उद्योगी मज़दूर वर्ग और मध्यम , 
वर्ग के लोग होते हैं | इस दल का कार्यक्रम एक प्रकार की नरम वेध समाणशाही है ओर 
वह पज़ेस के नए राष्ट्रों से मित्रता के व्यवहार का पक्तुपाती है। दूसरे छोटे दलों में मध्यम 
वर्य के उदार यहूदियों का एक 'राष्ट्रीय प्रजासत्तात्मक दल”, दूसरा एक राष्ट्रीय स्वाधीनता 
दल” है जिस को 'जाति-रक्षक' और “जागृत मेग्यास! के नामों से भी पुकारा जाता है। 
यह दल कुछ-कुछ फ़ेसिस्टी दल से मिलता-जुलता है और वह हंगरी की पुरानी सीमाओरों 
को प्राप्त करने ओर हेप्सबर्ग राजवंश को गद्दी पर बैठाने का पक्षपाती है। तीसरा एक 
'लेजिटिमिस्ट दल” है जो फ़ौरन हेप्सवर्ग राजवंश को गद्दी पर बिठाना चाहता है। खास 
प्रश्नों पर समाजी ग्रजासत्तात्मक दल और पंद्रह या बीस दूसरे दलों के सदस्य हमेशा 
व्यवस्थापक-सभा में सरकार के विरुद्ध मत देते हैं | 


कप 
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राज-व्यवस्था 


आजकल का पोलेंड राष्ट्र लड़ाई से पहले के आस्ट्रिया, जर्मनी और रूसी: 

साम्राज्यों से लिए हुए भागों से बना है। अठारहवीं सदी तक पोलेंड एक स्वाधीन राजा- 
शाही राष्ट्र था | सब से विचित्र बात इस राजाशाही की यह थी कि राजा अपने खांदानी 
मौरूसी हक़ से पोलेंड की राजगद्दी पर नहीं बैठता था | उस का चुनाव होता था | पोलेंड 
को पुरानी व्यवस्थापक-समा में भी एक बड़ा विचित्र नियम यह था कि हर क़ानून की 
मंज़री ओर कर की स्वीकृति के लिए सदस्यों की बहुसंख्या की मंज़री काफ़ी नहीं होती 
थी, सर्वंसम्मति की आवश्यकता होती थी | किसी एक सदस्य के विरोध करने पर ही हर 
मसविदा रइ हो सकता था। सिर्फ़ एक सदस्य व्यवस्थापक-सभा की बैठकों में बराबर 
हाज़िर न हो कर व्यवस्थापक-सभा को मंग होने के लिए, भी बाध्य कर सकता था| इस 
वाहियात राजनैतिक योजना के कारण पोलेंड की राजनैतिक उन्नति नहीं होती थी। राजा 
के चुनावों के कगड़ों से देश में कलह और फ़िसाद फेला रहता था और दूसरे लालची 
राजाओं को पोलेंड में दखल जमाने का लालच रहता था। आखिरकार पोलेंड के लालची 
पड़ोसी आस्ट्रिया, रूस और जमंनी तीनों ने मिल कर सन्‌ १७७२ ई० में पोलेंड के भाग 
का आपस में बठवारा कर लिया | पोलेंड की सीमा घटा दी गईं, राजा को चुनने की 
प्रथा बंद करके मौरूसी राजाशाही स्थापित कर दी गई और व्यवस्थापक-सभा के एक 
सदस्य के विरोध से कारवाई बंद हो जाने की प्रथा भी खत्म कर दी गई । सन्‌ १७६३ ई० 
में एक दूसरा बय्वारा किया गया जिस में पुराने पोलेंड राष्ट्र का रक्ष-सह्दा भाग पु बाँट 
२३११ 
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लिया गया और पोलैंड का राष्ट्र ही यूरोप के नक्शे से लुत हो गया । इस के बाद एक 
शताब्दी तक पोलेंड के लोग अपनी स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए लड़ते रहे। कई बार 
क्रांतियां भी हुई | मगर उन को कुचल दिया गया और पिछली यूरोप की लड़ाई के प्रारंभ 
तक पोलेंड पर इन्हीं तीन राष्ट्रों का अधिकार क्रायम था । 
पिछली यूरोप की लड़ाई में सभी लड़नेवाले राष्ट्र दबी हुई क्रौमों को आज़ाद 
रने के लिए लड़ने का दावा करते थे। जिन राष्टों का जिन देशों की हृद्दबंदी में हित 
था. वे उन देशों की स्वाधीनता का अपने आप को पत्नपाती एलान करने लगे थे | अस्त 
आपस्टिया, जर्मनी ओर रूस भी अपने आ्राप को पोलेंड की स्वाधीनता का पक्षुपाती एलान 
करने लगे ये | अगस्त सन १६१५ ई० में पोलेंड पर जम॑नी का क़ब्ज़ा हो जाने के बा 
जर्मनी ने नवंबर में पोलेंड के एक स्वाधीन राष्ट्र हो जाने की घोषणा कर दी थी और 
घोषणा के बाद ही पोलेंड से सेना मर्ती करने का प्रयत्न शुरू कर दिया था! परंतु पोलेंड 
के लोगों ने सिर्फ़ घोषणा से संतुष्ट न हो कर स्वाधीन पोलेंड की राज-व्यवस्था क्रायम होंने 
से पहले जमनी को सेनाएं देने से साफ़ इन्कार कर दिया | अस्तु, मजबूर हो कर जर्मनी को 
पोलेंड के लिए एक राज-व्यवस्था का फ़ोरन एलान करना पड़ा था, जिस में पोलेंड के उस 
भाग में जिस पर जर्मनी का क्रब्ज़ा था, एक ७० सदस्यों की धारा-सभा स्थापित किए जाने, 
धारा-सभा के सदस्यों को वारसा ओर लोडज़ नगरों की चुंगियों के द्वारा नियुक्त किए जाने, 
धारा-सभा द्वारा 'कोंसिल आँव स्टेट! के आठ सदस्य ओर वारसा के गर॑नर-जनरल द्वारा 
कोंसिल के चार सदस्यों और प्रधान के नियुक्त किए. जाने, पोलिश-भाषा राष्ट्रीय-माषा 
होने, गुवनर-जनरल के पास से आनेवालों प्रश्नों पर 'कॉसिल आँव स्टेट के विचार करने 
और उसे को धारा-समा में मसविदे पेश करने का अधिकार होने तथा धारा-सभा को 
* गवंनर-जनरल के भेजे हुए प्रश्नों पर विचार करने और कर लगाने का अधिकार 
होने की योजनाएं की गई थीं। पोलेंड के लोगों ने इस राज-व्यवस्था को मंज़ुर 
. नहीं किया | जमनों की स्थापित की हुईं धारा-सभा की तरफ़ से मुख मोड़ कर उद्हों ने 
अपनी एक 'पोलिश राष्ट्रीय सभा” स्थापित कर ली। यह राष्ट्रीय सभा चाहती थी 
कि 'कौंसिल आँव स्टेट” इस के मत से बने, 'कौंसिल आँव स्टेट” को क़ानून बनाने 
ओर सेना के प्रबंध में भाग लेने के अधिकार हों, एक मित्र कैथौलिक राजवंश से 
पोलेंड के लिए. एक राज्य-प्रतिनिधि नियुक्त किया जाय, और 'कोंसिल आँव स्टेट! 
' में बीस सदस्य हों जिन में से आठ उस भाग से हों, जिस पर जमनी का अधिकार था 
ओर चार उस भाग से जिस पर आस्टिया का अधिकार था और तिफ़ एक सदस्य को 
गवर्नर-जनरल नियुक्त करे | आखिरकार जर्मनी ओर आस्ट्रिया की ओर से एक “अस्थायी 
स्टेट कोंसिल' स्थापित की गई और उस में कुछ दिनों तक पोलेंड के लोगों ने हिस्सा 
लिया । इस कॉंसिल की तरफ़ से १७ जनवरी १६१७५ ई० को ३१सदस्यों की एक कमेटी 
पोलेंड के लिए. राज-व्यवस्था तैयार करने के लिए बनाई गई | उस की तैयार की हुई 
राज-व्यवस्था छः महीने बाद स्टेट कॉसिल' में मंज़र भी हुई | मगर इसी बीच में पोलँड में 
राष्ट्रीय स्वाधीनता का झ्रांदोलन बहुत बढ़ गया। विद्यार्थियों ने हड़तालें कर दीं और मई 
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मास में समाजवादी दल ने स्टेट कौंसिल' से अपना संबंध तोड़ लिया। जुलाई में 
प्रजासत्तात्मक दल” के नेता पिल्सूडस्की के साथ ओर भी बहत-से सदस्य स्टेट कौंसिल से 
अज़ग हो गए। स्टेट कोंसिल के बाकी सदस्यों ने पोलेंड की सेना से राजमक्ति की शपथ 
लेने का प्रयत्व किया । मगर उन को उस में सफलता नहीं मिली | जुलाई के अंत में ही 
जमनों ने पिल्सूडस्की को एक क़िले में कैद कर दिया; अस्तु, दूसरे मास से 'स्टेट कौंसिल, 
के शेष सदस्यों ने भी काम करना बंद कर दिया । 


मजबूर हो कर जर्मनों को पोलेंड' के लिए एक नई राज-व्यवस्था का सितंबर सन 
१६१७ में एलान करना पड़ा । इस नई राज-व्यवस्था के अनुसार पोलैंड' के सिर्मौर.. 
जम॑नी और आस्टिया के शहंशाहों की नियुक्त की हुई | तीन सदस्यों की एक 'राज्य-प्रतिनिधि 
समिति?” मानी गई थी, और इस समिति के द्वारा नियुक्त किए हुए प्रधान मंत्री की 
अध्यक्षता में एक मंत्रि-मंडल' तथा प्रजा की चुनी हुईं एक व्यवस्थायक्र-सभा की भी 
योजना की गई थी। राज्य प्रतिनिधि समिति” को पोलेंड में सब कुछ सत्ता दी गई थी 
ओर उस ने शीघ्र ही राडास्टानू! नाम की पोलेंड के लिए एक घारा-सभा बना दी, 
सगर यह राज-व्यवस्था भी अधिक दिन न चली ओर जर्मनी के हाथ से लड़ाई का मैदान 
निकल जाने पर अस्थायी संधि” होते ह्वी राज्य प्रतिनिधि समिति! पोल्ेंड का अधिकार 
पिल्सूडस्की को सोंप कर रफ़्चकर हो गई। पिल्सूडस्क्री के हाथ में सत्ता आते ही उस ने 
एक “्यवस्थापकसम्मेलन” बुलाने का एलान निकाल दिया और २६ जनवरी सन्‌ १६१६ 
की तारीख उस सम्मेलन के चुनाव के लिए तय कर दी। सेना के आदमियों को छोड़ कर 
पोलेंड' के और सब २१ वर्ष के ऊपर के स्त्री और पुरुषों को चुनाव में मत देने का अधिकार 
दे दिया गया था। इस व्यवस्थापक-सम्मेलन! की बैठक ६ फ़रवरी सन्‌ १६१६ को हुई 
ओर २० फ़रवरी को सम्मेलन ने पोलेंड की राज-व्यवस्था के अस्थायी मूल क्रानून पास 
किए। पिल्सूडस्की ने अधिकार त्याग कर के सारा अधिकार सम्मेलन को साँप दिया । 
मगर सम्मेलन ने फ़ोरन ही उस को फिर राष्ट्रपति चुन लिया। व्यवस्थापक-सम्मेलन को 
पोलेंड की सारी प्रभुता ओर क्रादून बनाने की सत्ता होने का भी एलान किया गया । 
व्यवस्थापक-सम्मेलन के अध्यक्ष को सभा में मंजर हुए क़ानूनों को राष्टपति और एक 
मंत्री की सही से जारी करने का अधिकार दिया गया। राष्ट्रपति को राष्ट का प्रतिनिधि _ 
और व्यवस्थापक-सम्मेलन के सब प्रकार के फैसलों को अमल में लाने का अधिकार 
माना गया। राष्टपति को मंत्रि-मंडल नियक्त करने की सत्ता भी दी गई और उस को 
और मंत्रि-मं डल को व्यवस्थापक-सम्मेलन के प्रति जवाबदार माना गया। राष्ट के नाम 
पर राष्टपति के द्वारा निकलने वाले सारे हुक्मों पर किसी न किसी मंत्री के हस्ताक्षर होने 
की मी शर्त रक्‍्खी गई थी। यह सारा प्रबंध अस्थायी था, क्योंकि व्यवस्थापक-सम्मेलन के 
सामने एक स्थायी राज-व्यवस्था का मसविदा रखने के लिए एक कमेटी बना दी गई थी। 
इस कमेटी के बनाए, हुए राज-व्यवस्था के मसविदे पर महीनों तक विचार हो कर 


१रिजेंसी कॉसिल । 
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आश्विर्कार ८ जुलाई सन्‌ १६२० को वह व्यवस्थापक-सम्मेलन के सामने पेश हुआ | फि 
इस मसविदे पर व्यवस्थापक-सम्मेलन और देश की सारी संस्थाओं में आठ-नो महीने तक 
खुब चर्चा हो कर, कट-छट कर सत्रह मार्च सन्‌ १६२१ को पोलेंड की नई राज-व्यवस्था 
मंज़र हुईं । 

इस राज-व्यवस्था के अनुसार पोलेंड राष्ट्र की प्रशुता एक राष्ट्रीय व्यवस्थापक- 
सभा में मानी गई है, जिस की डाइट! और 'िनेट! दो सभाएं हैं। पोलेंड प्रजातंत्र 
के प्रमुख को फ्रांस की तरह दोनों समाएं मिल कर राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा की बैठक में 
चुनती हैं। सिनेट की राय से डाइट को भंग करने का अधिकार प्रमुख को दिया गया है, 
मगर राष्ट्र की सेना का मुख्य अधिकार व्यवस्थापक-सभा के हाथ में रक्‍्खा गया है, 
प्रमुख के नहीं | डाइट के सदस्यों की दो-तिहाई संख्या की राय से इस राज-व्यवस्था में 
परिवर्तन किया जा सकता है | मगर राज-व्यवस्था के अमल में आने की तारीख से दस 
वर्ष बाद, हर पच्चीस वर्ष में एक बार डाइट और सिनेट की सम्मिलित सभा की बंहुसंख्या 
से परिवतन हो सकेंगे | 


व्यवस्थापक-सभा[--ोलेंड प्रजातंत्र की व्यवस्थापक-सभा की दोनों सभाएं 
डाइट और सिनेट--प्रजा चुनती है। इक्कीस वर्ष के ऊपर के सब स्री ओर पुरुष डाइट 
के चुनाव में मत दे सकते हैं ओर २५ वर्ष के ऊपर के उस के लिए. खड़े हो सकते हैं। 
डाइट का पाँच वर्ष के लिए श्रनुपात-निर्वाचन के अनुसार चुनाव होता है। सिनेट के 
सदस्यों का चुनाव पोलेंड के १६ प्रांतों से आबादी के हिसाब से होता है। सिनेट के 
सदस्य भी निर्वाचन के अनुसार चुने जाते हैं, मगर सिनेट के मतदारों की संख्या तीस 
वर्ष से अधिक होती है। सिनेट का चुनाव भी डाइट के काल, पाँच वर्ष के लिए ही किया 
जाता है ओर उस की ज़िंदगी डाइट के साथ खत्म हो जाती है। प्रजातंत्र का प्रमुख 
सिनेट के सदस्यों की < संख्या की राय से डाइट को उस की ज़िंदगी पूरी होने 
से पहले भी भंग कर सकता है, मगर डाइट मंग होने के साथ सिनेट भी भंग 
हो जाती है । 

कानूनी मसविदे पहले डाइट में पेश होते हैं | डाइट में पास हो जाने के बाद 
हर मसविदा सिनेट में .मेजा जाता है। अगर सिनेट डाइट के मंज्ञुर किए. हुए मस- 
विदे में तीस दिन के अंदर कोई उजञ्र॒पेश नहीं करती है, तो तीस! दिन की मियाद ख़त्म 
हो जाने पर प्रजातंत्र का प्रमुख उस को क़ानून एलान कर के अमल के लिए ज़ारी कर 
देता है; परंतु तीस दिन के अंदर सिनेट के मसविदे में कोई संशोधन पेश करने या उस 
का विरोध करने पर मसविदा फिर डाइट के पास विचार के लिए भेजा जाता है । उस 
संशोधन के डाइट में बहुसंख्या से मंज़र हो जाने या सदस्यों की 2३ की राय से उस के 
. रद हो जाने पर, जिस सूरत में अंत में वह डाइट से निकलता है, उसी सूरत में उस का 

कानून होना एलान कर दिया जाता है। | 


कार्यकारिशा[-प्रजातंत्र की कार्यकारिणी सत्ता प्रजातंत्र के प्रमुख के हाथ 
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में होती है, जो डाइट को सम्मिलित रूप से जवाबदार एक मंत्रि-मंडल द्वारा सारा 
काम करता है। डाइट ओर सिनेट की एक सम्मिलित राष्ट्रीयसभा की बैठक में उस का 
सात व के लिए चुनाव होता है। प्रमुख युद्धकाल को छोड़ कर राष्ट्र की सेना का सेनापति 
माना गया है। प्रमुख दूसरे राष्ट्रों से व्यवहार करने के लिए पोलेंड प्रजातंत्र का प्रतिनिधि 
होता है ओर उस को उन से समझौते और संधियां करने का अधिकार होता है, जिन को 
पीछे से वह डाइट के सामने सूचना के लिए रख देता है। मगर बिना डाइट की राय के 
उस को लड़ाई या सुलह करने का हक नहीं होता है। राज-व्यवस्था को तोड़ने, राजद्रोह 
तथा फ़ौजदारी के अपराध के लिए समा के आधे सदस्यों की हाज़िरी और हाज़िर सदस्यों 
: की ३ संख्या के मत से डाइट प्रजातंत्र के प्रमुख पर अमियोग चला सकती है। इस 
प्रकार का अमियोग सिफ़े उस 'स्टेट ट्रियूनल' के सामने ही ओर तथ किया जा सकता 
है, जिस को डाइट और सिनेट हर बेठक के प्रारंभ में चुन लेती हैं | प्रजातंत्र के प्रमुख 
की तरफ़ से ही आमतोर पर डाइट ओर सिनेट को बैठकों के लिए बुलावा भेजा जाता 
है। जिस काल में इन सभाओं की बेठकें नहीं होती हैं, उस में प्रमुख को ज़रूरत पड़ने 
पर फ़रमान निकालने का अधिकार होता है, जिन पर क़ानूनों की तरह ही श्रमल किया 
जाता है। मगर सभाओं की बेठक होते ही फ़ोरन यह फ़रमान सभा के सामने मंज़री 
के लिए. रख दिए, जाते हैं। सभा उन को नामंज््र कर सकती है। द 


राष्ट्र के आथिक जीवन का एकीकरण कर के उस के योग्य संचालन के लिए 
राज-व्यवस्था के अनुसार एक सर्वोपरि आथिक समिति भी क्रायम की गई है, जिस के 
द्वारा राष्ट्र भर के सारे आर्थिक हितों का सरकार से सहकार होता है | स्थानिक शासन, 
स्थानिक सभाश्रों के प्रतिनिधि, और कार्यकारिणी के प्रतिनिधि मिल कर चलाते हैं। मगर 
राष्ट्रीय सरकार की राष्ट्रीय राज-व्यवस्था के अनुसार एक सर्वोपरि नियंत्रण-समिति भी 
होती है, जिस का काम प्रांतिक शासन की देख-रेख करना होता है | इस समिति के अध्यक्ष 
का स्थान राष्ट्रीय मंत्रियों की बराबरी का होता है; परंतु वह मंत्रि-मंडल का सदस्य नहीं 
होता है, स्वतंत्र रूप से अपने काम के लिए डाइट को जवाबदार होता है। इस 
समिति की देखरेख और डाइट के, जाँच-कमीशन नियुक्त कर के, स्वयं शासन की 
जाँच करने की सत्ता होने से, राष्ट्रीय सरकार की स्थानिक शासन पर काफ़ी दाब 
रहती है | द क्‍ 





राजनेतिक दल--सर्वदल-संघ' नामक राजनैतिक दल सरकारी दल है। इस 
दल का कोई खास राजनैतिक प्रोग्राम नहीं है । वह पिल्सूडस्की की पूरी सहायता करने और 
कार्यकारिणी की सत्ता बढ़ाने के लिए राज-व्यवस्था में परिवर्तन करने में विश्वास रखता 
है। इस दल में पुराने दलों के वे सारे लोग हैं, जे। पिल्यूडस्की के पकुपाती हैं। पुरानी 
सेना के सदस्य और अधिकारी, गरम दल के लोग, प्रजासत्तात्मक दल के लोग, सरकार के 
साथी समाजवादी, अनुदार दल के बड़े ज़्॒मीदार तथा अमीर, व्यापारी और दिसमाग़ी 
धंधों के लोग इत्यादि सभी तरह के आदमी इस दल में हैं। द 
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दूसरा एक राष्ट्रीय प्रजासत्तात्मक द्ल है, जिस में अ्रधिकतर धनवान, व्यापारी, 
ज़मीदार, साहूकार, दूकानदार और मध्यमवर्ग के लोग ओर कुछ पुराने विचार के 
किसान और मज़दूर भी हैं| यह दल पिल्सूडस्की का ओर पोलेंड में बसनेवाली अल्प- 
संख्या जातियों के स्थानिक स्वराज्य के आंदोलनों का विरोधी है| वद्द किसानों के संबंध 
में एकदम क्रांतिकारी सुधारों का भी विरोध करता है और क्रांति का विरोधी ओर कैथोलिक 
पंथ का पक्तपाती है | इस दल के अनुयायियों में विश्वविद्यालयों के बहुत-से विद्यार्थी हैं 
ओर यह दल बढ़े पोलेंडः का डेरा?” नाम की फ़ेसिस्ट संस्था से मिल कर काम 
करता है| 

तीसरा एक किसान-दल है, जिस में धनवान, शांतिप्रिय, ज़मीन सुधारों के पत्पाती 

और ज़मीन ज़ब्ती के विरोधी, धार्मिक किसानों का एक समूह, दूसरा एक छोटे ज़मींदारों 
ओर खेतों पर मज़दूरी करने वाले किसानों का एक गरम समूह जो बिना मुआवज्ञे के 
ज़मीदारी की ज्ञमीन जब्त कर के किसानों में बाँठ देने ओर राष्ट्रीय अल्प-संख्या जातियों 
के स्थानिक स्वराज्य और धार्मिक बातों को राजनीति से दूर रखने का हामी है ओर तीसरा 
एक गरम किसानों का समूह शामिल है। चौथा एक समाजवादी दल” है जो इन दलों 
में सब से पुराना है। यह दल वेध आंदोलन के द्वारा समाजशाही क्रायम करने में विश्वास 
रखता है | इस दल में उद्योग-संघों के लोग, गरम विचारों के शिक्षित लोग, छोटे किसान 
ओर खेतों पर काम करने वाले मजदूर अधिकतर हैं | यह दल राष्ट्रीय अल्प संख्याओं को 
स्थानिक स्वराज्य देने का पक्षपाती है श्र पिल्सूडस्की ,उस की सरकार, और कम्यूनिजञम दोनों 
का विरोधी है । हक 

दूसरा एक ईसाई प्रजासत्तात्मक दल” है, जिस में अधिकतर मध्यमवर्ग के छोटे 
लोग, उद्योग-घंधों के मज़दूर, कारीगर और दूसरे पेशावर लोग होते हैं । यह दल नरम, 
प्रजासत्तात्मक और धार्मिक विचारों का अनुगामी है। एक राष्ट्रीय मज़दूर दल भी है 
जिस में मध्य-पोलेंड की उद्योग-संघों के सदस्य ही अधिकतर हैं। यह दल गरम देशभक्ति 
ओर कैथोलिक-पंथी का पक्षुपाती है और “ईसाई प्रजासत्तात्मक दल” से मिल कर काम 
करता है। एक समष्टिवादी दल भी है, जिस को सन्‌ १६२८ और १६३० के चुनावों में 
ग़ैर-कानूनी करार दे दिया गया था। 

पोलेंड में दूसरी लड़ाई के बाद बने हुए राष्ट्रों की तरह राष्ट्रीय अल्प-संख्याओं 
की कठिन समस्या खड़ी रहती है । “यूक्‍्रानी राष्ट्रीय प्रजासत्तात्मक संघ! यूक्‍्रानी जाति का 
एक नया “ूक्‍रानी राष्ट्र चाहती है। इस संघ में भी एक छोटठा-सा गरम दल भी है। 
हाइट रशन, जर्मन और यहूदी जातियों के भी अपने श्रलग-अलग दल हैं | 


| (लाल शक कारन कमला मन नकल टीना विन ल आम ५५५५४ ०५० ५.५० तक "लाना ५५०५०." 


.. कैंप आफ़ गेट पोलेंड । 
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राज-व्यवस्था-पिछली यूरोपीय लड़ाई में टूट जाने वाले सम्राज्यों के खंडहरों से 
पैदा होने वाला दूसरा नया राष्ट्र ज़ेकोस्लोवाकिया है। यह नया राष्ट्र पुराने बोहेमिया 
राज्य और मोरेविया, साइलेशिया, तथा स्लोवाकिया के सम्मेलन से बना है। लड़ाई से 
पहले सलोवाकिया पर हंगरी का अधिकार था श्रौर दूसरे मांगों पर आस्ट्रिया का अधिकार 
था | इस नए. राष्ट्र की दो मुख्य जातियों--ज्ञेक जाति ओर स्लोवाक जाति का, खाधीनता 
के लिए लड़ाई का इतिहास काफ़ी लंबा है, जो इस छोटे ग्रंथ की मर्यादा के बाहर है 
ज्ेंक जाति जर्मनों से अपनी स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए और स्लोवाक जाति मेग्यारों से 
अपनी खाधीनता प्राप्त करने के लिए बहुत दिनों तक लड़ती रहीं ओर खास कर ज्ेक जाति 
की आज़ादी के लिए लड़ाई के फश्च-खरूप जेकोस्लोवाकिया आखिरकार एक खतंत्र 
राष्ट्र बना | 

 ज्ञेक लोगों ने आज़ादी के लिए. जब-जब सिर उठाया था, तब-तब उन को 
कुचल दिया गया था | मगर सन्‌ १८६० ई० में आसिट्रियन डाइट के एक सदस्य प्रोफ़ेसर 
मेज़रिक की अध्यक्षता में जो 'हक्कीकी दल! नाम का दल बना था, उस ने राष्ट्रीय अ्राज़ादी 
का झंडा खड़ा कर के धीरे-घीरे नौजवानों पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था। इस दल ने 
बनते ही जर्मन दलों से कगड़े शुरू कर दिए थे, और सन्‌ १६१३ ३० में तो यश्वां तक नौबत 
पहुँच गई थी कि जर्मन दलों ने इस दल के साथ मिल कर काम करने तक से इन्कार कर 
दिया था। लड़ाई छिड़ने के बाद राष्ट्रीय आंदोलन ने और भी ज़ोर पकड़ा | सरकार ने 
आंदोलन को कुचलना शुरू किया, बहुत-से आदमियों को जेल में हू स दिया और बह 





शेश्ट | यूरोप की सरकारें 


से राष्ट्रीय अखबारों को बंद कर दिया | प्रोफ़ेसर मेज़रिक को अपनी जान बचाने के लिए 
देश छोड़ कर भाग जाना पड़ा । मेज़रिक ने मित्रराष्ट्रों को जा कर अपने देश के ढुःखों की 
कहानी सुनाई । मित्रराष्ट्र आस्ट्रिया के शत्रु थे ही; उन्हों ने मेज़रिक का स्वागत किया और 
ज्ञेकोस्लोवाकिया को एक खाधीन राष्ट्र बनाना अपना ध्येय निश्चय कर के, मेज़रिक को 
भावी जेकोसलोवाकिया की राष्ट्रीय सरकार का राष्ट्रपति मान लिया। सन्‌ १६१८ की छः 
जनवरी को, आस्ट्रिया की व्यवस्थापक-सभा में जितने 'ज्ञेक” प्रतिनिधि थे, उन की ओर 
बोहेमिया, मोरेविया और आस्ट्रियन साइलेशिया की धारासभाओं के सदस्यों की, एक 
सम्मिलित-सभा' में, ज्ञेकोस्लोवाकिया के लिए पूर्ण खाधीनता की घोषणा करने और युद्ध 
के बाद संघि-सम्मेलन” में भाग ले कर अपने अधिकारों की रक्षा करने का प्रस्ताव मंजर 
हुआ | मित्र-राष्ट्रों की विजय होते ही शत्रु साम्राज्याधीन जातियों की स्वाधीनता का मित्र- 
राष्टों की तरफ़ से एलान कर दिया गया। ज़कोस्लोवाकिया की स्वाधीनता की शर्त तो 
अस्थायी सुलह तक में रक्‍्खी गई। अस्तु, ज्ञेकोस्लोवांकिया को अपनी स्वाधीन राज- 
व्यवस्था रचने के लिए रास्ता साफ़ हों गया और सितंबर का अंत होते एक ज़ेकोस्लोवाक- 
राष्ट्रीय सभा! बन गई। २८ अक्टूबर सन्‌ १६१८ ६० को इस राष्ट्रीय सभा? ने नए राष्ट्र 
की सरकार की लगाम अपने हाथों में ले ली | 

फ़ौरन ही राज-व्यवस्था गढ़ने के लिए प्रजा के प्रतिनिधियों का एक ्यवस्थापक- 
सम्मेलन” बुलाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। चुनाव करना |उस समय की 
परिस्थिति में असंभव था, इस लिए सारे राजनैतिक दलों से व्यवस्थापक-सम्मेलन 
के लिए प्रतिनिधि चुन कर भेजने की प्रार्थना की गई। बोहेमिया के जर्मनों को 
छोड़ कर दूसरे सारे दलों के प्रतिनिधियों का व्यवस्थापक-सम्मेलन १४ नवंबर 
सन्‌ १६१८ को बैठा, जिस में जेकोस्लोवाकिया को एक 'स्वाधीन प्रजासत्तात्मक 
प्रजातंत्र' एलान कर दिया गया, ओर प्रोफ़ेसर मेजरिक को जन्म भर के लिए प्रजातंत्र 
. का प्रमुख चुन लिया गया | सरकार का कामकाज चलाने के लिए, एक मंत्रि-मंडल 
भी चुना गया जो सम्मेलन को जवाबदार था। फ़िर एक साल तक एक तरफ़ तो यह 
सम्मेलन नए राष्ट्र की राज-व्यवस्था गढ़ने का काम करता रहा, और दूसरी तरफ़ 
देश में अस्थायी कानूनों के द्वारा सुब्यवस्था क्रायम करने ओर मिनराष्ट्रों से जेको- 
स्‍लोवाकिया राष्ट्र की सीमाए. निश्चित करने के प्रयत्न करता रहा । बारसेल्ज़ञ, सेंट जमन 
ओर ट्रियानोन की संधियों में मित्र राष्ट्रों ने ज्ञेक्रोस्लोवाकिया राष्ट्र की स्वाधीनता और 
सीमाओं पर अपनी स्वीकृति की आखिरी छाप लगा दी। उस के बाद व्यवस्थापक- 
सम्मेलन! २० फ़रवरी सन्‌ १६२० को नए, राष्ट्र की नई राज-ब्यवस्था स्वीकार कर के 
१५ अप्रेल को मंग हो गया | अप्रेल में ही नई राज-व्यवस्था के अनुसार ज़ेकोसलोवाकिया 
की व्यवस्थापक-सभा का चुनाव हुआ | संधियों के अनुसार इस नए. राष्ट्र में बोहेमिया 
मोरेविया, स्‍लोवाकिया, साइलेशिया का एक भाग और वारपेथियन पहाड़ के दक्तिण का 
रूयेनिया का भाग मिला कर छः सौ मील लंबी ज़मीन शामिल की गई थी, जिस पर 
करीब डेढ़ करोड़ मनुष्य बसते हैं ओर जिन में से दो,तिहाई ज्ेक जाति के लोग हैं। 


ज़ेंकोस्लोवाकिया कौ सरकार [.रै१६ 


जे कोसलोवाकिया राष्ट्र का जन्म एक अंतरराष्ट्रीय संधि की शर्तों' के अनुसार 
होने के कारण वे शर्तें भी उस की राज-व्यवस्था का स्वभावतः एक अंग बन गई हैं। 
इन शर्तों में ज़ेंकोस्लोवाकिया में बसी हुई अल्प संख्या जातियों के अधिकारों की रक्ता के 
अतिरिक्त रूथेनिया के लिए. एक ऐसी योजना की गई है जो एक खाधीन राष्ट्र की राज- 
व्यवस्था में बिल्कुल नई चीज़ है। मित्र-राष्ट्रों और ज़ेकोस्लोवाकिया में होनेवाली सेंट 
जर्मन की संधि के अनुसार रुथेनिया को ज्ञेकोस्लोवाकिया राष्ट्र का अंग मानते हुए भी 
उस को एक अलग धारासभा दी गई है, जिस को खास कर धार्मिक शिक्षा, भाषा और 
स्थानिक शासन के संबंध में क़ानून बनाने के अधिकार के श्रतिरिक्त उस सारी सत्ता के 
प्रयोग का भी अधिकार है, यो ज्ञेकोस्लोवाकिया की धारासभा उस को देना पसंद करे | 
इस भाग के गवर्नर को जेकोस्लोवाकिया प्रजातंत्र के प्रमुख के द्वारा नियुक्त किए. जाने 
पर रूथेनिया की धारासभा को जवाबदार होने की शर्त भी रक्खी गई है। इस भाग 
को, जहां तक बने वहां तक अपने बाशिंदों में से ही अपने अधिकारियों को नियुक्त करने 
का भी अधिकार दिया गया है| इस भाग को दिए हुए सारे अधिकार लीग आव्‌ नेशंस 
की रक्षा में रक्खे गए हैं ओर इस भाग को ज़ेकोस्लोवाकिया के खिलाफ़ लीग आँव्‌ 
नेशंस! से अपील करने का भी इक है। अस्त, इस संधि में रूयेनिया को 'राष्ट्र के भीतर 
राष्ट्र! का राजनैतिक इतिहास में श्रनोखा स्थान दिया गया है और संधि की यह शर्ते 
ज्ेकोसलोवाकिया की राज-व्यवस्था का अंग बन गई है | 

ड्यवस्थापक-स भा--जेकोस्लोवा किया प्रजासत्तात्मक प्रजातंत्र होने से राष्ट्र की 

प्रभुता प्रजा में मानी गई है । प्रजा की चुनी हुई व्यवस्थापकसभा को राष्ट्र की सारी 
सत्ता होती है। राष्ट्रीयव्यवस्थापकसभा की दो सभाएं हैं--एक प्रतिनिधि-सभा, दूसरी 
सिनेट | प्रतिनिधि-सभा में तीन सौ सदस्य होते हैं, जिन को २१ वर्ष के ऊपर के सारे 
ख््री और पुरुष नागरिकों को, अनुपात-निर्वाचन के अनुसार चुनने का हक़ होता है। 
प्रतिनिधियों की उम्र २६ वर्ष से अधिक होती है ओर उन को छः वर्ष के लिए चुना जाता 
है । छः वर्ष से पहले भी प्रतिनिधि-सभा को भंग किया जा सकता है। इसी प्रकार २६ 
वर्ष के ऊपर के तमाम स्त्री-पुरुष नागरिकों को सिनेट के सदस्यों को अनुपात निबाचन के 
अनुसार चुनने का अधिकार होता है । मगर सिनेट के उम्मीदवार कम से कम चालीस 
वर्ष की उम्र के होने के चाहिए।। सिनेट में १५० सदस्य होते हैं और उन को आठ वष 
के लिए चुना जाता है। द न ह दे 

“प्रतिनिधि-समा! में मंजूर हो जाने वाले मसविदे हस के नामंज़ूर कर देने पर 
प्रतिनिधि-सभा में लौट कर पुनः विचार के लिए श्राते हैं और द्वाज़िर सदस्यों की आधी से 
अधिक संख्या उन के पक्ष में फिर होने पर वे क़ानून बन जाते हैं। अगर 'सिनेट! के 
सदस्यों की तीन चौथाई संख्या 'प्रतिनिधि-सभा” के किसी मसविदे को नामंज़ूर करती है तो, 
प्रतिनिधि-सभा? में फिर उसे मंज़ुर कर के क्वानून बनाने के लिए प्रतिनिषि-सभा के कुल 
सदस्यों को | संख्या की मंज़्री की ज़रूरत होती है। 'सिनेट से प्रारंभ होः वाले मस 
एक बार प्रतिनिषि-सभा में नामंज़ूर हो जाने पर अगर 'सिनेट में फिर ५ 
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प्रतिनिधि-सभा में दोबारा सदस्यों की आधी संख्या से अधिक के द्वारा नामंज्ञर होते हैं तों 
वे रद्द हो जाते हैं। राष्ट्रीय आय-ब्यय से संबंध रखने वाले माल-मसविदों और 
देश की रक्षा से संबंध रखने वाले मसविदों का श्रीगणेश सिफ़ प्रतिनिषि-सभा में ही 
हो सकता हे | क्‍ द 

मंत्रिमंडल के सदस्य व्यवस्थापक-सभा की दोनों सभाओं और उपसमितियों की 
कारबाई में भाग ले सकते हैं। हर एक सभा में सभा के सारे सदस्यों की दो तिहाई संख्या 
की ह्वज़िरी होने पर ही, किसी प्रश्न पर मत लिए. जा सकते हैं। राज-व्यवस्था में संशोधन 
करने और युद्ध की घोषणा करने के लिए दोनों समाओं के सारे सदस्यों की ६ संख्या की 
मंजुरी की ज़रूरत होती है | श्रजातंत्र के प्रमुख पर अभियोग चलाने की मंजूरी के लिए सारे 
सदस्यों की दो तिहाई संख्या के दो तिहाई मतों की ज़रूरत होती है। मसविदे सरकार या 
सभाओं, दोनों की तरफ़ से विचार के लिए पेश किए जा सकते हैं| हर प्रश्न के विचार 
के लिए साथ ही उस संबंध में होने वाले खर्च का तख्लमीना भी, हमेशा विचार के लिए, 
पेश किया जाता है। मंत्रि-मंडल की ज़िंदगी व्यवस्थापक-सभा के उस में विश्वास पर निर्मेर 
होती है । फिर भी राज-व्यवस्था में संशोधन के अतिरिक्त और किसी मसविदे को, व्यव- 
स्थापक-सभा के नामंज़ुर कर देने पर भी, मंत्रि-मंडल अपने सदस्यों के स्बंभत से उस 
मसविदे पर हवाले के द्वारा प्रजा की राय ले सकता है ओर प्रजा के स्वीकार कर लेने पर 
बह मसविदा क़ानून बन जाता है। प्रजातंत्र के प्रमुख को भी पुनः विचार के लिए मस- 
विदा व्यवस्थापक-सभा के पास अपनी राय के साथ वापस भेजने का अधिकार होता है और 
ऐसी हालत में व्यवस्थापक-सभा के सारे सदस्यों की आधी से अधिक संख्या के मसविदे 
के पत्ष में होने पर ही वह मसविदा अपनी पहली सूरत में अर्थात्‌ बिना परिवतेन के पास 
हो सकता है। मगर प्रजातंत्र का प्रमुख चाहे तो प्रतिनिधि-सभा को भंग कर के ओर भी 
विचार करने के लिए दबाव डाल सकता है। मंत्रि-मंडल में अविश्वास का प्रस्ताव पास 
करने के लिए; प्रतिनिधि-सभा के सारे सदस्यों की बहुसंख्या की हाज़िरी और हाजिर 
सदस्यों के बहुमत की ज़रूरत होती है। अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाने पर मंत्रि-मंडल 
इस्तीफ़ा रख देता है, और प्रमुख नए मंत्रि-मंडल को नियुक्त करने की कोशिश करता है। 


प्रजातंत्र के प्रमुख के नियुक्त किए हुए तीन जजों के, बड़ी शासन की अदालत के 
नियुक्त किए हुए, दो जजों और 'राष्ट्रीय' न्यायालय के किए हुए, दो जजों कुल सात जजों 
की एक “्यवस्थापकोी अदालत” भी होती है जिस के सामने “्यवस्थापक-सभा” के पास 


किए, सर प्रस्ताव और मसविदों के कानूनी या गैर-क्वानूनी होने का विचार और फ़ैसला हो 
सकता है | 


कार्यकारिशी--राज-व्यवंस्था के अनुसार आम तौर पर ग्रजातंत्र का प्रमुख 
सात वर्ष के लिए, व्यवस्थापक-सभा” की दोनों सभाओं की एक सम्मिलित, बैठक में 
चुना जाता है और उस का दो बार से अधिक चुनाव नहीं हो सकता है। मगर प्रोफ़ेसर 
मेज़रिक की देश के प्रति अमूल्य सेवाओं के कारण प्रोफ़ेसर मेज्ञरिक को जन्म भर तक 
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बार-बार ग्रजातंत्र का प्रमुख चुना जा सकता है। मगर चुनाव बाक़ायदा होने के लिए 
व्यवस्थापक-सभा के सारे सदस्यों की बहुसंख्या की हाज़िरी और ह्ाज़िर सदस्यों की डे 
संख्या की मंज़्री की क्रेद रक्‍्खी गई है | प्रमुख के अधिकारों के प्रयोग की जवाबदारी 
मंत्रि-मंडल पर होती है | प्रमुख राष्ट्र का राष्ट्रपति होता है और दूसरे देशों से व्यवहार के 
लिए ज्ेकोस्लोवाकिया राष्ट्र का प्रतिनिधिखरूप होता है। प्रमुख राष्ट्र की सेनाओं का 
सेनापति भी होता है। मगर युद्ध की घोषणा वह सिर्फ़ व्यवस्थापक-सभा की मंज़्री ले 
कर ही कर सकता है | प्रजातंत्र का प्रमुख मंत्रि-मंडल और प्रधान मंत्री को नियुक्त करता 
है। मगर मंत्रि-मंडल जंवाबदार व्यवस्थापक-सभा को होता है। प्रमुख को व्यवस्थापक- 
सभा की दोनों सभाओं को उन की ज़िन्दगी से पहले मंग कर देने का भी अधिकार होता 
है। मगर अपने समय के आखिरी छः मास में प्रमुख अपने इस अधिकार का प्रयोग नहीं 
करता है। मंत्रि-मंडल के सदस्यों में प्रधान मंत्री, परराष्ट्अचिव, गह-सचिव, अर्थ-सचिव, 
राष्ट्रीय रक्षा ( सेना ) सचिव, न्याय-सचिव, शिक्षा-सचिव, व्यापार-सचिव, सार्वजनिक 
कार्य-सचिव, डाक-तार-सचिव, रेल-सचिव, कृषि-सचिव, क़ानून और सावजनिक शासन 
संगठन-सचिव, समाज हितकारी कार्य-सचिव और सार्वजनिक स्वास्थ्य-सचिव होते हैं। 
(हिसाव-किताब जाँच-अदालत” का अध्यक्ष सरकार का सदस्य होता है, मंत्रि-मंडल का 
नहीं । एक प्रमुख विभाग का अध्यक्ष भी होता है | 


ऊ आर 


अदालतें--पोलैंड की तरह ज़ेकोस्लोवाकिया में भी एक बड़ी 'हिसाब-किताब 
जाँच-अदालत” होती है, जो राष्ट्रीय राजधानी ग्राग में बैठती है और जिस का काम राष्ट्रीय 
आय-व्यय, राष्ट्रीय कर्ज़ा, सार्वजनिक संस्थाश्रों ओर हज़ारों, राष्ट्र के खज़ाने से दिए 
जाने वाली इमदादों ओर राष्ट्रीय शासन के अ्रंतर्गत साव॑ंजनिक धन पर केंद्रीय नियंत्रण 
रखना होता है । पोलेंड की तरह ही यह अदालत वास्तव में अदालत नहीं होती है। एक 
मंत्रियों की हैसियत के खतंत्र अधिकारी की अध्यक्षता में यह विभाग सीधा व्यवस्थापक- 
सभा को जवाबदार होता है । 

ज़ेंकोस्लोवाकिया की सब से बड़ी न्याय की अदालत प्राग में बैठती है। इस के 
अतिरिक्त प्राग में बोहेमिया की प्रांतीय अदालत भी होती है, जिस की दीवानी, फ़ोजदारी 
और व्यापारी तीन प्रांतीय शाखाओं के सिवाय १५ ज़िला अदालतें और २३१ स्थानिक 
अदालतें हैं | मोरेविया और साईलेशिया की एक अलग प्रांतिक अदालत है। उसी ग्रकार 
सस्‍लोवाकिया और रूमेनिया का भी अलग न्याय-विभाग है । 

द इस के अतिरिक्त प्राग में एक बड़ी शासकी अदालत” दूसरी एक चुनाव के 
मझंगड़ों के लिए चुनाव अदालत”, तीसरी एक पेटेंट अदालत, चौथी एक 
“्यवस्थापकी-अदालत' और पाँचवीं एक “बड़ी फ़ौजी अदालत” भी होती है। 

राजनेतिक दल--यूरोपीय युद्ध के बाद उत्न्न हुए तमाम पूरोप के नए 
राष्ट्रों की तरह ज्ञेकोस्लोबाकिया में भी अल्प-संख्याओं का प्रश्न खड़ा रहता डे | छोटे-से 
इस राज के अर्ज़ को देखते हुए राजनैतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है । मोरेविया 
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के कैथोलिक-पंथी किसानों का 'ज्ञेकोस्लोवाक कैथोलिक लोकदल” है। स्लोवाकिया के 
कट्र रोमन कैथोलिक लोगों का 'स्लोवाक कैथोलिक लोकदल” है। बड़े व्यापारियों और 
साहुकारों और समाजवाद के विरोधी मालदार मध्यम वर्ग के लोगों का 'जझेकोस्लोवाक 
राष्ट्रीय प्रजासत्तात्मक दल है। मध्यम-वर्ग के व्यापारियों ने इस दल से अलग हो कर 
अपना एक अलग ज़िकोस्लाव मध्यम-वर्ग व्यापारी दल” बना लिया है। छोटे ज़मीदारों 
और किसानों का शजातंत्रीय कृषिदल” है । क्रांति और समश्वादियों के विरोधी समाज- 
वादी उद्योगी वर्ग का ज्िकोस्लोवाक समाजी प्रजासत्तात्मक उद्योगी दल” है, जिस की 
खापना सन्‌ १८७८ ई० में हुई थी और जिस ने प्रजातंत्र के प्रारंभ से ही सरकार का 
रचनात्मक कार्यों में साथ दिया है। इसी से मिलता-जुलता दूसरा एक 'ज्ेंकोस्लोवाक 
. राष्ट्रीय सम्राजी दल' है, जिस की स्थापना सन्‌ १८६७ ई० में हुईं थीं और जिस में उद्योगी 
ः वर्ग के सिवाय दूसरे वर्गों' के लोग भी हैं | देश भर में समश्विदियों का एक 'समशिवादी 
दल? भी है। 'ज्ञेकोस्लोवाक राष्ट्रीय समाजवादी दल” के कुछ असंतुष्ट लोगों ने सन्‌ १६२८ 
ई० में इस दल से अलग हो कर एक नया 'स्लाव राष्ट्रीय समाजवादी दल” बना लिया 
है, जो जम्ननों की परवाह न कर के सलोवाक जाति से घनिश्ता रखने का पक्तपाती है | 

इन के अतिरिक्त जमन ओर मेग्यार जातियों के दलों में ज्ेकोस्लोवाकिया में 
बसने वाले पुराने विचारों के कैथोलिक जमन भाषामाषी लोगों का एक “जर्मन ईसाई 
समाजवादी लोक-दल” है, उसी के मुकाबले का दूसरा मेग्यार जाति का 'मिग्यार ईसाई 
समाजवादी दल? है। प्रजातंत्र और समाजवादी विचारों के विरोधी, राष्ट्रीय विचारों के 
जम॑न लोगों का एक 'जमन राष्ट्रीय दल” है, उस के मुकाबले का दूसरा एक 'मेग्यार 
राष्ट्रीय दल' है। ज़ेक प्रजातंत्रीय कृषिदल की नक़ल का जर्मनों का एक 'किसान-दल' 
भी है। समाज-सुधारों, राष्ट्रीय मामलों में कट्टर राष्ट्रीवा और जातीय खराज्य मानने 
वाले जम॑न लोगों का एक “जमंन राष्ट्रीय समाजवादी दल” है। ज़ेंकोत्लोवाकिया में 
बसने वाले समष्टिवादियों के विरोधी ओर राष्ट्रीय प्रश्नों में कहर जन उद्योगी वर्ग का 
एक “जर्मन समाजी प्रजासत्तात्मक उद्योगी दल! है। सारे जमन दलों से निकले हुए नरम 
राष्ट्रीय विचारों के लोगों का सन्‌ १६२८ ई० में 'जर्मत आर्थिक संघ” नाम का भी एक 
नया दल और बन गया है। द 


.. ज़ेकोस्लोवाकिया में इतने बहुत से राजनैतिक दल होने के दो मुख्य कारण हैं। 
एक तो अल्प-संख्या जातियों की संख्या काफ़ी बड़ी है--तारी आबादी के २३ फ़ी तदी 
जर्मन हैं, ओर ७३ मेग्यार हैं। दूसरे राज-व्यवस्था के अनुसार चुनाव अनुपात-निर्वाचन 
की पद्धति के अनुसार होते हैं, जिस से छोटे-छोटे दलों को मी अपनी क्विस्मत आज़माने का 
लालच रहता है | नए छोटे-छोटे दलों की बाढ़ रोकने के लिए. दाल में एक क्रानून पास 
किया गया था, जिस के अनुसार हर एक दल को कम से कम एक चुनाव-त्तेत्र से एक 
निश्चित संख्या मतों की जिस को उस क़ानून में चुनाव के मतों की कम से कम संख्या 
साना गया था; मिलने पर ही दूसरी जगहों पर उस दल के लिए, दिए गए मत उस के पक्ष 

में गिने जायेंगे। इस क्रानून से अब नए बिल्कुल ही छोटे-छोटे दलों का बनना अवश्य _ 
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कठिन हो गया है। मगर फिर भी व्यवस्थापक-सभा में इतने दल रहते हैं कि किसी एक 
दल को साफ़ बहुसंख्या मिलना या उस को अकेले अपनी ताक़त पर सरकार की रचना 
करना नामुमकिन होता है। अस्त, श्रामतौर पर हमेशा कई दलों को मिला कर सरकार 
बना करती है। ज़ेकोस्लोवाकिया में राजनेतिक दलों की बुनियाद भी दो ही कारणों पर 
होती है एक तो राजनैतिक ओर आर्थिक हितों का संघर्ष, दूसरे जातीय भेद-भाव। सन्‌ 
१६२६ ई० तक अधिकतर राजनैतिक दल जातीय भेदभावों पर बनते थे। ज़ेकोस्लोबाकिया 
राष्ट्र के जन्म के बाद की पहली आठ सरकारें सिफ़ ज्ञेक और स्लोवाक जातियों के दलों 
के मेल से ही बनी थीं; क्योंकि जर्मन प्रजातंत्र के विरोधी ये श्रोर उन्हों ने सरकार से एक 
प्रकार का असहकार-सा कर रकखा था। सन्‌ १६२६ ६० से जर्मन असहकार छोड़ कर 
सरकार के काम में भाग लेने लगे हैं और तब से जो मंत्रि-मंडल बने हैं, उन सब में 
“जातीय” बातों का विचार न रख कर सिर्फ़ राजनेतिक' बातों का विचार रक्खा 
गया है। द 

ज़ेंकोसलोवाकिया राष्टर की उत्तत्ति से अब तक उस की राजनीति के रंग में कोई 
क्रांतिकारी फेरफार नहीं हुआ है। सन्‌ १६२४ में समश्िवाद की अवश्य बाढ़ आई थी 
ओर समष्टिवादी दल की एकदम ताक़त बढ़ गई थी। मगर सन्‌ १६२६ ई०» में फिर 


.. उन के विरुद्ध धारा बह उठी थी। व्यवस्थापक-सम्मेलन' में 'कषि-दल' के ४५, राष्ट्रीय 


प्रजासत्तात्मक दल” के ४६, केथोलिक दल” के २४, समाजी प्रजासत्तात्मक के ४३, राष्ट्रीय 
समाजवादी दल' के २५, और 'स्लोवाक दलों' के ४१ सदस्य थे | जर्मन ओर मेग्यार 
जातियों का असहकार के कारण एक भी प्रतिनिधि न था। सन्‌ १६२० ई० में पहली 
बाक़ायदा व्यवस्थापक-सभा का चुनाव होने पर 'ज़ेंकोस्लोबाक दलों” के १६२ सदस्य और 
“जम॑न और मेग्यार दलों? के कुल ८२ चुन कर आए थे। सिफ़े एक समष्टिवादी दल' 
का एक भी सदस्य नहीं था। सन्‌ १६२५ ई० के चुनाव में 'ज्ेकोस्लोवाक दलों के १ हक क्‍ 
सदस्य चुन कर आए थे और “जर्मन और मेग्यार दलों' के कुल ७५ सदस्थ। और 
'समष्टिवादी दल” के एक दम ४१ सदस्य चुन कर आरा गए. थे। सन्‌ १६२६ के चुनाव में 
'ज़ेकोस्लोवाक दलों? के २०४ सदस्य और “जमन ओर मेग्यार दलों! के ८६ सदस्य चुन 
कर आए, ये। 'समष्टिवादी दल” से कम हो कर ३१ सदस्य रह गए ये। 'ज्ेकोस्लोबाक 
दलों' में कृषिदल के ४६, कैथौलिकों' के ४४, 'समाजी ग्रजासत्तात्मक दल' के 
४३, और राष्ट्रीय समाज-वादियों' के ३९ सदस्य ये। “जमन और मेग्यार दलों' में 
'कृषिदल' के १६, 'कैथौलिकों' के १६, राष्ट्रीय दल” के १४, और “समाजी प्रजासचात् 
दल? के २१ सदस्य थे । 'ज्ञेकोस्लोवाकिया के सिर्फ़ एक समष्टिवादी दल में सब जातियों 
के सदस्य होते हैं । जर्मन और मेग्यार दलों के सरकार में भाग लेने के बाद से दोनों 
जातियों के एक-से दल मिल कर एक होने लगे हैं। द 
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पोलेंड' और ज़ेकोस्लोवाकिया की तरह यूगोस्लाविया का नया राष्ट्र भी यूरोपीय 
युद्ध के बाद बना है। यूगोस्लाविया में पुरानी सरबिया की रियासत आ जाती है, जो 
पहले स्वयं एक स्वतंत्र राजाशाही थी और जिस में लड़ाई के बाद क़रीब दुगना ओर क्षेत्र 
मिला कर नया यूगोस्लावबिया का राष्ट्र बनाया गया है। इस नए यूगोस्लाविया राष्ट्र का 
सरकारी नाम सब, क्रोटस, ओर स्लोवेंस की रियासत” रक्‍्खा गया है। सरबिया पर बहुत 
दिनों तक टर्कों का अधिकार था। मगर दूसरी बाल्कन रियासतों की तरह सरबिया 
भी सन्‌ १८७८ ई० में स्वाधीन हो गया था। मगर सरबिया में बसी हुई जूगोस्लाव जाति 
की बहुत-सी संख्या सरबिया के बाहर आआास्ट्रिया ओर हंगरी के साम्राज्य में भी फैली हुईं 
थी। सरबिया के राजनैतिक नेता बहुत दिनों से अपनी बिखरी हुई जाति को मिला कर, 
एक बड़ा राष्ट्र बनाना चाहते थे । उन का यह उद्देश, बिना आस्ट्रिया-हंगरी का हेप्सवर्गं 
साम्राज्य टूटे पूरा होना अशक्य था, ओर इस लिए. हमेशा सरबिया और आस्ट्रिया में 
मनमुटाव रहा करता था। मित्र-राष्ट्रीं ने अपने शत्रु आस्ट्रिया-हंगरी का साम्राज्य छिन्न- 
मिन्न कर देने के इरादे से अपने लड़ाई के उद्देशों में 'स्ल्वाब जातियों की स्वतंत्रता! का भी 


एलान किया था। इस एलान से स्लाव जातियों की स्वाधीनता के आंदोलन को लड़ाई के 


ज़माने में बड़ी उत्तेजना मिली ओर मित्र-राष्ट्रों की विजय होते ही विखरी हुई दक्षिण 
यूरोप की सारी स्लाव जातियों का आखिरकार एक सब, क्रोट्स, और स्लोवेंस का राष्ट्र 
बना ही दिया गया। 

हैर४ | .. 
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सरबिया का राजनैतिक इतिहास, सन्‌ श्दू३० ई० से ले कर सन्‌ १८७८ ई० 
तक, राज-व्यवस्थाएं बनने ओर मिटने, निरंकुश राजाओं के राजत्याग और छत्लों और 
तुर्किस्तान की अधीनता से मुक्त होने के प्रयज्ञों की तथा अंत में सन्‌ श्य७छ८ ई& में 
स्वाधीनता प्राप्त कर लेने की एक लंबी मूल-मुलैयों की कहानी है | सन्‌ श्टप८ ई० में 
सरबिया को इतिहास में पहली बार एक ऐसी शाज-व्यवस्था दी गई थी, जिस के अनुतार 
सरकार के मंत्रियों को व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार माना गया था | मगर यह राज- 
व्यवस्था बहुत दिनों तक काग़ज्ञ पर ही रही; अमल में नहीं आई | सन्‌ १६०३ ई० में 
इस राज-व्यवस्था को अमल के लिए पुनर्जीवित किया गया था | पिछली लड़ाई में सलाव 
जातियों को ,गुलामी में जकड़े रखने बाले हेप्सवर्ग साम्राज्य के दृटते ही, नवंबर सन्‌ 
१६१८ ३० में सस्‍लाव जातियों के क्रोशिया, सल्लावोनिया, अल्वानिया, इस्ट्रिया, बोस्निया, 
हजेंगोविना, दक्षिण हंगरी, सरबिया और मोंटेनीग्रों से आने वाले प्रतिनिधियों की एक 
सभा में इन सब भाभों के मिल कर एक हो जाने और एक स्वाधीन राष्ट्र बन जाने की 
घोषणा कर दी गई थी | इस नई संघ का केंद्र सरबिया की रियासत थी । फ़ौरन ही 
चुनाव कर के व्यवस्थापक-सम्पेलन बना लेना संभव नहीं था, इस लिए इस, संघ्र! की 
सरकार का काम फ़िलहाल सरबिया की सरकार को सौंप दिया गया था और वही इस 
कमज़ोर, असंगठित “राजनैतिक संघ! का एक साल तक काम चलाती रही। मगर यह 
अव्यवस्थित हालत बहुत दिनों तक नहीं चल सकती थी। अस्तु, सारी कठिनाइयों का 
सामना करते हुए सन्‌ १६२० ई० में एक व्यवस्थापक-सम्मेलन' के चुनाव का प्रबंध 
किया गया | नवंबर सन्‌ १६२० ई० में इस नए. राष्ट्र के विभिन्न भागों से ४२० ग्रति- 
निधि चुन कर आ गए | इन प्रतिनिधियों में करीब आधे गरम दल” और '“प्रजासत्तात्मक 
दल” दो दलों के सदस्य थे । बाक्की दूसरे छोटे-छोटे दलों के लोग थे, जिन में 'क्रोशियन 
किसान दल” ओर '्रोशियन राष्ट्रीय दल” बड़े दल थे | 

व्यवस्थापक-सम्मेलन के सामने राज-व्यवस्था गढ़ने के संबंध में खास प्रश्न 
यह था कि वह संघीय सिद्धांत पर रची जाय या केंद्रीयता के सिद्धांत पर। दोनों पढ्कों के 
लिए काफ़ी राय थी, मगर इटली की नज़र इस नए राष्ट्र के कई भागों पर होने से सब 
के मन में एक-सा डर बैठा हुआ था । अस्तु, केंद्रीयता के एक मुख्य पत्षणाती एम० एस० 
पैशिच से सन्‌ १६२१ ई० में मंत्रि-मंडल रचने की प्राथना की गई। डाक्टर लाज्ञार 
मार्कोविश की अध्यक्षता में सम्मेलन की एक ख़ास उपसमिति को राज-ब्यवस्था तैयार 
करने और राजव्यवस्था से संबंध रखने वाले सारे प्रश्नों पर विचार और निश्चय करने 
का अधिकार दे दिया गया । छः महीने के अंदर ही इस समिति की बनाई हुई राज- 
व्यवस्था तैयार हो कर व्यवस्थापक-सम्मेलन में मंजर भी हो गईं। इस राजव्यवस्था में 
बहुत-सी खास बातें हैं, मगर सब से खास बात यह है कि व्यवस्थापक-सभा के की सिफ़ 
एक ही सभा है | यूगोस्लाविया राष्ट्र बहुत-से विखरे हुए भागों से बनने के कारण, 
व्यवस्थापक-सभा की दो समाओं की इस राष्ट्र के लिए ख़ास ज़रूरत अ होनी चाहिए 
थी, जिस से कि एक सभा में राष्ट्र की प्रजा के प्रतिनिधि और दूसरी में विभिन्न 





श्रदः हक यूरोप की सरकारें | 


संयुक्त चषेत्रों के प्रतिनिधि रह सकते थे। मगर न जाने क्‍यों ऐसी व्यवस्था नहीं 
की गई । विभिन्न क्षेत्रों की सरकारों के प्रचलित कानूनों ओर शासन के ढंगों को 
मिला कर इस राज-व्यवस्था में एक करने का भी प्रयत्न किया गया है। राष्टीय 
एकता का प्रचार करने के लिए राज-व्यवस्था में तय की हुईं शिक्षापद्धति तक में राष्ट्रीय 
एकता पर ज्ञेर दिया गया है। राज-व्यवस्था मज़्र हो जाने के बाद व्यवस्थापक-सम्मलन 
ही यूगोस्लाविया की पहली व्यवस्थापक-सभा बन कर काम चलाने लगा था। 
राजाशाही--इस राज-व्यवस्था के अनुसार यूगोस्लाविया में वैध*, व्यवस्थापकीर 
ओर मौरूसी राजाशाही है| क्वानून, शासन ओर न्याय इत्यादि के संबंध की सारी सत्ता 
ओर अधिकारों का जन्मदाता राजछन्न माना गया है। राजछत्र ओर यूमोस्लाविया की 
व्यवस्थापक-सभा को, जिस को स्कूपस्टीना कहते हैं, क्रानून बनाने का अधिकार माना 
गया है, और राजछत्र और मंत्रियों को शासन का अधिकार है | न्याय-शासन राजा के 
नाम पर होता है । दूसरे देशों से संबंध के लिए राजा ही राष्ट्र का प्रतिनिधिखरूष होता 
है। वही युद्ध की घोषणा करता और संधि करता है | दूसरे किसी देश पर हमला करने 
के लिए अवश्य स्कृपस्टीना की मंज़्री ले लेने की ज़रूरत होती है; मगर यूगोस्लाविया पर 
हमला होने पर, बिना किसी इजाज़त और मंज़री के, फ़ोरन राजा के नाम पर युद्ध की 
घोषणा की जा सकती है | राज की दूसरे राष्ट्रों से की हुईं संधियों के लिए भी आम तौर 
पर स्क्रूपस्टीना की मंज़री की ज़रूरत होती है, मगर जिन राजनैतिक समझोतों के अतुसार 
यूगोसलाविया की ज़मीन किसी दूसरे के कब्ज्ञें में न चली जाती हो, या उस पर से किसी 
दूसरे राष्ट्र की सेनाएं न गुजरती हों, उन समझौतों को करने के लिए राजा को व्यवस्था- 
पक-सभा की मंज़ुरी - लेने की ज़रूरत नहीं होती है। व्यवस्थापक-सभा को खोलने, स्थगित 
करने ओर भंग करने के, राजा के एलानों पर, उस विभाग के जवाबदार मंत्री के सही की. 
ज़रूरत होती है, जिस का यह काम होता है | व्यवस्थापक-सभा में मंज़र हो जाने वाले 
क़ानून को अमल के लिए एलान न करने का अधिकार राजा को नहीं होता है । 
व्यवस्थायक-सभा--ूगोस्लाविया की व्यवस्थापक-समा को 'स्कूपस्टीना? ऋदते 
हैं | उस की सिर्फ़ एक ही सभा होती है। जिस में ३१३ प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधि होते 
हैं। इन प्रतिनिधियों को २१ वर्ष के ऊपर के सारे मर्द नागरिक, अनुपात-निर्वाचन के 
अनुसार चार साल के लिए चनते हैं| सभा के लिए उम्मीदवारों की कम से कम तीस वर्ष 
की उम्र होने की शर्त रक्खी गई है। सभा की सालाना बैठकों के सिवाय विशेष बैठकें 
भी होती हैं | मसविदे सभा में पेश हो जाने के बाद, सभा की उपसमितियों के पास विचार 
के लिए भेजे जाते हैं। उपसमितियों में से वापिस आरा जाने पर फिर उन पर सभा में 
तफ़सीलवार विचार होता है। यूगोस्लाविया में जाति-मेद का बहुत ज़ोर होने के कारण 
बहां की व्यवस्थापक-सभा में, प्रश्नों पर निष्पक्ष विचार न हो कर आमतौर पर जाति-मेद 
के विचार से ही चर्चा होती है, जिस का नतीजा यह होता है कि सभा और सरकार में 
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हमेशा तना तनी रहती है, मंत्रि-संडल जल्दी-जल्दी टूटते ओर बनते हैं और किसी प्रश्न 
पर श्रच्छी तरह विचार नहीं हो पाता है। राज-व्यवस्था में संशोधन का प्रस्ताव पेश करने 
का अधिकार राजा और व्यवस्थापक-सभा दोनों को होता है। राजा की तरफ़ से संशोधन 
का प्रस्ताव आने पर व्यवस्थापक-सभा मंग हो जाती है और नया चुनाव होता है। व्यव- 
स्थापक-सभा में से ही संशोधन का प्रस्ताव उठने पर, उस ग्रस्ताव पर साधारण मसविदों 
की तरह विचार होता है और सारे सदस्यों की ३ संख्या के मतों से प्रस्ताव मंज़र होने पर 
व्यवस्थापक-सभा भंग हो जाती है और नया चुनाव होता है। नई चुन कर आने वाली 
व्यवस्थापक-सभा में दोनों हालतों में संशोधन के प्रस्ताव की आखिरी मंज़री के लिए सारे 
सदस्यों की बहुसंख्या की ज़रूरत होती है | ह क्‍ 


कार्यकारिशी--यूगोस्लाविया की सरकार की एक और विचित्र बात यह है 
कि मंत्री, राजा और .व्यवस्थापक-सभा दोनों, जवाबदार माने गए हैं। प्रधान मंत्री और 
क़रीब चौदह मंत्रियों का मिला कर एक मंत्रि-मंडल होता है, जो राजा के नीचे काम करता 
है और जिस को राजा ही नियुक्त करता है। प्रधान मंत्री की नियुक्ति भी राजा ही करता 
है । व्यवस्थापक-सभा, मंत्रियों पर, ग़ेर कानूनी कारवाई के लिए, एक खास राष्ट्रीय अदा- 
लत के सामने मुक़्दमा चला सकती है। मंत्रियों को कानूनों के अमल के लिए, फ़रमान 
निकालने का अधिकार भी होता है; मगर उन के इस अधिकार पर व्यवश्यापक-सभा का 
नियंत्रण रहता है ओर सभा के बनाए हुए इस संबंध के क्रानून की सीमा के अंदर ही वह 
फ़रमान निकाल सकते हैं । हा 

स्थानिक शासन और न्याय--त्थानिक शासन प्रांतों, जिलों और कम्यूनों 
द्वारा चलाने की सुंदर व्यवस्था की गई है। प्रांतों को स्वाभाविक, सामाजिक और 
आर्थिक विशेषताओं की बुनियाद पर बनाने ओर आठ लाख की आबादी से अधिक का 
कोई प्रांत हरगिज्ञ न बनाने की शर्त भी राज-व्यवस्था में रक्खी गई है। केंद्रीय सरकार, 
केंद्रीय शासन चलाने ओर यह देख-रेख रखने के लिए, कि प्रांतिक अधिकारी बाक़ायदा 
और राज-व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, हर प्रांत में एक-एक गवर्नर रखतो है। जिलों 
का स्थानिक शासन वहां की चुनी हुई स्थानिक संस्थाएं करती हैं । 

अधिकारियों के आपस के झगड़े और अधिकारियों श्रोर नागरिकों के झंगड़ों 
का फ़ैसला करने के लिए 'शासकी अदालतें” होती हैं। ताधारण न्याय का शासन 
साधारण अदालतें करती हैं, जिन के न्यायाधीश हर प्रकार से स्वाधीन होते हैं। दर ज़िले 


८ ीपा॑मा७ 


के मुख्य नगर में एक अदालत होती है, जिस में पहले मक़दमे जाते हैं| यहां ते अपील 
अदालत?” में अपील जा सकती है। अपील की अदालतें देश भर में चार हें, हि जिन के 
चार अलग-अलग क्षेत्र हैं। अपील की अदालतों की अपील्ले भी बड़ी अदालतों में जा 
सकती हैं , “बड़ी अदालतें? देश भर में तीन हैं, जिन के तीन केत्र हैं| बेलग्रेंड प्रति 
व्यापारी मगड़ों के लिए. एक “व्यापारी अदालत' भी है । सरबिया, मेसीडोनिया अरे 
मांटीनेयों में 'घामिक अदालते' भी हैं जिन में सनातन रीति से विवाह करने वालों के 
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तलाक़ के भगड़े तय होते हैं। क्योंकि इन तीन प्रांतों में (सिविल मैरेज” जायज नहीं 
मानी जाती है। दूसरे ग्रांतों में तलाक़ के झूगड़ों का फैसला साधारण दीवानी की अदा- 
लतों में होता है| यूगोस्लाविया में अपराधियों को अधिक से अधिक फाँसी या बीस वर्ष 
की सख्त सज़ा दी जा सकती है । 

दलबंदी ओर सरकार-ुर्भाग्य से यूगोस्लाविया की नई राज-्यवस्था के 
प्रारंभ से ही यूगोसलाविया में जाति-मेद की बड़ी कलह रही | यहां तक कि जातिगत झूगड़ों 
और क्रोशिया के लिए खराज्य आंदोलन के कारण व्यवस्थापकी सरकार का चलना तक 
यूगोसलाविया में नामुमकिन हो गया | मंत्रि-मंडलों को चुनने ओर उन को क्लायम रखने 
में तो शुरू से ही बड़ी कठिनता रहती थी। मगर सन्‌ १६२८ ई० में व्ववस्थापक-सभा के 
भवन में ही क्रोशियन नेताओं का वध हो जाने के बाद से, क्रोशिया के प्रतिनिधियों ने 
व्यवस्थापक-समा का वहिष्कार कर दिया ओर एलान कर दिया कि, “जब तक क्रोशिया 
को क्वानून बनाने ओर शासन करने की पूरी आज्ञादी नहीं मिल जायगी, तब तक क्रोशिया 
के प्रतिनिधि यूगोसलाविया की व्यवस्थापक-सभा में क्दम नहीं रखेंगे |” 

सन्‌ १६२६ ई० में राजा ने एक घोषणा निकाली कि “अब राजा और प्रजा के 
बीच में कोई चीज़ न रहेगी । मैंने निश्वय किया है कि र८ जूत, सन्‌ १६२१ की 
राज-व्यवस्था पर अब से अमल न होगा। अस्तु, आजकल इस राष्ट्र की अवस्था बड़ी 
गनिश्चित है। राजनेतिक दलों को काम करने की खतंत्रता नहीं है। उन को भंग कर 
दिया गया है। शाही फ़रमान ही क़ानून समझे जाते हैं ।? ३ अक्टूबर, सन्‌ १६२६ के 
एक फ़रमान के अनुसार इस राष्ट्र का नाम 'सब्स, क्रोट्स ओर स्लोवेंस की रियासत' के 
बजाय “यूगोस्लाविया रियासत” एलान कर दिया गया है, जिस से राजा के केंद्रीय 
अधिकार को ही क्रायम रखने के मज़बूत इरादे का पता चलता है। दूसरे एक फ़रमान 
म॑ राष्ट्र की रक्षा के विचार से! अखबारों और राजनैतिक संस्थाओं की आज़ादी बिल्कुल 
कम कर दी गई है। नए मंत्रि-मंडल में क्रोग जाति के लोगों ने भी भाग लिया है। न 
मालूम आगे इस राष्ट्र के भाग्य में क्‍या है | 


रूफाकियाः की सरकार 


राज-व्यवस्था 


रूमानिया का राष्ट्र भी यूगोस्लाविया की तरह लड़ाई के बाद बनने वाला 
बिल्कुल नया ही राष्ट्र नहीं है। मगर हां, लड़ाई के बाद इस राष्ट्र में बेस्सारेविया, 
ब्यूकोंविना और ट्रांसलवानिया की ज़मीन मिल जाने से यह राष्ट्र लगभग ढुगुना हो गया 
है, और उस की सरकार की भी कायापलट हो गई है। रूमानिया में पुरानी सन्‌ १८६६ की 
बनी हुई राज-व्यवस्था जिस का सन्‌ १८७८ ओर श्यू८४ ई० में दो बार संशोधन भी 
हुआ था सन्‌ १६२३ तक क्रायम थी। उस के अनुसार रूमानिया में राजाशाही थी जो 
जवाबदार मंत्रियों के द्वारा राजकार्य चल्लाती थी। दो समाओं को एक व्यवस्थापक-सभा 
थी। प्रतिनिधि-सभा? को माल ओर शिक्षा की बुनियाद पर मताघिकार प्राप्त मतदारों 
के तीन वर्ग चुनते थे। दूसरी सभा “सिनेट” को बड़े मालदार मददारों के दो 
वर्ग चुनते थे। मगर लड़ाई के बाद रूमानिया का राष्ट्र दुगना हो जाने पर मार्च 
सन्‌ १६२३ ६० में रूमानिया के नए विस्तृत राष्ट्र के लिए नई राज-व्यवस्था बनाई 
गई थी । क्‍ क्‍ 

कार्यकारिशी--इस नई राज-व्यवस्था के अनुसार भी रूमानिया में मौरूसी 
राजाशाही क्रायम है जो राज-व्यवस्था में दिए गए अपने अधिकारों का एक व्यवस्थापक- 
सभा को जवाबदार मंत्रि-मंडल के द्वारा प्रयोग करती है। राजा दूसरे राष्ट्रीं से राजनैतिक 





सममौते कर सकता है। मगर जिन समभौतों से राष्ट्र के व्यापार और जल-पेटन" 


१नेविगेशन । हे आर 
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इत्यादि पर असर पड़ता है, उन के लिए व्यवस्थापक-सभा की मंज़ूरी की ज़रूरत होती है। 
राज-व्यवस्था के अनुसार, राज-व्यवस्था में दिए गए अधिकारों के अतिरिक्त राजा को ओर 
कोई अधिकार नहीं होते हैं । 

मंत्रि-मंडल व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार होता है। मगर मंत्रि-मंडल के 
सदस्य व्यवस्थापक-सभा के बाहर से भी लिए जा सकते हैं। मंत्रि-मंडल के वे सदस्य जो 
व्यवस्थापक-सभा के सदस्य नहीं होते हैं, सभा की चर्चाश्रों में भाग ले सकते हैं, मगर 
सभा में मत नहीं दे सकते हैं। कम से कम एक मंत्री भी सभा में हाज्ञिर न होने पर किरोे 
प्रकार की चर्चा सभा में नहीं चल सकती है। मंत्रियों की व्यवस्थापक-सभा के प्रति 
जवाबदारी का राज-व्यवस्था में जिक्र नहीं है। मगर इंगलेंड की तरह रिवाज के अनुसार 
उन को सरकार के सारे कामों के लिए व्यवस्थापक-सभा के सामने जवाबदार माना जाता 
है और उन की इस जवाबदारी से राजा उन को बचा नहीं सकता है। 


व्यवस्थापक-स भा--क़ानून बनाने की सत्ता राजा और व्यवस्थापक-सभा की 
दोनों समाओं--'प्रतिनिधि सभा? और 'सिनेट” में होती है । इन तीनों की तरफ़ से क्वानूनी 
मसविदे विचार के लिए पेश किए जा सकते हैं | बिना तीनों की मंज्ञुरी के कोई मसविदा 
क़ानून नहीं बन सकता है। रूमानिया की राज-व्यवस्था की एक विशेषता यह है कि 
व्यवस्थापक-सभा में मंज़र हो जाने वाले क़ानूनों को, राजा के बजाय, न्याय-सचिव 
अमल के लिए एलान करता है | दोनों सभाएं जाँच-पड़ताल, पूछ-ताछ ओर अर्जी के 


द्वारा सरकार के शासन पर हुकूमत रखती हैं । 


हज ृह ५. है?» 


प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों का चुनाव, २१. वर्ष के ऊपर के सारे नागरिक, 
अनुपात-निवाचन की पद्धति के अनुसार करते हैं। रूमानिया में, खिटज़रलेंड' के कुछ 
भागों की तरह, मतदारों के लिए चुनाव में अपने मत का प्रयोग करना क्वानूनन अनिवार्य 
होता है। प्रतिनिधि-सभा” के उम्मीदवारों की उम्र कम से कम २४ वर्ष की होनी चाहिए । 
“सिनेट” में दो प्रकार के सदस्य होते हैं--एक चुने हुए और दूसरे अपने अधिकारों ओर 
पदों के कारण । चुने हुए सदस्यों के एक भाग को ४० वर्ष के ऊपर के मतदार उसी ढंग 
पर चुनते हैं, जिस प्रकार प्रतिनिधि-सभा के सदस्य चुने जाते हैं। दूसरे एक भाग को 
एक डिपाटमेंट” के लिए एक सदस्य के हिसाब से, सारे स्थानिक सभाओं के सदस्य 
चुनते हैं। तीसरे एक भाग को व्यापारी, उद्योगी, मज़दरों और कृषि-संस्थाओं के खास 
तौर पर बनाए, गए छः क्षेत्र अलग-अलग अपनी बैठकों में चनते हैं। चौथे एक भाग 
को विश्वविद्यालयों के अध्यापक, हर विश्वविद्यालय के लिए एक सदस्य के हिसाब से, 
चुनते हैं। अपने अधिकारों और पदों के कारण 'सिनेट” के सदस्य बन कर बैठने वालों 
में ऊँचे घामिक संस्थाओं के अधिकारी, विद्वान संखाओं के सदस्य, गत प्रधान मंत्री 
और धारा-समाश्रों के अध्यक्ष और कछ पेंशनयाफ़्ता जेनरल होते हैं। सगर इस सब 
सदस्यों की उम्र कम से कम चालीस वर्ष होने की शर्त होती है । 


कल निजननका- नस सरकनन कल. 


.. स्थानिक शासन का सबसे बड़ा क्षेत्र । 
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सरकार और व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों के मसविदे तैयार करने और क्वानूनों 
का क्रम ठीक रखने के लिए सभा कीं एक धारा समितिः भी होती है। आय-व्यय संबंधी 
मसविदों को छोड़ कर और सारे मसविदों पर इस समिति की पहले राय ली जाती है। 
राज-व्यवस्था के संशोधन के प्रस्ताव भी राजा या दोनों सभाओं में से किसी सभा की 
ओर से उठ सकते हैं। संशोधन का प्रस्ताव पेश होने पर पहले दोनों सभाएं, अलग- 
अंलग अपनी बैठकों में, सारे सदस्यों की बहुसंख्या से, यह निश्चय करती हैं क्रि उस 
संशोधन के प्रस्ताव की ज़रूरत है या नहीं । उस की ज़रूरत के बारे में दोनों सभाशओ्रों का 
एकमत हो जाने के बाद दोनों सभाओं के सदस्यों का एक "मिश्रित कमीशन” उस संशोधन 
का रूप तय कर के सभा में पेश करता है। उस संशोधन को दोनों सभाओं में अलग- 
अलग पंद्रह दिन के अंतर से दो-दो बार पढ़ा जाता है। फिर दोनों समाझओं की एक 
सम्मिलित बेंठक में दोनों समाओं के कम से कम दो तिहाई सदस्यों की हाज़िरी और हाज्ञिर 
सदस्यों की दो तिहाई संख्या के मतों से उस संशोधन का आखिरी रूप निश्चय होता है | 
इस के बाद दोनों सभाएं भंग हो जाती हैं और नया चुनाव होता है। नई चुन कर शआने _ 
वाली सभाएं और राजा मिल कर फिर उस संशोधन पर विचार करते हैं और इन समाश्रों 
में फिर उस को मंज़ुर करने के लिए दोनों सभाओं के दो तिहाई सदस्यों की हाज़िरी और 
हाज़िर सदस्यों की दो तिहाई संख्या के मतों की ज़रूरत होती है। इन वाहियात भूल- 
जुलैयों में से राज-व्यवस्था के बड़े आवश्यक और बहुत थोड़े संशोधव ही सफलतापूर्वक 
निकल पाते हैं । 

स्थानिक शासन और न्याय--आरंभ में स्थानिक शासन भी बिल्कुल केंद्रीय 
सरकार के ही हाथों में था। मगर अब स्थानिक शासन के प्रबंध में सुधार हो 
गया है और स्थानिक संस्थाओं को स्थानिक शासन के बहुत कुछ अधिकार दे दिए 
गए हैं | हरि 
रूमानिया की सब से बड़ी राष्ट्रीय अदालत' के नीचे बारह अपील की अ्दालतें, 
हर जिले के लिए. एक अदालत और हर तहसील और कस्बे के लिए एक-एक मजिस्ट्रेट की 
अदालतें होती हैं। सब से बड़ी अदालत सिफ़ इस बात पर विचार करती है कि अभियोग' 
के विचार में क़ानून का पालन हुआ है कि नहीं | 


राजनेतिक दल्तु-बड़ी जागीरों ओर ज़मीदारियों के सन्‌ १६१६ ई में टूट | 
जाने पर और सर्वसाधारण को मताधिकार मिल जाने पर पुराना अनुदार दल' दृढ़ गया 
था । मगर पुराने उदार दल” पर किसानों के गरम दल ओर समाजवादी दल के है लो 
के कारण वह दल लड़ाई के बाद अनुदार दल” बन गया था, वह दल अमीर व्यापारिय 
और साहूकारों का दल द्वोने से उस को उन्हीं हितों का अधिक ख्याल रहता है और इर्स गी 
लिए, वह पुरानी मर्यादाओं को क़ायम रखने का पक्षपाती है। खेती-बारी के हितों से 
रखने वाला दूसरा एक 'राष्ट्रीय कृषि-दल? है | रूमानिया की ८० फ्री सदी आबादी किसानों 
की होने और सारे देश की ज़मीन का लगभग ८५ फ़ी सदी भाग छोटे-छोटे किसानों के 
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हाथ में होने से इस दल का रूमानिया में सब से अधिक ज़ोर है। इस दल का राजनैतिक 
कार्य-क्रम उदार है और आर्थिक कार्य-क्रम में देश की हालत के अनुसार “सहकारी कार्य 


क्रम का पक्तपाती है। 
उदार दल से मिलता-जुलता पुरानी तबियत का एक दूसरा लोकदल” भी है। 


सर्वदल मंत्रि-मंडल का बनना असंभव होने पर राष्ट्रीय उदार दल के हाथ में सरकार की 
बागडोर सन्‌ १६२७ ई० में आ गई थी। मगर रूमानिया के राजा फ़र्डीनेंड के मर जाने 
के बाद उत्तराधिकारी राजकुमार करोल के एक खस्त्रीकों ले कर देश से भाग जाने ओर 
रूमानिया के तख्त पर न बैठने के कारण राज्य का काम चलाने के लिए जो राज्य- 
प्रतिनिधि क्रायम हुआ था, उस ने “उदार दल? के मंत्रि-मंडल को बर्खास्त कर दिया था 
और सरकार की बाग़डोर राष्ट्रीय कृषि-दल” को सौंप दी थी, दूसरे चुनाव में “उदार दल? 
की जिस के हाथ में लड़ाई के बाद से बराबर रूमानिया की सरकार की बागडोर रही थी, 
भयंकर हार हुई थी और राज्य-प्रतिनिधि का 'उदार दल' के हाथ से सरकार ले लेना प्रजा 
मत के अनुसार साबित हुआ | मगर जून सन्‌ १६३० ई० में राजकुमार करोल के रूमा- 
निया लौट आने और तख्त पर बैठ जाने के बाद रूमानिया के राजनैतिक दलों में बड़ी 
. गड़बड़ भच गई | हर राजनैतिक दल में राजा करोल के पत्षपातियों और विरोधियों के दो 
गिरोह बन गए थे | राष्ट्रीय कृषि-दल” की बहुसंख्या करोल की समर्थक थी। मगर कृषि- 
दल के भीतरी मंगड़ों ओर आशिक संकटों में फेस जाने से कृषि-दल के मंत्रि-मंडल को 
अक्टूबर सन्‌ १६३० ई० में इस्तीफ़ा रख देना पड़ा था, फिर भी 'कषि-दल' का ही एक 
दूसरा मंत्रि-मंडल बनाया गया । मगर उस को भी ८ अप्रेल, सन्‌ १६३१ ६० को इस्तीफ़ा 
दे देना पड़ा | अंत में प्रोफ़ेसर की अध्यक्षता में १६ अप्रेल को सब दलों से सदस्यों को 
ले कर एक संयुक्त सरकार! बनाई गईं थी | द 

रूमानिया के मुख्य राजनैतिक दलों में एक उदार दल” है जिस का ऐतिहापछिक 
ओर आर्थिक दृष्टि से मज़बूत संगठन रहा है और जिस के हाथ में लड़ाई के बाद से सन्‌ 
१६२८ ई० तक लगातार सरकार की लगाम रही थी। दूसरा एक “लोकदल?” है जो सन्‌ 
१६२० ई० तक मुख्तलिफ्‌ विचारों के लोगों की एक संघ की तरह था, सन्‌ १६२० ई० के 
बाद से वह एक बाक़ायदा दल बन गया है। तीसरा (राष्ट्रीय कृषि-दल” है जो लड़ाई के 
बाद बने हुए 'किसान-दल” ओर ट्रांसलवेनियां के 'राष्ट्रीय वादियों' के मेल से बना था| 
चौथा एक राष्ट्रीय दल? है जो राष्ट्रीय कृषि-दल से मिलने का विरोधी होने से अलग एक 
' छोटठा-सा दल बन कर रह गया है। पाँचवां रूमानिया के सारे समाजवादियों का एक 
(समाजवादी दल” है। मगर इस दल का एक भी सदस्य व्ययस्थापक-सभा में नहीं है। 
छुठा एक ईसाई रक्षण-संघ दल? है जिस का राष्ट्रीय प्रजासत्तात्मक दल? के नाभ से 
सन्‌ १६०७ ईं० में जन्म हुआ। सातवां एक जर्मन लोगों का “जर्मन व्यवस्थापकी दल” 
है। हंगरी ओर बंलगेरिया की अल्प-संख्या जातियों के मी मेग्यार दल” और “बलगेरियन 
दुल' नाम के दो छोटे-छोटे दल हैं । क्‍ 


हा का | 
बकी के सरकार 


_ राज-व्यवस्था--हमारे महाद्वीप एशिया को यूरोप से मिलाने वाले एशिया के 
यूरोप की सीमा पर -द्वारपाल ठकों की सरकार की भी लड़ाई के बाद बिल्कुल सुरत 
बदल गई है | ठुक लोगों ने एक ज़माने में अपनी तलवार के ज़ोर से टर्की साम्राज्य 
मध्य यरोप और मिश्र तक फैला लिया था, मगर बाद में टककों के सल्तानों को हरम 
और दस्तरख्वानों से ही फ़्रतत न रहने के कारण और यूरोप के ईसाई राष्ट्रों के भयंकर 
हमलों और कूट राजनीति के कारण तथा अपने घरेलू कगड़ों और दग़ाबाज्ञियों के कारण 
टर्कों की हालत इतनी कमज़ोर हो गई थी कि यूरोप के राष्ट्रों में उस का नाम “यूरोप 
का बीमार? पड़ गया था । लड़ाई के ज़माने तक इस साम्राज्य कौ तरकार निरी सुल्तान- 
शाही अथीत्‌ निपट राजाशाही थी। यूरोपीय राष्ट्रों के ज्ञोर डालने पर ठककीं के 
सुल्तान अब्दुलहमीद द्वितीय ने सन्‌ १८७६ ई० में अपने देश के लिए एक राज-व्यवस्था 
का एलान किया था। इस राज-ब्यवस्था के अनुसार टर्की में आजन्म नियुक्त सदस्यों 
की 'सिनेट” और प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधियों की 'प्रतिनिधि-सभा', दो सभाओं की एक 
व्यवस्थापक-सभा क्रायम की गई थी | व्यवस्थापक-सभा की पहली बैठक भी १६ माच, 
सन्‌ १८७७ ई० हुई थी, मगर उसी साल टर्की और रूस का युद्ध छिड़ जाने के कारण 
बाद में व्यवस्थापक-सभा की बैठकों बंद कर दी गई और फिर सन्‌ १६०८ ई० में नौ 
जवान तुक दल? ने टर्की में क्रांति कर के सल्तान अब्दुलहमीद को तरछत से उतार दिय 
था, ओर पुरानी राज-व्यवस्था पर सरकार को अमल करने के लिए मजबूर कर दिय। 
था । दूसरे साल इस राज-व्यवस्था में संशोधन भी हुआ था; मगर सरकार में फिर भी 
क्‍ दम [ ३३३ 
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लड़ाई के ज़माने तक निपट निरंकुशशाही ही चलती रही और '्रतिनिधिन्‍्तमा' का 
सरकार पर कुछ काबू नहीं था | हु 
मगर यूरोप की लड़ाई में जर्मनी के साथ ही ठकीं की कमर टूट जाने पर मित्र- 
राष्ट्रों से संधि करने में सल्तान ने जो कमज़ोरी दिखलाई ओर उन को जो-जो बेइजुज़तियां 
सहनी पड़ी, उस ने तुके के दिलों में एक आग लगा दी। सल्तान को मित्र-राष्ट्रों से की 
हुई सन्‌ १६१६ ई० की 'सेत्र की संधि! को तुर्के ने मंज़्र नहीं किया । उन्हों ने मुस्तफा 
कमाल पाशा की अध्यक्षता में अंगोरा को अपबना केंद्र बना कर टर्को की स्वाधीनता क्रायम 
रखने के लिए ऐसी मयंकर लड़ाई की कि आखिरकार मित्र-राष्ट्रों को मजबूर हो कर 
टर्की के राजनैतिक नेताओं से लूज़ान में सन्‌ १६२२-२३ ई० में एक दूसरी संधि 
करनी पड़ी, जिस के अनुसार कुस्तुनत॒ुनिया और थस पर तु॒र्कों का अधिकार क्रायम 
रहा | जिस समय तुक अपनी हस्ती क्रायम रखने के लिए. जान हथेली पर रख कर लड़ 
रहे थे, उसी समय उन के नेता सुस्तफ़्ा कमाल की ओर से सन्‌ १६०८ ई० की राज- 
व्यवस्था के अनुसार जो व्यवस्थापक-सभा बनी थी, उस के सदस्यों को श्रंगोरा में मिलने 
के लिए बुलावा भेज दिया गया था| इस सभा ने एकत्र हो, कर अप्रेल सन्‌ १६२० ई० 
में एशिया माइनर की राष्ट्रीय टर्की सरकार! को तुक जाति की प्रभुता का एक मात्र 
प्रतिनिधि! एलान कर के सुल्तान की सरकार और ,कुस्ठनतुनिया में बैठने वाली व्यवस्था- 
पक्र-सभा को तुकेा की सरकार न होने का एलान कर दिया । फिर नवंबर सन्‌ १६२२ ई० 
में इसी सभा ने सल्‍्तान को टर्की की गद्दी से उतार देने, तुक साम्राज्य के ख़त्म 
हो जाने और उस के हाथों में नए 'तुक राष्ट्र! की स्थापना होने का एलान किया। बाद 
इस सभा ने अंगोरा में बैठ कर २६ अक्टूबर सन्‌ १६२३ को पुरानी ठर्की की राज- 
व्यवस्था में इतने फेर-फार किए कि उस को बिल्कुल बदल कर नया ही बना दिया। नए 
तुक राष्ट्र को प्रजातंत्र! धोषित कर के इसी सभा में मुस्तफ़ा कमाल को नए. प्रजातंत्र 
का प्रमुख घोषित कर दिया गया। बाद में सन्‌ १६२४ ई० में इस राज-ब्यवस्था की फिर 
पुनंघटना कर के उस को बिल्कुल “यूरोपीय सरकारों? के साँचे में ढाल दिया गया | 
व्यवस्थापक-संभ[--नए ठुक प्रजातंत्र की व्यवस्थापक-सभा को बड़ी राष्ट्रीय 
सभा?” के नाम से पुकारते हैं। यूगोस्लाविया की तरह इस व्यवस्थापक-सभा की भी एक 
ही सभा होती है, जिस को क्वानून बनाने और कार्यकारिणी की सारी प्रभ्ुता होती है। 
अठारह वर्ष के ऊपर के हर तुक नागरिक को राष्ट्रीय सभा के चुनाव में मत देने और तीस 
व से ऊपर के हर तुक मतदार को राष्ट्रीय सभा के लिए. उम्मीदवार होने का हक होता 
है | सभा का चुनाव चार साल के लिए किया जाता है और उस की आम तोर पर साल 
में एक बार बैठक होती है, मगर साल भर में चार मास से अधिक सभा की बैठक बंद 
नहीं रह सकती हैं ओर इस चार मास की छुट्टी का कारण राज-व्यवस्था में सदस्यों को 
अपने चुनाव के क्षेत्रों में जा कर सरकार पर हुकूमत करनेवाली शक्तियों को संगठित 
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करने और आराम और तफ़रीह का मौका देना? बताया गया है।सभा के सदस्यों के 
पाँचवे भाय की माँग मा के प्रमुख या मंत्रि-मंडल के प्रधान की माँग पर 
राष्ट्रीय-लभा को खास बेंठके भी बुलाई जा सकती हैं। राष्ट्रीय-सभा प्रश्नों, पूछ-ताछ, 
ओर जा के द्वारा के कपल अपनी देख-रेख और हुकूमत रखती है | साधारण क्वानूनों 
को बनाने की सत्ता के अतिरिक्त राष्ट्रीय सभा? को सुलह की संधियां और समझौते, युद्ध 
की घोषणा, बजट, कमीशन के बनाए, हुए कानूनों को जाँच कर के मंजूर करने, सिक्का 
गढ़ने, एक हृद तक अपराधियों को आम माज़ी देने, व्यक्तिगत अ्रपराधियों की सज़ा कम 
करने और माक्ी देने ओर फाँसी की सज्ाओं को बहाल करने के अधिकार भी दिए 
गए हैं। 

राष्ट्रीयसभा के एक तिहाई सदस्यों को राय से राज-व्यवस्था में संशोधन का 
कोई मसविदा पेश किया जा सकता है, मगर उस के मंज़र होने के लिए, सभा के दो 
तिहाई सदस्यों के मतों की ज़रूरत होती है; परंतु ट्क्ी की राज-व्यवस्था की पहली धारा--- 
जिस में टर्को के प्रजातंत्र होने की घोषणा की गई है--के संबंध में कोई संशोधन पेश 
नहीं हो सकता है | 

कार्यकारिशणी--प्रजातंत्र के प्रमुख को राष्ट्रीय-सभा अपनी ज़िंदगी यानी चार 
साल के लिए चुनती है। प्रमुख का समय पूरा हो जाने पर उस को फिर खड़ा होने का 
अधिकार भी होता है | शब्ट्रीय-सभा में पास होने वाले क्रानूनों को प्रमुख दस दिन के 
अंदर जारी करता है, मगर उन को जारी न कर के अपने वजूदहात के साथ उन को 
राष्ट्रीय-सभा के पास फिर विचार करने के लिए. भी वह भेज सकता है। राष्ट्रीय-सभा 
उस के वजूह्ातों की परवाह न कर के उन क़ानूनों को फिर जैसा का तैसा पास कर सकती 
है, ओर उस हालत में प्रमुख को मजबूरन उन्हें जारी करना पड़ता है, मगर राज-व्यवस्था 
के संशोधन और आय-व्यय संबंधी प्रस्तावों को रोकने का अधिकार बिल्कुल प्रमुख को 
नहीं होता है। प्रजातंत्र के प्रमुख के सारे हुक्‍्मों पर प्रधान मंत्री और जिस विभाग से 
वह हुक्स संबंध रखता है, उस विभाग के मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। राजद्वोह के अपराध 
के लिए, प्रमुख सिफ़ राष्ट्रीय-सभा को जवाबदार होता है, किसी अदालत में उस पर 
मुक़दमा नहीं चलाया जा सकता है। टर्की प्रजातंत्र के प्रमख को बड़ी ताक्ृव होती। 
राज-व्यवस्था में उस को जो अधिकार दिए गए हैं, उन के अनुसार वह किसी क़द॒र 
फ्रांस के और किसी क़दर स्विट्जरलैंड की फ़ेडरल कॉसिल के प्रमुख की तरह कहा जा 
सकता है। मगर ताक्षत में इन दोनों देशों के प्रमुखों श्रोर अमेरिका प्रजातंत्र के प्रमुख 
से भी टकीं का प्रमुख ज़बरदस्त होता है। टकीं का प्रमुख व्यवस्थापक-सभा में सब से 
बड़े दल का नेता भी होता है; क्योंकि अपने दल को सहायता से ही व्यवस्थापक-स 
में वह चुना जाता है। राष्ट्रससभा के बहुसंख्या दल का नेता होने से वह जैसा चाहे देसा 
राष्ट्रसभा को चला सकता है, मगर इस के अलावा राष्ट्रसभा के ये अ्रध्यक्ष को भी वही 
चुनता है | अस्तु, ठकीं ग्रजातंत्र के प्रमख को चत॒र्मंख की सत्ता होत॑ है--प्रजातंत्र के 
अमुख की, मंत्रि-मंडल के प्रधान को नियुक्त करने वाला होने श्र्थात्‌ मंत्रिमंडल के प्रमुख 
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की, उसी तरह राष्ट्-समा को प्रमुख की और राष्ट्रसभा के सब से बड़े दल के प्रमुख 
की | अ्ंतरव जितनी उस को सत्ता होती है, उतनी किसी ग्रजासत्तात्मक प्रजातंत्र के प्रमुख 
को दुनिया में नहीं होती है । 
क्‍ प्रजातंत्र का प्रमख संचालकों की समिति! के प्रधान को नियुक्त करता है। 
संचालक इंगलैंड के मंत्रियों की तरह होते हैं और उन के प्रधान की हैसियत इंग्लैंड 
के प्रधान मंत्री के बराबर की होती है। प्रधान राष्ट्रसभा के सदस्यों में से 'संचालकों' को 
चुन कर उन को अपने प्रोग्राम के समा के सामने पेश करता है ओर अपनी नियुक्ति के 
एक सप्ताह के भीतर ही राष्ट्र-लमा से विश्वास का सत! माँगता है। अस्त, 'संचालकों 
की समिति! ही ठकी का मंत्रि-मंडल होता है और उस के सदस्य सम्मिलित रूप से और 
ग्रलग-अलग राष्ट्रसभा को जवाबदार होते हैं। द 
राष्ट-सभा अनभवी और खास बातों में दक्ष लोगों की एक 'कोंसिल आँव स्टेट! 
भी चुनती है | यह समा शासन-संबंधी प्रश्नों को तय करती है और ठेकों, रियायतों और 
सरकार की तरफ़ से पेश होने वाले मसविदों पर सरकार को सलाह देती है। संचालकों के 
बनाए. हुए नियमों और हुक्मों को भी इस सभा की सलाह ले लेने के बाद जारी किया 
जाता है। है 
ह राजनेति ओर देव सा 
तक दल ओर सरकार--टरकों में बस एक “लोकदल” का ही तूती 
बोलता है। इस दल को मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने सन्‌ १६२३ ई० में बनाया था ओर इस ' 
दल ने सरकार पर क़ब्ज़ा जमा कर मुस्तफ़ा कमाल पाशा को एक तरह से टर्की का कर्ता- 
धर्ता बना दिया है। इटली ओर रूस की तरह टर्की में प्रजासत्तात्मक सरकार को घजियां 
खुन्लम-खुल्ला तो नहीं उड़ाई जाती हैं। मगर उन दोनों देशों की वरह टर्की में भी एक ही 
दल का राज है। अस्त, सरकार का रूप प्रजासत्तात्मक होने पर भी मुस्तफ़ा कमाल का 
मुसोलनी ओर स्टेलिन की तरह बिल्कुल 'स्वाधीन शासक की सत्ता है। _ 
लोकदल का आज कल प्रधान टर्की का एक दूसरा प्रख्यात राजनीतिश्ञ इस्मत- 
पाशा है। इस दल की शाखाएं और क्लब ठकीं के सारे ग्रांतों में फेले हुए हैं ओर यह दल 
टर्की की कायापलट करने में वैसा ही संलम है जैसा कि इटली का फ़ेंसिस्ट ओर रूस का 
समष्टविवादी दल | यह दल कट्टर राष्ट्रीयीग और आधुनिक विचारों को मानने वाला हे | 
टकीं का सुलतान हमेशा से दुनिया भर के मुसलमानों का खलीफ़ा माना जाता था। 
सगर इस दल की मदद से मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने धर्मांध मुसलमानों के चीखने-चिह्लाने 
. की कुछ परवा न कर के मार्च सन्‌ १६२४ ई० में ही ठकौं के कंधों से खिलाफ़त का 
जुआ उतार कर फेंक दिया था, उसी प्रकार उस ने शिक्षा-विभाग को मुल्लों के पंजों से 
निकाल कर शिक्षा-मंत्री और धार्मिक अदालतों को न्याय-मंत्री के अधिकार में रख दिया 
. था और पाक क़ानून' की व्याख्या करने वाले शेखुल इस्लाम को मंत्रि-मंडल से ही निकाल 
दिया था। इस दल के हाथ में टकों की सरकार आने के समय से बराबर यह दल टर्को 
. को यूरोप के दूसरे आधुनिक राष्ट्रों के बराबर प्रगतिशील बनाने का प्रयत्न कर रहा है।. 
पर्दा-नशीन औरतों के मेँ ह पर से क्वानूनों के द्वारा जुर्क़ा उतार कर फ्रेंक दिया गया है, जिस के... 
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कारण स्त्रियों को भी मैदान में आ कर टकीं के निर्माण में हिस्सा लेने का मौका मिला 
है। तुर्की भाषा की लिपि तक बदल दी गई है। आधुनिक टकीं का निर्माता मुस्तफ्रा 
कमाल अपने लोकदल की फ़ोलादी केंची से काठ-छाँट कर मुर्काए हुए टककों 
को दर प्रकार से चमन बनाने का बड़ा प्रयत्न कर रहा है। मगर इस होशियार 
बाग़बान के बाद भी लोकदल और टरकीं की सरकार का न माल्मूम यही रूप रहेगा 
या नहीं । द 


डदे 
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सन्‌ १६१२ ई० तक अल्वानिया ठककीं के अधीन था। र८ नवंबर, सन्‌ १६१२ 
३० को भयंकर लड़ाई के बाद अल्बानिया ने टर्कों से अपना पल्‍ला छुड़ा लिया था। 
मगर उस के स्वाधीन होते ही लालची बाल्कन रियासतें, अल्बानिया को आपस में बाँटने 
का प्रयत्न करने लगीं थीं जिस के परिणाम-सखरूप बाल्कन युद्ध हुआ था ओर बाद में 
आएए्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच में पड़ने से अंत में अल्बानिया की स्वाधीनता सब ने 
कबूल कर ली थी। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण में अ्ल्बानिया को एक खतंत्र रियासत जुलाई 
सन्‌ १६१३ में घोषित किया गया था और बाद में बीड के शाहज़ादा विलियम को उस का 
मौरूसी राजा बना दिया गया था। मगर टकीं, बाल्कन रियासतों, ओर दूसरे राष्ट्रों के 
षड़यंत्रों के कारण विलियम का राज न चल सका और एक साल के भीतर ही वह राज- 
त्याग कर के चला गया। उस के चले जाने के बाद अल्बानिया बहुत-से स्वतंत्र भागों में 
बंट गया। पिछली यरोप की लड़ाई में यनानी, इटालियन, भोंठेनेग्रिन, सब, आस्ट्रिया, 
हंगेरियन, बल्गेरियन ओ्रोर फ्रेंच सेनाओं का अल्बानिया पर अधिकार रहा । अस्थायी संधि 
होने के समय अल्बानिया के अधिकतर भाग पर इटली का और बाकी माग पर फ्रांस और 
यूगोस्‍्लाविया का कब्जा था। फिर भी एक अस्थायी सरकार को घोषणा कर दी 
गईं थी जो इटली के सहकार से काम करना चाहती थी। ईंसाइयों के दो पंथों के 
है आदमी ले कर चार सदस्यों की एक 'राज्य-प्रतिनिधि समिति? भी नियुक्त कर दी 
ईंथी। 


श्शे८ | 
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संधि-सम्मेलन में राष्ट्रों का अल्बानिया को बाँट लेने का इरादा देख कर 
अल्बानिया में राष्ट्रीया की लदर उठ खड़ी हुईं ओर अल्बानिया के लोगों ने 'राज्य- 
प्रतिनिधि समिति' के नीचे एक राष्ट्रीय सरकार! क्रायम कर लो। उन्‍्हों ने क्रांति कर के 
इटालियनों और फ्रांसीसियों को भी सन्‌ १६२० ई० में अल्बानिया से हट जाने के लिए, 
मजबूर कर दिया । मगर यूगोस्लाव सन्‌ १६२१ ई० तक नहीं हटे और उन्हों ने उत्तरी 
अल्बानिया पर भी कब्जा जमाने को कोशिश की, जिस पर लीग आँव नेशंस? ने हस्तक्षेप 
कर के राष्ट्रों से कुछ परिवतनों के साथ युद्ध के पूर्व की अल्बानिया की सीमाश्रों को मंजर 
करा लिया। मगर अल्बानिया की सीमाओं का आखिरी फ़ेसला सन्‌ १६२६ ई* में ही 
एक समझौते से हो पाया था। आखिरकार पहली सितंबर, सन्‌ १६२८ ई० को अहमद 
बे ज़ोगू प्रथण को अल्बानिया का मौरूसी राजा घोषित कर के अल्बानिया को यूरोप के 
दूसरे स्वाधीन राष्ट्रों की तरह एक खाधीन राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। अल्बानिया राष्ट्र 
की राज-व्यवस्था के अनुसार अल्बानिया में मोरूसी प्रजासत्तात्मक ओर व्यवस्थापकी 
राजाशाही है | राज-व्यवस्था के संशोधन का प्रस्ताव राजा ओर व्यवस्थापक-समा दोनों की 
ओर से आ सकता है। मगर राज-व्यवस्था के संशोधन का काम हर ७४०० की 
आबादी के लिए एक प्रतिनिधि के हिसाब से चुना हुआ एक व्यवस्थापक-सम्मेलन ही कर 
सकता है । कल 
. सरकार-क्वानून बनाने की सत्ता राजा और एक सभा की एक व्यवस्थापक- 
समा में है, जिस के सदस्यों को १५००० की आबादी के लिए एक प्रतिनिधि के हिसाब से 
प्रजा चुनती है-। राष्ट्र की कार्यकारिणी संत्ता राजा और सात मंत्रियों के एक मंत्रि-मंडल मं 
होती है। न्याय-शासन व्यवस्थापक-सभा और कार्यकारिणी से अलग राजा के नाम पर 
होता है। राजा राष्ट्र की सेनाओं का सेनाथिपति माना गया है । सेना-विभाग के श्रतिरिक्त 
राजा के सारे फ़रमानों पर प्रधान मंत्री और एक मंत्री के दस्तखत होते हैं। टकों को तरह 
बारह सदस्यों की एक 'कौंसिल आँव्‌ स्टेट! मी होती है। तीन अल्वानियन दो अँग्रेज़ ओर 
एक इटालियन, छः संदस्यों की, सिर्फ़ राजा को जवाबदार, एक 'राजमहल को मंत्रि-मंडली' 
भी होती है। द | द 
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राज-व्यवस्था--सन १६०८ ई० तक बलगेरिया भी ट्कों के अधीन एक 
रियासत थीं, जिस को एक हृद तक अपने शासन की स्वतंत्रता थी। सन्‌ १६०८ ई० के 
बाद से बलगेरिया भी एक स्वाधीन राष्ट्र हो गया। उस की राज-व्यवस्था पुरानी सन्‌ 
श्यू७६ ई० की राज-व्यवस्था पर बनी है, जिस में सन्‌ १८६३ ई० और सन्‌ १६०३ ई० 
में बहुत-से फेरफार किए गए थे । सन्‌ १८७६ ईं० की राज-व्यवस्था काफ़ी उदार थी, 
मगर प्रजा के प्रतिनिधियों की सेब्रान्ये नाम की राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा को वास्तव में 
बहुत कम सत्ता रहती थी। बालकन युद्धों की प्लेग के कारण भी बलगेरिया को शांतिमय 
राजनैतिक जीवन बिताने का मुश्किल से ही समय रहता था | सन्‌ १८८७ इं० तक बल- 
गेरिया पर रूस का अधिकार रहने से बलगेरिया की व्यवस्थापक-सभा के नेताओं को 
एक स्वतंत्र राष्ट्रीय नीति बनाना असंभव था। फिर राज-व्यवस्था में राजा की सत्ता बढ़ा 
देने के बाद राजा की सारी सत्ता का प्रयोग व्यवस्थापक-सभा में विरोधी दलों को कुचलने 
में किया जाने लगा था | 

व्यवस्थापक-सभा--अल्बानिया की तरह बलगेरिया में भी सिर्फ़ एक सभा 
की एक राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभा है, जिस को सेब्रान्ये कहते हैं। इस राष्ट्रीय समा में 
क़रीब २७४ सदस्य होते हैं; जिन को बलगेरिया के सारे मद नागरिक चुनते हैं। सदस्यों 
की उम्र कम से कम तीस वर्ष की होती है, ओर उन को चार वर्ष के लिए चुना जाता है। 
राष्ट्रीय सभा को क्रानून बनाने ओर आय-व्यय के तथा कार्यकारिणी के हुक्‍्मों पर निय॑- 
शे४ड० |] द 
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त्रण के सारे अधिकार होते हैं। सारे मसविदे और प्रस्ताव राष्ट्रीय सभा के सामने पेश 
किए, जाते हैं । सभा को शासन की जाँच-पड़ताल करने के लिए. उपसमितियां नियुक्त करने 


ओर सरकार से प्रश्न पूछने का हक होता है। सभा की साधारण बैठक के अतिरिक्त, 
ज़रूरत पड़ने पर खास बैठकें भी होती हैं । 


राज-व्यवस्था में फेरफार करने और राजछत्र के अधिकार-संबंधी नियम बनाने 
के लिए एक खास राष्ट्रीय सभा बैठती है, जिस को राष्ट्रीय सभा की तरह ही चुना जाता 
है| बस, इतना फ़क्क होता है कि राष्ट्रीय सभा के एक निर्वाचन-क्षेत्र से एक के बजाय 
दो प्रतिनिधि आते हैं । क्‍ 

कार्यकारिणी--बलगेरिया राष्ट्र की कांयकारिणी की सारी सत्ता का केंद्र 
राजंछुत्र माना गया है। सन्‌ १६११ ३० तक॑ राजा, बलगेरिया के प्रतिनिधि की हैसियत 
से दूसरे राष्ट्रों से संघियां कर सकता था, मगर उन संधियों की आखिरी मंज़री के लिए 
राष्ट्रीय-स भा की मंज़ूरी की ज़रूरत होती थी। सन्‌ १६२१ ३० में सभा की मंज़री की कैद 
सभा की राय से ही हटा ली गईं । राजा को मंत्रियों के द्वारा कानूनी मसविदे और प्रश्न 
राष्ट्रीय-सभा में पेश करने का अधिकार होता है। राष्ट्रीय-सभा में मंज़र किए गए सारे 
मसविदों को क्लानून बनाने के लिए राजा की मंज़ुरी की।, ज़रूरत होती है। व्यवस्थापक- 
सभा को भंग करने का हक़ भी राजा को होता है। राज-व्यवस्था के अनुसार राजा और 
व्यवस्थापक-सभा या मंद्रि-मंडल ओर व्यवस्थापक-सभा में भयंकर मूगड़ा होने पर ही 
राजा व्यवस्थापक-सभा को भंग कर सकता है, मगर कौन-सा मगड़ा भयंकर है श्रोर 
कौन-सा नहीं । इस का फ़ैसला राजा और मंत्रि-मंडल करता है। अस्त, व्यवस्थापक- 
सभा की ज़िंदगी बहुत हृद तक कार्यकारिणी की कृपा पर निर्मर रहती है। सभा भंग होने 
के दो मास के भीवर ही नया चुनाव हो जाता है। देश के भीतर या बाहर से ख़तरा 
उत्पन्न हो जाने पर और व्यवस्थापक-सभा की बेठकें बुलाना असंभव हो जाने पर राजा 
को सारे प्रश्नों का फ़ैसला करने, क़ानून बनाने ओर सारा शासन का काम-काज चलाने 
का, राज-व्यवस्था के अनुसार हक़ माना गया है, मगर ऐसी हालत में राजा प्रजा पर 
नए, कर नहीं लगा सकता है तथा मंत्रि-मंडल की राय राजा के कामों से मिलनी चाहिए 
ओर मंत्रि-मंडल को राजा के सारे कामों की जवाबदारी अपने सिर पर ले लेनी चाहिए | 
फिर भी जितनी जल्दी मुमकिन हो उतनी जल्दी मंत्रि-मंडल को अपने सारे काम व्यवस्थापक- 
सभा के सामने मंज़्री के लिए रख देने चाहिए | 

मंत्रि-मंडल के सदस्यों और प्रधान मंत्री को राजा नियुक्त करता है। यह मंत्री 
सम्मिलित रूप से और अलग-अलग राष्ट्रसभा को जवाबदार होते हैं। मंत्रियों के राजा 
के हर फ़रमान पर दस्तखत रहते हैं और इस लिए वह कानूनी और राजनैतिक तौर पर 
राजा और व्यवस्थापक-सभा दोनों को जवाबदार होते हैं । 


 सथानिक शासन--बलगेरिया में स्थानिक-शासन बिल्कल फ्रांस के ढंग पर 
होता है । केंद्रीय सरकार के नियुक्त किए हुए प्रीफ़ेक्ट के अधीन डिपाटमेंट का शासन एक 
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स्थानिक चुनी हुई समिति की सलाह से होता है। उसी भ्रकार जिलों का नायब ऑफ़ेक्ट 
शासन चलाते हैं। सब से छोटा शासनन-न्षेत्र कम्यून होती है। जिस में लगभग बिल्कल 
पंचायती शासन चलता है और जो राष्ट्र के राजनैतिक जीवन की इकाई ओर बुनियाद 
होती है । क्‍ 
राजनेतिक दलस--बलगेरिया के लोग हमेशा से बेचैन तबियत के हैं, मगर 
पिछली लड़ाई में ओर उस से पहले की कई .लड़ाइयों में भी बलगेरिया का बुरा हाल 
हो जाने से वहां के लोगों में और भी अधिक अशांति और असंतोष फैला था, 
जिस के फलस्वरूप इस देश में समाजवादी, समष्टिवादी और किसानवादी गरम बिचांरों 
की जैसी हवा बही, वैसी यूरोप के दक्षिण-पू्व के और किसी देश में नहीं बही । 
लड़ाई खत्म होने के बाद एक बहादुर और होशियार किसान ऐलेक्ज़ेंडर स्टांबू 
लिस्क्री की अध्यक्षता में किसान-दल ने बलगेरिया में बहुत ज्ञोर पकड़ा था। दो बार 
प्रयत्न करने पर भी जब कई दल की सरकार न चल सकी, तो किसान-दल ने व्यवस्था- 
पक-सभा भंग करा के नया चुनाव कराया, जिस में उन्हें छोटी-सी संख्या व्यवस्थापक- 
सभा में मिल गई थी | मगर इस दल के हाथ में सत्ता आते ही राजनैतिक दलों की 
भयंकर कलह शुरू हो गई ओर स्टांबूलिस्की ओर उस का दल इस रार में और भी कट्टर 
न गया । उन्हों ने समाज-सधारों के एक गरम कार्य-क्रम पर अमल करना ओरे गाँवों 
को शहरों के खिलाफ़ उभाड़ना शुरू कर दिया, जिस से कुछ ही समय में इस दल ने 
दूसरे सारे राजनैतिक दलों, अखबारों ओर धंधा-पेशा लोगों को अपना दुश्मन बना लिया । 
स्टांबूलिस्की का समाज-सधार का कार्य-क्रम तो अच्छा था, मगर उस का शासन का ढंग 
अच्छा नहीं था | उस ने सारे पुराने दलों के भूतपूव मंत्रियों को पकड़ कर उन पर लड़ाई 
छेड़ने के इलज़ाम के लिए. एक खास अदालत के सामने अमियोग भी चलाया था। इ 
दल का फ़ेसिस्टों की तरह अपना एक अलग नारंजी दल” था और कहा जाता. है कि 
यह दल बलगेरिया के राजा ज्ञार बोरिस को गद्दी से उतार फेंकने की तैयारी कर रहा 
था। स्टांबूलिस्की की चालीस वर्ष तक गाँवों का राज क़ायम रखने' के इरादे की 
शेखी ओर उस के दल अंड-बंड कामों के विरुद्ध बलगेरिया के सभी दलों ने ख़ास कर 
शिक्षितवर्ग ने आवाज़ उठाई। मगर स्टांबूलिस्की ने चुनाव के नए क़ानून बना कर 
विरोधियों का वेध आंदोलन तक करना असंभव कर दिया, जिस के फलस्वरूप गुप्त षड़यंत्र- 
कारी आंदोलन बढ़ने लगा | आखिरकार अध्यापकों और सेना के अधिकारियों के एक 
गुट्ट ने लगभग सारे शिक्षितवर्ग श्रोर सेना की सहायता से स्टांबूलिस्की की सरकार को 
६ जून, सन्‌ १६२३ ई० को उखाड़ कर फेंक दिया ओरे प्रोफ़ेसर ऐलेक्ज़ेंडर ज्ञानकोफ़ 
की अध्यक्षता में एक प्रकार की अ्ध-निरंकुश सरकार की स्थापना कर दी। जहां-तहां 
किसानों ने अपने दल की सत्ता क्रायम रखने के लिए. हथियार उठाएं, मगर उन को 
शीघर्‌ ही दवा दिया गया । स्टांबूलिस्क्री को बुरी तरह क़त्ल कर डाला गया । 
.._ इस के बाद भी बलगेरिया में शांति नहीं हुईं। बहुत दिनों तक इधर-उधर 
मार-काट होती रहीं। सितंबर सन्‌ १६२३ ई० को समभष्टिवादियों की, जिन को बलगेरिया 
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में बहुत काफ़ी संख्या थी, क्रांति हुईं और उस को भी भयंकर ऋरता से कुचल दिया 
गया । फिर ज्ञानकौफ़ सरकार के पक्षपाती सारे मध्यम-वर्ग के पुराने दलों ने मिल कर 
एक प्रजासत्तात्मक मैत्री नाम की दलों की एक संघ का संगठन किया, जिस को बड़ी 
मार-काट के बाद दूसरे चुनाव में आखिरकार व्यवस्थापक-सभा में बहुसंख्या मिल गई।. 

.. मगर दूसरे वर्ष भी इत्याओं और क्त्लों की भरमार जारी रही। किसानों और 
समष्टिवादियों को संयुक्त सामना! नाम की एक संस्था ने ख़ास कर सरबिया के प्रवा- 
क्षियों की सहायता से बलगारिया में षड़यंत्रकारी आंदोलन जारी रक्‍्खा | इस संस्था का 
इरादा ज्ञानकोफ़ सरकार को उलट देना था। इसी संस्था की ओर से नववर्ष के दिन, 
बलगेरिया की राजधानी सोफ़िया का मुख्य क्लब, जिस में उसी दिन सरकारी अफ़सरों, 
श्रध्यापकों और मंत्रियों की एक भीड़ आनंदोत्सव मना रही थी और स्वयं राजा भी गया 
हुआ था, उड़ा देने का प्रयज्ञ किया गया था | दूसरी बार एक पहाड़ी रास्ते पर राजा की 
मोटर पर हमला किया गया था, जिस में राजा. तो बच गया था, मगर उस के एक नौकर 
की जान चली गई थी। मगर इस संस्था की सब से भयंकर करतूतों में ईस्टर के दिन 
सोफ़िया के एक गिरजेघर को उड़ा देना था, जिस में एक सैनिक अफ़तर की मृतक-क्रिया 
में--जिस को कम्यूनिस्टों ने मार डाला था--भाग लेने वाले १४० आदमी ख़त्म हो 
गए, थे । कहा जाता है कि इस गिरजाघर को कम्यूनिस्टों ने उड़ाया था। कुछ भी हो, इस 
घटना के बाद से सरकार की ओर से भयंकर अत्याचार शुरू हुआ, ओर किसान ओर 
समष्टिवादी दलों के नेताओं की बुरी तरह से जाने ले ली गईं | क्वानून बना कर बलगे- 
रिया में समष्टिबाद तक को ग्रैरक्तानूनी करार दे दिया गया; परंतु इन पड़यंत्रों, कत्लों 
और अत्याचारों से थक कर, बाद में ज़ानकोफ़ मंत्रि-मंडल के पक्षपाती दलों ने स्वयं 
इस मंत्रि-मंडल के हाथ से सरकार की बागडोर ले ली और जनवरी सन्‌ १६२६ ई० में 
ऐंड्रा लियापचेफ़ को नए. मंत्रि-मंडल का भार सौंपा । एऐंड्रालियापचेफ़ ने अ्रहिंसात्मक और 
षड़यंत्रों में माग न लेने वाले लोगों का एक मंत्रि-मंडल तैयार किया। उस की नीति 
धीरे-धीरे शांतिमय और नरम उपायों से परिस्थिति को ठीक करने की थी। मगर उस के 
समर्थकों में मेल न होने और उस का व्यवस्थापक-सभा में बहुत विरोध होने से सन्‌ 
१६३१ ई० के चुनाव में इस मंत्रि-मंडल की भी हार हो गई थी, और आखिरकार उदार- 
दल, प्रजासत्तात्मक दल, किसान दल और गरम दल के धदस्ों में से प्रजासत्तातक 
दल के नेता एम० मेलीनोफ़ ने चार दलों का नया मंत्रि-मंडल रचा था। 

बलगेरिया के मुख्य राजनैतिक दलों में एक 'राष्ट्रीय उदार दल और “उदार 

दल” दोनों को मिला कर 'उदार दल” है। यह दल पुराने दलों के मेल से बना था। 
दूसरा प्रजासत्तात्मक मैत्री! नाम का दल है, जो स्टांबूलिस्की हे को निकालने के बाद 
बहुत-से दलों को मिला कर बना था और जिस के मंत्रि-मंडल की सन्‌ १६२१ ३० में हार 
हो गईं थी | इस दल का कार्य-क्म सरकार की सत्ता बढ़ाना, सरकारी खचे कम करना, 
शिक्षा में सुधार करना और पड़ोस के राष्ट्रों से मिल-जुल कर रहना है। आजकल यह 
दल सरकार के बिरोधी दलों में से मुख्य दल है। 
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तीसरा 'प्रजासत्तात्मक दल” है जिस के हाथ में सन्‌ १६०६-११ और १६१८ से 
१६१६ तक संरकार थी। यह दल न तो बिल्कुल गरम ही है ओर न बिल्कुल नरम ही। 
इसी दल के नेता मेलीनोफ़ ने 'प्रजासत्तात्मक मैत्रीदल” की द्वार हो जाने पर सन्‌ १६३१ में 
प्रधान मंत्री बन कर नया मंत्रि-मंडल बनाया था । यह दल सब दलों के मिलने और देश 
में शांति क्रायम करने का पक्षपाती है। चोथा एक गरम दल” है जिस की सन्‌ १६०६ ई० 
में ग्रजासत्तात्मक दल से निकले हुए लोगों को ले कर ज्ञानकोफ़ ने स्थापना की थी। इस 
दल का कार्य-क्रम सहकारी संस्थाओं की रक्या करना; करों में सुधार करना और बाल्कन 
राष्टों की एक संघ बनाना है।इस दल का भी एक सदस्य मेलीनोफ़ मंत्रिमंडल में था। 
पाँचवां एक 'समाजी प्रजासत्तात्मक दल” है इस की स्थापना सन्‌ १८६३ ई० में हुईं थी 
और दूसरे इसी नाम के यूरोपीय दलों की तरह यह दल शांतिमय उपायों से समाजशाही 
स्थापित करने में विश्वास रखता है। इसी दल के गरम लोगों ने अलग हो कर १६०३ में 
एक अलग दल बना लिया था, जो सन्‌ १६१८ ई० में “कम्यूनिस्ट दल” कहलाने 
लगा था । द 

छुठा दल 'किसान दल” है जिस की स्थापना सन्‌ १८६६ ई० में हुई थी। 

उस की लड़ाई के बाद एकदम ताक्षत बढ़ जाने ओर उस के नेता स्टांबूलिस्की का हाल 
पाठकों को बताया ही जा चुका हे। यह दल खेती की रक्षा करने और किसानों की ताक़त 
बढ़ाने में विश्वास रखता है । स्टांबूलिस्की की हार के बाद इस दल में दो नेताओं की अध्यक्षता 
में हिंसा की विरोधी दो शाखाएं भी बन गई हैं। इन दलों के अलावा सातवां एक 'मज़दूर 
दल” भी है जो सन्‌ १६२४ में “कम्यूनिस्ट दल” ग़ैरक़ानूनी ठहरा दिए जाने पर इस नए. 
नाम से उठ खड़ा हुआ है। इस दल की नीति ओर प्रोग्राम बिल्कुल पुराने 'कम्यूनिस्ट 
दल” का-सा ही है । 


| [॥. 
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क्‍ राज-व्यवस्था--पंद्रहवी सदी के उत्तराद्ध से युनान ठकीं का एक प्रांत बन 
गया था, मगर उन्नीसवीं सदी में क्रांति कर के यूनान ने ठर्की से अ्रपनी स्वाधीनता छीन 
ली थी । क्रांति के ज़माने में फ्रांस की तरह कई राज-व्यवस्थाएं यूनान के लिए बनाई 
और बिगाड़ी गई थीं, और किसी पर भी अमल नहीं हो पाया था, मगर यूरोपीय राष्ट्रों 
की लंदन में होने वाली सन्‌ १८३० ६० की कांफ्रेंस में इंग्लेंड, फ्रांस और रूस के संर 
क्षण में यूनान एक स्वाधीन राष्ट्र करार दे दिया गया था। बवेरिया के राजकुमार श्रोटो 
को यूनान ने सन्‌ १८३२ ई० की संधि में अपना राजा स्वीकार कर लिया था, और २५ 
जनवरी, सन्‌ १८३३ ई० में वह यूनान के तख्त पर बैठ गया था। उस ने ग्यारह वर्ष 
तक बिना किसी निश्चित राज-व्यवस्था के, सिफ़ एक सलाहकार-समिति की राय से राज 
काज चलाया था, मगर सन्‌ १८४३ ई० में यूनान में फिर क्रांति हो जाने पर राजधानी 
_ एथेन्स में एक व्यवस्थापक-सम्मेलन की बैठक बुलाई गई थी, जिस ने बेल्जियम और क्रांस 
की सन्‌ १८३० ई० की राज-व्यवस्था के नमूने पर यूनान के लिए एक राज-्यवस्थापक 
व्यवस्था गढ़ कर फ़रवरी सन्‌ १८४४ ई० में मंज़र की थी । 
द सन्‌ १८६२ ई० में यूनान से राजा ओठों को निकाल दिया गया श्र 





















स्थान पर डेनमार्क के शाहज़ादा जाज॑ को यूनान की गद्दी पर प्रथम राजा जाज॑ के नाम 
से बिठा दिया गया था | दूसरे साल जिस राष्ट्रीय सम्मेलन ने जाज को गद्दी पर बिके गा 
था, उसी ने पुरानी राज-व्यवस्था की पुन्घंदना कर के अ्रक्टूबर सन्‌ १८६४ ई० र 
यूनान के लिए एक नई प्रजासचात्मक राजन्व्यवस्था मंजूर की। इस राज-ब्यवस्था के 
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अनुसार यूनान में एक व्यवस्थापकी वैध ओर मौरूसी राजाशाही मानी गई थी, यूनानें 
के राजा को क़रीब-क्वरीब इंग्लेंड के राजा का-सा स्थान दिया गया था। राज-व्ववस्था 
के एक अध्याय में प्रजा के अधिकारों का एलान था। राष्ट्र की प्रभुता राष्ट्र की प्रजा में 
मानी गईं थी। क़ानून बनाने की सत्ता, राजा श्रोर व्यवस्थापक-समा में मानी गई थी | 
कार्यकारिणी की सत्ता राजा को थी, मगर वह उस का प्रयोग सिफ़, व्यवस्थापक-सभा को 

वाबदार, मंत्रियों के द्वारा ही कर सकता था। न्याय-शासन राजा के नाम पर स्वतंत्र 
न्यायाधीश करते थे | व्यवस्थापक-सभा की सिफ़े एक समा थी, जिस को सोलह सी की 
आबादी के लिए एक प्रतिनिधि के हिसाब से चार वर्ष के लिए यूनान देश के सारे 

गरिक चुनते थे। सन्‌ १६११ ई० में इस राज-व्यवस्था में संशोधन कर के व्यवस्था- 
पक-समभा की एक दूसरी समा को वरह 'कौंसिल आँव स्टेट! मी स्थापित की गई थी, जिस 
के तमाम क़ानूनी प्रस्तावों को जाँचने ओर ग़ेरक्नानूनी सरकारी फ़ैसलों को रद कर देने 
का अधिकार दिया गया था | 

मगर यनान भी बलगारिया की तरह क्रांतियों, घरेलू कलह ओर कगड़ों और 

विदेशों के आक्रमणों ओर कूटनीति तथा मार-काठ का शिकार रहा है | इन लगातार 
प्रहारों से, १८६४ की स्थापित यूनान की राजाशाही बिल्कुल जजर बन गईं थी। अस्तु, 
इस राष्ट्र की कमज़ोर सरकार पिछली लड़ाई के तूफ़ान से बच कर निकल आती तो 
बड़े अचंभे की बात होती । सन्‌ १६२३ ई० तक किसी प्रकार पुरानी राज-व्यवस्था चली। 
सन्‌ १६२३ ई० के चुनाव में व्यवस्थापक-सभा के ४०१ सदस्यों में से ३७० सदस्य. 
प्रजातंत्रवादी वेनेज्ञेलोस के दल के सदस्य चुन कर आए | उन्हों ने माच सन्‌ १६२४ में 
राजाशाही को खत्म कर के यनान के प्रजातंत्र राष्ट्रहो जाने की घोषणा कर दी और 
अप्रैल में पजा ने अपने मतों से व्यवस्थापक-सभा के इस निश्चय का समथन किया। 
फिर इसी व्यवस्थापक-सभा ने युनान प्रजातंत्र की नई राज-व्यवस्था रची जो २६ सितंबर, 
सन्‌ १६२६ ई० को मंज़र हो जाने के बाद जारी कर दी गई | सन्‌ १६२६ ई० में चुनी 
जाने वाली व्यवस्थापक-सभा ने उस पर फिर विचार किया ओर जून सन्‌ १६२७ ई०» में 
वह अंतिम रूप में छाप दी गई। यह राज-ब्यवस्था अंग्रेज्ञी, फ्रांसीसी और बेलजियम 
की राज-व्यवस्थाञ्रों के सिद्धांतों पर गढ़ी गई है। मगर इस राज-व्यवस्था के अनुसार 
प्रजातंत्र का रूप बदलने के बारे में कोई संशोधन पेश नहीं हो सकता है। 
ः व्यवस्थापकू-सभा--यतनान राष्ट्र की प्रजा की प्रभुता इस राष्ट्र की व्यवस्था- 
पक-समभा में मानी गई है | क़ानून बनाने की सत्ता व्यवस्थापक-सभा की दोनों समाएं--एक 
प्रतिनिधि-सभा? और दूसरी 'सिनेट”--में रक्खी गई है । “प्रतिनिधि-सभा” में कम से कम . 


. दो सो और अधिक से अधिक ढाई--सो सदस्य होते हैं। सभा के लिए उम्मीदवारों की 


उम्र कम से कम २० वर्ष की होनी चाहिए और उन का चुनाव चार साल के लिए 
. युनान के सारे बालिगश मर्द नागरिक करते हैं। 'सिनेट! में १२० सदस्य होते हैं, जिन में _ 
से ६२ सदस्यों को प्रजा चुनती है। हर ६८६४० जन-संख्या की आबादी के एक 
. निर्वाचन-न्षेत्र से सिनेट का एक सदस्य चुना जाता है। सिनेट के दस सदस्यों को प्रति 





यूनान की सरकार [ ३४७ 


निधि-सभा और सिनेट मिल कर चुनती है, और अठारह सदस्यों को व्यापारी तिजारती 
उद्योगी और वैज्ञानिक संस्थाओं के मंडल चुनते हैं । 

साधारण क्वानूनी मसबिदे व्यवस्थापक-सभा में सरकार और सदस्यों की ओर 
से पेश हं। सकते हैं। मगर आर्थिक मसविदे सिर्फ़ सरकारी सदस्य ही पेश कर सकते हैं। 
प्रतिनिधि-सभा? से आने वाले मसविदे पर 'सिनेट' को अपना मत चालीस दिन के अंदर 
दे देना पड़ता है| 'सिनेट” को अतिनिधि-सभा” के मस॒विदों को बदलने और नामंज़र करने 
का अधिकार होता है। यदि 'प्रतिनिधि-सभा? अपने मसविदे को जैसा का तैसा हो पास 
करने पर अड जाती है तो दो महीने तक चुप रह कर बहुसंख्या से फिर 'प्रतिनिधि-समाः 
में मसविंदा पास हो जाने पर, क़ानून बन जाता है, और प्िनेट के विरोध का उस पर कुछ 
असर नहीं होता है; परंतु 'सिनेट' की माँग पर दो महीने का समय बीतने के पहले दोनों 
सभाओ्रों की एक सम्मिलित बैठक में मसविदे पर विचार हो कर, सारे सदस्यों की बहुसंख्या 
से मी फैसला किया जा सकता है। राष्ट्रीय बजट 'प्रतिनिधि-सभा? में पेश होता है, और 
_ 'सिनेद को उस पर अपनी राय एक मास के अंदर ज़ाहिर कर देनी पड़ती है, उस के बाद 
प्रतिनिधि-सभा” में बजठ की आखिरी सूरत सभा की साधारण बहुसंख्या से तय की जाती 
है। यूनान की राज-व्यवस्था की ४६ वीं धारा में क्रानून बनाने के ज़ाब्ते की सारी तफ़- 
सीलों का जितना जिक्र किया गया है, उतना किसी दूसरी राज-व्यवस्था में नहीं है। 


यूनान का मंत्रि-मंडल व्यवस्थापक-सभा को जवाबदार होता है | फ्रांस की 
तरह यूनान में भी क्रानूनी ओर शासन के प्रश्नों का विचार करने के लिए व्यवसख्थापक- 
सभा की समितियां रहती हैं | ब्यवस्थापक-सभा के सामने आने से पहले सारे क़ानूनी 
मसविदों पर वह समितियां विचार कर लेती हैं। व्यवस्थापक-सभा की एक परराष्ट्र विषय 
समिति? भी होती है। शासन की जाँव-पडताल के लिए खास तौर पर सभा जाँच-समि- 
तियां भी नियुक्त कर सकती है | क्‍ 

द कार्यकारिशी--कार्यकारिणी की सत्ता फ्रांस की तरह प्रजातंत्र के प्रमुख में 
मानी गई है और यूनान के प्रमुख को मी फ्रांस के प्रमुख के मुकाबले के अ्रधिकार होते 
हैं | व्यवस्थापक-सभा की दोनों समाएं एक सम्मिलित-सभा में सारे सदस्यों की कम से 
कम || संख्या की हाज़िरी और हाज़िर सदस्यों की आधी से अधिक संख्या के मतों से 
यूनान प्रजातंत्र के प्रमुख का पाँच वर्ष के लिए चुनाव करती हैं। पहली बार मत पड़ने 
पर कोई न चुना जाने पर सब से अधिक मत पाने वाले उम्मीदवारों के लिए दूसरी और 
तीसरी बार तक मत पडते हैं। एक काल पूरा हो जाने पर फ़ौरन ही दूसरे काल के लि 
कोई प्रमुख नहीं हो सकता है। प्रमुख का कोई हुक्म बिना किसी जवाबदार मंत्री की सह 
के बाकायदा नहीं होता है। व्यवश्थापक-पभा के क़ाबूनों को उल्नदने या नाम ज््र करने 
का हक्क प्रमुख को नहीं होता है| व्यवस्थापक-समा की बैठके न होने पर प्रमुख--अझगर 
सभा ने उस को यह अधिकार सौंपा है तो--फ़रमानी कानून भी जारीकर सकता है, जिस 
को फ़ौरन ही दोनों समाओं के सदस्यों की 'मिश्रित समितियां! मंजूर कर लेती हैं । 





शेध्य] यूरोप की सरकारें 


मंत्रि-मंडल के सदस्य प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में प्रमख के सारे और एलानों 
के लिए ब्यवस्थापक-सभा को जवाबदार होते हैं। यूनान में मंत्रि-मंडल की कारवाई भी 
इंग्लैंड के मंत्रि-मंडल की तरह चलती है। प्रतिनिधि-सभा के विश्वास पर मंत्रि-मंडल 
की जिंदगी निर्भर रहती है। सरकार की आम नीति के लिए मंत्री सम्मिलित रूप से और _ 
अपने विभागों के लिए अलग-अलग प्रतिनिध-सभा को जवाबदार होते हैं । 


राजनेतिक द्ल ओर सरकार---ऊपर की राज-व्यवस्था यूनान में क़ायम 
तो है, मगर काम बिल्कुल भिन्न व्यवस्था पर चलता है; क्योंकि ऊपर की राज-व्यवस्था 
बनने के समय से बराबर यूनान में अशांति और सार-काट मची रहती है। राजनैतिक 
नेताश्रों की व्यक्तिगत एक दूसरे से स्पर्डधा और सैनिकों और खेवटों के झगड़ों के कारण, 
एक के बाद दूसरी सरकारें जल्दी-जल्दी बदलती रहती हैं | सन्‌ १६२५ ई० में पेंगेलोस 
नामक एक सेनापति ने तलवार के ज्ञोर से सरकार पर अपना अधिकार जमा कर राष्ट्रीय 
व्यवस्थापक-समा को भंग कर दिया था । उस ने यूनान के लिए. शुद्ध शासन और नई 
व्यवस्थापक-सभा के चुनाव का वादा किया था, मगर उस के एवज्ञ में माशल ला ओर 
अखबारों पर सरकारी देख-रेख क्लायम कर दी थी । अस्त, फिर यूनान में क्रांति हुई। 
पेंगेलोस भाग गया, ओर पुरानी राज-व्यवस्था फिर क्रायम हुई । 
यूनान के मुख्य राजनैतिक दलों में एक लोक-दल” है, जो व्यवस्थापकी 
सरकार की पुनःस्थापना, कृषि और व्यापार की उन्नति, उद्योगों को सरकारी सहायता, 
मालिकों और मज़दूरों में संघीय सहकार और मज़दूरों के बुढ़ापे के बीमे का पक्षपाती है। 
पिछले चुनाव में इस के १६ सदस्य ग्रतिनिधि-सभा में चुने गए थे। दूसरा कृषि-हितों का 
पतक्तुपाती एक 'कृषि-दल” है । अनुदार प्रजातंत्रवादियों और प्रगतिशील उदार लोगों का 
एक उदार संघ” नामक दल है। अनुदार प्रजातंत्रियों की संख्या बहुत कम है । प्रगति- 
शील उदारों का नेता वेनीज़ेलोज़ है ओर उन का कार्य-क्रम शासन का अधिकार- विभाजन 
कानून बनाने के लिए. व्यवस्थापक-सभा के बड़े-बड़े कमीशनों की स्थापना, आर्थिक 
पुनंघटना, कृषि-उन्नति, उद्योग को काफ़ी सरकारी सहायता और सरकारी ख़र्च में कमी 
करना है | ४» द 
... दूसरा एक भजातंत्र संघ” नाम का दल है, जो पहले 'उदार दल” का गरम अंग 
था ओर जिस के सदस्यों को सन्‌ १६२२ ई० में प्रजातंत्र के पक्तपाती होने के कारण जेलों 
की हवा खानी पड़ी थी। सन्‌ १६२३ ई० में पहली बार इस दल के नाम में बाक़ायदा 
प्रजातंत्र शब्द जुड़ा था, तब से यह दल प्रजातंत्र का मुख्य सहारा रहा है। इस दल का 
कार्य क्रम यूनान की आम पैदावार बढ़ाना ओर मज़दूर पेशावर्ग को उठाना है। इस के 
अतिरिक्त एक समष्टिवादी दल” और दूसरा एक आज़ादराय दल? भी है । आज़ादराय 
दल? पुराने 'राजापक्षी दल” का अंग है और पूँ जी और व्यक्तिगत मिलकियत की रक्षा, कृषि 
और व्यापार की उन्नति स्विदज़रलेंड की सेना-गद्धति और लीग आँव्‌ नेशन्स में मानता है । 


... )डिसेंट्रलाइज्ेशन आफ़ ऐडसिनिस्ट्रेशन । 


डेन्काक की सरकार 
>००जील शवों हे दीप 


राज-व्यवस्था--डेन्माक को ५ जून, सन्‌ १८४६ ई० में अंडलोब” नाम की 
राज-व्यवस्था प्राप्त हुई थी। इस राज-व्यवस्था के अनुसार डेन्माक में एक मोरूसी राजाशाही 
ओर “रिग्सडाग” नाम की व्यवस्थापक-सभा की स्थापना की गई थी। 'रिग्सडाग! की दो 
सभाएं थीं एक लेंडसटिंग” ओर दूसरी 'फोकटिंग' | लेंड्सटिंग में ४० वर्ष की उम्र से ऊपर 
के मालदारबर्ग के २८ सदस्य होते थे, जिन को राजा नियुक्त करता था। फोकटिंग के 
सदस्यों को ३० व के ऊपर के डेन्माक के सारे मद नागरिक चुनते थे | कार्यकारिणी प्रजा 
के प्रतिनिधियों को जवाबदार नहीं होती थी | श्रस्तु, फोकटिंग' की राजा ओर 'लेंडसटिंग' के 
मुकाबले में कुछ नहीं चलती थी। लिंडसटिंग' मालदारों का अड्डा होने से हमेशा 'फोकरटिंग' 
का विरोध करती थी | सन्‌ १८६४ ई० तक दोनों सभाओं में हमेशा कगड़ा होता रहता था । 
आम-तोर पर प्रजा के प्रतिनिधियों की मरज़ी के ख़िलाफ़ सरकार का काम चलाया जाता था 
और कर लगाए, जाते थे | बीस वर्ष तक 'राजा? और 'लेंडसटिंग' के समर्थन से एक मंत्रि- 
मंडल ने 'फोकटिंग? के विरोध में सरकार चलाई थी, और इस बीस वर में एक बार भी 
फोकटिंग ने कभी सरकार के लिए एक कोड़ी मंज़र नहीं की थी। सन्‌ १८६४ ३० में 
पहली बार दोनों सभाओं में समझौता हुआ था; मगर फिर भी दोनों सभाओं का कगड़ा 
क्रायम ही रहा, जिस में फोकटिंग और उस के गरम दल की ताकत प्रजा को सहायता से 
बढ़ती गई और लेंडस्टिंग की ताक्ृत कम होती गई । पिछली यूरोपीय लड़ाई शुरू होने के 
बाद डेन्माक में राजनैतिक स्थिति काफ़ी भयंकर हो गई थी, जिस के कारण राज व्यवस्था 
में सन १६१५४ ई० में फेर-फार करना पड़ा था। लड़ाई के बाद वारसेल्ज़ को संधि के 
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अनुसार डेंन्माक का ज्षेत्र बढ़ जाने पर फिर राज-व्यवस्था में संशोधन हुआ था ओर इस के 
बाद के रूप में अभी तक वह डेन्माक में जारी है। इस राज-व्यवस्थां के अनुसार डेन्माक 
में सीमित राजाशाही और व्यवस्थापक्की सरकार है। राज-व्यवस्था में संशोधन के प्रस्ताव 
व्यवस्थापक-समा की दोनों समाओं में मंज़र हो जाने के बाद रिसिडाग को भंग कर 
दिया जाता है और नया चुनाव किया जाता है। नई रिग्सडाग के फिर उन प्रस्तावों के 
मंज़र करने पर संशोधनों पर प्रजा के मतदारों का हवाला लिया जाता है। सारे मतदारों 
की कम से कम ४५ फ्री सदी संख्या और मत देने वालों की बहुसंख्या के संशोधनों के पक्ष 
में होने पर संशोधन मंजूर होते हैं । 
कार्यक्रा शिशी-राष्ट्र की कार्यकारिणी सत्ता राजा में मानी गई है। राजा को, 
राज-व्यवस्था की शर्तो के अंदर, सारे राष्ट्रीय मामलों में सब कुछ अधिकार होता है। 
मगर इस अधिकार का प्रयोग वह अपने मंत्रियों के द्वारा करता है। राज-व्यवस्था के 
अनुधार सरकार का काम चलाने के लिए मंत्री 'जवाबदार' होते हैं। मगर व्यवस्थापक- 
सभा को वे जवाबदार माने गए हैं या क्रिस को, इस का कहीं कुछ साफ़ जिक्र नहीं है। 
यह ज़रूर सच है कि कानूनों और शासन से संबंध रखने वाले फेसलों पर, उन के 
बाक्रायदा होने के लिए, राजा और किसी न किसी मंत्री दोनों के दस्तख़तों की ज़रूरत 
होती है । फिर भी यह बिल्कुल साफ़ नहीं है कि उस मंत्री के हस्ताक्षर कर देने से 
उस की किस को जवाबदारी हो जाती है| शायद मंत्रियों की जवाबदारी का अभी तक 
डेन्माक में सिफ्र यही अर्थ होता है कि गैरकानूनी कामों के लिए उन पर अदालत में 
मुकदमा चलाया जा सकता है | मगर धीरे-धीरे डेन्माक में भी दूसरे देशों की तरह एक 
दिन मंत्रियों की व्यवस्थापक-सभा, खास कर प्रतिनिधि-समा, को जवाबदारी का रिवाज 
अवश्य क्रायम हो जायमा | क्‍ क्‍ 
त्रियों को नियुक्त करना और निकालना भी राजा का काम होता है। मंत्रियों 
की सभा को डेन्माक में 'कॉसिल आँव स्टेट! कहते हैं ओर उस के अध्यक्ष के स्थान पर 
राजा खर्य बैठता है। युवराज भी बालिग़ होने पर मंत्रियों की सभा में बराबर बैठता है। 
राजा के न आने पर, राजा मंत्रियों की सभा के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में काम-काज 
चलाने का प्रबंध करता है| मगर इस हालत में प्रधान मंत्री की अ्रध्यक्षता में बैठने 
ली मंत्रियों की समा सिर्फ़ मंत्रि-सभा? कहलाती है। और राजा को इस सभा के 
फैसलों का विरोध करने ओर उन को पुनः विचार के लिए कौंसिल आवबू स्टेट” की 
दूसरी सभा में रखने का हक़ होता है। बिना रिश्डाग की गसर्ज़ी के राजा को युद्ध छेड़ने, 
संधि करने, दूसरे राष्ट्रों से मैत्री जोइने और व्यापारी समझौते करने, राष्ट्रीय ज़मीन देने 
ओर कोई इस प्रकार का समझौता करने का जिस से देश के प्रचलित क्वानूनों पर असर 
पड़े, हक नहीं होता है द 


व्यवस्थापक-स भा--डेन्माक की व्यवस्थापक-समा को “रिंस्सडाग' कहते हैं ओर 
कोकटिंग” और लेंड्सटिंग' उस की दो शाखाएं होती हैं। फ़ोकटिंग' में क्रीब १४६ 


द [ २५१ 
सदस्य होते हैं, जिन को २५ वर्ष के ऊपर के सारे नागरिक चार साल के लिए चुनते हैं। 
हर मतदार को उम्मीदवार होने का हक़ दोता है | लेंडसर्टिंग में ७८ सदस्य होते हैं, जिन 
को विस्तृत निर्वाचन-त्षेत्रों से और ठेढ़े चुनाव से ३४ वर्ष के ऊपर के मतदारों-द्वारा आठ 
अल च्चु ज ० मे पु से चू प्र ; वर कक क्‍ हि 
साल के लिए चना जाता है। मगर लेंडवर्टिंग कै सारे सदस्यों का एक साथ चुनाव नहीं 
होता है | हर चार साल बाद इस समा के आधे सदस्य चुने जाते हैं। रिग्सडाग की 
सभाओं की बैठके हर साल अक्टूबर के पहले मंगलवार से शुरू हो कर छु:-सात महीने 
तक होती रहती हैं | रिसिडाग के सदस्यों को राजधानी कोपेनहेगम में रहने पर ४२०० 
क्रोमर सालाना और प्रांतों में रहने पर ५००० क्रोमर सालाना मत्ता मिलता है। 


डन्माक को सरकार 


रि्सडाग की दोनों सभाश्रों की साधारण और खास बैठक्ें बुलाने और स्थगित 
करने का काम राजा करता है। राजा फकोकटिंग! को मंग भी कर सकता है। एक बार 
फोकटिंग मंग हो कर नई चुन आले के बाद भी, किसी मसविदे पर उस का और 
 लिंडसटिंग” का मतसेद क्रायम रहने पर, 'लेंड्सटिंग' भी मंग की जा सकती है। राजा 
को 'रिसडाग! में क्वानून पेश करवाने का अधिकार होता है और रिग्सडाग में मंजर हुए 
क़ानून के लिए राजा की मंज्ञुरी की ज़रूरत होती है। 'रिसडाग” की दूसरी बैठकों तक, 
राजा के किसी क़ानून को मंजूर न करने पर, वह क़ानून रद हो जाता है| 'रिस्सडाग? की 
बैठके न होने के समय राजा को फ़रमानी कानून जारी करने का भी अधिकार होता है। 
मगर यह फ़रमान राज-व्यवस्था के विरुद्ध नहीं हो सकता है श्रोर उन को रिग्सडाग की 
सभा होते ही सभा की मंज़्री के लिए रंख दिया जाता है। डेन्माक में कर सिक्के कर- 
. संबंधी कानूनों के अनुभार ही लगाए जा सकते हैं । 

द हा जे ५ द 

राजनतिक दल और सरकार-- डेन्माक हमारे देश की तरह कृषि-पधान 
देश है। मगर कुछ वर्षो से वहां उद्योग की भी बड़ी उन्नति हो गई है, जिस से देश की 
आबादी का लगभग एक तिहाई भाग अब उद्योग ओर कारीगरी पर जिंदगी वसर करता 
है | ज़मीदार और अमीर किसान डेन्माक में उदार दल! के पक्षपाती हैं। छोटे किसान 
- आम तोर पर गरम दल' के पक्षपाती होते हैं। 'समाजी प्रजातत्ता दल्ल का बाहुबल 
“उद्योग संघें? हैं। मालदार लोग अनुदार दल' के समर्थक हैं । 


. अनुदार दल” लेंड्सटिंग को फोकिंग के बराबर शक्तिशाली बनाने ओ्ौर सेना 
को मज़बूत करने में विश्वास रखता है | सन्‌ १६२० ई० से यह दल उदार ४ 
'श््ताजी प्रजासतात्मक दल! और “गरम दल! के विरोध में बराबर साथ देता है। “उदार 
. दल? फोकरटिंग को लेंड्सटिंग से अधिक शक्तिशाली रखने, खर्तत्र व्यापार ना ति, सरकार के 
कम से कम हस्ताक्षेप और मज़दूरों के बीमे का पक्षपाती है। गरम ह सन्‌ १६०४ । न 
उदार दल” से टूट कर बना था। यह दल्ल समाज छुधारों, सेना हे हे श्ौर ज़मीन को 
.. छोटे-छोटे पट्टों में बाँटने का हामी है । समाजी प्रजासत्तात्मक दल ४ रा हक हे 
नाम के दलों के समाजशाही कार्य-कम को मानने वाला है। दूसरे छोटे दर्जों में एक 





१५४३ ] यूरोप कौ सरकारें 


शत्यवादी राष्ट्र दल” है, जो “एक कर!” के सिद्धांतों का पक्षपाती है। दूसरा जर्मन अल्प 
संख्या का जर्मनों के हितों की चिंता रखने वाला एक 'स्लेसविंग दल” है। सन्‌ १६२६ ई० 
के चुनाव के बाद रिसिडाग में विभिन्न दलों के इस प्रकार सदस्य थे :-- 


द्ल फोकटिंग लेंडसटिंग 
अनुदार दल २४ द १२ 
गरम दल १६ ट्ः 
समाजी प्रजासत्तात्मकदल ६१ २७ 
उदार दल्ल है. श्द् 
सत्यवादी राष्ट्रदल रे ० 
सतेसविग दल र 3 


इस साल का मंत्रि-मंडल समाजी प्रजाउत्तात्मक दल और गरम दल के मेल से 
बना था | 

डेन्माक में सहकारी संस्थाओ्रों का बड़ा ज्ञोर है। सहकारी संगठन से डेन्मा्क की 
खेती को बड़ा फ़ायदा पहुँचा है। सन्‌ १३२६ ई० के एक साल में इन सहकारी संस्थाओं 
के द्वारा करीब डेढ़ अरब का व्यापार हुआ था | 





. *सिंगिल हैक्स । 


हालेंड की सरकार 
चाट ९ै---७-+++-- 


राज-व्यवस्था--हालेंड की खाधीनता का इतिहास भी बड़ा ज्वलंत और रोमां- 
चकारी हैं, मगर हमारे मतलब के लिए, इतना काफ़ी होगा कि सन्‌ १८१४ ई० से हालेंड 
बेलजियम के साके में संयुक्त राज्य नेदरलेंडस! का सदस्य था और सन्‌ १८४० 
ई० में बेलजियम के अलग हो जाने पर उस की राज-व्यवस्था अलग हो गई थी। मगर 
सन्‌ १८४८ ई० तक इस राज-व्यवस्था में; मंत्रियों की जवाबदारी तथा ऊपरी सभा के 
सदस्यों की नियुक्ति के स्थान में चुनाव के प्रजासत्तात्मक सिद्धांतों का समावेश नहीं हुआ 
था। सन्‌ श्यू८७ ई० और सन्‌ १८६६ ई० की योजना के अनुसार सिर्फ़ हैसियत वाले 
वगे। को मताधिकार था। मगर सन १६१६ के एक सुधार में २३ वष के ऊपर के सब 
स्री ओर पुरुषों को मताधिकार दे दिया गया है | हालेंड की राज-व्यवस्था के अनुसार 
इस देश में राजाशाही ओर प्रजासत्तात्क्त ओर जवाबदार सरकार है। राजगद्दी के 
उत्तराधिकारियों के संबंध में भी राज-व्यवस्था में बढ़ी तफ़तील से योजना को गई है 
सन्‌ १६२० ई० के एक 'शाही राज-व्यवस्था संशोधन कमीशन ने राजवंश का कोई 
उत्तराधिकारी न रहने पर हालेंड' में बिना राजा की सरकार की स्थापना का अस्ताव किया 
. था। मगर इस प्रस्ताव को मंजर न कर के सन्‌ १६२२ ई० में राजछत्र के बारे में यह 
योजना की गई थी कि राजछनत्र का कोई उत्तराधिकारी न रहने पर हालेंड की व्यवस्थापक- 
सभा की दोनों सभाओं के सम्मिलित सम्मेलन! के हाथ में सारी सत्ता श्रा जायगी और 
यही सम्मेलन नया उत्तराधिकारी नियुक्त करेगा। 








पू झ३ 
४ 


ह५४ ] यूरोप की सरकार 


व्यवस्थापक-सभा--हालेंड की व्यवस्थापक-सभा को 'स्टेटस जेनरल” कहते 
हैँ ओर उस में 'ऊपरी' और “निचली दो सभाए होती हैं। निचली समा? सें १०० सदस्य : 
होते हैं, जिन को सारे मताधिकारी नागरिक चार साल के लिए, अनुपात-निर्वांचन की 
पद्धति से चुनते हैं | 'ऊपरी सभा” में ५० सदस्य होते हैं, जिन को प्रांतिक धारा समाए 
चुनती हैं | सन १६२२ ई० तक 'ऊपरी तमा” के सदस्यों को नो वर्ष के लिए चुना जाता 
था ओर सदस्यों की एक तिहाई संख्या का हर तीसरे वष चुनाव होता था। सन्‌ १६२२ 
के एक संशोधन के बाद से ऊपरी सभा का चुनाव छः वष के लिए होता है और आधे 
सदस्य हर तीसरे साल बदल जाते हैं। क़ानून बनाने की सत्ता स्टेट्स जेनरल' और 
राजा दोनों में मानी गई है | हर एक क़ानून की मंज़ुरी के लिए. दोनों सभाओ्रों की राय 
की ज़रूरत होती है सारे कानून “निचली सभा” में पेश होते हैं | उन को मंज़र करने और 
रह करने का अधिकार 'ऊपरी-सभा” को होता है। बजट भी पहले निचली सभा में ही 
पेश होता है । 


( रिशी ५ ८ मु 

कार्यकारश।-- सरकार के सारे कामों के लिए मंत्री जवाबदार होते हैं | राजा 
को किसी क्लानून को नामंज़र कर देने ओर व्यवस्थापक-सभा की दोनों समाओ्रों का एक 
सभा को भंग करने का हक़ ज़रूर होता है। मगर जवाबदारी मंत्रियों की होने से राजा 
अपने इस अधिकार का प्रयोग भी मंत्रि-मंडल ओर व्यवस्थापक-सभा की राय के अ्रनुसार 
ही करता है। सन्‌ १६२२ ई० तक मंत्रि-मंडल की राय से युद्ध छेड़ने ओर दूसरे राष्ट्रों 
से संधियां मंज़र करने का भी अधिकार राजा को था। मगर अब इस सत्ता के प्रयोग के 
लिए भी व्यवस्थापक-सभा की आशा की आवश्यकता होती है । राज-व्यवस्था में राजा के 
मंत्रियों के नियुक्त करने ओर निकालने के अधिकार का जिक्र है; प्रधान मंत्री या मंत्रि- 
मंडल का कहीं केई ज़िक्र नहीं है | परंतु इंग्लेंड की तरह डेन्माक में मी प्रजासत्तात्मक 
सरकार का विकास होने के कारण वहां भी यह एक व्यवस्थापक रिवाज बन गया है कि 
राजा निचली सभा के बहुसंख्या-दल के नेता के प्रधान मंत्री नियुक्त करता है तथा 
उस की राय से मंत्रि-मंडल नियुक्त करता है। मगर डेन्माक में मंत्रियों के दोनों सभाओं 
की चर्चाश्रों में भांग लेने का अधिकार होता है, जो इंग्लेंड में नहीं होता है । मगर किसी 
सभा के सदस्य न होने पर, उस में मत देने का उन के अधिकार नहीं होता है। दूसरे 
प्रजासत्तात्मक राष्ट्रों की तरह मंत्रियों की सभाश्रों में आलोचना की जाती है ओर उन के 
काम-काज के विषय में उन से प्रश्न पूछे जाते हैं। व्वस्थापक-सभा का साल में आम- 
तौर पर एक बार जलसा होता है | मगर मंत्रि-मंडल की राय से राजा अधिक जल्से-मी 
बुला सकता है । 


चौदह सदस्यों की एक 'कोंसिल आँव स्टेट” भी होती है, जिस को राजा राष्ट्र के 
प्रख्यात पुरुषों में से चुनता है और जिस का अध्यक्ष वह स्वयं होता है। क्लानूनों ओर 
शासन की नीति ओर फ़रमान निकालने के विषय में राजा और मंत्रि-मंडल इस सभा से 
सलाह लेता है | द 
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है स्थानिक-शासन--स्थानिक-शासन प्रांतों और कम्यनों के द्वारा चलाया जाता 
है। हालेंड में कुल ग्यारह प्रांत और ११०० कम्पूने हैं। हर आंत में प्रजा की छुनी हुई 
एक धारा-सभा” होती है और इस सभा के सदस्यों की एक छोटी कार्यकारिणी समितिः 
प्रांतीय सरकार का कास-काज चलाने के लिए होती है। कार्यक्रारिणी समिति' को 
धारा-सभा” की राय से प्रांत के हित में सब प्रकार के फ़रमानी क़ानून भी जारी करने का 
अधिकार होता है। मगर केंद्रीय सरकार की मंज़ुरी-इन फ़रमानों के लिए ज़रूरी होती है। 
केंद्रीय सरकार 'कौंसिल आँव्‌ स्टेट' की राय से इन फ़रमानों को मंजुर करने से इन्कार 
कर सकती है। एक 'शाही कमिश्नर! हर प्रांतीय धारा-सभा' और उस की कार्यकारिणी 
समिति! का अध्यक्ष होता है ओर वही प्रांतीय अधिकारियों के काम-काज की देख-भाल 
करता ओर केंद्रीय सरकार के हुक्मों का पालन करता है। ह 
... कम्यूनों की भी चुनी हुई सभाएं होती हैं। उन को शासन के ऐसे उपनियत्त 
बनाने का अधिकार होता है जो प्रांतीय सरकार की सत्ता के विरुद्ध नहों। कम्यून की. 
सभा का मेयर अर्थात्‌ अध्यक्ष केंद्रीय सरकार नियुक्त करती है, जिस से केंद्रीय सरकार की 
 कम्यून पर हुकूमत क्रायम रहती है। ंतीय कार्यकारिणी समिति! को कम्यून का बजट 
नामंज़ूर कर देने का हक्क होता है। द 
स्याय--न्याय-शासन के लिए. हेग में एक सब से बड़ी 'राष्ट्रीय अदालत' होती 
: है, जो नीचे की अदालतों से अपीलों और व्यवस्थापक-समा के सदस्यों, मंत्रियों और दूसरे 
बड़े अधिकारियों के शासन-संबंधी अपराधों के मुक्कदमों पर विचार करती है। उसके 
नीचे पाँच “अपील की अदालतें?, इक्कीस ज़िला अदालतें' और १०१ खानिक 'छोटी 
अदालतें” होती हैं| न्यायधीशों को जन्म मर के लिए राजा चुनता है। राष्ट्रीय अदालत' 
के न्‍्यायधीशों को वह व्यवस्थापक-सभा की ऊपरी सभा की बनाई हुई एक दी में से 
नियुक्त करता है । द 
शासन के रूगड़ों के ज्षिए. एक 'शासकी अदालत” और सैनिक श्रपराधों के लिए 
. एक 'सेनिक अदालत! भी हेग में होती हैं । 


राजनेविक दलबंदी--हालेंड के नरम सरकायक्ी दलों में अधिकतर 
धार्मिक दल हैं, जिन में से एक रोमन केथौलिक राष्ट्रीय दल', दूसरे क्रांति-विरोधी द्लः 
और तीसरे ईसाई ऐतिद्वासिक संघ' तीन दलों का सन्‌ १६०० से १६२४ ई० कक उत्म | 
. लित समूह था| इन दलों के भी गरम अंग हैं | मगर व्यवस्थापक-सभा के गरम दल क्‍ 
एक “उदार दल”, दूसरा “उदार प्रजासत्तात्मक दल, तीसरा समाजी प्रजातत्तात्क द्ल्ा 
और चौथा 'समिष्टबादी दल” है | ये दल विचारों में एक दूसरे से इतने भिन्न हैँ कि कर्भ 
इन सब का मिल कर एक मज़बूत सरकार का विरोधी समूह नहीं बनता है। किए भी 
एक बात में ये सारे दल एक-मत हैं कि सरकार के धार्मिक प्रभावों से दूर रहना चाहिए 
और सरकार के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए | हालैंढ के दल घामिक, 
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अनुदार, प्रजासत्तात्मक और समाजवादी इत्यादि; सब प्रकार के विचारों पर बने होने के 
कारण इस देश में मंत्रिमंडलों का बनाना बड़ा कठिन हो जाता है। एक बार तो यहां 
तक नौबत पहुँच गई थी कि अक्टूबर सन्‌ १६२३ से जनवरी सन्‌ १६२४ ई० तक हालेंड 
में कोई मंत्रिमंडल ही नहीं बन सका था। मजबूर हो कर राजा के पुराने मंत्रिमंडल 
का इस्तीफ़ा नामंजूर करना पड़ा था; क्योंकि इतना समय बीत जाने पर भी केई प्रधान 
मंत्री नया मंत्रि-मंडल नहीं बना सका था । क्‍ 

रोमन कैथोलिक दल--निरा धार्मिक दल है । क#रांति-विरोधी दल! 
उदारवाद* और समाजवाद का विरोधी, आरेज विलियम के सिद्धांतों पर राष्ट्रीय सरकार 
का पक्तपाती, अनुदार, कट्टर राष्ट्रीयवादी, आरेंज-वंश का समर्थक, मज़बूत जल और 
थल सेना रखने, रविवार के दिन पूरी शांति रखने ओर पूजा पाठ करने, मौत की सज्ञा 
के पुनजीवित करने, ,जबरदस्ती टीका लगाना बंद करने और मुर्दा जलाना बंद करने का 
तरफ़दार है। इसी दल के प्रजासत्तात्मक विचारों के विरोधी सदस्यों ने अलग हो कर एक 
“ईसाई ऐतिहासिक संघ दल” बनाया था। जिस के राजनैतिक और धार्मिक विचार भी 
'क्रांति-विरोधी दल” से मिलते-जुलते हैं, मगर आश्िक विचारों में यह दल “उदार दल” 
से मिलता है । हा 

उदार दल--में अधिकतर बड़े व्यापारी और विद्वान लोग होते हैं | यह दल 
उदार सिद्धांतों यानी खतंत्र व्यापार, कम से कम सरकारी हस्तक्षेप खास कर उद्योग में 
और मज़दूरों के हितकारी कानूनों का हामी है । इस दल के गरम लोगों ने सन्‌ १६०१ में 
अलग-अलग होकर उदार प्रजासत्तात्मक दल” बना लिया था, जो अरब मज़दूरों के लिए 
बहुत-से सुधारों का पक्षपाती और सेना बढ़ाने का विरोधी है। दूसरे दो 'समाजी प्रजा 
सत्तात्मक दल” और 'समश्विदी दल! इसी नाम के यूरोप के दूसरे दलों की तरह है। 





. १ल्िबरक्षिजष्म । 





नाक का सरकार 
राज-व्यवृसश्था--यूरोप के बिल्कुल उत्तर-पश्चिम कोने में, हाथी की सूँड़ की 
तरह लगकने वाले स्केंडीनेवियन पेनिनशुला के दोनों राष्ट्रों, नावें श्रोर स्वीडन, की सरकारें 
यूरोप की पुरानी सरकारों में हैं। नावें की राज व्यवस्था सन्‌ श्य१४ ई० में बनी थी। 


उस के बाद उस में कुछ संशोधन भी हुए हैं। इस राज-व्यवस्था के अनुसार ना५वें एक 
स्वाधीन राष्ट्र हैं जिस में अखंड मौरूसी राजाशाही सरकार है ! 


कार्यकारिणी---राष्ट्र की कार्यकारिणी सत्ता राज-व्यवस्था के अनुसार राजा 

में मानी गई है | मगर बहुत दिनों के राजा और प्रजा में झगड़े के बाद अब ऐसा रिवाज 
न गया है कि राजा की सत्ता का प्रयोग प्रजातत्तात्मक और प्रजा के जवाबदारी के 
के सिद्धांत पर होता है | राजा की सद्दायता करने के लिए एक प्रधान मंत्री और कम से . 
कम सात और मंत्रियों का एक मंत्रि-मंडल होता है | राजा के हर हुक्म पर, उस के बाक़ा- 
यदा होने के लिए, क्रिसी न किसी मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। राजा के व्यवस्थापक-सभा 
भंग करने का हक़ नहीं होता है। उस व्यवस्थापक-सभा में मंजर हुए किसी भी क़ानून 
के नामंज़र कर देने का हक ज़रूर होता है। मगर राजा के नामंज़र कर देने पर भी वही 
कानून तीन व्यवस्थापक-समाश्ं में बराबर पास होने पर क्राबून बन जाता है ओ 
की नामंज़री का तीन बार के बाद फिर कुछ भी अर नहीं होता है। राज्य के सारे 
अधिकारियों को, मंत्रि-मंडल की सलाह से, राजा नियुक्त करता है। मगर नियुक्ति के 
खास नियम होते हैं, जिन के अनुसार सिफ़े ख़ास येग्यता के मुख्य लेग ही अधिकारी 
बन सकते हैं। मंत्रि-मंडल में बिना कम से कम आधे सदस्यों की हाज़िरी के ४ फैसला 
द द ३४७ 
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नहीं किया जा सकता है। मंत्रि-मंडल का जीवन व्यवस्थापक-सभा के विश्वास पर 
निर्भर होता है, क्योंकि क्रानून बनाने ओर रुपए पैसे के सारे अधिकार व्यवस्थापक-सभा के 
होते हैं । क्‍ 
व्यवस्थापक-स मा--नावें की व्यस्थापक-सभा के। स्टोरटिंग” कहते है । हर 
२३ वर्ष के स्री और मर्द नावें के नागरिक को जो देश में कम के कम पाँच साल बस 
चुका हो और चुनाव के समय भी देश में रहता हो, व्यवस्था-सभा के लिए मत देने का 
अधिकार होता है| व्यवस्था-सभा में कुल १३४० सदस्य होते हैं, जिन के तीन साल के 
लिए, गाँवों की निस्वत शहरों से ढुगने के हिघाब से, अनुपात-निर्वाचन की पद्धति के 
अनुसार नागरिक चुनते हैं। व्यस्थापक-सभा के उम्मीदवारों के तीस वष के ऊपर की 
उम्र का, देश में दस वर्ष तक बस चुकने वाला, ओर जिस क्षेत्र से वह उम्मीदवार हो 
वहां मताधिकार होना ज़रूरी होता है । 
स्टोरटिंग---के कानून बनाने और रद करने, कर लगाने और हटने, 
सरकारी आय-व्यय का फैसला करने, और राजा की दूसरे राष्ट्रों से की हुईं तमाम संधियों 
और मैत्रियों का मुलाहिज़ा करने का अधिकार होता है। सस्टोरटिंग” की एक “स्थायी 
उपसमिति' होती है जो सभा के सामने आने वाले क्रानूनी और आथिक मसविदों पर 
. पहले विचार कर के समा को अपना मत उन विषयों पर भेज देती है।. व्यवस्थापक- 
सभा की 'चुनाव-समिति? कई समितियां नियुक्त करती है, जिन के पास विभिन्न विभागों के 
आय-व्यय के प्रस्ताव विचार के लिए जाते हैं | एक रराष्ट्र-विषय समिति” भी होती है । 
“टोरटिंग! के सारी सरकारी संधियों, रिपरोर्थों ओर काग़ज्ञातों के दाखिल दफ़्तर करा 
लेने का हक़ होता है, क्‍योंकि सारे सरकारी शासन पर उस का अंकुश माना गया है। 
विदेशों से किए गए आवश्यक सममोतों के लिए. भी 'स्टोरटिंग” की मंजूरी की ज़रूरत 
होती है| मंत्रिमंडल के सदस्यों के 'स्टोरटिंग” की कारवाई में हिस्सा लेने का हक्क होता 
है | मगर वे मत नहीं दे सकते हैं | मंत्रि-मंडल के सदस्य हो कर वे व्यवस्थापक-सभा में 
प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधियों की तरह नहीं बैठ सकते हैं | फिर भी उन के दूसरे सदस्यों 
की तरह क्रानून-मसविदे पेश करने का हक़ होता है । 
व्यस्थापक-सभा की दो सभाओं के विषय में नावें में विचित्र योजना की गई 
है । स्टोरटिंग अपने सदस्यों में से एक चौथाई के चुन कर उस की लेंगटिंग' नाम की 
व्यवस्थापक-सभा की एक सभा बना लेती है। और स्टोरटिंग के बाक्की तीन चौथाई सदस्यों 
की, ओडेल्सटिंग” नाम की, व्यवस्थापक-सभा की दूसरी सभा बन जाती है । इन दोनों 
सभाओं की कारवाई के चलाने के लिए, हर एक में, कम से कम. दो तिहाई सदस्यों की 
हाज़िरी की ज़रूरत होती है। दोनों सभाए अपने-अपने अध्यक्ष और मंत्री को खुद चुनती 
हैं। क्वानून बनाने का ढंग भी नाव में विचित्र है। सब मसविदे ओ्रोडेल्सटिंग” में पेश 
होते हैं, ओर इस सभा में मंज़र हो जाने के बाद लिंगरटिंग” में भेजे जाते हैं। फिर 
लेंगटिंग उस पर विचार कर के उस को मंज़ूर या नामंजूर करती है। नामंज़र करने 


च् ॥' 
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पर 8 रा वजहात बताती है। लेंगटिंग से पुनःविचार के लिए वापस के 

पर ओडेल्सटिंग 7! मसविदों पर फिर विचार करती है और उस के वैसा ही या संशोधित 

. कर के के लेंगटिंग के किक देती है| इस प्रकार श्रोडेल्सटिंग का मंज़र किया हुआ 

कोई पी आि दो बार लेंगटिंग के सामने रक्खा जा कर दोनों वार नामंज़र हो जाता 

हे, तब स्टोरटिंग' कौ पूरी समा की बैठक होती है और दो-तिहाई सदस्यों के मत से उस 

मसविदे का आखिरी फ़ेसला कर दिया जाता है | कानून बनाने के इस ढंग को बहुत-से 

राजनीति के विद्वान पसंद करते हैं। वास्तव में इस ढंग से व्यस्थापक-सभा की “दो 
सभाओ्रों की समस्या” का अच्छा हल हो जाता है। 

..राज-व्यवस्था में संशोधन के प्रस्तावों को पास करने के लिए ्टोरटिंगः के दो- 
तिहाई मतों की ज़रूरत होती है। मगर इस प्रकार के संशोधन चुनाव के बाद 
स्टोरटिंग” की सभा में पहले या दूसरे साल में ही पेश और मंज़ूर हो सकते हैं, तीसरे वर्ष 
में नहीं। क्‍ द द द 

स्थानिक शासन, सेना ओर न्याय--तावें के स्थानिक शासन की खास 
बात यह कही जा सकती है कि वहां केंद्रीय सरकार का स्थानिक शासन में बहुत ही कम 
देखल होता है। राष्ट्रीय रक्षा के ख़ास प्रश्नों का विचार एक 'राष्ट्रीय रज्षण समिति! करती 
. है। इस समिति का अध्यक्ष (राष्ट्रीय रक्कषण सचिव! होता है ओर दूसरे सदस्य जल और 
थल्ल सेना के सब से बड़े चार अधिकारी होते हैं। न्यायशासन नावें में दूसरे सभ्य देशों 
की तरह ही है। मगर जेलखाने वहां के आधुनिक ओर मानवी पद्धति पर होते हैं। 
ज़ेलखानों के, अपराधियों को तकलीफ़ें देने की जगह न मान कर, सुधारंने की जगह 
माना जाता है| स्त्रियों और पागलों की जेलें अलग होती हैं। आवाराश्रों के भी आवारा- 
गदों में पकड़ कर जेल में नहीं डाल दिया जाता है; उन के लिए ख़ास खेती-बारी के 
उपनिवेश बना दिए गए हैं । . 
 शाजनेतिक दलबंदी--नावें के राजनैतिक दलों में एक 'सरकास्थक्ञषी दल 
है | यह दल उदार, अनुदार और राष्ट्रीय विचारों के लोगों का मिश्रण है ओर सम्टि 
वादियों और शराबबंदी के आंदोलन का विरोधी है। यह दल राष्ट्र के आर्थिक जीवन 
. और आय-व्यय की खासतौर पर उन्नति करने और प्रजासत्तात्मक सरकार श्रौर व्यक्तिगत 
. मिल्कियत की रक्षा करने का हामी है। दूसरा एक 'उदार दल है जो सरकार-पक्षी दा 
से मिल कर काम करता है। यह दल उदार, राष्ट्रीय विचारों का है श्रोर लोगों के 
। सामाजिक, आधथिक और संस्कृति के व्यक्तिगत | अधिकारों में मानता हे । तीमरा क्‍ ] 
'केसान दल? है जो प्रजासत्तात्मक सरकार, अमन ओर क़ादून में विश्वास व किला 5 
क्रांतिकारी हमलों से सरकार की रक्का करना और सरकार का खर्च कम करना चाइता ई | 
यह दल यह भी |मानता है कि नावें की उन्नति और हित के लिए नावे में एक, ल्वाधीन 
और आर्थिक दृष्टि से मज़बूत, किसान वर्ग का बनाना की हे न रत 
... दूसरे दलों में एक चौथा 'प्रजापच्नी दल है जो आज कल की सरकार के ढं ग पर 
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ही, धीरे-धीरे आर्थिक, सामाजिक, आर संस्कृति के सुधारों के छारा 'राष्ट्रीयताः ओर 
प्रजासत्ता की उन्नति करना चाहता है। यह दल राष्ट्री-माषा आंदोलन का पक्तपाती है। 
पाँचवां एक “गरम लोकदल” है। जो प्रजापक्षी दल से बहुत कुछ मिलता-जुलता है। 
यह दल राष्ट्रीय और गरम प्रजासत्तात्मक नीति अंतरः-राष्ट्रीय शांति ओर समझौता, 
पड़ोसी देशों से मैत्री, स्वतंत्र व्यापार श्रमजीबियों के आर्थिक स्वाधीनता देने वाले सुधारों, 
शराबबंदी और राष्ट्रीमाषा आंदोलन का पक्षपाती है। 

छठा एक नार्वेजियन श्रमजीवी दल” है । इस दल में नावें का 'समाजी प्रजा- 
सत्तात्मक दल' भी मिल गया है। यह दल समाजशाही क्रायम करने में मानता है ओर 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, सिर्फ़ व्यवस्थापक-सभा का ही इस्तेमाल न कर के, सब 
प्रकार के ज्रियों ओर खास कर “वर्ग-युद्ध! का पक्पाती है । सातवां दूसरे देशों से मिलता- 
जुलता एक 'समषश्वादी दल' है। “ 

इन दलों का नावें के प्रजामत पर असर का स्पष्ट शान पाठकों को सन्‌ ६६३७ 
६० के चुनाव के अंकों से हो जायगा | विभिन्न दल्लों को इस चुनाव में निम्न प्रकार मत 
मिले ये और उन के सदस्य स्टोरटिंग! में निम्न प्रकार चुने गए, थे-- | 


द्ल मत . प्रतिनिधि 
सरकार पत्ती दल श्रोर उदार दल ३०४५७८ क्‍ डा 
किसान दल शथ्जथ८१६  रप 
प्रजा-पत्नी दल ओर गरम लोकदल र४८०१० १४ 
नावेंजियन श्रमजीवी दल (सन्‌ १६२७ के चुनाव में इेहे८श्००... 
मत श्रौर सदस्य ५६ ) . #&८ 
समषश्वादी दल ( सन्‌ १६२७ के चुनाव में ४००६१ 


मत और सदस्य ३ ) ० 





स्वीडन की सरकार 
>ाकछ--- 


राज-व्यवस्था---स्केडीनेविया पेनिन्सुला के दूसरे राष्ट्र स्वीडन की राज- 
. व्यवस्था सन्‌ १८०६ ई० से प्रारंभ होती है | इस के अनुसार इस देश में मौरूसी राजा- 
शाही की सरकार है | मगर इस राज-ब्यवस्था के बाद के संशोधनों श्रौर परिवर्तनों से राजा 
की सत्ता -बिल्कुल घट गई है और व्यवस्थापक-सभा की सत्ता बहुत बढ़ गई है, जिस से 
_ खीडन में राजाशाही क्रायम रहते हुए मी सरकार इंग्लेंड की तरह, प्रजासत्तात्मक बन 
गहे ई। द 

राजा ओर मंत्रि-मंटल्‌- स्वीडन की राज-व्यवस्था के अनुसार राष्ट्र को 
कार्यकारिणी और न्यायसत्ता राजा और मंत्रि-मंडल में मानी गई है। धारासत्ता श्रर्थात्‌ 
क़ानून बनाने की सत्ता राजा और व्यवस्थापक-सभा में मानी गई है। मंत्रि-मंडल की 
कारवाई के सारे काग़ज्ञातों को व्यवस्थापक-सभा की एक समिति देखती है जिस से मंत्रि- 
मंडल पर व्यवस्थापक-सभा का पूरा श्रंकुश रहता है। व्यवस्थापक-समा मंत्रि-मंडल के 
सदस्यों पर गैरकानूनी कारवाई के लिए अभियोग भी चला सकती है। स्वीडन का राजा, 
राज-व्यवस्था के श्रनुसार, 'लुथरन च्च' का अनुयायी होना चाहिए । उस को परराष्ट्- 
नीति के संचालन का अधिकार होता है| मगर इस विषय में भी उस को मंत्रि-मंडल और 
'पपरराष्ट्र विषय समिति” की सलाह से ही काम करना पड़ता है और सारे कांग़ज्ातों को 
व्यवस्थापक-सभा की 'परराष्ट्र विषय समिति” के सामने रखना होता है। विदेशों से होने 
वाले तमाम ज़रूरी समभौतों को आखिरी मंजूरी के लिए व्यवस्थापक-सभा के सामने 
रखना होता है । हक द 
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सारे ज़रूरी मसविदे हमेशा सरकार की तरफ़ से व्यवस्थापक-सभा में पेश होते 
हैं। व्यवस्थापक-सभा में मंज़र हो जाने के बाद राजा की मंज्ञरी से मसविदे क़ानून बन 
सकते हैं। साधारण सदस्यों के मसविदों की तरह सरकारी मसविदों में भी सभा आज़ादी 
से संशोधन करती है। बजट और कर-संबंधी मसविदे पेश तो ज़रूर राजा की तरफ़ से 
होते हैं; मगर उन के संबंध में पूरा अधिकार व्यवस्थापक-सभा को होता है। 'सालिसिटर 
जेनरल” और “सैनिक सालिसिठर जेनरल' नाम के दो खास अधिकारियों के द्वारा भी 
व्यवस्थापक-सभा शासन पर अंकश रखती है। स्वीडन के राष्ट्रीय बक! और राष्ट्रीय 
क़र्ज़ा बोर्ड! पर भी व्यवस्थापक-सभा का सीधा अधिकार होता है । द 

व्यवस्थापक-समा--स्वीडन की व्यवस्थापक-समा को “रिक्सडाग! कहते हैं। 
इस की 'ऊपरी' और "निचली? दो सभाएं होती है। दोनों सभाश्रों को क़रीब-करीब सारे 
प्रश्नों में एक-सी सत्ता और अधिकार होता है। 'ऊपरी सभा” में १५ सदस्य होते हैं 
जिन को जिला सभाएं और नगरों में खास तोर पर नियुक्त किए हुए मतदार आठ साल 
के लिए चुनते हैं। 'ऊपरी सभा? के चुनाव के लिए देश भर में १६ चुनाव-त्षेत्र हैं । इन 
चुनाव-्षेत्रों को आठ भागों में बाँठ दिया गया है, जिन में हर एक माग हर खाल बारी 
बारी से आगामी आठ साल के लिंए ऊपरी सभा के सदस्यों की संख्या के आठवें भाग 
को चुनता है। ऊपरी समा के उम्मीदवारों को ३५ वर्ष की उम्र का और पचास हज़ार 
क्रोनर की क्रीमत की मिलकियत का मालिक या तीन हज़ार क्रोनर की सालाना आमदनी 
वाला होने की ज़रूरत होती है| अद्धाइस वर्ष के ऊपर के मतदारों को अनुपात-निर्वांचन 
के अनुसार 'ऊपरी सभा” के चुनाव में मत देने का इक होता है। दूसरी “निचली समा? 
२३० सदस्य होते हैं। उन को २४ वर्ष के ऊपर के सारे स््री-पुरुष नागरिक मतदार चार 
साल के लिए चुनते हैं। “निचली सभा” के सारे हकदार मतदारों को देहात में अपने 
चुनाव-नक्षेत्रों से ओर शहरों में किसी एक चुनाव-क्षेत्र से उम्मीदवार होने का हृक् होता है । 
इस सभा का चुनाव भी अनुपात-निर्वाचन की पद्धति पर होता है । 


. दोनों सभाएं अपने-अपने अध्यक्षों को ख़द चुनती हैं) दोनों सभाओं में एक-एक 
अध्यक्ष ओर दो-दो उपाध्यक्ष होते हैं ओर उन को इस हिसाब से चुना जाता है कि 
स्वीडन के तीनों बढ़े राष्ट्रीय दलों के बारी-बारी से अध्यक्ष होते हैं। 'रिक्सडाग” के सामने 
आने वाले विभिन्न प्रश्नों पर विचार करने .के लिए बहुत-सी “स्थायी समितियां” होती हैं 
जिन में दोनों सभाओं से आधे-आधे ओर राजनैतिक दलों से अनुपात-निर्वाचन के सिद्धांत 
पर सदस्य लिए जाते हैं। इन समितियों में मुख्य 'परराष्ट्र विषय समिति” “व्यवस्थापक 
समिति' “बजट समिति” “कर समिति” बेंक समिति! 'क्वानून समिति! और “कृषि समिति' 
होती हैं। व्यवस्थापक समिति? मंत्रि-मंडल की कारवाई के काग़ज्ञों को देखती-भालती है 
ओर राज-व्यवस्था तथा स्थानिक शासन से संबंध रखने वाले मसविदों का विचार और 
.. अस्ताव करती है। “बजठ समिति! राष्ट्रीय आय-व्यय के सारे प्रश्नों पर विचार करने के 
कारण सब से आवश्यक समिति गिनी जाती है' | इन समितियों का स्वीडन की “'रिक्सडाग? 
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के काम-काज में ख़ास स्थान होता है, क्‍योंकि उन में दोनों समाश्रों के. सदस्य मिल कर 
साथ-साथ काम करते हैं। अगर किसी ऐसे विधय पर जिस पर कोई समिति विचार करती 
है, रिक्सडाग की दोनों सभाओं का मत एक-दूसरे से भिन्न होता है तो वह समिति जहां 
तक बने वहां तक ज्ञरूर कोई न कोई ऐसा प्रस्ताव पेश करने की कोशिश करती है जिस से 
दोनों सभाओं में समझौता हो जाय। हर मसविदे की आखिरी मंज़री के लिए दोनों 
सभाश्रों की मंज़रीं की ज़रूरत होती है; परंतु आय-व्यय संबंधी प्रश्नों पर दोनों समाओ्रों 
का मतभेद होने पर दोनों सभाओं की एक 'सम्मिलित बैठकः में सारे सदस्यों के बहुमत से . 
 फ़ैसला किया जाता है। असस्‍्तु: राष्ट्रीय आय-व्यय के प्रश्नों का आखिरी फ़ैसला रिक्सडाग 
की निचली सभा के हाथ में ही रहता है; क्योंकि निचली सभा के सदस्यों की संख्या ऊपरी 
सभा के सदस्यों से कहीं अधिक होती है । 


... हर चौथे वर्ष 'रिक्सडाग? देश के छः प्रसिद्ध विद्वानों की एक 'सलाह समिति! 
सालिसिटर जेनरल को अखबारी आज़ादी क्रायम रखने में सहायता करने के लिए भी 
नियुक्त करती है । 


द स्थानिक शासन और स्याय--प्रांतीय शासन चलाने के लिए. राजा स्वीडन 
. की राजधानी स्टाकहोम के लिए एक बड़े गवनर ओर देश के शेष चौबीस प्रांतों के लिए 
एक-एक प्रीफ़ेक्ट को नियुक्त करता है। इन प्रीफ़ेक्टों के नीचे काम चलाने के लिए नायब 
होते हैं| प्रांतों की छोटी-छोटी कम्यूनों और क्स्बों में मतदारों की 'सावंजनिक समाएं” 
और बड़ी जगहों में चुनी हुई 'स्थानिक सभाएं?, स्थानिक शासन! पुलिस! और आधिक 
जीवन! के सारे प्रश्नों का फैसला करती हैं। प्राथमिक शिक्षा और धार्मिक प्रश्नों का 
फ़ैसला स्थानिक धार्मिक सभाएं? करती हैं। हंर प्रांत में प्रांत का भीतरी काम-काज चलाने 
के लिए एक चुनी हुई “प्रांतीय सभा? होती है, जिस की अपने चुने हुए अध्यक्ष की अध्यक्षता 
में सालाना बैठके होती हैं। स्थानिक सभा का चुनाव मी अनुपात-निर्वाचन के अनुसार 
होता है ओर उन में स्री, मद दोनों भाग लेते हैं | 
न्याय-शासन कार्यकारिणी से बिल्कुल स्वतंत्र होता है ओर उस का संचालन 
. शष्ट के दो बड़े अधिकारियों, चांसलर आँव जस्टिस और एटार्नी जेनरल के हाथों में होता 
है | चांसलर आव जस्टिस को स्वयं राजा नियुक्त करता है और वहीं राजा का वकील 
 डोता है | एटानी जेनरल को व्यवस्थापक-सभा नियुक्त करती है और वह सारी अदालतों के 
काम की देख-भाल रखता है। स्वीडन की सब से बड़ी अ्रदालत स्टाकहोम में बैठती है 
... उस में चौबीस न्यायाधीश होते हैं, जिन की सात-सात की तीन अदालतें होती हैं | इन तीन 
: शष्ट्रीय अदालतों के नीचे तीन अपील की अदालतें और उन के नीचे २१४ ज़िला अदालतें 
: हैं, जिन में लगभग ६१ शहरी अदालतें और १२३ गाँवों की अदालते हैं। अपील को 
अदालतों में अदालत का एक अध्यक्ष, न्यायाधीश, और असेसर होते हैं । जि 
में, शहरों में, मेयर और शहर सभा के दो सदस्यों को अदालत बन जाती है; ओर मुफ़स्सि 
की अदालतों में एक न्यायाधीश और छः साल के लिए प्रजा के चुने हुए १२ पंच होते द 
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हैं| पंचों को क्रानूनी और गवाही दोनों के प्रश्नों का न्यायाधीश के साथ मिल कर फ़ेसला 
करने का हक होता है। मगर पंचों में मत-मेद होने पर फ़ैसला न्यायाधीश के ऊपर रहता 
है | सारे पंचों का एक मत होने पर न्यायाधीश का मत विरुद्ध होने पर भी फ़ैसला पंचों के 
मतानुसार होता है। बड़े शहरों में जहां शहर समाएं होती हैं; हर निर्वाचन-्षेत्र में तीन 
सदस्यों की एक अदालत होती है। आबपाशी के मगड़ों का फ़ैसला करने के लिए, खास 
शअदालतें? और कोर्ट माशंल' और “पुलिस अदालतें? भी होती हैं। शासन के मगड़ों का 
आम तौर पर फ़ैसला शासन अधिकारी करते हैं। मगर एक बड़ी शासन अदालत” भी है 
जिस के सामने अभियोग जा सकते हैं । क्‍ 

राजनतिक दल--स्वीडन की व्यवस्थापक-समा की प्रथा के अनुसार स्वीडन के 
मंत्रिमंडलों के रचने में देश के सभी बड़े दलों का हाथ होता है। किसी एक दल 
की व्यवस्थापक-सभा में बहुसंख्या न होने से मंत्रि-मंडल दलबंदी के अनुसार नहीं बन 
पाते हैं | 
स्वीडन के मुख्य राजनैतिक दलों में एक 'सरकार-पक्की दल” है जो सन्‌ १८६५ 
ई० से पहले भी था। यह मज़बूत राष्ट्रीय रक्षा और प्रचलित सामाजिक और आर्थिक 
जीवन को क्रायम रखने का पक्तुपाती है। दूसरा एक "किसान संघ दल” है जो संकुचित 
पुराने विचारों का है और खास कर किसानों की आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक 
उन्नति का खयाल रखता है। “उदार दल” और 'लोक-दल” नाम के दो दल- सन्‌ १६२३ 
६० में शराब-बंदी के प्रश्न पर पुराने संयुक्त उदार दल” से टूट कर बन गए 
थे। यह दोनों दल समाज-सुधार, ख्तंत्र व्यापार, लीग आव्‌ नेशंस और शांति के 
पक्तपाती हैं । ः क्‍ क्‍ 

दूसरे यूरोपीय राष्ट्रों की तरह स्वीडन में एक 'समाजी प्रजासचात्मक दल' भी है। 
इस दल के सन्‌ १६२०, १६२१, १६२४ और सन्‌ १६२४ में मंत्रि-मंडल थे। एक 
'समष्टिवादी दल” भी है। विभिन्न राजनैतिक दलों का सरकार पर प्रभाव जानने 
के लिए व्यवस्थापक-सभा में उन की संख्या जान लेना उपयोगी होगा | यह सन्‌ १६३२ ई० 
में निम्न प्रकार थी--- 


ऊपरी सभा निचली सभा 
सरकार-पक्षी दल ५० क्‍ ७३ 
किसान-संघ दल शब्द २७ 
उदार दल ० अल! के 3 हैं 
लोकदल  र३... द श्द 
समाजी प्रजासत्तात्क दल ५२ ६० 


_समष्टिवादी दल शूः हर 











राज-व्यवस्था---यूरोप के शेष पुराने राष्ट्रों में यूरोप के दक्षिण-पश्चिम कोण 
में निकले हुए आश्बेरियन पेनिंन्सुला के दो देशों, पुतंगाल और स्पेन, की सरकारों का बयान 
करना ओर रह गया है| पुतंगाल १२वीं सदी से एक खतंत्र राष्ट्र है। इसी देश के मुसाफ़िर 
वेस्कोडिगामा ने पहले-पहल हमारे देश और यूरोप से व्यापारिक संबंध जोझा था । हिंदुस्तान 
के व्यापार के लिए जी तोड़ कर लड़ने वाले यूरोपीय देशों में यह देश भी था, जिस को, 
फ्रांस की तरह उन लड़ाइयों में हार हो जाने के कारण, भारतवर्ष में सिर्फ़ अरब गोआ 
डामन और डिउ इन तीन छोटे-से स्थानों में जागीरें रह गई हैँं। फिर भी इस देश की 
संस्कृति की छाप हमारे देश के बंबई की तरफ़ कह वाल्हो, डीसोज्ञा, फर्नडीज़ और 
श्ल्वा जैसे नामों के हिंदुस्तानी रोमन केथोलिक ईसाइयों के एक छोटे समूह में और 
पुतंगाल के अधिकार और संसर्ग की निशानी बंबई के सांताक्रुज्ञ और विलेपालें नाम 
के स्थानों के पुर्तगीज़्ञ नामों और मशहूर गुजराती आफूस शाम" में रह गई है 
पुतंगाल में सन १६१० ई० तक राजाशाही सरकार थी। सन्‌ १६१० ई० में राजाशाही 
को ख़त्म कर के प्रजातंत्र की स्थापना कर दी गईं थी ; मगर ग्रजातंत्र राज-ब्यवस्था कायम 
हो जाने पर भी पुतंगाल में श्रमी तक वही पुरानी घिसधित और अबव्यवस्था चली आती 
है जो प्रजातंत्र क्रायम होने से पहले सो वर्ष तक थी। 


१इस आम को भारतवष में शायद पुतंगाल से लाया गया था। इस का धस्कोी 
नाम अल्फ्रेज़ो था जिस का गुजराती भपअंश आफूस हो गया है 
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प्रजातंत्र क्लायम होने से पूर्व राजा और प्रजा का आए दिन झगड़ा होता रहता 

था। कभी क्रांति हो जाती थी और राजा गद्दी से उतार दिया जाता था या उस से 
जबरदस्ती प्रजासत्तात्मक राज-व्यवस्था मंज़र करा ली जाती थी ; कभी राजा मंज़र की हुई 
राज-व्यवस्था को तोड़ कर फिर अपनी पुरानी चाल पर चलने लगता था। इन मभगड़ों 
और राजनैतिक उथल-पुथल ने देश का आथिक स्वनाश कर रकक्‍्खा था, जिस के परि- 
णामसखरूप आखिरी क्रांति हुई और प्रजातंत्र की स्थापना हुईं। राजाशाही के ज़माने के 
पुराने पेशावर राजनीतिजञों को देश के हित की अपेक्षा खुद अधिकार की कुरसियों पर बैठने 
ही की श्रधिक चिंता रहती थी। छुनावों के प्रबंध में बड़े होशियार होने के कारण वे आपस 
गुश्टों में समझौते कर के. क्रिंसी न किसी तरह, कभी प्रजातंत्रवादी आर खतंत्र सदस्यों का 


चुनाव नहीं होने देते थे | 

सरकार का खुला और बाक़ायदा विरोध दबा दिया जाने से स्वाधीनता के लिए 
लालायित आत्माएं मजबूर हो कर क्रांति के घाद उतरने का प्रयत्ष करतीं थीं | सन्‌ 
१६०३ ई० में भी पुतंगाल में प्रजातंत्र की स्थापना करने के लिए एक क्रांति हुई थी। 
मगर वह निष्फल गई थी। राजा को आम तोर पर किसी न किसी तरह रुपया प्राप्त करने 
की चिंता रहती थी, और राजनैतिक नेताओं को किसी न किसी प्रकार पद प्राप्त करने की 
चिंता रहती थी । दोनों में से किसी को राष्ट्रीय कोष की हालत ठोक करने का कभी ख्याल 
नहीं रहता था । सरकार को हर साल बजट में नुकसान होता था। चुनाव में मतदारों 
को स्थानिक गिरजों में जा कर मत डालने पड़ते थे | पादरी, धनवान श्रोर ज्मींदार लोग 
आपस में मिल कर इस बात का इंतजाम कर लेते थे कि चुनावों में देहाती ज़िलों में 
उन की ताक़त क्रायम रहे | 


द अस्तु, प्रजातंत्र को लाठी के ज़ोर पर क्रायम करना पड़ा था; परंतु पुतंगाल के 
दुर्भाग्य से अभी तक वहां लाठी का ज़ोर क्रायम है। शहरों में ज़रा-ज्ञरा बात में 
बखेड़े हो जाते हैं। राजनैतिक नेताओं का क्रांतिकारी गुड़ बनाने की तरफ़ रुकान रहता है| 
बार लाठी के ज़ोर से राजाशाही को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न मी किया जा चुका 
है। आगे भी डर है कि इस बात के प्रयत्न किए जायेंगे। दुर्भाग्य से नए राजनैतिक नेता 
भी, पुरानों की तरह, अपनी व्यक्तिगत वृद्धि ओर अपने लिए. पद ओर अधिकार प्राप्त करने 
तथा अपनी होशियारी दिखाने की चेश में ही अधिक संलभ रहते हैं। राष्ट्रहिित के लिए 
नीति-निर्माण कर ने की बहुत कम्म चिंता करते हैं। सन्‌ १६०८ ई० में पुतंगाल के राजा 
का वध हुआ था ओर उस के उत्तराधिकारी राजा के राज्य-त्याग कर के भाग जाने पर 
प्रजातंत्र का एलान किया गया था। फिर सन्‌ १६११ ६० में, २१ वष के ऊपर के पुतंगाल 
के सारे मद के मतों से एक व्यवस्थापक-सम्मेलन का चुनाव किया गया था। इस 


.. सम्मेलन ने एकमत से राजाशाही के पत॑गाल में ख़त्म हो जाने का एलान किया था 


ओर राज-वंश को देश निकाला दे कर प्रजातंत्र की नई राज-व्यवस्था रच कर पुतंगाल 
में स्थापित की थी। सम्मेलन के चुनाव में राजाशाही में विश्वास रखने वालों को मत देने 
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का अधिकार नहीं दिया गया ओर गिरजों में मत डालना भी बंद कर दिया गया था | नई 
राज-व्यवस्था की हर दसवें साल पुनघंटना की जा सकती है। 


 व्यवस्थापकृसभा-.पुतंगाल की व्यवस्थापक-सभा को कांग्रेस कहते हैं और 
उस को दो सभाएं होती हैं। 'प्रतिनिधि-सभा” और “सिनेट? । प्रतिनिधि-सभा में १६४ सदस्य 
होते हैं, जिन को तीन साल के लिए पुर्तगाल के सारे मर्द नागरिक चुनते हैं। सिनेट में 
७१ सदस्य होते हैं, जिन को छः साल के लिए देश भर की चंगियां चुनती हैं। सिनेट के 
आधे सदस्यों का हर तीसरे साल चुनाव होता है। प्रतिनिधि-सभा के उम्मीदवारों की २४ 
साल उम्र शौर सिनेट के उम्मीदवारों की ३५ साल उम्र होने की शर्त रक्खी गई है 
आशिक मसविदे, सरकारी मसविदे ओर जल और थल सेना के संगठन से संबंध रखने 
वाले मसविदे पहले प्रतिनिधि-सभा के सामने पेश होते हैं। स्िनेट को सारे मसविद्धों के 
संशोधन ओर नामंज़्र करने का अधिकार होता है। हर मसविदे की मंज़री के लिए दोनों 
सभाओं के एक्मत की ज़रूरत होती है, ओर दोनों सभाश्रों का एकमत करने के लिए, 
मत-भेद होने पर, दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक भी की जाती है। दोनों सभाओं से 
मंज़र हो जाने पर क़ानून प्रजातंत्र के प्रमुख के हस्ताक्षर से जारी किए जाते हैं। क्वानून 
नामंज़र करने का अधिकार प्रमुख को नहीं होता है। व्यवस्थापक्र-सभा की दोनों सभाओं में 
मिला कर राष्ट्र की सारी क्वानून बनाने की, व्यवस्थापक और शासन-सत्ता मानी गई है 
मगर शासन-सत्ता का प्रयोग व्यवस्थापक-सभा एक जवाबदार मंत्रि-मंडल के द्वारा करती 
हैं| प्रजातंत्र की स्थापना होने के बाद कई बार व्यवस्थापक-सभा की दोनों सभाओ्रों को 
लंबे-लंबे समय के लिए मंग भी किया जा चुका है | 





क्‍ कार्यकारिणी--पुतंगाल प्रजातंत्र के प्रमुख का चुनाव, चार साल के लिए, 
व्यवस्थापक-सभा की दोनों समाएं मिल कर करती हैं। प्रमुख पुतगाल का अधिकार-प्रात 
नागरिक और ३५ वर्ष से ऊपर की उम्र का होना चाहिए। एक काल पूरा हो जाने पर 
फिर दूसरे काल के लिए कोई प्रमुख नहीं चुना जा सकता हे । प्रमुख मंत्रि-मंडल को नियुक्त 
ओर बरखास्त करता, व्यवस्थापक-सभा की सालाना और खास बैठके बुलाता, क्वानूनों को 
एलान और जारी करता और मंत्रि-मंडल के फ़रमानों को अमल में रखता है | प्रमुख 
व्यत्स्थापक-सभा को मंत्रि-मंडल की सलाह से भंग भी कर सकता है। परदेशों से 
व्यवहार करने के लिए प्रमुख पुरतंगाल राष्ट्र का प्रतिनिधिखररूप होता है। मगर युद्ध को 
घोषणा करने, संधि करने और दसरे राष्ट्रों से समकोते करने के लिए प्रमख 
व्यवस्थापक-सभा की मंज़री ले लेनी होती है; क्योंकि इन सारी बातों के लिए. जवाबदार 
मंत्रि-मंडल ही माना जाता है | 

मंत्रिमंडल को राजनैतिक ओर क्वानूनी तोर पर भी सारे कारों के लिए जे 
दार माना जाता है । मंत्रियों को व्यवस्थापक-सभाश्रों की बैठकों में हाज़िर रहना पड़ता 
| और प्रधान-मंत्री को मंत्रि-मंडल की आम नीति के लिए जवाब देना होता है। पुतंगाल 
के मंत्रि-मंडल मजबत, योग्य और टिकाऊ नहीं होते हैं। एक १६२० के साल मे 4 
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मंत्रि-मंडल बने और बिगड़े ये | बहुत-से छोटे-छोटे दलों से मिला कर मंत्रि-मंडल बनाए 
जाते हैं। इन दलों को अधिकतर चुनावों के फल लूटने की अधिक अमिलाषा रहती है 
. और वह इतने छोटे-छोटे ओर कुसंगठित होते हैं कि न तो उन से मतदारों के समह को 

ई शिक्षा मिलती है ओर न मंत्रि-मंडल ही टिकाऊ और जोरदार बन पाते हैं। 
व्यवस्थापक-सभा की चंचलता का खेल पुतंगाल में जारी रहता है । एक सन्‌ १६२६ ई० 
में ही पहले तो जेनरल कोस्टा ने सेना की सहायता से सरकार पर क़ब्ज़ा जमा लिया था 
आर बाद में उस को निवार्षित कर के जेनरल केमेना ने सरकार को अपने हाथ में कर 
लिया था। सन्‌ १६२८ ई०» में प्रजा का मत लिए जाने पर प्रजा ने जेनरल केमेना की 
सरकार में अश्रपना विश्वास अवश्य ज्ञाहिर किया था। मगर इस सरकार ने प्रजा का मत 
लेने से पहले ही श्रपने विरोधियों को ख़त्म कर दिया था, जिस से प्रजा को किसी और के 
पक्ष में मत देने का मौका नहीं था | यह सरकार एक प्रकार से निरी सेना की निरंकुश- 
शाही है। अस्त, इस को भी टिकाऊ नहीं कहा जा सकता है | सन्‌ १६३० ई० में पुतंगाल 
के सारे अनुभवी शासकों का, सरकार की तरफ़ से राजधानी लिसबन में, साधारण राज- 
नैतिक जीवन को पुनः स्थापित करने का विचार करने के लिए. एक सम्मेलन बुलाया 
गया था। मुमकिन है इस सम्मेलन के परिणामस्॒रूप पुतंगाल में एक मजबत सरकारी 
दल क्लायम हो जाय | जो अपने हाथ में जेनरल केमेना की सरकार को लेकर भविष्य में 
उस की नीति पर क़ानूनी रीति से अमल शुरू करे। 


राजनेतिक दल--पुतंगाल के मुख्य राजनैतिक दलों में एक 'राजाशाही 
दल” है जो पुत॑गाल में पुनः राजाशाह्दी स्थापित करने का इरादा रखता है। दूसरा 
कैथोलिक लोगों का एक 'कैथोलिक दल” है। तीसरा एक राष्ट्रीय दल” है, जिस में 
संकुचित विचारों के प्रजातंत्रवादी होते हैं। चौथा एक 'डदार प्रजातंत्र संघ” नाम का 
दल है, जिस में उदार विचारों के प्रजातंत्रवादी होते हैं | पाँचवां एक आशिक हितों की 
संघ” नामक दल है, जिसमें राष्ट्रीय और संकुचित ग्रजातंत्र विचारों के व्यापारी लोग होते 
हैं। छठा प्रजातंत्र दल” है, जो प्रजातंत्रवादियों का दल है और जिस के गरम और नरम 
दो भाग हैं। एक समाजवादी दल” ओर दूसरा एक 'समशिवादी दल' भी हैं । 





स्पेन की सरकार 


राज-व्यवस्था---पुतंगाल के पड़ोसी आइवेरियन पेनिन्सुला के दूसरे देश स्पेन 
की सरकार यूरोप की सब से आखिरी प्रजातंत्र सरकार है, जिस ने प्रजातंत्र का रूप सिफ़ 
सन्‌ १६३१ ई० में धारण किया था | सन्‌ श्य७६ ई० से स्पेन में व्यवस्थापक राजाशा 
चली आती थी। इस राज-व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थापक-सभा और मतदारों को जो 
कुछ सत्ता थी उस को सन्‌ १६२३ ई० में १२ सितंबर के दिन जेनरल प्राइमो डे रिवेरा 
ने सेना की सहायता से अपने हाथ में कर लिया था। राजाशाही को क्लायम रक्खा गया 
था; मगर सरकार का काम एक डाइरेक्टरी के हाथों में श्रा गया था | 








पुरानी राज गाही राज-व्यवस्था देखने में काफ़ी उदार थी। इस राज-ब्यवस्था 
के अनुसार क्वानून बनाने का अधिकार राजा और कौर्टेस! नाम की एक व्यवस्थापक- 
भा को था। कोर्स! की दो सभाएं थीं एक प्रतिनिधि समा! और दूसरी 'सिनेट' | दोनों 
सभाओं को बराबर के अधिकार ये | 'सिनेट! में तीन वर्ग के सदस्य होते थे । एक बर्ग को 
णजा ज्ञिंदगी मर के लिए नियुक्त करता था; दूसरा वर्ग अपने इक से सिनेट का सदस्य 
शेता था; और तीसरे वर्ग को स्थानिक अधिकारी, गिरजों के अधिकारी, विश्व-विद्यालय 
और दूसरी विद्वान संस्थाएं चुनती थीं। 'प्रतिनिधि-सभा” में ४१७ सदस्य होते थे, जिन को 
देश के सारे मर्द नागरिक चुनते ये। मंत्री-गण व्यवस्थापक-सभा को जबाबदार होते थे | 
इस राज-व्यवस्था में प्रजा को मिलने-बैठने की स्वतंत्रता, अपनी तबियत के अनुसार शिक्षा 
लेने की स्वतंत्रता, श्रख़वारी आज़ादी, व्यक्तिगत संरक्षण, अखंड ग्रह-स्व ४ ग 
| डैई 
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पत्र-व्यवहार के अधिकार भी दिए गए थे। मगर इस राज-व्यवस्था का जैसा उदार रूप 
लगता था वैसा व्यवहार में नहीं था। कई बार सेना की मदद से भी यह राज-व्यवस्था 
उल्टी-पुल्टी जा चुकी थी। अस्तु, उस की खिरता में लोगों का बहुत विश्वास नहीं रहता 
था। स्पेन के क़रीब आधे लोग अपढ़ थे; अखबार प्रजासत्ता को क्रायम रखने के अ्रयोग्य 
थे; देश के एक भाग को दूसरे से संबद्ध रखना मुश्किल था क्योंकि रास्ते खराब थे; और 
देश के दोनों बड़े दल--अनुदार दल ओर उदार दल--आपस के कगड़ों के कारण 
बहुत-से छोटे-छोटे फ़िरक्वों में बैठे हुए थे। यह सारे फ़िरक्रे आ्रर दल समाजवादियों के 
मुकाबले के लिए. अवश्य मिल कर एक हो जाते थे । मगर आम तौर पर मंत्रि-मंडल जल्दी- 
जल्दी बनते और बिगड़ते थे, ओर स्पेन की राजनीति में हमेशा गड़बड़ और अस्थिरता 
रहती थी | 

इस अख्थिर राजनीति का अंत सन्‌ १६२३ ई० में सेना ने कर दिया। सन 
१६१८ ई० से सैनिक अधिकारियों के सेना के हितों की रक्षा ओर सैनिक संगठन में उन्नति ' 
करने के बहाने से गुद्ट बन रहे थे। सन्‌ १६२१ ई० में मोरोको की घटनाओं के बाद से 
सेना ने व्यवस्थापकी राज-व्यवस्था का खुला विरोध शुरू कर दिया। १३ सितंबर, सन 
१६२३ को स्पेन के राजा ने आखिरकार चालू मंत्रि-मंडल से इस्तीफ़ा ले लेने की जेनरल 
प्राइमो डे रिबेरा की माँग स्वीकार की ओर मंत्रि-मंडल को बरखास्त कर के राजा ने अपने 
फ़रमान से प्राश्मो डे रिविता की अध्यक्षता में जेनरलों की एक अस्थायी डाइरेक्टरी को 
सरकार का भार सोंप दिया | इस अस्थायी डाइरेक्टरी को राजा की मंज़ूरी के लिए ऐसे 
फ़रमान बना कर पेश करने का हक़ माना गया था जे डाइरेक्टरी की समर में प्रजा 
के हित के लिए ज़रूरी हों ओर इन फ़रमानों की, जब तक कि 'कोर्टेंस” उन के तबदील 
कर के राजा से मंज़्र न करा ले तब तक, साधारण क़ानूनों की तरह ताक़त मानी गई 
थी। रिवेरा ने स्पेन का सावजनिक जीवन शुद्ध करने के लिए तीन महीने की मुहलत 
माँगी ओर फ़रमान निकाल कर उस ने 'कोर्टे! और मंत्रि-मंडल के भंग कर दिया 
और राज-व्यवस्था में प्रजा के दिए गए सारे अधिकारों के भी ख़त्म कर दिया । सिफफ़े 
युद्ध और परराष्ट्र-विमाग के दो मंत्रियों के उस ने क्ायम रक्खा | पुराने दलों को इस 
सेनिक अधिकार का विरोध करने की हिम्मत नहीं पड़ी। रिवेरा ने यह भी घोषणा की 
थी कि “उस का कार्य-क्रम पूरा करने के लिए सात वर्ष की जरूरत होगी और डाइरेक्टरी 
ते उस के कार्य-कम के मंज़र कर के, सन्‌ १६२४ ई० में धर्म, देश ओर राजाः 
के मंडे के नीचे 'स्वदेशभक्त संघ” नाम के एक नए दल की स्थापना की थी 

तीन दिसंबर सन्‌ १६२५४ ई० के रिवेरा ने एक फ़रमान निकाल कर स्पेन में 
किर डाइरेक्टरी भंग कर के मंत्रि-मंडल की स्थापना की | मगर मंत्रि-मंडल के क़ायम कर 
के भी रिवेरा ने पुनः व्यवस्थापकी सरकार क्रायम नहीं की। केवल देश का सामाजिक 
और आर्थिक संगठन सधारने के विचार से उस ने सैनिक शासन के स्थान में अहलेक्नलम 
शासन क्रायम करने का निश्चय किया था। यह सरकार भी उतनी ही कड़ी और निरंकुश 
थी जितनी पहली सेनिक सरकार, और मंत्रियों के फ़रमानों की भी वेसी ही मरमार क्रायम 


स्पेन की सरकार [ ३७१ 
रही | परंतु धीरे-धीरे रिवेरा की समर्थक शक्तियां क्ञीण होने लगीं थीं। सेना और पादरियों 
का प्रजा के प्रतीकार का भय हो उठा था, और व्यापारी लोग व्यापार की कभी की 
शिकायते करने लगे थे | अस्तु, उदार दल के सरकार से मिलाने का प्रयत्ष क्रिया गया । 
मगर वह सफल नहीं हुआ | सन्‌ १६३० ई० में रिविरा का विरोध 
कि राजा का रिवेरा से आखिरकार इस्तीफ़ा रखा लेना पड़ा | 

जेनरल बेरेंगुइर की अध्यक्षता में नई सरकार बनी | मगर सरकार के दंग में 
काई खास सुधार करने का प्रयत्न नहीं किया गया और राजनैतिक असंतोष क्रायम रहा | 
देश भर में इधर-उधर वराबर हड़ताले' होती रहीं, जिन को रोकना असंभव हो गया | 
विद्याथियों में भी राजनैतिक असंतोष फैला और विश्व-विद्यालयों में आए दिन हड़ताले' 
होने लगीं। इस असंतोष के दूर करने के लिए नए, मंत्रि-मंडल ने व्यवस्थापक-सभा के 
आम चुनाव का मार्च सन १६३१ में वादा किया। उद्योगी क्षेत्रों में फिर भी उत्मात 
होते रहे | १७ दिसम्बर, को वायुयानों के एक अड्डे पर विद्रोह हो गया जे। कहा जाता 
है कि क्रांति का प्रयत्न था | मगर इस विद्रोह के फ़ौरन दवा दिया और बहुत-से प्रजातंत्र- 
वादियों के पकड़ कर जेलों में डाल दिया गया। जनवरी में 'उदार दल” समाजवादी 
दल ओर प्रजातंत्रवादियों ने एलान किया कि वे आनेवाले सरकारी चुनावों में भाग 
न लेंगे। अस्तु, फ़रवरी में ही एक शाही एलान के द्वारा पुरानी राज-व्यवस्था में दिए. 
गए अ्रधिकारों के चुनाव के ज़माने तक के लिए. क्रायम कर दिया गया, और “उदार दल' 
ने चुनाव में भाग न लेने का अपना निश्चय बदल दिया। मगर १२ फ़रवरी का ही 
“उदार दल! की तरफ़ से सरकार से कह दिया गया कि चुनाव के बाद नई व्यवस्थापक- 
सभा बैठने पर “उदार दल” एक व्यवस्थापक सम्मेलन” बुलाने की माँग रक्खेगा | इस खबर 
के पाते ही १४ फ़रवरी के राजा ने एक दूसरा फ़रमान निकाल कर आनेवाले चुनाव 
को बंद कर दिया ओर मंत्रि-मंडल ने इस्तीफ़ा रख दिया | 


इतना बढ़ गया 


अखबारों की आज़ादी पर फिर सरकारी अंकुश लगा दिया गया। मंत्रि-मंडल 
बनाने के कई प्रयत्रों के बाद आखिरकार १८ फ़रवरी को, राजाशाही के पक्तपाती नेताओं 
की एक सभा में, एक 'संयुक्त दल”? की स्थापना की गई, जिस ने अपनी सेवा राजा के 
कदमों में रक्खी ओर ऐडमिरल अज्नार की अध्यक्षता में एक नया मंत्रि-मंडल क्रायम 
हुआ । इस मंत्रि-मंडल के ज़माने में, १२ अप्रैल को, सारे स्पेन में चुंगियों के चुनाव 
हुए, जिस में प्रजातंत्रवादियों' को हर जगह अभूतपूर्व सफलता मिली । इस नई हवा से 
पैदा हुईं परिस्थिति पर विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को जल्दी-जल्दी बैठक हुए 
और राजा के राज-त्याग की अफवाह फेलने लगीं। आखिरकार १४ अप्रेल को ७ बजे 
ब्रॉडकास्ट पर एलान हुआ कि, स्पेन में प्रजातंत्र की विजय हुई है और सरकारी दफ़्तरों 
पर प्रजातंत्रवादियों का शांतिमय क़्ब्ज़ा हो गया है। इस एलान के एक घंटे के बाद 


राजा अपने कुटंब के साथ स्पेन छोड़ कर चला गया | मगर दूसरे दिन उस की तरफ़ से 
एलान निकला कि उस ने अपने किसी अधिकार का त्याग नहीं किया है, और देश छोड़ 





कर वह सिर्फ़ खून-ख़राबा बचाने के लिए. चला गया हे ! 


डेछ२ |] यूरोप का सरकारें 


डौन अल्काला ज़ेमोरा की अध्यक्षता में एक 'काम-चलाऊ सरकार” बना ली 
गई | इस सरकार को बहुत-से शासन, आर्थिक और धार्मिक संकठों का सामना करना 
पड़ा श्रोर उस ने सारी समस्यात्रों को सफलता से सुलमाया । अगस्त में नई राज-व्यवस्था 
का मसविंदा 'कौर्टंस” के सामने पेश हुआ और उस पर कई हफ़्ते तक उस सभा में 
विचार होता रहा | अक्टूबर में कोरटेस ने जेज़ुइट-पंथी लोगों को स्पेन से निकाल देने 
आर उन की माल और जायदाद ज़ब्त कर लेने तथा दूसरे घामिक पंथों पर सरकार की 
कड़ी देख-रेख रखने और उन की जायदाद भी ज़ब्त कर ली जाने की संभावना का और 
व्यापार, उद्योग और शिक्षा के कामों में उन को भाग न लेने-देने का निश्चय किया। 
इस पर डौन अल्काला ज्ञेमोरा ओर ग्रह-मंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया और डोन मैन्युइल 
अ्रज़ाना की अध्यक्षता में दूसरी नई सरकार बनी | २० नवंबर, को एक प्रस्ताव पास 
कर के 'कोर्टेंस? ने स्पेन के भूतपूर्व राजा को देशद्रोह का अपराधी ठहराया और उस को 
मुज़रिम करार दे कर उस की जायदाद ज़ब्त कर ली। नवंबर के अ्रंत में नई राज- 
व्यवस्था कोर्टेस! ने मंज़्र कर ली। बारह दिसंबर को डौन अल्काला ज्ेमोरा को छः 
साल के लिए स्पेन के नए, प्रजातंत्र का प्रमुख चुन लिया गया। दूसरे ही दिन काम 
चलाऊ सरकार ने इस्तीफ़ा रख दिया और १५ दिसंबर को डोन श्राज्ञाना की अध्यक्षता 
में स्पेन का प्रथम व्यवस्थापक मंत्रि-मंडल बना । 
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३७४ ]ै 


[76० 8८007 
70)550]96 

[0प46 (070 6ाफए 
एऋ%९०प्रए८ ह 
एर९८प०९ (:07777((66 
ए%९८प्र]ए९४ (0०87 
&56०प्राए8& ?0छटश' 
#670623]577 

छा 8980. 


77620077 07 [76 ?€5५ 


पकल्ल्वठमआा छा 5566० 
#फ€€ 47306 
शपरा048॥7679) 
ादाएढटा &|६०१०॥ 
[709ए८ 

ए्रवालदवाए 
[णा5इतवाट07 
[,800पा भरागांडल 
4,989, ४5८९ 

[,287760 [70/९55707 
[,2277९व 8006(65 
[,0 ?28765 | 
(€ट्टांडंगाएल ?0ठछटा 
[40श2507 
[रात 3[00970०79 
[.0शलः एकब्ग०का 
9]077ए 
जधाएाबा070 

॥॥0& 

जियांडधांई] एड्ाए' 
90509 

त07ए 

ता टाए 

36076ए आओ! 


यूरोप की सरकार 


प्रत्यक्ष निर्वाचन या सीधा चुनाव 
सभामंग कु 
द्वराजाशाही 

कायकारिणी, कारगुज़ार 

कार्यकारिणी, कार्यवाहक, कारगुज़ार समिति 
कारगुज़ार हाकिम या अफ़सर 

कार्यकारिणी सत्ता 

नवाबशाही, नबाबी 


. पहला पर्चा 


लेख खतंत्रता, लिखने की या अख़बारी 
' आज़ादी 

वाक्‌ खतंत्रता, बोलने की आज़ादी 

स्वतंत्र व्यापार 

मूल क्‍ 

परोक्ष निर्वाचन या ठेढा चुनाव 

प्रस्तावना 

नया यसत्ता 

अधिकार सीमा 

अ्रमसचिव 

क़ानून 

विद्वानपेशा 

विद्वान संस्थाएं 

प्रजापक्षीदल या गरमदल 

धारा-सत्ता या क़ानून बनाने की सत्ता 

उदारवाद 

सीमित राजाशाही 

निचली सभा 

बहुसंख्या, बहुमत 

प्रवास 

जनसेना 

मंत्रिदल 

मंत्रिमंडल 

अल्पसंख्या 

राजाशाही 

मालमसविदा, श्रर्थात्‌ मसविदा 


पारिभाषिक शब्दों की सूची 
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इजारा 

चर्चास्थगित प्रस्ताव 

राष्ट्रीय अल्प-संख्याएं 
इख्तियारी हवाला 

फ़रमानी, क़ानून, फ़रमान 
ब्यवस्थापक-सभा 

व्यवस्थापकी 

जनसंचालक 

प्रजाराज, जनराज, जनतत्ता 
शराबबंदी 

उद्योगीवर्ग, मज़दूरपेशा 
कानून ऐलान या जारी करना 
अनुपात-निर्वाचन 
सभा-विसजन 

जनमत 

खालिस प्रजासत्ता वा प्रजाशाही 
गरम 

उल्टी बुद्धि 

हवाला 

सुधारी 

प्रजात॑त्र राज्य, प्रजातंत्र 
सरकार पक्षीदल या नरमदल 
प्रतिनिधि सरकार 

शेष सत्ता 

जवाबदार या ज़िम्मेदार सरकार 
निवास 

समाजहित 

समाजशाही 

समाजवादी 

स्थायी सेना 

मताधिकार 

सर्वेवरि सत्ता, स्वोपरि सत्ताधारी 
मज़दूरसंघ या उद्योगसंघ 
स्वंमत 

सावजनिक मताधिकार 
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यूरोप की सरकारें. 


ऊपरी सभा 
बाँट से मत 
ध्येयशब्द, ध्येयमंत्र 
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